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 मिनट  पर  समवेत  हुई  )

 (rearet  महोदय  पीठासीन

 प्रदनों  के  मौखिक  उत्तर

 राज्य  व्यापार  निगम  की  नई  निर्यात  योजना

 #990.  श्री  निहार  लास्कर :  क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  की  नई  मंडियों  में  प्रवेश  को  योजनाएं हैं  ;

 afe  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्य  है  ;  az

 क्या  1979-80  की  नई  निर्यात  नीति  के  अनुसार  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  के  साथ  अघिक

 व्यापार  विनिमय  पर  जोर  दिया  जायेगा  जिसमें  गत  वित्तीय  ay  के  दौरान  गिरावट  श्रायी  है  ?

 नागरिक  र्प्षत ्  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  श्रारिफ

 हां

 तथा  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 (1)  राज्य  व्यापार  निगम  की  नई  निर्यात  नीति  में  निम्नोक्त  शामिल  हैं

 —aaifaa-aifaa  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  ऐसे  क्षेत्रों  को  चुनना  जिनमें

 मुख्य  रूप  से  प्रयास  किया  जाए  ;

 हुए  ater  व्यापार  की  श्रोर  उत्तरोत्तर  बढ़ने  की  योजना  ;

 — aan  अधिप्राप्ति  और  अन्तर्राष्ट्रीय  विपणन  की  दृष्टि  से  निगम  द्वारा

 संचालित  संगठन  के  कार्यात्मक  ढांचे  में  परिवर्तन  करना  तथा  मदों  का

 पुनःवर्गीकरण  करना  ;



 मोखिक  उत्तर
 कमी  मे

 1979

 ल
 USF  व्यापार  निगम  के  कार्यों  को  अधिक  सफल  तथा  प्रभावी  बनाने  के  लिये

 भारतीय  तथा  विदेशी  शाखाओं  को  संगठित  करना  ;

 —arqae  महत्वपूर्ण  श्रन्तनिविष्ट  साधनों  सप्लाई  तथा  वित्तीय

 सहायता  के  विस्तार  द्वारा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  निर्यातों  का  संवर्धन  करना  ;

 —faata  विकास  प्रयत्न  में  राज्य  सरकार  के  संगठनों  के  साथ  श्रच्छा  समन्वयन

 सुनिश्चित  करना  ;

 कार्यकलापों  के  ape  नीतियों  तथा  क्रियाविधियों  का  पुरनरनिरुपण  करना  ;

 —faata  उत्पादन  खास  कर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  आधारों  को  मजबूत  वनाने  में

 सहायता  देना  |

 (2)  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  को  निर्वात  बढ़ाने  के  लिये  मुख्य  नीति  यह  है  कि  उन  देशों  में

 एकाधिकार  प्राप्त  आयातक  संगठनों  की  क्रय  क्षमता  के  विपरीत  भारतीय  निर्यातकों  को  सौदा

 करने  को  पर्याप्त  क्षमता  प्रदान  करना है
 ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  ने  श्राम

 तौर  से  विभिन्‍न  उत्पादों  के  लिए  सप्लायरों  के  साथसंघ  श्रायोजित  किये  हैं  इस  दृष्टिकोण  से

 श्रस्वस्थ  परस्पर  प्रतियोगिता  समाप्त  होगी  ।

 चूंकि  रुपया  निधियों  की  कमी  के  कारण  पिछले  वर्ष  इस  क्षेत्र  को  किये  गये  निर्यातों  में

 गिरावट  पाई  है  राज्य  व्यापार  निगम  श्रौर  श्रधिक  रुपया  निधियां  बनाने  के  लिये  अधिक

 मदों  के  आयात  करने  ौर  भारी  मात्रा  में  आयात  करने  की  योजना  बना  रहा  है  बशर्तें  क्वालिटी

 तथा  कोमत  सन्तोषजनक  हो  ।

 श्री  निहार  लास्कर  :  निस्सन्देह  मंत्री  महोदय  ने  राज्य  व्यापार  निगम  की  स्थिति  को

 सुधारने  के  लिये  प्रस्तावित  का्यंवाही  की  लम्बी  सुची  दी  परन्तु  मंत्री  महोदय  यह  श्रनुभव  नहीं

 करते  कि  राज्य  व्यापार  निगम  श्रच्छी  किस्म  के  निर्यात  योग्य  माल  को  तथा  उसे  समय  पर  भेजने

 के  लिये  पूरी  तरह  विफल  रहा  है  ।  मुभे  पता  नहीं  है  कि  इस  बारे  में  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए

 सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  या  नहीं  श्रौर  यदि  कार्यवाही  की  है  तो
 क्या  ?

 श्री  श्रारिफ  बेग  :  यह  सच  नहीं  है  ।  जहां  तक  राज्य  व्यापार  निगम  के  कायें

 का  प्रश्न  1978  में  राज्य  व्यापार  निगम  का  कुल  व्यापार  1070  करोड़  रुपए  का  था  ।

 पिछले  ay  निर्यात  557  करोड़  रुपए  का  जबकि  इस  वर्ष  यह  608  करोड़  रुपए  का  हो

 गया

 meat  महोदय  :  उन्होंने  वस्तुध्नों  की  किस्म  का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  बारे  में  श्रापने

 कया  किया  है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :  उत्तर  में  की  गई

 कार्यवाही  का  उल्लेख  किया  गया  और  किस्म  का  उसमें  महत्वपूर्ण  स्थान  यह

 प्रदन  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  की  ही  नहीं  अपितु  पूरे  देश  के  निर्यात  व्यापारियों  का  है  जोकि

 किसम  पर  बल  देते  रहे  हैं  ।  एक  विधेयक  तयार  किया  गया  उस  पर  विधि  मंत्रालय  द्वारा

 भ्रंतिम  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  हम  किस्म  को  सुधारने  का  यत्न  करेंगें  इतना  ही
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 तहीं  ।  एक  श्रोर  तो  हमने  निर्यातकर्ताश्रों  द्वारा  स्वयं  प्रमाण  पत्न  जारी  किये  जाने  को  प्रथा  शुरू

 की  है  तथा  जिन  मामलों  में  श्रायातकर्ता  सन्तुष्ट  हैं  कोई  श्रापत्ति  नहीं  हम  भ्रच्छी

 किस्म  के  माल  के  निर्यात  की  श्रनुमति  देत ेहैं
 ।  उसके  साथ  ही  बिना  ga  सूचना  के  ate  श्रावधघिक

 निरीक्षण  भी  किये  जायेंगे  ।  परन्तु  जैसे  ही  पता  चलेगा  कि  निर्यातकों  ने  भ्रच्छा  कार्य  नहीं

 तथा  यदि  माल  बताई  गई  विशिष्टताओं  तथा  किस्मों  के  श्रनुसार  नहीं  होगा  तो  हम  देखेंगे  कि

 विधेयक  में  ही  इस  बारे  में  दंड  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  मुभे  विश्वास  है  कि  संसद  इसको  पूरा

 समर्थन  देगी  ।  मैं  माननीय  सदस्त  से  सहमत  हैँ  कि  हमें  माल  की  अच्छी  किस्म  पर  बल  देना

 चाहिए  शौर  जहां  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  मेरे  मंत्रालय  के  किसी  संगठन  का  संबंध  हम

 समुचित  कायेवाही  करेंगे  |

 श्रध्यक्ष  महोदप  :  दूसरी  बात  समय  पर  माल  भेजने  की  है  ।

 श्री  सोहन  धारिया  :  जब  मैंने  किस्म  तथा  समय  सुची  का  उल्लेख  किया  है  तो  मेरा

 अभिषाय  दोनों  से  है  |

 श्री  निहार  लास्कर  :  एक  श्रौर  क्षेत्र  है  जिसकी  ओर  मैं  ध्यान  ग्राकृषट  करना  चाहता

 जिसमें  कि  हम  विफल  रहे  हैं  ।  यह  बाजारों  संबंधी  जानकारी  के  बारे  में  है  हम  देखते  हैं  कि

 इसके  कारण  भी  करोड़ों  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ
 कि  स्थिति  को  सुधारने  के

 लिए  श्राप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  सोहन  धारिया  :  हम  अपने  सभी  दूतावासों  तथा  उच्चायुक्तों  को  बाजारों  aaa

 जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  सुदृढ़  कर  रहे  इसके  भ्रतिरिक्त  fara  में  बहुत  से  अधिकारियों

 के  विदिष्ट  ao  विदेशों  में  विपणन  की  अच्छी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  नियुक्त  गये  हैं

 तथा  हम  सभी  देशों  के  साथ  सीधा  द्विपक्षीय  समपक॑  भी  बन।ने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  ।  हम  अपने

 शिष्टमंडल  भेज  रहे  gate  उन  देशों  के  शिष्टमंडलों  को  बुला  रहे  हैं  तथा  अपनी  का

 प्रचार  करने  के  लिये  सभी  सम्भव  प्रयत्त  कर  रहे  परन्तु  इतना  ही  पर्ताप्त  नहीं

 मैंने  निणांय  लिया  है  कि  श्री  टंडन  तथा  उनका  ग्रूप  श्राठवें  दशक  के  लिए  विदेशी

 व्यापार  की  पर  विचार  करेगा  ।  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  को  इस  ग्रह  के  साथ  संबद्ध  किया

 जायेगा  तथा  मुभे  विश्वास  है  कि  उनके  परामशं  तथा  facnifzat  के  झाधार  पर  सभी  सम्भव  प्रयत्न

 किये  जा  सकेंगे  जिनमें  विपणन  जानकारी  अध्ययन  तथा  उत्पादन  के  स्तर  पर  श्रघिक  निर्यात  के

 लिये  nea  सभी  सुविधाएं  दी  जा  सकेंगी  ।

 चौधरी  बलबीर  सिंह  :  क्या  मंत्री  महोदय  की  नोटिस  में  इस  किस्म  के  HATA  भी  आए

 हैं  कि
 अब  बाहर  के  मुल्कों  वाले  भी  कई  बार  गड़बड़  करते  भ्राडर  प्लेस  कर देते  माल

 पहुंच  जाता  फिर  वह  कहते  हैं  कि  यह  माल  हमें  नहीं  लेना  उसके  बाद  उनको  कहते हैं  कि

 इसको  इतने  भाव  पर  दें  तो  हम  लेने  को  तयार  हैं  एक्सपोटर  जो  है  उसका  आलरेडी  Tar

 ब्लाक  हो  चुका  माल  वहां  पहुंच  चुका  है  और  इधर  बेक  वाले  तंग  करते  हैं  कि  उनको  पेसा

 दिया  जाय  ।  उनको  बाज़  दफा  इतने  घाटे  पर  माल  देना  पड़ता है  कि  उनका  सत्यानाश  हो

 जाता  है  ।  सरकार  इस  किस्म  के  में  उन  एक्सपोटस  को  जिन  का  माल  क्वालिटी  के

 मुताबिक  है  श्रौर  उनके  ast  के  मुताबिक  है
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 श्रध्यक्ष  महोदय  सवाल  बहुत  लम्बा  हो
 गया  |

 चौधरी  बलबीर  सिंह  :  मैं  इनकी  नोटिस  में  केसेज  ला  सकता  हू

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मामला  निर्यात  का  है  ौर  श्राप  श्रायात  की  बात  कर  >
 च्त्ट @

 |

 चौधरी  बलबीर  fag:  यह  एक्सपोर्ट  का  सवाल  है  श्र  एक्सपोटे  की  क्वालिटी  का

 सवाल  है  ।  हमारा  सवाल  है  कि  waatet  अगर  ठीक  क्वालिटी  का  माल  भेजता  है  और  उसे  कोई

 रुकावट  होती  है  तो  सरकार  क्या  मदद  करेगी  ?

 श्री  सोहन  धारिया  :  ऐसी  भी  कुछ  शिकायतें  जरूर  art  हैं  अर  इसीलिए  एक  तो

 > जिंस  देश  से  ag  काम  होता  ु  उसके  साथ  हम  बात  करते  हैं  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो

 हमारा  ई  सी  जी  सी  जो  एक्सपो  कारपोरेशन  गारंटी  करता  हैं  उसके  माध्यम  से  हमने

 इंश्योरेंस  का  भी  इंतजाम  किया  है  अर  अगर  कोई  ऐसा  माल  भेजता है  जिसके  पसे  वहां  से

 नहीं  मिलते  हैं  तो  थे  पैसे  उसको  यहां  से  देने  का  इंतजाम  करते  इससे  काफी  सुविधा

 मिल  गई  है  ।

 श्री  पी
 ०

 बेंकटासुब्बया  राज्य  व्यापार  निगम  की  सबसे  बड़ी  सम्पत्ति  उसके  मंत्री  हैं  ।

 मैं  उनसे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  को  तम्बाकू  के  निर्यात  व्यापार  का

 एकाधिकार  fear  जायेगा  ।  कुछ  अन्य  देश  इस  स्थिति  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  तथा  राजनीतिक

 उद्देश्यों  के  लिए  भी  उनके  धन  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या

 वरजीनिया  तम्बाकू  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जायेगा  |  मंत्री  महोदय

 ने  बताया  है  कि  ऐसे  निर्यातक  जो  दोषी  उन्हें  पर्याप्त  दण्ड  दिया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  क्या  ऐसे  एक  निर्यातक  का  मामला  उनकी  में  श्राया है  जिसने  करार  का

 उल्लंघन  करते  हुए  अच्छा  माल  नहीं  भेजा  ।  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  बल्कि  उ

 तो  तम्बाकू  ats  में  नियुक्त  करके  प्रोत्साहन  दिया  गया  हैं  ।  तब  मंत्री  महोदय  केसे  कहते  हैं  कि

 दातों  का  उल्लंघन  करने  घटिया  माल  देने  वालों  के  विरुद्ध  समुचित  कायंवाही  की  जा

 रही  है  ।

 श्री  मोहन  धारिया  :  जहां  तक  पहले  wet  का  सम्बन्ध  सभा  को  पता  होगा  कि

 तम्बाकू  ऐसी  वस्तु  नही ंहै  जिसमें  एकाधिकार  का  उपयोग  जा  सके  क्योंकि  यह  सारे

 में  उपलब्ध  है  ।  यदि  हम  इसमें  एकाधिकार  का  प्रयोग  करते  तो  संभव  है  कि  हमें  कुछ  ग्राहक

 खोने  पढ़ें  ।

 श्री  satfaqa  बसु  :  यह  एक  मत  है  |

 श्री  मोहन  धारिया
 :  इन  हालात  में  सबसे  weal  बात  यह  है

 कि  हमारे  तम्बाकु

 उत्पादकों  को  लाभदायक  मूल्य  मिले  ।  इस  बारे  माननीय  सदस्य  को  तम्बाकू  बोड  की  याद  होगी  ।

 हमने  ऐसी  प्रणाली  श्रपनायी  है  grata  देश  की  श्रावव्यकता  तथा  निर्यात  की  जरूरत  से

 अधिक  भूमि  पर  तम्बाकू  का  उत्पादन  नहीं  करने  दिया  जायेगा  ।  हम  उत्पादकों  के  हितों  का

 ध्यान  रखते  हैं  श्रौर  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि  हमने  बहुत  से  उपाय  बरते  हैं  जिनमें  बाजार

 में  arar  प्रवेश  शामिल  है  ।  wa  श्रनुपरक  प्रदनों  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  शिकायतें  मिली

 हैं  परन्तु  ये  सर्वेधा  निर्मूल  हैं  ।  यदि  मुझे  माननीय  सदस्य से  कोई  ठोस  साक्ष्य  मिल  जाता  तो  मैं

 उन्हें  श्नाइवासन  दे  सकता  कि  उन्हें  तम्बाकू  बोर्ड  में  नहीं  रखा  जायेगा  |

 4
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 कायक्रम

 991.  श्री  ज्योतिर्मय  कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है

 कार्यक्रम  कब  श्रारम्भ  किया  गया  था  शर  प्रयोग  करने  वाले  देश  का  नाम

 क्या  है

 (71)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और

 मॉनसून  प्रयोगों  में  भाग  लेने  के  लिए  इस  समय  कलकत्ता  में  कितने  श्रमरीको

 वज्ञानिक  हैं  और  कितने  क्तच्रिम  जहाजों  श्रौर  विमानों  की  जांच  तथा  मौसम  सम्बन्धी

 जानकारी  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  अथवा  किया  जायेगा

 ये
 पर्यटन  ait  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  मैं  अपेक्षित

 सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 विवरण

 ate  (71)  मोने कस  एक्सपेरिमैंट  79.0  बदर  का

 एक  क्षेत्रीय  उपका्यंक्रम है  जिसे  विश्व  मौसम  विज्ञान  संगठन  मेट्रोलोजिकल  श्रार्गनाइजेशन

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  परिषद  कोउसिल  श्राफ़  साइंटेफिक
 के

 संयुक्त  तत्वावघान  मे  क्रियान्वित  किया  जायेगा  इस  प्रयोग  का  उद्देश्य  1  मई  से  31.0

 1979  तक  की  भ्रवधि  में  ग्ररब  बंगाल  की  खाड़ी  तथा  हिन्द  महासागर  के

 भूमध्यरेखा  पर  स्थित  भागों  के  ऊपर  मौसम  विज्ञान  समुद्र  विज्ञान  संबंधी  श्रांकड़े  एकत्रित

 करना है
 |  इसका  सबसे  बड़ा  उद्देश्य  दक्षिण  पद्चिमी  मॉनसून  जोकि  भारत  के  कृषि  उत्पादन

 और  श्राधिक  विकास  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  श्रौर  अधिक  अच्छी  तरह  समभने  के  लिये

 किये  जाने  वाले  ग्रनुसंधघान  के  लिए  शझ्रांकड़ों  का  एक  विश्वसनीय  एवं  व्यापक  श्राघार  प्राप्त  करना

 श
 >  |  इस  प्रयोग  के  दौरान  एकब्रित  किये  गये  ayqeaart  निकीय  श्रांकड़े  देश  के  लिए  बड़े  उपयोगी

 सिद्ध  होंग े।

 प्रयोग  में  मौसम-विज्ञान  समुद्र-विज्ञान  संबंधी  उपस्कर  से  सुसज्जित

 भारतीय  नौसेना  के  तथा  भारतीय  समुद्र  विज्ञान  गोगा  का  एक  समुद्री  जहाज

 भाग  लेगा  ।  wae  लिए  जाने  वाले  प्रेक्षणों  को  रिकॉर्ड  करने  के  लिए  रिमोट

 सिंग  एजेन्सी  आफ  का  एक  विमान  भी  इस  कार्यक्रम  में  भाग  लेगा  |

 उपरोक्त  के  अलावा  राशा  की  जाती  है  कि  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  के  तीन  विमान  शौर

 सोवियत  रूस  के  चार  समुद्री  जहाज़  भी  वेज्ञानिक  दुष्टिकोण  से  रति  प्रेक्षणों  को  रिकाड

 करने  का  कार्य  करेंगे  |

 मोनेक्स  के  दौरान

 ai
 जिश्नो-स्टेशनरी  सटेलाइट  से  जो  इस  समय

 भूमध्यरेखा  के  भ्रक्षांक्ष  60°  ई०  के  ऊपर  स्थिर  नर्म बम्बई में  मेघ-चित्र  or निन  al  प्त  करने  की  सुविधा  भी

 जायेगी  | उपलब्ध  करायी
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 मोनेक्स  प्रयोग
 परियोजना  1  1979  से  प्रारंभ  a  गयी  qe  एक

 ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रयोग  जिसमें  प्रमुख  रूप  से  mada  ak  सोवियत  संघ  भाग  ले  रहे  हैं

 मॉनसून  प्रयोग  परियोजना  में  भारत  द्वारा  भाग  लेने  के  fata  का  श्रनुमोदन  सरकार  द्वारा

 1976  में  किया  गया  था  ।

 इस  समय  मोनेक्स  के  संबंध  में  कोई  भी  श्रमरीकी  वैज्ञानिक  कलकत्ता  में  नहीं

 लगभग  25  जुन  से  1979  के  प्रथम  सप्ताह  तक  कलकत्ता  में  किये  जाने  वाले  प्रयोगों  में

 50  से  100  के  लगभग  श्रमरीकी  वैज्ञानिकों  के  भाग  लेने  की  संभावना  संख्या  की  अभी

 जानकारी  नहीं  ।

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  समा  को  विदित  है  कि  ये  बातें  कितनी  खतरनाक  हैं  मलेरिया  के

 मच्छरों के  संबंध में  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  1973-74  में  अध्ययन  किया  गया  था  तथा

 श्रमरीकी  प्रति  रक्षा  विभाग  ने  भी  जीव-विज्ञान  शाकनादी  अर  रासायनिक  पहलुश्रों  का

 भारत  में  भ्रध्ययन  किया  है  तथा  इसका  पुरी  तरह  देश  से  उन्मूलन  कर  दिया  है  श्रौर  परियोजना

 समाप्त  कर  दी  है  ।  परन्तु  7  ag  की  अवधि  में  उन्होंने  शरारत  की  यह  एक  श्रौर  उदाहरण

 है  जिसमें  प्रमरीका  तथा  भारत  मुख्य  रूप  से  सहयोगी  रहे  नौ  कृत्रिम  उपग्रह  प्रति  श्राघे

 tt  बाद  एक  छोर  से  दूसरे  छोर  तक  faa  खींच  रहे  हैं  ।  प्रमरीकी  तथा  रूसी  जलपोत  ग्रस

 बंगाल  की  खाड़ी  तथा  हिन्द  महासागर  में  भ्रध्ययन  लगभग  100  अमरीकी  वज्ञानिक

 कलकत्ता  के  5  स्टार  होटल  में  ठहरे  हुऐ  जो  मौनसुन  संबंधी  प्रयोगों  में  भाग  लेने  के  लिए  तैयार

 बेठ ेहैं  या  वे  इस  काम  के  लिये  कलकत्ता  शाने  वाले  हैं  ।  परियोजना  में  भाग  लेने  वाले  विभिन्‍न

 देवों  के  कुल  5000  वंज्ञानिक  हैं  तथा  मौसम  विज्ञान  के  श्रध्ययन  के  लिए  उनके  बहुत  से  वायुयान

 मुभे  इस  बारे  में  चिन्ता  है  इस  बारे  में  मेरे  पास  पर्याप्त  सामग्री  है  परन्तु  उसके  लिये  यह

 श्रवसर  उपयुक्त  नहीं  है  ।  चूंकि  इसका  सम्बन्ध  अरब  बंगाल  की  खाड़ी  तथा  हिन्द  महासागर

 से  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  मामले  में  चीन  समेत  तटीय  राज्यों

 जोकि  इस  परियोजना  में  भाग  ले  रहे  से  पराम्  किया  गया  है  ।  यदि  तो  इस  बारे  में

 ब्यौरा  दिया  जाये  ।  यदि  वे  इसमें  भाग  नहीं  ले  रहे  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?  इस  परियोजना

 पर  कितना  धन  लगेगा  तथा  उसमें  क्रितना  व्यय  भारत  करेगा  तथा  इस  पर  अरब  तक  कुल  कितने

 रुपये  खर्चे  हुए  हैं  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  जहां  तक  चीन  के  भाग  लेने  का  aa  हमें  प्रस्ताव  मिला  है

 कि  चीन  श्रपने  विशेषज्ञ  भेज  रहा है  ।  मोनेवस  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  के  लिए  वे  भ्रपने  तीन

 वैज्ञानिक  भेज  रहा  है  ।  न  केवल  चीन  श्रपितु  wea  देशों  का  विचार  भी  श्रपने  वंज्ञानिक  भेजने

 का  सरकार  इस  मामले  के  सभी  पहलुश्रों  पर  विचार  करेगी  ।  जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  है

 हम  विभिन्‍न  देखों  में  नहीं  बरतते  परन्तु  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हैं  कि  भारत  के  हितों

 की  हानि  न  होने  पाये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रपने  वक्तव्य  में श्रापने  बताया  है  कि  मुख्य  रूप  से  भाग  लेने  वाले

 देवा  श्रकरीका  तथा  रूस  हैं  ।

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  मुख्य  भागीदार  श्रमरीका  शौर
 रूस  हैं

 ।

 श्री  sarfaaa  बसु  :  इस  पर  कुल  कितना  धन  भारत  का  कितना  भाग है
 तथा

 अब  तक  कितना  व्यय  किया
 गया  है  ?

 6
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 +

 श्री  पुरुषोत्तम  ---- atfara  :  व्यय  का  ब्यौरा  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  इसे  सभा

 पटल  पर  रख  दूंगा  |

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  इस  परियोजना  में  एक  बात  है  कि  समुद्री  सतह  के  तापमान  के

 अध्ययन  से  पनडुब्बियों  atife  के  होने  के  स्थान  का  पता  लगाया  जा  सकता  क्या  उन्हें  इसकी

 जानकारी  है ?  क्या  उन्होंने  हमारे  प्रति  रक्षा  गुप्तचर  विभाग  से  परामर्श  किया  हैं  ?  क्या  उन्हें

 पता  हैं  कि  अ्रमरीकी  सी ०  श्राई०  Uo  का  एक  वैज्ञानिक  जिसका  नाम  ग्रोसमेन  हैं  निरन्तर  भारत

 के  मामले  में  हस्ताक्षेप  करता  रहा  है  तथा  गुप्त  भाषा  में  एकत्र  कर  रहा  है  ?  क्या  उन्हें

 इन  तथ्यों  की  जानकारी  है  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौहिक  :  पता  नहीं  माननीय  सदस्य  को  यह  सुचना  कहां  से  मिली  है  ।

 सरकार  को  इसकी  जानकारी  नहीं  है  जहां  तक  सुरक्षा  का  मामला  है  हम  सभी  सतकंताएं

 बरत  रहे  हैं  ।  न  केवल  नागर  विमानन  मंत्रालय  श्रपितु  विदेश  तथा  रक्षा  मंत्रालय  को  भी  ऐसा

 करने  को  कहा  गया है  ।  ग्न्य  मंत्रालयों  को  थी  इसकी  सुचना  दी  जा  रही  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  श्राइवासन  देना  चाहता  हुं  कि  हमारे  देश  के  हितों  की  किसी  प्रकार  भी

 नहीं  होने  दी  जायेगी  ।

 श्री  ज्योतिमंग  बसु  :  मैं  पिछले  30  वर्षों  से  झराइवासन  सुन  रहा हूं  ag  200  करोड़

 से  800  करोड़  रुपए  हो  गई  है  ।  मुभे  इसका  बहुत  खेद  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  aaa  देंगे

 कि  इस  बारे  में  श्वेत-पत्र  प्रकाशित  करके  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ।  यह  भ्रत्यन्त  गम्भीर  मामला

 है  ।  इसका  प्रभाव  मंगलूर  तट  पर  भी  पढ़ेगा  ।

 थ्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  अ्रपने  वक्तव्य  में  उन्होंने  विमानों  के  उपयोग  के  बारे  में  बताया  है  ।

 क्या  वह  सभा  को  बतायेंगे  कि  watt  तथा  रूसी  लोग  किस  प्रकार  के  विमानों  का  उपयोग

 करेंगे  ?  क्या  अमरीकी  अथवा  रूसी  विमान  उत्तर  प्रदेश  अर  तिब्बत  पर

 त्रिवेन्द्रम  के  रास्ते  से  उड़ेंगे  ?  यदि  तो  वे  किस  प्रकार  के  विमानों  का  उपयोग  करेंगे  और

 किन  ग्रट्टों  से  ?

 )

 att  Qearz  दत्त  :  क्या  वह  fa  Patt थि ब  विमानों  पर  भारतीय  वैज्ञानिकों  को  नियुक्त  करेंगे

 ताकि  इन  उड़ानों  का  दुरुपयोग  न  किया  जा  सके  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  मैं  सभा  को  चाहता  हूं  कि  हम  इस  बारे  में  कौन  सी

 सतर्कताएं  बरत  रहे  हैं

 Corp age
 (1)  सभी  उड़ान  ट्रैकों  की  सूचना  नागर  विमानन

 a  Lames  at  को  दी  जायेगी  और

 प्रत्येक  उड़ान  की  विधिवत  अनुमति  दीं  जायेगी  ।  ये  सभी  विमान  श्रसेनिक  हैं  ।  ये

 नौ  सेना के  नहीं हैं

 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  एक  श्रसैनिक  विमान  का  सैनिक  उद्देश्यों  के  लिए  उपयोग  किया

 गया है  ।
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 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  सभी  ग्रमरीकी  विमानों  ay  भारत  समा  के  बाद  रक्षा

 कर्मचा  रियों  द्वारा  जांच  की  जायेगी  ।  प्रत्येक  विमान  में  रक्षा  मंत्रालय  का  एक  सुरक्षा  अधिकारी

 रहेगा  ।  मौनसून  के  श्रध्ययन  सम्बन्धी  विवरण  श्रधिकारियों  की  विदाई  से  पहले  भारतीय  वैज्ञानिकों

 को  सौंपे  जायेंगे  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर
 :

 मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  काफी  विस्तृत  है  ।  मुभे  भय  है

 कि  सही  वास्तविक  स्थिति  प्रस्तुत  नहीं  की  तथा  हाल  ही  में  बताया  गया  था  कि  नन्दा  देवी

 का  चीन  पर  ऑझ्राण्विक  उपायों  के  उपयोग  के  लिए  उपभोग  किया  गया  था  तथा  इस  मामले  की

 जानकारी  निरन्तर  मांगने  के  बाद  ही  दी  गई  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  मामले  पर  श्रत्यन्त

 गम्भीरता  से  विचार  किया  जाये  ।  श्री  उ्योतिमंय  बसु  ने  मामला  उठाया  था ।  मेरा  प्रदन है

 79'  कब  छोड़ा  गया  था ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  यह  भ्रंतर्राष्ट्रीय--अमरीका

 रुस  ्रौर  भारत  तथा  कुछ  श्र्न्य  देशों  से  संबद्ध  है  ।  श्रापने  यह  भी  बताया  कि  50--100

 इसमें  श्ाग  लेंगे  ।  बया  रूस से  भी  उतने  ही  वंज्ञानिक  भाग  लेने  के  लिए  क्या  अन्य

 देशों  से  भी  बेज्ञानिक  आ्रायेंगे  ?  इसमें  भाग  लेने  वाले  भारतीय  वैज्ञानिकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  100  अमरीकी  वैज्ञानिक  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  संयुक्त

 भारत-श्रमरीकी  उपयोग  के  तत्वावधान  में  या  किसी  ate  के  तत्वक्धान  में  प्रा  रहे  हैं  ?  हम

 जानना  चाहते हैं  कि  इसमें  ग्रमरीका  का  संबंध  इतना  व्यापक  ौर  गहरा  क्यों  है  ?  क्या  भारत

 सरकार  उसे  नाम  के  श्राधार  पर  ले  रहा है  शप्रथवा  उसका  विस्तृत  श्रध्ययन  कर  रही  है  ताकि

 देश  की  सुरक्षा  को  क्षति  न  पहुंचने  पाये  ।

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  यह  विश्व  मौसन  विज्ञान  संगठन  द्वारा  प्रायोजित  वि्वव्यापी

 मौसम  संबंधी  प्रयोग  जिसमें  भारत  श्रपने  हितों  के  लिए  भाग  ले  रहा  है  क्योंकि  हमने  बताया

 है  कि  मौसम  सम्बन्धी  विवरण  से  हमारे  कृषि  कायंक्रमों  तथा  झ्राधथिक  क्रियाकलापों  को

 बढ़ावा  मिलेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बीच  में  प्रदन  न  लायें  जायें  ।

 श्री  पुरुषोत्तम  क्रौशिक
 :  जहां  तक  श्रमरीका  तथा  श्र्न्य  देशों  का  प्रदन  है  '

 *  *

 क  CTH a  ee |  अमरीका  ने  3  विमान इस  aaa  में  भाग  लेने  के  इच्छुक  देशों  ने

 तथा  कुछ  वैज्ञानिक  भेजने  का  प्रस्ताव  किया  |

 ग्रघ्यक्ष  महोदय  :  कितने  बज्ञानिक  ?

 पति श्री  पुरुषोत्तम  कौदिक  :  वंज्ञानिकों  की  स  संख्या  अभी  ज्ञात  नहीं  यह  लगभग

 100  होगी  ।  उसी  प्रकार  wer  देशों  ने  जिनमें  चीन  सम्मिलित  अपने  वैज्ञानिक  भेजने

 का  प्रस्ताव  किया

 संयुक्त  राज्य  भ्रमरीका  लगभग  100

 eq  3

 श्रन्य  देश  30

 और  चीन  लगभग  3
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 चीन  ने  भी  प्रस्ताव  भेज  दिया  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  प्रस्ताव

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक :
 यदि  चीन  भाग  नहीं  लेना  चाहता  तो  हम  उसे  बाध्य  नहीं

 कर  सकते  |  हम  किसी  देश  के  श्राने  पर  रोक  नहीं  लगा  रहे  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  भारतीय  कितने  हैं  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौक्षिक  :  भारतीय  वंज्ञानिकों  के  बारे  में  प्रभी  जानकारी  नहीं  है  ।

 गनपत ज़ब्त  क  सभा  को  ठीक घो ०  पी०  जी०  मावलंकर
 :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रदत्त  है  ।

 जानकारी
 '

 Meqey  महोदय  :  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  भारतीय  वँज्ञानिकों  के  बारे  में  जानकारी  सभा

 पटल  पर  रखें  ।  (sraerts)

 घो ०  पो०  जी०  सावलंकर  इस  मामले  से  सम्बद्ध  सभी  सम्बन्धित  तथ्य  सभा  पटल  पर

 रखे  जायें  ।

 meat  महोदय  :  प्रदन  संख्या  992  |

 प्रो ०  पी०  जी०  सावलंकर  :  इसका  सभा  तथा  राष्ट्र  के  व्यापक  हितों  पर  कुप्रभाव  पड़ता  है  ।

 ait  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  मैं  सभा  को  श्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  सभा  के  प्रमुख  हितों  का

 ध्यान  रखा  जायेगा  ।

 )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  वक्तव्य  सभा  पटल  पर
 रखें  जिसमें  पुरी  जानकारी  हो  ।

 )

 मैं  उनसे  पुरा  विवरण  देने  वाला  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखने  को  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  पुरुषोत्तक  कौदिक  :  किन  बातों  पर  ?

 श्री  Fo  लकप्पा  :  वक्तव्य  देने  अधवा  उसे  सभा  पटल  पर  रखने  का  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।

 हम  अनुपूरक  प्रदन  पुछना  चाहते  हैं  ।

 श्री  बी०  दा  BCTIeT  :  इसमें  देश  की  सुरक्षा  का  मामला  निहित है
 |

 META  महोदय
 :  एक-एक  करके  खड़े  हों  ।

 शी  ज्योतिमंथ बसु
 :  वह  एक  सप्ताह  बाद  तयार  होकर  त्रय  तथा  हमें  दुबारा  प्रदन

 पुछने  का  श्रवसर  दें  ।
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 att  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  क्या  श्राप  मुझे  सभा  में  पूरी  बात  बताने  देंगे  ?  मैं  ait  बताने

 की  स्थिति  में
 हं

 प्रो ०  पी०  जी०  AlatHT  :  यदि  श्राप  wet  को  रोके  रख  सकते  तो  इसे  18

 मई  को
 '  '  '

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  किन  मामलों  का  विवरण  श्राप  चाहते  हैं  ?

 meat  महोदय :  यह  सब  कहने  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।  उन्हें  जानना  चाहिए  कि

 faa  विवरण  की  कमी  है  ।  यदि  कोई  सदस्य  अधिक  विवरण  चाहता  है  तो  वह  उन्हें  पत्र  लिख

 सकता  है  ।  मैं  उनसे  उस  जानकारी  को  वक्तव्य  में  जोड़ने  को  कह  सकता  ह

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  केवल  दो  set  पूछे  गये  एक  श्री  ज्योतिमंय  बसु  का  है

 जिन्होंने  पूछा  है  कि  विदेशी  मुद्रा  सहित  कितनी  राशि  इसमें  लगी  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :
 उसमें  कितने  भारतीय  वैज्ञानिक  हैं  ?

 थ्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  इसमें  कितनी  राशि  लगेगी  इसकी  मुझे  श्रभी  जानकारी  नहीं  है  ।

 at  ज्योतिर्मय  बसु  :  कितना  घन  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  यह  बताया  है  ।

 श्री  सौगत  राय  :  इसका  सम्बन्ध  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  से  भी  इसलिए  विज्ञान

 तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्री  को  उपस्थित  रहना

 तम्बाकू  का  सुल्य  निर्धारण

 *992.  श्री  ईदवर  चौधरी  :  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  तम्बाकू  का  मुल्य  कितना  है  ;

 सरकार  ने  तम्बाकू  उत्पादकों  को  सहायता  देने
 के  उद्देश्य  से  तम्बाकू  का  उचित

 मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ;  त्रौर

 सरकार  ने  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  भी  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  दिलवाने  के  लिये  क्या

 काय वाही  की  है  ?

 नागरिक  र्पाति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रारिफ  :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा

 जाता  है  ।
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 विवरण

 1978  ग्रौर  1  979  ् (शप् ल  के  दौरान  चुनिन्दा  केन्द्रों
 पर  तम्बाकु  की  थोक

 कीमतें  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 कीमतें
 रु०  प्रति  क्विंटल

 1978  1979

 राज्य/केन्द्र  किस्म  न्युनतम  ग्रचिकतम  न्यूनतम  ग्रधिकतम

 आन्घ्र  प्रदेश  वर्जीनिया  फलू

 ams  ग्रेड  1-5  650  970  750  1000

 2-5  400  850  500  750

 3-5  250  500  300  500

 5-5  250  425  250  450

 श्रान्प्य  प्रदेश  नाजविद  825  1200  600  880

 bak  राष्ट्र  चिवेंग  ब्लैक  1100  1125  1120  1130

 कर्नाटक  सेन्डेड  1300 1100  1450  900

 तमिलनाडु  च्विंग  फस्ट  सोटे  818  955  591  864

 गुजरात  बी० डी  ०-1  250  380  333  476

 उत्तर  प्रदेश  काप्पला  900  995  615  995

 पश्चिम  बंगाल  मोतीहारी  780  900  870  940

 (@)  कृषि  मुल्य  श्रायोग  से  उन  न्यूनतम  कीमतों  की  सिफारिश  करने  का  श्रनुरोध  किया

 गया  था  जिन  पर  विभिन्‍न  ग्रेडों  का  वर्जीनिया  फ्लू  sate  तम्बाकुਂ  सरकारी  क्षेत्र  के  अभिकरण  के

 द्वारा  सहायता  कार्य  श्रावस्यक  होने  की  दशा  में  खरीदा  जाना  चाहिए  ।  कृषि  मुल्य  श्रायोग  ने

 1978-79  फसल  के  do  एफ०  सी०  तम्बाकु  की  न्यूनतम  aaa  कीमतों  की  सिफारिश  की  हैं  ।

 (7)  तम्बाकु  बोर्ड  तथा  सरकार  ने  तम्बाकु  sIsaHaTAT  को  समुचित  कीमतें  दिलाने  के

 लिए  बहुत  से  उपाय  किये  हैं  ।  किये  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  ये  हैं  :-

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  को  सरकारी  खाते में  1979  फसल  मौसम

 में  से  भ्रान्ध्र  प्रदेश  से  10,000  मे०  टन  व  बी०  एफ०  सी ०  तम्बाकु  खरीदने  के  लिये
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 ee
 1979

 प्राधिकृत  किया  1978  के  दौरान  भी  सरकार  ने  राज्य  ब्यापार  निगम  को

 सरकारी  खाते  में  ग्रान्घ्य  प्रदेश  से  1978  के  फसल  मौसम  में  से  10,000  मे०  टन

 lo  एफ०  सी०  तम्बाकु  खरीदने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  था  ।

 (2)  1978  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रय  कृषि  सहकारी  विपणन  फेडरेशन

 को  सरकारी  खाते  में  25,000  में०  टन  तक  T-asttfaar

 विशेष  रूप  से  बीड़ी  का  खरीदने  के  लिये  प्रा  घिकृत  किया  था  ।

 (3)  ats  ने  वर्जीनिया  तम्बाकू  STHHT AT  को  उनके  तम्बाकू  का  समय  पर

 भुगतान  प्राप्त  कराने  में  सहायता  पहुंचाने  की  दुष्टि  से  are  प्रदेश  तथा  कर्नाटक  में

 तम्बानु  पत्ता  खरीद  वाउचर  योजना  शभ्रारम्भ  की  है  ।

 (4)  तम्बाकू  as  ने  काली  मिट्टी  क्षेत्र  के  लिए  8  नये  Ha  ग्रेड  शर  हल्की  मिट्टी  क्षेत्र

 के  लिये  पौध  स्थिति  ग्रेडिंग  शुरू  की  है  ।  1979  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम

 उपजकर्ताशओं  इस  प्रयोजन  के  लिए  तम्बाकु  ars  द्वारा  स्थापित  खरीद  तथा

 ग्रेडिंग  केन्द्रों  से  ayer  ही  नये  श फाम  ग्रेडों  में  सरकारी  खाते  में  कुल  10,000  Ho  टन

 में  से  5,000  मे०  टन  की  खरीद  कर  रहा  है  |

 )  तम्बाकू  ats  1975  में  पहले  ही  संद्ोधन  कर  दिया  गया  है  जिससे

 तम्बाकू  बोर्ड  को  वर्जीनिया  तम्बाकु  की  बिक्री  के  लिए  अपने  निलामी  मंचों  की

 स्थापना  करने  तथा  उसके  द्वारा  स्थापित  किये  गये  तथा  पंजीकृत  किये  गये

 फार्मों  पर  नीलामकर्ता  के  रूप  में  कायें  करने  का  श्रधिकार  मिल  गया  हैं  ।

 (6)  बीड़ी  तथा  श्रन्य  प्रकार  के  तम्बाकू  के  वेशी  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  झौर

 उसके  विपणन में  ma  वाली  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन

 समस्याओं  का  गहराई  के  साथ  अध्ययन  करने  झौर  सभी  प्रकार  के  तम्बाकू  के

 उत्पादन  को  विनियमित  करने  तथा  विपणन  में  सुधार  लाने  के  लिये  सरकार  के

 विचारार्थ  श्रावश्यक  उपायों  की  सिफारिश  करने  हेतु  1978  में  तम्बाकू

 सम्बन्धी  निर्यात  समूह  नियुक्त  किया  है  |

 (7)  1977-78  के  दौरान  प्रदेश  में  फूलू  क्यो  वर्जीनिया  तम्बाकू  की  भरमार  थी

 श्र  1978-79  के  दौरान  इसकी  पुनरावृत्ति  न  होने  देने  की  दृष्टि  से  तम्बाकू  बोर्ड

 ने  श्रान्घ्र  प्रदेश  में  एफ०  पी०  वी०  तम्बाकू  के  झन्तगंत  एकड़  भूमि  को  सीमित

 करने  के  लिये  तम्बाकु  ars  1975  के  उपबन्धों  के  श्रन्तगंत  कार्यवाही

 की  थी  ।  कुछ  कानूनी  जटिलताश्रों  की  वजह  से  उन  पर  पूरी  तरह  से  अमल

 नहीं  किया  जा  सका  |

 श्री  ईदवर  चौघरी  :  तम्बाकु  ats  और  कृषि  मूल्य  श्रायोग  दोनों  में  अभी  तक  मतैक्य  नहीं

 हो  सका  है  ।  तम्बाकू  बोर्ड  ने  बरावर  कृषि  मुत्य  श्रायोग  से  निवेदन  किया  है  कि  उत्पादकों  को

 उचित  मुल्य  सभी  क्षेत्रों  में  मिले  इसके  बारे  में  वह॒श्रपनी  शिफारिदा  दे  ।  काफी  विस्तार  से  इस

 वबक्‍्तब्य  में  श्रांकड़े  दिये  गये  हैं  ।  भ्रप्रैल  1979  तक  के  जो  alas  हैं  वे  बताते  हैं  कि  तम्बाकू

 maint  at  कीमत  की  कोई  गारन्टी  नहीं  है  ate  उनको  वर्षो  तक  भी  far  नहीं  मिलता  है  ।  कृषि

 मुल्य  श्रायोग  झर  तम्बाकु  बोर्ड  दोनों  में  समन्वय  हो  और  उपजकर्ताओं  को  उचित  मुल्य
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 इसके  लिए  श्राप  क्या  उपाय  करने  जा  रहे  पूरे  वर्ष  भर  के  लिए  उनको  उचित  मुल्य  मिलता

 रह  क्या  इसकी  झ्ाप  गारंटी  देने  जा  रहे  हैं  ?

 नागरिक  पति  श्रौर  सटकारिता  मंत्री  मोहन  :  seit  तक  तो

 कलचरल  प्राइसिस  कमिशन  को  कभी  भी  नहीं  कहा  गया  था  कि  तम्बाकु  के  लिए  क्या  स्पोर्ट  प्राइस

 रहे  इसकी  सिफारिश  वह  करे  ।  हमारे  यहां  के  किसानों  को  कम  से  कम  सपोर्ट  प्राइस  तो

 इस  वास्ते  हमने  ही  उनको  कहा  कि  प्राइस  क्या  रहनी  चाहिए  ag  वे  हमको  बताएं  ।  उनकी  रिपोटें

 गई  है  श्रौर  उस  पर  गवर्नमैंट  विचार  कर  रही  है  ।  उन्होंने  जितना  कहा  है  ौर  जो  श्राधार

 बताए हैं  उनको  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारी  परचेजिज़  चालू  हैं  सदन  को  यह  जानकर  खुशी  होगी

 कि  इस  साल  श्राज  तक  जितना  काम  gard  उससे  तम्बाकू  के  किसानों  को  कोई  कठिनाई  पदा

 नहीं हुई  है  ।

 श्री  ईइवर  चौधरी  :  स्टेटमैंट  में  यह  कड़ा  गया  है  कि  1977-78  के  दौरान  ia  प्रदेश  में

 फलू  ats  वर्जीनिया  तम्बाकू  की  भरमार  थी  ग्रौर  1978-79  के  दौरान  इसकी  पुनरावृत्ति  न

 होने  देने  की  दृष्टि  से  तम्बाकू  बोर्ड  ने  झ्रान्ध्  प्रदेश  में  एफ०  सी०  वी०  तम्बाकू  के  अअन्तगंत  एकड़

 भूमि  को  सीमित  करने  के  लिए  तम्बाकू  ats  अधिनियम  1975  के  उपबन्धों  के  श्रन्तगंत  कार्यवाही

 को  थी  ।  तथापि  कुछ  कानूनी  जटिनताओं  की  वजह  से  उन  पर  पुरी  तरह  से  श्रमल  नहीं  करिया  जा

 सका  है  |  बहुत  पहले  से  यह  स्थिति  बनती  प्रा  रही  है  श्रौर  कानूनी  asa  पैदा  होती  रही  हैं  ।

 बेचारे  उत्पादक  की  TA  में  यह  चीज  नहीं  wast  है  ।  उसको  तो  मजदूरी  चाहिये  ।  दुनिया  जानती

 हैं  कि  तम्बाकु  गराज  महंगी  है  लेकिन  इतना  होने  पर  भी  उत्पादनकर्ता  को  उचित  अर  पुरी  मजदूरी

 भी  नहीं  मिलती  है  ।  कानूनी  जो  श्रड़चन  है  श्रौर  कमिशन  ने  जो  रिपोट॑  सबमिट  की  है  उसको

 ध्यान  में  रखते  हुए  कब  पक  श्राप  इस  अड़चन  को  समाप्त  कर  देंगे  श्र  पुरा  तालमेल  wal  झौर

 तम्बाकू  बोर्ड  में  बिठा  देंगे  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  कोई  खास  श्रड़चन  तो  नहीं  रही  है  ।  हमारे  तम्बाकु  के  जो  उत्पादक

 हैं  उनको  उचित्र  कीमत  मिले  इसीलिए  हमने  ए  ग्रकलच रल  प्राइसिस  कमिशन  से  सिफारिशें  देने  को

 कहा  ale  उन्होंने  श्राघार  बता  कर  क्या  प्राइसिस  रहनी  यह  हमें  बताई  ।  उसके

 साथ  हम  देखते  हैं  कि
 वर्जी  निया  तम्बाकू  जो  यहां  पदा  होती  थी  वह  लगभग  90,000  हजार  टन

 पैदा  होती  थी  ।  लेकिन  पिछले  साल  ऐसा  हुम्रा  कि  उसकी  पैदावार  |  लाख  20  हजार  टन  हो

 गई  ।  तम्बाकू  खाने  वानों  के  लिए  शौर  बीड़ी  सिग्रेट  के  इस्तेमाल  में  लाने  के  लिए  तौर  बाहर  जो

 हम  एक्सपोर्ट  करते  हैं  उस  सब  के  लिए  हमें  90  हजार  से  1  लाख  टन  तक  तम्बाकू  की  जरूरत  होती

 है  ।  उससे  झगर  ज्यादा  पदा  होती  है  तो  उससे  नुक्सान  किस  का  होता  है  ?  नुक्सान  गरीब  किसान

 का  होता  है  ।  इसलिए  हमने  तम्बाकू  के  उत्पादन  पर  कुछ  पाबन्दी  लगाई  ।  ऐसा  करते  वक्त  हमने

 यह  भी  ख्याल  रखा  कि  पांच  एकड़  से  कम  में  तम्बाकू  पैदावार  जो  करते  हैं  उन  पर  पाबन्दी  न

 लगे  लेकिन  उससे  ज्यादा  जितनी  भूमि  में  खेती  होती  थी  अन  दी  बेसिस  ग्राफ  ग्रेडेशन  हमने  उनको

 पैदावार  कम  करने  के  लिए  कहा  ।  ये  जो  उपाय  किये  ये  किसान  के  खिलाफ  नहीं  थे  बल्कि  किसानों

 को  उचित  दाम  देने  के  लिए  ही  हमने  ऐसा  किया  था  ।

 शी  राम  विलास  पासवान  :  वक्तव्य  में  git  प्रदेश  की  ही  अधिक  चर्चा  की  गई  है  जिस

 कंस्टिट्युएंसी  से  मैं  भ्राता  हूं  वैदाली  उस  ग्रकेले  जिले  में  एक  करोड़  से  ज्यादा  ड्यूटी  गवर्नेमैंट

 को  दी  जाती  है  ।  तम्बाकु  पैदा  करने  वाले  किसानों  के  साथ  बहुत  धांधनी  वहां  की  जाती  है  ।  जो
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 लोग  qm  करने  के  लिए  जाते  हैं  इंस्पैक्टर  वर्गरह  पहली  चीज  वे  यह  करते  हैं  कि  पैसा  न  मिलने
 पर  ग्रच्छे  तम्बाकू  को  खराब  तम्बाकू  का  दर्जा  दे  देते  हैं  श्रौर पैसा  faa  जाने  पर  खराब  तम्बाकु
 को  श्रच्छे  तम्बाकू  का  दर्जा  देते  हैं  ।  मैं  सरकार  से  दो  मांग  करता  पहला  सवाल  यह  पुछना

 चाहता  ह  कि  किसानों  के  प्रति  जो  इस  प्रकार  की  धांधली  सरकारी  स्तर  पर  चल  रही  उसको

 रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  ?  दूसरे  बिहार  में  जो  सबसे  श्रधिक  उत्पादन

 होता  खासकर  हमारे  जिले  तो  क्या  सरकार  कोई  रीजनल  als  बिहार  में  भी  स्थापित  करने

 का  त्रिचार  रखती  है  या  नहीं  ?

 श्री  सोहन  धारिया  :  माननीय  सदस्य  को  मालूम  होगा  कि  जो  तम्बाकु  बोर्डे  बनाया  गया

 था  वह  केवल  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  लिए  ही  बनाया  गया  था  ।  मैंने  कोशिश  की  है  कि  तम्बाकू

 ars  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  लिये  ही  नहीं  बल्कि  सारे  चाहे  खाने  का  हो  या  बीड़ी  का

 सब  के  लिए  तम्बाकू  बोर्ड  को  पुरा  श्रधिकार  देने  का  विचार  कर  रहे  हैं  वह  बिल  लेकर  मैं  सदन

 के  सामने  ग्राऊंगा  |

 दूसरा  सवाल  इन्सपेक्ट्स  के  बारे  में  उठता  है  ।  हमारे  किसानों  को  बहुत  सालों  से  काफी

 कठिनाई  हो  रही  थी  ।  यह  पहला  साल  है  कि  हमारे  फाइनेन्स  मिनिस्टर  ने  जिस  वक्त  यहां  बजट

 रखा  तो  हमने  यह  साफ  किया  है  कि  हमारे  किसानों  की  खेती  पर  इन्सपेक्टर्स  कभी  न  क्यों

 कि  अभी  इस  लेवल  पर  ड्यूटी  रखी  नहीं  है  ।  भ्रभी  ड्यूटी  देनी  पड़ती  है  सिगरेट  मन्यूफक्चरसे  को

 सिगरेट  बीड़ी  तयार  करने  के  बाद  ।  किसानों  की  ड्यूटी  देने  की  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  वह

 जितने  टाइम  चाहें  तम्बाकू  अपने  पास  रख  सकते  हैं  ।  उनके  लिग्रे  पहले  बहुत  कठिनाई  होती

 वह  सब  कठिनाई  gama  का  काम  हमने  किया  है  ।  इसका  एक  श्रसर  यह  श्र  है  कि  जहां  पहले

 किसान  को  तम्बाकू  के  लिए  एक  रुपया  मिलता  अब  उसे  4,  5  श्रौर  6  रुपये  मिलता  है  तो

 यह  एक  बहुत  अच्छा  काम  किया  है

 श्री  योम  प्रकाडा  त्यागी  :  मंत्री  महोदय  ने  एक  बहुत  बड़ी  Waa TAH  बात  कही  कि

 पिछली  बार  1  लाख  टन  का  उत्पादन  बताया  श्रौर  यहां  तम्बाकु  की  खपत  90  हजार  टन  रह  गई  |

 इसलिए  उन्होंने  कहा  है  कि  तम्बाकू  की  अधिक  खेती  न  हो  ।  मैं  उनसे  दो  बातें  जानना  चाहूंगा  ।  एक

 तो  काइतकारों  के  हित  में  तम्बाकु  को  एक्सपो  करने  की  नीति  कयों  नहीं  बनाई  गई  जिससे  विदेशों

 को  तम्बाकु  एक्सपोटं  हो  श्रौर  को  श्रधिकर  से  ग्रधिक  दाम  मिल  सकें  ?

 टूसरा  प्रइन  यह  हैं  कि  मिडिलमैंन  काइतकारों  से  तम्बाकु  खरीदता है  ale  मनमाते  दाम

 पर  तम्बाकू  को  सिगरेट  मैंन्यूफक्चरसं  को  बड़ा  भारी  प्रौफिट  लेकर  बेचता  है  ।  तो  मिडिलमैन  के

 प्रौफिट  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  से  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 श्री  सोहन  घारिया  :  एक्सपोर्ट  के  लिये  कोई  पाबन्दी  नहीं  श्रोपन  जनरल  लाइसेंस  पर

 पुरा  urate  हो  रहा  है  ।  माननीय  सदस्य  को  शायद  मालूम  होगा  कि  चीन  को  मी  हम  तम्बाकु

 एक्सपोर्ट  करने  की  कोशिका  कर  रहे  हैं  श ञ् र  पुरी  दुनियां  में  एस्सपोट  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  शोम  प्रकादा  त्यागी  :  फिर  खेती  पर  पाबन्दी  क्यों  ?

 श्री  सोहन  धारिया  :  इसलिये  कि  aga  ज्यादा  पदा  न  हो  जाए  ।  यहां  तम्बाकू  सिफं  बीड़ी

 सिगरेट  के  लिये  इस्तेमाल  होती है  यह  ate  किसी  दूसरे  काम  में  नहीं  श्राती  ।  श्रगर  ज्यादा  तम्बाकु
 नक  ०७०

 पदा  हो  तो  किसान  मर  जाएगा  ।  यह  कि  सान  के  हित  की  ही  बात  है  कि  तम्बाकू  का
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 उतना  ही  उत्पादन  करें  जितनी  हमारे  यहां  खपत है  ate  ज्यादा  से  ज्यादा  एक्सपोर्ट  के  लिए  भी

 जरूरत  अगर  जरूरत  से  ज्यादा  Far  होती  है  तो  इससे  किसानों  को  नुक्सान  हो  जायेगा  ।  यह

 किसानों  के  हित  की  ही  बात  है  ।

 जहां  तक  मिडिलमैन  का  स्वाल  इसके  लिए  हमने  एस०  टी०  सी०  को  खरीद  के  लिए

 कहा  मगर  जो  स्टेट  मार्किटिंग  फंडरेदान्स  होती  उनको  भी  कहा  है  कि  वह  भी  मार्केट  में  त्रायें

 और  जो  पैसा  वर्गरा  उनको  जरूरत  होगी  उसे  फाइनेन्स  करने  के  लिए  भी  हम  dare  हैं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क़षि  मुल्य  श्रायोग  तथा  तम्बाकु  बोर्ड  दवारा  निर्धारित  मूल्यों  में  200

 रुपये  प्रति  faqza  का  भ्रन्तर  क्यों है  ?

 )

 mane  श्रधिकारी  प्रेड  ‘a’  को  अध्िम  बेतन-त्द्धियां  देता

 #994.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  बहुत  सारे  श्रायकर  झ्धिकारी  ग्रेड  पख |  हैं  जिन्हें  गत  10  वर्षों

 से  भी  ग्रघिक  समय  से  पदोन्नत  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  हैं  श्रौर  इसके  क्या  कारण  aI

 इन  भ्रधिकारियों  को  उन्हीं  सिद्धान्तों  के  श्राघार  गतिरोध  की  श्रवधि  के

 दो  श्ग्चिम  बेतन-वृद्धियां  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  जिन  पर  यहीं  वेतन  मान  प्राप्त  करने  वाले

 अनुभाग  श्रधिकारियों  को  मंत्रालय  में  दी  जाती  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  तथा  समूह  ख ्  के

 293  अ्रफसर  ऐसे  जिन्होंने  इस  ग्रेड  में  10  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  है  श्रौर  जिनहें  अभी

 उच्चतर  पदों  पर  तरक्की  नहीं  मिली  है  ।  जबकि  उच्चतर  अर्थात  समूह  के

 ग्रेड  में  नियुक्तियां  सीधी  भरती  से  तथा  समूह  से  पदोन्नति  द्वारा  1  :  |  के  श्रनुपात  में  की

 जाती
 हैं

 पदोन्नति  के  लिए  frat  पदों  की  संख्या  इतनी  नहीं  है
 कि  समूह  ‘q  के  जिन

 झधघिकारियों  ने  10  ag  की  सेवा  पुरी  कर  ली  उन  सब  को  पदोन्नत  किया  जा  सके  ।

 मंत्रालयों  में  अनुभाग  अधिकारियों  को  दो  पेशगी  वेतन  वृद्धियां  aa  के

 कारण  मंजूर  नहीं  घी  जाती  हैं  ।  यह  शझ्रावश्यक  है  कि  जहां  |  जुलाई  1959  से  पहले

 सहायक  श्रथवा  अनुभाग  अ्रघिकारी  के  पद  पर  नियुक्त  हुए  उन्हें  1  जुलाई  1959  से  ग्रनुसाग

 अधिकारियों  के  की  ग्रेड  समाप्त  कर  देने  के  कारण  हुई  हानि  के  मुझावजे  के  तौर  पर

 अनुभाग  श्रधिकारी  के  प्रेड  में  दो  भ्रतिरिक्त  वेतन-वृद्धियां  मंजूर  की  जाती  हैं  ।  ये  श्राधार  समूह

 के  श्रायकर  श्रधिकारियों  के  मामले  में  लागू  नहीं  होते  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मंत्री  महोदय  इन  विवरणों  को  सभा  पटल  पर  रख  दें  तो  अच्छा

 रहेगा  ।  सभी  सदस्य  उसे  पढ़  लेंगे  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  श्रनुभाग  अ्रधघिका  रियों

 कें  मामले  में  प्रथम  ग्रेड  के  उन्मूलन  के  कारण  हुई  क्षतिपूर्ति  के  बदले  वेतन-वुद्धियां  दी  जाती
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 परब  यह  बताया  जाता है
 कि  ग्रूप  बी  के  श्रायकर  श्रधरिकारियों  को  ag  वेतन-वृद्धियां  नहीं  दी

 जा  सकतीं  |  कारण  यह  बताये  गये  हैं  कि  प्रथम  ग्रेड  में  पर्याप्त  रिक्तियां  नहीं  हैं  ।  इसलिए  मैं  सरकार

 से  विशेष  प्रशन  पुछना  चाहता  चाहे  ग्रड  1  में  पर्याप्त  रिक्तियां  न  चाहे  ग्रेड  1  का

 उन्मूलन  परिणाम  वही  रहने  के  कारण  क्या  ग्र्प  में  रुके  रहने  वाले  श्रायकर  afiaricat

 को  क्षतिपूरति  के  रूप  उसी  सिद्धांत  पर  दो  वेतन-वुद्धियां  दी  जाती  हैं  ?

 श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  :  इसे  सुभाव  जा  सकता  है  जिस  पर  सरकार  विचार  कर

 सकती  है  ।  नियमानुसार  हम  इन  ग्रघिका  रियों  को  वेतन-वद्धियां  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  जी०  एम०  मंत्री  महोदय  द्वारा  इसे  सुभाव  मानने  के  लिए मैं  उनका

 धन्यवाद  देता हूं
 ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  नियमानुसार  वेतन-वृद्धियां  नहीं  दी  जा  सकतीं

 क्या  मंत्री  महोदय  इस  भेदभाव  को  टूर  करने  के  लिए  नियमों  में  संदोधन  करने  का  श्राइ्वासन  सभा

 को  देंगे  ?  इसकी  विशेष  रूप  से  इसलिए  है  कि  ग्र्प  बी  के  293  अझ्रधिकारियों  पर  इसका

 कुप्रभाव  पड़ा  है  ।  उनके  मामले  को  छोड़ा  नहीं  जाना  चाहिए  क्योंकि  दोनों  में  समानता  है  ।

 श्रध्यक्ष  सहोदय  :  श्रापका  सुभाव  है  कि  इस  नियम  पर  पुनर्विचार  किया  जाये  ।

 श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  :  नियमों  का  संगोधन  करते  समय  सरकार  इन  सुभावों  पर  ध्यान

 रखेंगी  ।

 डा०  बिजय  मंडल  :  श्राप  श्रव  रोध  के  कारणों  को  भली  प्रकार  जान  सकते  पदोन्नति

 के  कोई  माध्यम  नहीं  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  ध्यान  देते  हुए  उनके  श्रवरोध  के  बदले

 कोई  क्षतिपुर्ति  देने  के  उपाय  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  वही  प्रदन  |

 निर्वात  को  जाने  वाली  मदों  का  वर्गोकर ण

 #995.  श्री  एम०  ato  चन्द्रदोखर  मूर्ति  :  क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ६० करेंगे  कि  :

 हि
 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1979  के  टाइम्सਂ  में  एक्सपोर्ट

 ग्राइटम  क्लासिफिकेशन--बिग  लौस  टु  की  जाने  वाली  मदों  गलत

 वर्गीकरण---निर्यातकों  को  भारी  झीषक  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 एक  सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  किया  गलत  वर्गीकररा  उसी  मद  पर  उत्पाद  शुल्क

 लगाने  वाली  श्रन्य  सरकारी  एजेन्सी  से  विषम  हो  जाता  है  ?

 नागरिक  पुर्ति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रिफ  :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 श्रायात-निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  के  अधीन  पत्तन  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  में
 से  एक

 जोकि  निर्यात  लाभों  की  मंजुरी  से  सम्बन्धित  रैड  श्राक्साइड  मैटल  प्राइमर  के  वर्गीकरण  के
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 seq  पर  विचार  किया  ।  यह  विनिश्चय  किया  गया  यह  मद  निर्यात  सहायता  के  योग्य  नहीं

 है  ।  बाद  में  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  dada  परिषद  ने  रंग  रोगन  मद  के  रूप  में  te

 अझाक्साइड  प्राइमर  के  वर्गीकरण  के  लिए  श्रभ्यावेदन  किया  ।  तब  इस  विषय  पर  मुख्यालय  स्थित

 वर्गीकरण  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  जिसमें  तकनीकी  प्राधिकारियों  के  साथ  quay  करके

 उन  मदों  को  वर्गीकृत  करने  के  लिए  वितिश्चय  गया  जोकि  निर्यात  लाभों  को  मंजुरी  के

 प्रयोजन  के  लिए  रंग  रोगन  की  श्रेणी  ma  हैं  इस  के  बारे  में  लाइसेंसिंग  प्राधिका  रियों

 को  3  श्रप्रैल  1979  को  बता  दिया  गया  है  |

 रंग  रोगन  की  मद  के  रूप  में  इस  पर  weds  उत्पाद  शुल्क  लगता  है  ।  त्र्त  इस

 प्रयोजनाथे  तथा  निर्यात  लाभों  की  मंजुरी  के  प्रयोजनाथ  स्वीकार  किए  गए  वर्गीकरण  के  बीच  कोई

 विरोध  नहीं  है  |

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रदोखर  मुर्ति  :  निर्यात  की  वस्तुओं  के  वर्गीकरण  के  लिए  क्या  सरकार

 ने  कोई  विदिष्ट  मार्गदशंन  भेजे हैं  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  इस  समय  लाखों  वस्तुएं  निर्यात  की  जा  रही  कई  बार  इस  बारे

 में  विचारणीय  प्रइन  पैदा  हो  जाते  हैं  ।  इस  मामले  में  भी  प्रइन  पैदा  हो  गया  था  कि  रड  अ्राव्साइड

 को  पेंट  माना  जाये  अथवा  नहीं  |  जे०  Alo  सी०  ग्राई०  पर  प्रत्येक  क्षेत्र  में  एक  क्षेत्रीय  समिति

 है  तथा  ये  समितियां  राष्ट्रीय  स्तर  पर  निर्यात  के  श्रघीन  होती  हैं  ।  इस  प्रकार  क्षेत्रीय

 समितियां  इस  मामले  पर  विचार  करती  हैं  तथा  पहले  इसी  क्षेत्र  पर  निणंय  लिया  गया  था  कि  यह

 पेंट  नहीं  है  परन्तु  बाद  में  मामले  पर  निर्यात  संवर्धन  परिषद  में  निराय  किया  गया  कि  इसे  पेंट

 माना  जा  सकता  है  तथा  इस  पर  उपलब्ध  लाभ  दिये  जा  परन्तु  मैं  जानता  g  कि  यह  अथ

 लगाये  जाने  के  कारण  कुछ  विलम्ब  होगा  तथा  मैंने  कल  घोषणा  की  है  कि  इस  बारे  में  भी  समय

 बद्ध  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  तथा  यदि  frat  मामले  पर  निणंय  की  श्रावस्यकता

 हो  तो  निणंय  निर्धारित  समय  में  लिया  जा  सके  |

 श्री  एम०  वी०  चन्द्रदोखर  मूर्ति  :  विश्वस्त  सूत्नों  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  इस  मद  के  गलत

 वर्गीकरण  से  लघु  उद्योग  निर्यातकर्ताओं  को  भारी  लाभ  czar  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता हूं  कि  क्या  उनकी  हानि  की  क्षतिपुर्ति  की  जायेगी  ?  यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  मैं  ठीक  से  नहीं  बता  सकता  ।  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  श्राइवासन

 दे  सकता  हूं  कि  यदि  हम  इसका  वर्गीकरण  पेंट  के  रूप  में  करते  हैं  तो  जो  भी  नकद  सहायता  देय

 होगी  ag  निर्यातकर्ताग्रों  को  दी  जायेगी  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  इस  मद  के  मूल  वर्गीकरण  के  कारण  केन्द्र  तथा  राज्य  के  बीच  विवाद

 खड़ा  हो  गया  है  ।  इन  मदों  पर  जिन  पर  नकद  सहायता  मिलती  है  निर्यात  dada  परिषद  कुछ

 निर्यातकर्ताश्रों  के  पक्ष  में  निर्णय  लेगी  ।  कुछ  मद्दे  ऐसी  हैं  जिनका  निर्यात  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा

 किया  जाता  उनका  वर्गीकरण  नहीं  किया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  इससे  कुछ  वर्गों  के  निर्यातकर्ताओं

 को  लाभ  पहुँचेगा  ।  क्या  श्राप  इन  मदों  का  वर्गीकरण  करेंगे  तथा  इस  बारे  में  मार्गदर्शन  देंगे

 क्योंकि  राज्य  क्षेत्र  में  बहुत  सी  वस्तुद्रों  का  उत्पादन  होता  जिनका  वर्गीकरण  नहीं  किया  गया  ।

 इससे  विदेशी  मुद्रा  श्रजित  की  जाती  है  ।  इसलिए  क्या  श्राप  इस  बारे  में  व्यापक  मारगेदशंन  करेंगे

 ताकि  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  संघष  रोका  जा  सके  ?
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 श्री  सोहन  धारिया  :  नीति  पुस्तक  में  सभी  मदों  का  as  |  ख  किया  गया  है  ।  परन्तु  कई

 बार  ऐसा  होता  है  कि  नई  मद्दे  भी  तकनीकी  तथा  वंज्ञानिक  उन्नति  के  कारण  संबद्ध  हो  जाती

 al  कई  क्षेत्रों  में  गलत  अर्थ  लगाये  जाने  की  भी  गुंजाइश  रहती  है  ।  हम  तो  इन  मामलों  में

 केवल  शीघ्रता  ला  सकते  हैं  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  में  किरायों  में  वृद्धि

 #996.
 श्री  ugatal  फैलीरो  :  क्या  e qqey  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  किरायों  में  वृद्धि  करने  का  विचार  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम
 :  श्रौर  इंडियन

 एयरलाइन्स  ने  विमान  किरायों  के  को  तर्क-संगत  रूप  प्रदान  करने  के

 विमान  किरायों  का  संशोधन  करके  उनमें  लगभग  15०  की  वृद्धि  करने  का  एक  प्रस्ताव

 भेजा  है  ।  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 att  एडुग्नार्डो  फैलीरो  :  कुछ  दिन  पुर्व  एक  लिखित  उत्तर  में  मंत्री  महौदय  ने  बताया  था

 कि  जहां  तक  एयर  इण्डिया  का  प्रश्न  है  उसके  भाड़े  में  7%,  वृद्धि  का  प्रस्ताव  है  |  मैं  बताना

 अ
 चाहता  g  fe  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  1976-77  में  20  करोड़  रुपये  का  लाभ  कमाया  तथा

 लाभ  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  इस  संदभ  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  विमान  भाड़ों  में  30%

 वृद्धि  का  क्या  झ्राघार  है  तथा  भाड़ों  की  संरचना  में  प्रास्तावित  समायोजनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  जहां  तक  भाड़ों  में  वुद्धि  का  प्रदन  है  माननीय  सदस्य  जानते  हैं

 कि  इण्डियन  एयरलाइंस  के  श्रनुसार  उत्पाद  शुल्क  का  कुल  प्रभाव  3.5  करोड़  रुपए  होगा  |

 विमानों  के  पुजों  के  mara  पर  लगे  उत्पाद  शुल्क  का  प्रमाव  8  करोड़  रुपए  होगा  |  बजट  से

 उत्पन्न  कुछ  झ्रन्य  व्ययों  में  वृद्धियों  से  1.5  करोड़  का  भार  उत्पादन  से  संबद्ध  बोनस  के

 प्रस्ताव  से  जो  कि  सरकार  के  विचाराधीन  4.75  करोड़  रुपए  व्यय  होगा  ।  लैंडिंग  फी  तथा

 बिजली  के  खर्चे  में  वृद्धि  से  2  करोड़  रुपए  का  श्रतिरिक्त  व्यय  होगा  ।  व्यय  में  कुल  वृद्धि  26  करोड़

 रुपए  की  होगी  ।  विमान  भाड़ों  में  15%  वृद्धि  से  इण्डियन  एयरलाइंस  को  25  करोड़  रुपए  की

 भ्रतिरिक्त  ara  होने  की  श्राशा है  |

 श्री  Uguiet  फलोरो  :  भाड़ों  के  ढ़ाचों  में  सभायोजन  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या

 श्री  पुरुषोत्तम  कोदिक  :  इस  समय  टर्बो  विमानों  तथा  जेट  विमानों  के  लिए  श्रलग-झलग

 भाड़े  इण्डियन  एयरलाइन्स  दूसरे  cat  विमानों  के  स्थान  पर  जेट  विमानों  के  उपयोग  किये  जाने

 का  श्रधिकाधिक  प्रयत्न  करने  से  दोनों  में  अतर  समाप्त  करने  का  हमारा  प्रस्ताव  है  ।

 at  ugatst  फलीरो  व्यय  में  वृद्धि  26  करोड़  रुपए  है  तथा  लाभ  भी  लगभग  उतना  at

 में  लाभ  20  करोड़  रुपए  था  ।  हम  मान  सकते हैं  कि
 लाभ  लगभग  उतना  ही  होगा  |

 इण्डियन  एयरलाइन्स  इस  समूचे  श्रतिरिक्त  व्यय  को  खपा  क्यों  नहीं  पाती  ?  लाभ  में  वृद्धि  होती  रही

 है  परन्तु  विमानों  में  सेवा  के  स्तर  में  गिरावट  ont  जा  रही  है  एयरपोर्टों  से  कार्यालयों  तथा
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 परिवहन  की  सुविधा  समाप्त
 कर  दी  गई  है  ।  लोगों  को  टेक्सियों  में  जाना  पड़ता  है  ।  विमानों  की

 कमी  हे  ।  कया  मंत्री  महोदय  विमानों  की  संख्या  बढ़ा  कर  जनता  को  बेहतर  सेवा  प्रदान  करेंगे  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौदिक  :  सरकार  का  विचार  विमानों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  बजट

 श्रनुदानों  पर  निर्भर  न  रह  कर
 श्रांत  रिक

 संसाधनों  पर  निभेर  करने  का  है  ।  संसधानों  में

 वृद्धि  के  श्रन्तगंत  ही  माड़ों  में  वृद्धि  का  भी  प्रत्ताव  है  ।

 mene  महोदय  :  उसकी  चिन्ता  न  करें  ।  मेरे  पास  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  भी  है  ।

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  यह  केवल  मात्र  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  प्रस्ताव  है  ।

 सरकार ने  इस  पर  afar  faa  नहीं  लिया है  जहां  तक  व्यय  में  कमी  लाने  का  seq

 माननीय  सदस्यों  के  सभी  सुभ्ावों  पर  ध्यान
 दिया

 जायेगा  |

 श्री  एस०  श्रार०  aA:  खेद  का  विषय  है  कि  कमंचारियों  की  कार्यकुशलता  गिर  रही

 है  विमान  4-5  घंटे  विलम्ब  से  चल
 रहे  हैं

 ।

 श्रच्यक्न  सहोदय  :  दोष  बातें  EATATHST  प्रस्ताव  के  अ्रंतगंत  ली  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  एस०  श्नार०  दामाणी  :  श्रापका  व्ययों  पर  कोई  नियंत्र णा  नहीं  एक  झोर  तो

 कुशलता  गिर  रही  सेवाओं  का  स्तर  गिर  गया  है  तथा  दुसरी  श्रोर  श्राप  भाड़ों  में  वृद्धि  करनें  की

 बात  सोच  रहे  हैं  ।  अप  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने  तथा  कमंचा  रियों  में  श्रनुशासन  लाने  के  लिए

 क्या  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  समय  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं

 कि  हम  क्या  कार्यवाही  करना  चाहते  हैं  ।  श्री  ज्योतिमय  बसु  के  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  मैं  पहले

 ही  बता  चुका  हूं  किमैं  एक  भ्रध्ययन  दल  की  नियुक्ति  कर  रहा  हूं  ।  कार्यकुशलता  बहुत  सी

 बातों  पर  निर्भर  करती  सभी  सदस्य  जानते  हैं  हमारे  पास  विमानों  की  कमी  ।  विमानों  को

 कई  क्षेत्रों  में  a  करना  होता  है  ।  यदि  प्रारम्भ  में  ही  विलम्ब  हो  जाता  है  तो  उसके

 स्वरूप  श्रौर  भी  विलम्ब  होते  हैं  ।  मैंने  सभा  को  सुचित  किया है  कि  दिन-प्रति-दिन  की  समस्याश्रों

 के  बारे  में  एक  समिति  गठित  की  गई  है  जिसमें  माननीय  सदस्य  भी  हैं  ताकि  एयरपोर्टों  की

 समस्याओं  का  अ्रध्ययन  तथा  प्रतिदिन  पदा  होने  वाली  qAtcaTaT  का  समाधान  किया  जा  सके

 सरकार  एयरपोट  समिति  से  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  बाद  उस  पर  कार्यवाही  करेगी  ।

 डा०  बलदेव  प्रकादा  :  मंत्री  महोदय  ने  wal  बताया  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  तरफ़

 से  कुछ  किराया  बढ़ाने  के  लिए  प्रस्ताव  श्राया  है  ।  पिछले  सालों  में  जेसा  कि  बताया  गया  है  कि

 इण्डियन  एयरलाइन्स  जो  वे  फ़ायदे  में  जा  रही  है  घाटे  के  eas  नहीं  जा  रही  हैं  ।  बाकी

 कमियों  को  दूर  करने  की  बजाए  एयरलाइन्स  से  यह  प्रस्ताव  त्राया  है  कि  भाड़ा  श्रौर

 बढ़ाया  जाए  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  इस  पर  सरकार  ने  श्र भी  कोई  फ़  सला  नहीं  किया

 है  और  भ्रभी  यह  fas  एक  प्रस्ताव  मात्र  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 वे  इस  सदन  को  विश्वास  दिलाएगें  कि  इन  सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  यह  सरकार  इस

 साल  कोई  भाड़ा  एयरलाइन्स  का  नहीं  बढ़ाएगी  ?
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 at  पुरुषोत्तम  कौदिक  :  यह  श्राइवासन  तो  सरकार  नहीं  दे  सकती  लेकिन  तमाम  बातों

 को  ध्यान  में  रखते  उस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  ag  मैं  कह  सकता  हूं  |

 श्री  ए०  सुन्ना  साहेब  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए

 माननीय  सदस्य  जो  सुभाव  दिये हैं
 क्या  मंत्री  महोदय  विमान  प्रयत्न  करेंगे  कि  विमान  के  चलने

 से  पुवं  उसके  यांत्रिक  दोषों  को  दूर  किया  जा  सके  ।  परसों  ही  मुभे  बुरा  awa  gar  है  ।

 भाड़ों  में  वृद्धि  से  पूर्वे  मंत्री  महोदय  को  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  कार्यकुशलता  बढ़े  तथा

 विमानों  के  चलने  से  qa  यांत्रिक  दोष  टूर  हो  ।

 थ्रो
 पुरुषोत्तम  उड़ान  से  qa  सभी  विमानों  की  जांच  की  जाती  है  ।

 महोदय  :  श्री  सुन्ना  साहेब  ने  पुछा  था  कि  यांत्रिक  दोषों  को  यात्रियों  के  विमान  में

 ञान  से  कयों  नहीं  दूर  किया  उनका  प्रश्न  यह  नहीं  था  कि  विमान  के  उड़ान  भरने  से

 qa  विमानों  के  दोष  दूर  किये  जायें  ।

 श्री  To  सुन्ना  साहेब  :  5000  फुट  की  ऊंचाई  पर

 श्री  बसन्त  साठे  :  विमान  चालक  अप्रसन्न  हैं  ।

 श्री  qatar  कौशिक  :  हर  एक  उड़ान  के  ya  तथा  बीच  की  उड़ानों  में  भी  विमानों  की

 जांच  की  जाती है  ।  इस  प्रकार  की  जांच  के  लिए  स्थायी  grea  हैं  ।  कभी-कभी  ऐसा  हो  सकता  है

 कि  जांच  न  की  गई  हो  परन्तु  पुरी  जांच  के  लिए  आदेश  विद्यमान  हैं  विमान  यात्रा  को  सुरक्षित

 बनाने  के  लिये  सभी  प्रयत्न  किये  जाते  हैं  ।

 श्री  रघुबीर  सिंह  मछण्ड  :
 कया  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सबसे  उयादा

 ब्र  कडाउन्स  इन्डियन  एयरलाइन्स  में  हो  रहे  क्या  यह  सही  है  ?  दुनिया  के  zat  देशों  के

 रीज़न  में  इस  में  ब्र  कडाउन्स  ज्यादा  हो  रहे  हैं  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  तुलनात्मक  विवरण  इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जिन  परिस्थितियों  के  कारण  कुछ  विलम्ब  होता  उन  को  मैंने  श्रापके  सामने  निवेदन  किया  है

 लेकिन  सुधार  का  काम  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रकिया  है  ।  हमारी  यह  है  कि  यात्रा

 जो  हो  वह  बहुत  सेफ  हो  श्रौर इस इस  दुष्टि से  हम  पुरा  प्रयास कर  रहे  हैं  ।

 लिए EE  एगा

 qa  के  लिखित  उत्तर

 जीवन  बीसा  निगम  का  ग्रामीण  व्यापार

 #989.  sit  Fo  टी ०  कौसलराम :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (®)  वया  यह  सच  है  कि  are  1978  को  समाप्त  होने  वाले  ay  में  भारतीय  जीवन

 बीमा  निगम  के  ग्रामीण  व्यापार  में  पब  वर्षों  की  तुलना  में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  कितने  प्रतिदात  कमी  हुई  है  श्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शरर
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 जीवन  बीमा  निगम  के  ग्रामीण  व्यापार  में  हो  रही  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रौर  जीवन

 बीमा  निगम  के  ग्रामीण  कारबार  को  जो  पिछले  कुछ  वर्षों  से  बीमाकृत  राशि  के  रूप  में  धीरे-धीरे

 बढ़  रहा  था  1978  को  समाप्त  वर्ष  में  धक्का  लगा  जब  1976-77  के  कारबार  की  तुलना

 में  इसमें  14  प्रतिदात  की  कमी  हो  गई  है  ।

 इस  कमी  का  मुख्य  कारश  वर्ष  1977-78  में  जीवन  बीमा  निगम  के  डवलपमेंट

 कारियों  द्वारा  आन्दोलन  किया  जाना  था  ।  इन  atanrfear  ने  यह  श्रान्दोलन  ag  1976  में

 लायू  की  गई  लागत  मानक  योजना  के  खिनाफ  छेड़ा  था  ।  जीवन  बीमा  ने  wa  एक  संशोधित

 योजना  लागु  कर  दी  है  जिसमें  1976  की  योजना  की  तुलना  में  काफी  सुधार  किए  गए  हैं  शर

 रियायतें  दी  गई  हैं  ।  निगम  ने  जो  गांवों  में  अपना  कारबार  बढ़ाने  की  श्रावश्यकता  के  प्रति  जागरूक

 हाल  में  पहाड़ी  श्रौर  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  वित्तपोषित  श्रभिकर्ता  यानी

 पी एजट  योजना  के  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  संगठन  को  भी  मजबूत  बनाने  का  haar  किया  है  ।  इस

 योजना  के  इन्हीं  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  को  चुना  जायेगा  श्रौर  उन्हें  जीवन  बीमा  के  संबंध  में

 अआवद्यक  प्रशिक्षण  दिया  जाएगा  |  संगठन  संबंधी  प्रबंध  पूरे  होते  ही  यह  योजना  लागू

 कर  दी  जाएगी  |

 भारतीय  रिज  बेक  द्वारा  गठित  ग्रामीण  श्रायोजना  ऋण  सेल

 #993.  श्री  के०  मालन्ना  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  के  बारे  में  बहु  एजेन्सी  दुष्टिकोण  का  समुचित  क्रियान्वयन

 सुनिश्चित
 करने  के  लिए  भारतीय  feat  बैंक  ने  ग्रामीण  झ्ायोजना  ऋण  सेल  का  गठन  किया

 है  ;  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ै?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  हां  ।

 ग्रामीण  ग्रायोजन  और  ऋण  कक्ष  ने  1  1979  से  ford  बेक  में  काम

 करना  श्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  जिला  ऋण  योजनाशों  are  ग्रामीण  ऋण  नीति

 विषयक  काम  को  बेहतर  समन्वय  के  लिए  इस  नये  कक्ष  को  सौंप  दिया  गया  ase  कक्ष  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  विषयक  नीति  के  निर्धारण  श्रौर  उसकी  समीक्षा  के  लिए  faa  बैंक  में  गठित  विषय

 निर्घारण  समिति  के  सचिवालय  के  रूप  में  काय  करेगा  ।

 श्रखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाश्रों  द्वारा  गेर-सरकारी

 क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली  सहायता  में  वृद्धि

 #997.  डा०  पी०  ato  पेरियासामी :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रखिल  भारतीय  वित्तीय  deal  द्वारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के
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 लिए  मंजूर  की  गई  सहायता  में  गत  वर्ष  की  daa  वर्ष  1977-78 में  154.81  करोड़  रुपये

 की  वृद्धि  हुई  है  श्रौर  सरकारी  क्षेत्र  में  उक्त  मंजूरी  में  15.35  करोड़  रुपये  की  कमी  हुई है  ;

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ;  र

 सरकार  ने  उक्त  शभ्रसन्तुलन  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  हो

 इन  acaray  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  स्वीकृत  की  गई  सहायता  की

 उसी  श्रवधि  के  दौरान  संयुक्त  क्षेत्र  afi  को  दी  गई  सहायता  की  गरना  के  साथ  की

 जानी  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजनाओं  को  अरब  अधिकाधिक

 मात्रा  में  प्रायोजित  कर  रही  हैं  ।  अ्रखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  ने  सरकारी  क्षेत्र  और  संयुक्त

 क्षेत्र
 की  परियोजनाश्रों  को  1977-78  के  दौरान  317.99  करोड़  रुपये  की  राशि  मंजुर  की  जबकि

 1976-77  के  दौरान  ag  रादि  220.30  करोड़  रुपये  थी  ;  इस  प्रकार  से  इस  श्रवधि  में  97.69

 करोड़  रुपये
 की

 वृद्धि  हुई
 ।

 इसमें  कोई  श्रसंतुलन  नहीं  है  क्योंकि  सरकारी  क्षेत्र  की  बड़ी  परियोजनाश्रों  की  वित्तीय

 सरकार  द्वारा  बजट  के  माध्यम  से  पुरी  की  जाती हैं  त्र  प्रखिल  भारतीय

 वित्तीय  संस्थायें  झ्रामतौर  से  केन्द्र  र  रोज्य  सरकार  दोनों  ही  के  सरकारी  क्षेत्र  के  छोटे  श्रौर

 मध्यम  WTETA  एककों  तथा  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजनाश्रों  को  सहायता  प्रदान  करती  है  ।

 राजस्थान  में  जेसलमेर  श्रौर  न्य  स्थानों  के  लिए

 को  श्राकषित  करना

 #998.  श्री  कृष्णचाद्र  हाह्दर  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  के  रेगिस्तान  में  जसलमेर  तथा  अझ्न्य  स्थानों  के  लिये  पयंटकों

 को  arated  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या  राजस्थान  के  ग्रजमेर  जसे  स्थानों  तथा  श्रन्य  ऐतिहासिक  स्थानों

 में  पयंटन  का  विकास  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  झौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  श्रौर

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 राजस्थान  की  श्रोर  पयंटक  यातायात  के  संवधंन  के  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 हैं/किए  जाने  का  प्रस्ताव  है

 (1)  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  7.24  लाख  रुपये  की  लागत  पर  जेसलमेर  में  एक  पर्यटक

 बंगले  का  निर्माण  किया  है  ।
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 (21%) )  लिखित
 उत्तर

 (2)  हल्दीघाटी  की  पर्यावरण  संबंधी  विशेषताओं  को  सुरक्षित  रखने  शौर  वहां  सुविधाओं

 की  व्यवस्था  करने  की  दुष्टि  से  हल्दीघाटी  की  एक  महायोजना  (afa-saiat

 तयार  करन  का  कार्य  पर्यटन  विभाग  ने  चालू  किया  है  ।

 (3)  1978  में  राजस्थान  सरकार  के  प्रतिनिधियों  ने  केन्द्रीय  geet  के  भ्रन्तर्गत

 जसलमेर  और  मेवाड़  प्रताप  के  जीवन  से  संबंधित

 का  विकास  करने  का  सुक्ताव  दिया  |  संसाधनों  के  उपलब्ध  होने  की  शतं  पर

 are  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  इनमें  से  दो  केन्द्रों  का

 चुनाव  राज्य  सरकार  से  परामशं  करके  किया  जायेगा  |

 (4)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  जयपुर  में  होटल  अ्रशोक  जयपुर  को  चालू  किया

 जिसमें  44  कमरों  के  एक  नये  ब्लाक  की  वृद्धि  करके  उसका  विस्तार  किया

 जा  रहा है  ।

 (5)  भारत  पर्पटन  विकास  निगम  भरतपुर  पक्षी  विहार  स्थल  में  एक

 उदयपुर  में  लक्ष्मी  विलास  पलेस  होटल  ate  जयपुर  में  एक  परिवहन  एकक  का

 भी  परिचालन  करता  है  ।

 (6)  धघन-राशि  की  उपलब्धता  और  स्कीम  की  आर्थिक  व्यवहायंता  की  शर्त  पर  भारत

 पयंटन  विकास  निगम  की  पंचवर्षीय  योजना  1978-83  में  जैसलमेर  श्र  बीकानेर

 में  एक-एक  यात्री-ग्ह  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।

 (7)  पर्यटकों  की  अधिक  श्रच्छी  प्रकार  देख-रेख  करने  के  जोधपुर  एयरपोर्ट  पर

 23-4-1979  से  एक  नयी  सिविल  टर्मिनल  बिल्डिंग  चालू  की  गई  है  ।

 (8)  पर्यटक  साहित्य  तथा  wea  प्रचार  माध्यमों  के  जरिए  राजस्थान  में  विभिन्‍न  पर्यटक

 केन्द्रों  का  व्यापक  प्रचार  किया  जाता  है  ।

 (9)  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  पुष्कर  मेला  ate  डज्ट  फेस्टिवल  का  भी  भारत

 तथा  विदेशों  में  स्थित  प्यंटक  कार्यालयों  के  माध्यम  से  व्यापक  प्रचार  किया

 जाता  है  ।

 सरकारी  उपक्रसों  द्वारा  विदेशों  में  प्राप्त  किये  गये  ठेके

 ##999.  श्री  वसंत  साठे  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्रो  निम्नलिखित  जानकारी

 alia  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  को  कृपा  करेंगे  :

 सरकारी  उपक्रमों  ने  वित्तीय  वर्ष  1978-79  में  विदेशों  में  कुल  कितने  मुल्य  के

 ठेके  प्राप्त  किये  ;

 ये  ठेके  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  किये  गये  ठेकों  की  तुलना में  कितने  न्यूनाधिक

 हैं  ;  श्नौर

 सामान  सप्लाई  निर्माण  विद्युतीकरण  श्रादि  के  लिए  ठेकों  के  अन्तगंत

 गतिविधियों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  विशेष  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?
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 वित्त  राज्य  मंत्री  water  :  लगभग  109  सरकारी  उद्यमों  में  से

 85  के  बारे  में  सुचना  प्राप्त  हुई  है  ।  प्राप्त  सूचना  से  यह  स्पष्ट  है  कि  इन  उपक्रमों  ने  1978-79

 के  दौरान  विदेशों  में  लगभग  355  करोड़  रुपये  मूल्य  के
 ठेके  प्राप्त

 किये  हैं  ।

 व्यापारिक  एवं  विपणन  aye,  जहां  निर्यात  की  मात्रा  सरकार  को  समय-समय  पर

 निर्धारित  नीति  के  श्रनुसार  विनियमित  की  जाती  के  माध्यम  से  सरणीकृत  निर्यात  को

 1978-79  के  दौरान  प्राप्त  ठेके  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  ठेकों  के  बराबर  ही  हैं  ।

 सरक।री  उद्यमों  द्वारा  माल  की  निर्माण  विद्युतीकरण  श्रादि  के  ठेकों

 की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  किये  गए  कुछ  प्रमुख  उपायों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 (1)  समुद्रपारीय  नई  मण्डियों  में  पेठ  करके  श्राधारभूत  बाजार  में  विविधता  लाने  का

 (2)  विदेशी  बाजारों  में  जिन  मदों  की  मांग  उनका  उत्पादन

 (3)  उत्पादों  में  विविधता

 (4)  निर्यात  सुल्यों  से  अ्रघिक  लाभ

 गोर  व
 (5) }  उत्पादों  संबंधी  प्रौद्योगिकी  में  यथधावश्यक

 सुध
 ।  नः

 (6)  निविदा  प्रस्तावों  की  किस्म  क्योंकि  परमर्शदायी  तकनीकी

 सक्षमता  तथा  उप।गम  योजना  के  अधार  पर  सौंपे  जाते

 (7)  परियोजनाश्रों  को  ठीक  समय  पर  पुरे  करने  के  अलावा  कार्य-निष्पादन  को  उत्तमता

 की  are  विद्वेष  ध्यान  देना  |

 भूमि  विकास  बेकों  द्वारा  ऋणों  का  विनियमन

 1000.  श्री  के०  रासर्मूति  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  निम्नलिखित  की

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  feta  बैंक  श्रौर  कृषि  पुरनवित्तपोषण  श्रौर  विकास  निगम  ने  भूमि  विकास

 बैंकों  दुवारा  ऋणों  के  विनियमन  के  नियमों  में  क्या  परिवर्तन  किये  हैं  श्रौर

 क्या  इन  परिवर्तनों  से  छोटे  किसानों  श्रौर  सीमान्त  किसानों  को  उनकी  ऋण  संबंधी

 के  बारे  में  लाभ  ग्रा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :  (>)  भूमि  विकास  बैंकों  द्वारा

 दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  नियमन  के  मापदण्डों  में  किये  गये  परिवर्तनों  का  विवरण  सदन  के  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 नये  मापदण्ड  राज्य  भूमि  विकास  बैंकों  को  1979  को  भेजे  गये

 के
 |

 oy
 DMINIGIS नर  नबल

 न्य  चा
 भविष्य  मे  प्रभ

 थ  हे
 इसलिए  इन  बैंकों  ऋण  देने  के  पड़ने  की  सम्भावना  है  ।
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 (am)

 चिवरण

 क
 भूमि  विकास  बेकों  द्वारा  दिये  जाने  वाल  के

 नियमन  के  मापदण्डों  के

 परिवर्तनों  का  विवरण
 ०

 पहिले  के  मापदण्ड  तथा  1979  में  संशोधित  मापदण्ड  नीचे  दिये  गये  हैं

 पहिले  के  मापदण्ड  संदोधित  मापदण्ड
 लिए

 1978  के  aa  पिछले  वर्षों  में  सहकारिता  ay  के  अंत  पिछले  वर्षों  में

 की  ara faa,  शाखा  जारी  किये  गधे  में  पिछने  वर्षों  के  बकाया  जारी  किये  गये

 स्तर  पर  बकाया  ऋणों  के  के  श्रौसत  के  अ्राधघार  ऋणों  के  प्रतिशत

 प्रतिशत  के  रूप की  सीमा  पर  प्राथमिर्क/शाखा  स्तर  के  रूप  में  पात्र

 में  पात्र  ऋण  पर  बकाया  की  सीमा  ऋण  देने  का

 देने  का  अ्रथवा  पिछने  तीन  वर्षों  कार्यक्रम  अ्रथवा

 क्रम  WAAT  के  बकाया  का  पिछले  3  वर्षों  में

 पिछले  3  वर्षों  दोनों  में  से  जो  जारी  किये  गये

 में  जारी  किये  भी  कम  हो  ।  की  ऋणों

 गये  ऋणों  की  दोनों  में  से  जो

 दोनों  भी  अघिक  हो

 में  से  जो  भी

 प्रधिक  हो

 0--25  निर्बाध  (0--25  निधि

 26-35  80  100

 70  1-35  90

 60  80

 50  4145  75

 1--100  शुन्य  46--50  70

 31-55  65

 शुन्य

 मापदण्डों  में  किये  गये  प्रमुख  परिवतंन  नीचे  दिये  गये  हैं

 श्रब  पात्र  ऋण  देने  का  कार्यक्रम  कम  बकाया  के  साथ  जोड़  दिया  गया  है  चाहे  वह
 पिछले  तीन  वर्षों  के  बकाया  श्रथवा  पिछले  वर्ष  के  बकाया  के  arse  पर  हो  ।  पहिले
 के  मापदण्डों  के  भ्रन्तगंत  पात्र  ऋण  देने  का  कार्यक्रम  उससे  पिछले  वर्ष  के  ga  में

 निकली  बकाया  के  साथ  जोड़ा  गया  था  ।

 पहिले  के  मापदण्डों  के  निर्बाध  army  देने  के  10  qal  खण्ड  की  बकाया  सीमा  को

 घटाकर  5  सुत्नी  खण्ड  कर  दिया  गया  है  ;  दूसरी  श्रोर  प्रतिशतता  के  wat  में  पात्रता

 को  बढ़ा  दिया  गया  है  ।
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 3.  मांग  के  55  stare  से  बकाया  वाले  श्रौर  लघु  कृष्क  fasta  सुखा

 वाले  क्षेत्रों  का  कार्यक्रम  ie  कमांड  क्षेत्र  विकास  विशेष  कार्यक्रमों  के  श्रंतर्गत

 art  वाले  क्षेत्रों  में  कारोबार  करने  वाले  प्राथमिक  भूमि  विकास  बैंकों,/राज्य  भूमि
 विकास  बैंकों  at  ara  को  अरब  ्रनुमति  दे  दी  गई  है  कि  वे  इन  कार्यक्रमों  के

 भ्र  तगंत
 निर्धारित  छोटे  किसानों  का  वित्तपोषण  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  धन

 निकाल  सकते  हैं  चाहे  उनकी  पात्रता  की  सोमा  कुछ  भी  हो  ।

 उत्तरी  बिहार  में  विसान  यात्रा  को  सुविधा

 «1001.  श्री  सुरेन्द्र  भा  ''  क्या  पटन  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तरी  बिहार  में  विमान  यात्रा  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  विचाराधीन  है  ;

 क्या  सरकार  दरभंगा  के  रक्षा  हवाई  ८-4 ग्रड  को  सप्ताह  में  दो  या  तीन  बार  aa  fas

 विमान  सेवा  के  लिये  खोलने  पर  विचार  करने  हेतु  तयार  है  ;  त्रौर

 यदि  तो  कब  तक  ्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं  ?

 ¢ qqcaq  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  श्रौर

 इंडियन  एयरलाइन्स  की  विमानों  की  तंगी  के  कारण  उत्तर  बिहार  के  स्थानों  के

 जिनमें  दरभंगा  भी  सम्मिलित  विमान  सेवाएं  परिचालित  करने  की  फिलहा न  कोई  योजनाएं  नहीं

 उत्तर  बिहार  में  मुजफ्फरपुर  घनी  शभ्राबादी  वाले  उन  50  केन्द्रों  में
 से  एक  है  जिनकी

 तीसरी  वायु  aaray  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  ने  सिफारिश  की  है  ।  समिति  की  सिफारिशें  फिलहाल

 सरकार  के  विचाराधीन  हैं  |

 emacs  घाटा

 TES  ता  मंत्री  यह #1002.  श्री  सौगत  राय :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  att  सहक

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  वर्ष  1979-80  के  दौरान  व्यापारिक  ale  नाव
 er  ate  थि  शि  के  2000  करोड़

 रुपए  तक  पहुँच  जाने  की  श्राशंका  है  ;  श्रौर

 iy
 यदि  तो  इतना  श्रधिक  घाटा  होने  के  क्या  कारण  हैं  ८  nw  इसे  पूरा  करने  के  लिए

 सरकार  क्या  उपाय  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 र VIS ह नागरिक  aft  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  य  मंत्री  रिफ  :

 तथा  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 तथा  पहले  11  महीनों  के  अनन्तिम  ्रांकड़ों  के  grave  पर  1978-79  का

 ब्यापार  घाटा  निम्नोक्त  प्रकार हैं  :--

 रु०

 600  1.05 अरयात

 पुननिर्यात  सहित  4938.28

 ब्यापार  दोष
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 सरकार  को  1979-80  के  दौरान  निर्यातों  में  लगभग  10
 प्रतिशत  वुद्धि  करने  की

 sara

 है  इसी  समय  1979-80  के  दौरान  कई  कारणों  से  भ्रायातों  में  भी  काफी  वृद्धि  होगी  ।  हमारे

 विकास  की  वतंमान  अवस्था  पूंजीगत  ऊर्जा  तथा  अलौह  sas,  इस्पात  श्रादि

 जैसे  भ्रस्तनिविष्ट  साधनों  की  बहुत  सी  मदों  के  श्रधिक  ara  कृषि  तथा  श्रौद्योगिक  उत्पादन  शर

 उत्पादन  ्राधार  को  सुदढ़  करने  तथा  नए  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  को  श्रजित  करने  के  लिए

 श्रपेक्षित  होंगे  |  पेट्रोलियम  संबंधी  श्रलौह  धातुझ्ों  अ्रादि  की  कीमतों  में  हाल  ही  में  हुई

 वद्धि  से  बिल  में  बढ़ोतरी  हो  जाएगी  ।  इन  परिस्थितियों  में  1979-80  का  व्यापार  घाटा  1978-

 79  के  पहले  11  महीनों  के  विद्यमान  व्यापार  घाटे  की  अपेक्षा  अधिक  होने  की  सम्भावना  है  |

 यह  श्रनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  हैं  कि  वास्तव  में  कितना  व्यापार  घाटा  रहेगा  ।

 सरकार  बराबर  यह  प्रयास  करती  रही  है  कि  निर्यातों  में  वृद्धि  तथा  श्रायातों  को  सीमित  करके

 व्यापार  घाटे  को  कम  करें  ।  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  कुछ  महत्वपुर्णं  उपायों  में  ये

 दामिल  हैं  :--

 (1)
 निर्यात  संगठनों  की  भूमिका

 ई०  टी०डी०ए०

 श्रौर  टी  ०  एफ०  ए  े नन जस  निर्यात  संगठनों  की  भूमिका  की  फिर  से  परिभाषा  को  गई

 है  ताकि  ये  केवल  ara  श्रभिमुख  ही  नहीं  बल्कि  खास  तौर  से  लघु  श्रौर  कुटी  र  उद्योग  क्षेत्रों  में

 अ्रथेव्यवस्था  के  निर्यात  क्षेत्रों  के  विकास  के  साधन  के  रूप  में  भी  काय  कर  सकें  |  उन्हें  झावश्यक

 ग्रंतनिविष्ट  साधनों  की  उपलब्धि  सुकर  अधार  संबंधी  जानकारी  छ अरार  विपणन  सहायता

 प्रदान  जिसमें  इन  क्षेत्रों
 को  ऋण  संबंधी  गारन्टी  भी  शामिल  का  सौंपा

 गया है  ।

 (2)  निर्यात  aqqaq  परिषदों  श्रौर  वस्तु  बोर्डों  कौ  भूमि का

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  ate  वस्तु  बोर्डों  को  भी  सक्रिय  किया  जा  रहा  है  ताकि  वे

 निर्यातक  समुदाय  को  सेवा  प्रदान  करने  में  धिक  गतिशील  भुमिक्ता  निभा  सकें  ।  उनकी  प्रतिक्रिया

 भी  सरल  की  जा  रही  हैं  जिससे  उनके  कार्य  करने  के  ढंग  में  अधिक  लोचशीलता  श्र  जाए  |

 (3)  मुख्य  श्रायात  व  निर्यात  के  कार्यालय  की  भूमिका  में  परिवर्तन

 अआयात  व  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  के  संगठन  को  फिर  से  नथा  रूप  दिया  जा  रहा  है  अ्रौर

 निर्यात  क्षेत्र  से  उसे  संवर्धनात्मक  भूमिका  दी  जा  रही  है  ।

 (4)  कार्यदल

 निम्नलिखित  निर्यात  क्षेत्रों  at  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  कार्यदल

 गठित  किए  गए  हैं  :--

 (1)  चमड़ा  तथा  चमड़े  के  उत्पाद

 रत्न  तथा  ग्राभूषरण

 (3)  हस्त  शिल्प  की  वस्तुएं

 (4)  इलेबट्रानिक्स

 (5)  परियोजना  निर्यात
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 (6)  फर्नीचर

 (7)  कृषि  उत्पाद

 (8)  निर्यात

 say  पे पन  रन  ह  aq  निर्यात (9)  ay

 लगभग  सभी  कायंदलों  की  रिपोर्ट  मिल  गई  है  ate  इस  मामले  में  कार्यवाहो  श्रारम्भ  कर

 दी  गई  है  ।

 (5)  मूल्य  alaa  मदें

 प्राथमिक  aaa  में  मदों  के  निर्यात  करने  के  बजाए  इनको  मुल्य  वर्धित  रूप  में  निर्यात

 करने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  इससे  रोजगार  वृद्धि  होगी  श्रौर  साथ  ही  निर्यात  आय

 भी  बढ़ेगी  ।

 (6)  श्रन्तर्निदिष्ट  साधनों  की  उपलब्धि

 निर्यात  उत्पादन  ब्राघार  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  यह  ATTeG HR  है  कि

 निर्दिष्ट  साधन  उचित  कीमत  पर  उपलब्ध  हों  ।  इसको  कुछ  समय  के  शभ्रत्दर  स्थिर  शभ्रायात  निर्यात

 नीति  श्रपनाकर  सुनिश्चित  करने  का  इरादा  है  ।

 (7)  mata  नीति  का  उदार  बनाया  जाना

 न्  os Tt  द द  a
 श्रायातित  भ्रन्तनिविष्ट  साधनों  की  श्रस्तर्राष्ट्रीय  कीम  ध  सुकर  बनाने  के

 लिए  श्रायात  नीति  उदार  बनाई  गई  है  ।  लाइसेंसिंग  प्रक्रियाएं  भी  काफी  सरल  बनाई

 गई  sale  कुछ  मामलों  में  उन्हें  पूरी  तरह  समाप्त  कर  feat  गया  है  ताकि  श्रावश्यक

 निविष्ट  साधन  प्राप्त  करने  में  कम  समय  लगे  |

 (8)  staqea  सहायता

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अपने  निर्यातों  को  स्थायित्व  प्रदान  करने  ate  प्रतियोगी  क्षमता

 Way  पर
 बनाए  रखने  की  दृष्टि  से  तीन  वर्ष  की  श्रवधि  के  लिए  चुनिन्दा  TS!  tN  नकद  प्रतिपुरक  सहायता

 rn
 RAT  कर  ने  श्रौर  मदों  का देने  की  नीति  घोषित  की  गई  है  ।  नकद  प्रतिपूरक  सहायता  नि

 चुनाव  करने  का  सारा  ढंग  श्रलैकर्जन्डर  समिति  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  सामान्य  सिद्धान्तों  को

 देखते  हुए  फिर  से  तयार  किया  गया  है  ।

 (9)  निर्यात  शुल्क  की  ata

 विशेष  उपाय  के  रूप  में  चाय  व  काली  fad  पर  से  हाल  ही  में  निर्यात  शुल्क  समाप्त

 कर  दिया  गया  है  ।

 (10)  उत्पाद  श्राधार  को  मजबूत  बनाना

 प्रौद्योगिक  और  कृषि  दोनों  क्षेत्रों  में  चुनिन्दा  मदों  के  लिए  उत्पाद  ara  को  मजबूत
 सा स्निस् बना  कर  र  उसका  विस्तार  करके  निर्यात  योग्य  श्रविशेष  च्  SUNG  किया  जाएगा  ।  निर्यात

 उत्पादन  के  रास्ते  में  राने  दाली  कठिनाइयां  दूर  की  जा  रही  हैं  ।  निर्यात  श्रभिमुख  एकक  खासतौर

 से  शतप्रतिदात  निर्यात  के  लिए  स्थापित  की  जाने  वाले  एककों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  |
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 (11)  दीर्घावधि  उपाय

 दीर्घावधि  उपाय  के  रूप  में  योजना  अ्रायोग  ग्रगली  वार्षिक/पंचवर्षीथ  योजना  में  सम्मिलित

 करने  हेतु  चुनिन्दा  निर्यात  क्षेत्रों  के लिए  धन  नियत  करने  की  प्राथमिकताश्रों  के  बारे  में  विचार

 कर  रहा  है  ।  कृषि  क्षेत्र  में  निर्यात  के  लिए  बागान  फसलों  ताजे

 फलों  wit  नायगर  समुद्री  उत्पाद  arf  का

 उत्पादन  बढ़ाने  पर  बल  दिया  जाएगा  |

 (12)  राज्य  सरकारों  का  सहयोग

 निर्यात  प्रयास  में  राज्य  सरकारों  के  ale  श्रधिक  सहयोग  को  प्रोत्साहित  करने  श्रौर  उसे

 प्राप्त  करने  का  नितांय  किया  गया  है  ।  वाणिज्य  मंत्री  ने  जनवरी  1979  में
 हुए  मुख्य  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  निर्यातों  के  dada  के  संबंध  में  बातचीत  की  ।  इस  सम्मेलन  के  परिणामस्वरूप  राज्य

 सरकारें  अपने-ग्रपने  निर्यात  प्रयासों  के  साथ  श्रौर  अधिक  सक्रिय  रूप  से  सहयोजित  कर  रही  हैं  ।

 (1
 4

 )  विधियों  करण

 निर्यात  की  देश  वार  सम्भाव्यता  का  ग्रध्ययन  श्रारम्भ  किया  गया  >
 @  श्रौर  बाजारों  व

 साथ  ही  वस्तुद्नों  के  विविधीकरण  पर  बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 faaat  में  कार्यालयों  का  सुव्यवस्थीकरण (14)

 निर्यात  aaga  संगठनों  श्ौर  वस्तु  बोरों  के  विदेश  स्थित  कार्यालयों  को  यथासम्भव  एक

 छत  के  नीचे  लाया  जा  रहा  है  ताकि  उनके  कामों  में  वेहतर  तालमेल  हो  सके  ।  न्यूयाकं  श्रौर  पेरिस

 में  ऐसा  किया  भी  जा  चुका  है  ।

 (15)  वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  की  भूमिका

 विदेशों  में  हमारे  वाणि  ज्यक  प्रतिनिधियों  के  कार्यालयों  को  भी  इस  योग्य  बनाया  जा

 रहा  है  जिससे  वह  बाजार  निर्यातकों  की  सहायता  श्रनुवर्ती  कायं॑वाही  की  व्यवस्था

 करने  me  परिशोधन  श्रादि  से  अधिक  गतिशील  भूमिका  निभा  सकें  ।

 (16)  विदेशों  में  प्रतिनिधियों  के  काम  tc  के  ढंग  को  विनियमित  करने  वाला

 aga  भी  पुरी  तरह  से  संशोधित  किया  जा  रहा  है  ताकि  ये  निर्यात  प्रयास  में  श्रधिक  बेहतर

 सक्रिय  सहायता  प्रदान  कर  सकें  |

 दचालिटी  नियंत्रण (17)

 क्शालिटी  नियंत्रण  विनियमों  लदान  पूर्वे  निरीक्षण  प्रक्रियाश्नों  का  पुनरीक्षण  तथा

 नियमों  का  किया  जा  रहा है  ताकि

 (1)  में  तकनीकी  तथा  हमारे  निर्यात  बाजारों  की  श्रावव्यकताओओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  प्रक्रियात्नों  को  कम  aha  बनाया  जा  सके  श्र  उनमें  लचीलापन

 लाया  जा  सके

 = ? |  )  क्वालिटी  नियंत्रण  श्रावश्यकताशओं  के  परिवीक्षण  तथा  शिकायतों  की  जांच  की

 प्रणाली  श्रनुकूल  बनाई  जा  सके  ।

 (3)  गलती  करने  वाले  निर्यातकों  जिन्होंने  घटिया  उत्पादों  का  निर्यात  किया

 निवारण  दंड  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।
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 (18)  संपुक्त  उद्यम

 विदेशों  से  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों  स्थापना  को  नियंत्रित  करने  वाले  संशोधित

 दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  ।  अब  न  केवल  श्रौद्योगिकी  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  के  लिए

 बल्कि  परामर्शी  थोक  तथा  खुदरा  खनिजों  का  पता  लगाने  तथा

 जलपान  oe  शभ्रादि  जसे  सेवा  उद्यमों  की  स्थापना  के  लिए  भी  IeqTTaTAY  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।

 (19)  परिवहन  सम्बन्धी  श्रवस्थापता

 निर्यातक  समुदाय  को  उपलब्ध  परिवहन  सम्बन्धी  अवस्थापना  को  सुधारने  के  लिए  भी

 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  उत्पादन  स्थानों  के  पास  के  स्थानों  पर  एयर  कार्गो  कम्लेक्सेज  स्थापित

 किए  जा  रहे  इससे  वतमान  निकासी  प्वाईंटों  पर  से  कुछ  दबाव  भी  कम  होगा  ।  समुद्री

 कार्गो  के  लिए  प्रतिक्रिप्नों  को  सुकर  डिब्बा  बन्दी  लागू  जहाजों  के  चक्कर  जल्दी

 जल्दी  बढ़ाने  शर  भाड़ा  दर  स्थिर  तथा  उचित  रखने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  शिप

 परिषदों  व  भी  सुदृढ़  ब्नाया  जा  रहा है  ताकि  वे  सौदा  करने  की  क्षमताश्रों  को

 सुधार  सकें  |

 (20)  संबंधित  परिवहन  की  पर  विचार-विमर्श  करने  उनका  श्रच्छी  तरह  से

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  स्कोप  स्कोप  ऐयर  तथा  स्कोप-रेल  जसी  परामर्णी  समितियां

 बनाकर  संस्थागत  मंच  तयार  किए  गए  हैं  ।

 (21)  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र

 सांताक्ज  और  कांडला  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  से  संबंधित  प्रक्रियाएं  सरल  कर  दी  गई  हैं

 ताकि  शीघ्रता  से  सभी  प्रस्थापनाश्रों  पर  विचार  किया  जा  सके  ।  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  में  कों  के

 लिए  पूंजीगत  कच्चे  संघटकों  श्रादि  के  ग्रायात  को  खुले  सामान्य  लाइसेंम  सूची  पर

 रखा  गया  है  ।  जिन  समस्याश्रों  भ्रौर  नीतिश्रों  से  इन  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  की  वृद्धि  तथा  विकास

 उन  पर  विचार  करने  के  लिए  समिति  गठित  की  गई  प्राप्त  श्रन्तरिम  प्रतिवेदन  पर  पहल

 ही  कायंवाही  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।

 (22)  बहुपकीय  मंचों  में  प्रयास

 विकासशील  देशों  के  लिए  श्रच्छा  व्यापार  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  बहुपक्षीय  मंचों

 जसे  अंकटाड  शौर  गाट  में  हमारे  प्रयास  पुरी  तरह  से  चलते  रहे  ।

 (23)  विपक्षीय  स्तरों  पर  प्रयास

 द्विपक्षीय  स्तर  पर  पारस्परिक  लाभ  के  लिए  दोनों  दिशाश्रों  में  व्यापार  बढ़ाने  हेतु  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  इसकी  व्यवस्था  भ्रधिकारी  तथा  मंत्री  दोनों  स्तरों  पर  बैठकें  करके  की  जा  रही
 ror
 रहूं है  ।  श्रायातों  ate  निर्यातों  दोनों  के  लिए  देश  वार  नीति  बनाई  जा

 वस्त्र  निर्यात  संबंधी  नकद  प्रोत्साहनों  का  बंद  किया  जाना

 #1003.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :

 क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पाति  तर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1979  के  बिजनेस  ess’  में  प्रकाशित
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 इस  समाचार  की  आर  Nat गया
 2

 ्. ..... कि wrowcar शक  लल  yy
 लहंगा  ग्रौर  पायजामा-पतलून

 (Z3Az)  जैसे  लोक  qq  वस्त्रों के
 h  संम्बन्य  ba  नव  ag  के  दिन  घोषित नकद "4  ी कि दक  प्रोत्साहनों  बन्द

 कर  दिये  जाने  से  कुछ  कानूनी  समस्याएं  पैदा  हो  गयी  हैं  क्योंकि  wan  निर्यातकों ने  उन

 हनों  के  श्राधार  पर  करार  किये  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निरांय  की  घोषणा  से  पूर्वे  न  तो  वस्त्र

 निति

 सम्वर्घन

 परिषद  से  परामशं  किया  गया  ae  न  ही  हथकरघा  निर्यात  सम्बध॑न  परिषद  से

 यदि at [,  तो  उसके  कारण  हैं श्र  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा

 क्या है
 ?

 नागरिक  aft  तथा  सहकार्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 से  सरकार  का  ध्यान  4  जनवरी
 1979

 के  बिजनेस  terse  में  प्रकाशिय  समाचार

 की  ग्रोर  दिलाया  गया है  |  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में में  हमारे  निर्यातों  की  प्रतियोगी  क्षमता  बनाए

 रखने  के  लिए  चुनी  हुई  मदों  पर  नकद  प्रतिपति  सहायता  देने  की  नीति  घोषित  की  गई  हैं  नकद

 देने  का  उदेव्य  ग्रायातित  या  स्वदेश  में  खरीदे  गए  झ्रन्तनिविष्ट  साधनों  पर  श्रप्रत्यक्ष  करों

 के  रूप  में  निर्यातों  के  सामने  भराने  वालो  वाधाश्रों  को  टूर  करना  दै  ।  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  नए

 उत्पादों  श्रौर  नए  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  दी  जाती  है  ।  हां  निर्यातकों  का  लाभ  मार्जिन

 बढ़ाने  के  लिए  कोई  नकद  प्रतिपत्ति  सहायता  नहीं  दी  जाती  |

 2.  संबंधित  निर्यात  संवधन  परिषद्‌  द्वारा  दी  गई  जानकारी  से  यह  मालुम  हुमा

 दार्टो  ह ड्स पों  त्रौर  टाउजरों  जसे  लोकप्रिय  परिधानों  कोटों  को  उपयोग  में  लाने

 का  रुख  काफी  सन्तोषजनक  था  ब्य ६2 ह र  गतवष  के  अ्रोंकडों  की  तलना  में  इन  लोकप्रिय  किस्मों  के

 संबंध  में  श्रनुमानित  इकाई  मुल्य  प्राप्ति  काफी  श्रधिक  थी  ।  इसको  देखते  हुए  कोटा  देशों  को  इन

 मदों  के  grata  पर  नकद  प्रतिपूति  सहायता  को  जारी  रखना  |  1979  से  श्रावव्यक  नहीं

 सम भा  गया  ।  गेर  कोटा  देशों  को  तथा  लोकप्रिय  किस्मों  को  छोड़  कर  अरन्य  श्रेणियों  के

 कि  गर  कोटा  देदों परिधानों  के  निर्यातों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  यह  निशांध  किया  गया

 को  उपयु  क्त  लॉकप्रिय  किस्मों  के  कोटा  एवम्‌  गैर  कोटा  देशों  को  लोकप्रिय  किस्मों  at  छोड़

 कर  अन्य  श्रेणियों  के  निर्यात  पर  नकद  प्रतिपुति  सहायता  समाप्त  न  की  जाए  |

 3.  सूती  वस्त्रों  के  संबंध  में  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  के  जरिए  सरकारी  सहायता

 भारतीय  सूती  मिल  संघ  की  निर्यात  संबंधन  निधि  में  भ्रंश  दान  करके  दी  जाती  है  संघ  सूती

 वस्त्रों  की  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  नकद  सहायता  की  दरों  की  घोषणा  करता  है  ।  सूती  हथक
 रन्

 वस्तुप्रों  प्रौर  सुती  तेयार  चीजों  के  संबंध  मह  धकरघा  निर्यात  संवधन  द्वारा

 घोषणा  भी  की  जाती  है  ।  ay  1978-79  के  लिए  सुती  वस्त्रों  की  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  नकद

 म  स्पष्ट  कर हायता  की  दरों  की  घोषणा  करते  समय  भारतीय  सूती  मिल  संघ्र  ने  भ्रपने  परिपत्र में

 दिया  था  कि  निर्यात  सहायता  उन  aah  के  पुरे  करने  पर  दी  जाएगी  जो  इस  प्रयोजन  के  लिए

 समय  पर  निर्धारित  की  जाए  ।  इसके  यह  स्पष्ट  किया  गया  कि  परिपत्र  यह  समभते

 हुए  जारी  किया  जा  रहा
 है  कि  संघ  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  बाध्यकारी  दायित्व  नहीं

 डाला  जाएगा
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 ~--— -—— esta  श्राफ  कारगोਂ

 #1004.  चौधरी  हरीराम  मक्कासर  गोदरा

 श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :

 क्या  qaqa  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  4  अप्रैल  1979  के  एक्सप्रेस  ध म'ए  श्राईज  इनडिफरेन्ट

 हंडलिंग  श्राफ  कारगो  उठाने-रखने  श्रादि  में  alee  से  प्रकाशित  समाचार  की

 ait  दिलाया  गया  श्रौर

 इस  मामले  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ate  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  हां  ।

 सीमा  शुल्क  (Customs)  द्वारा  प्रचलित  प्रक्रिया  में  1-4-79  को  प्रयोगात्मक  अधार

 पर  अचानक  परिवतंन  कर  देने  के  कारण  कार्गो  को  ्र ः ड्ल  करने  में  कुछ  गड़बड़  हुई  थी  ।  श्रन्न

 समुचित  प्रक्रिया  निर्धारित  कर  दी  गई  है  तथा  इस  समय  इस  संबंध  में  कोई  देरियाँ  ग्रनुमव  नहीं

 की  जा  रही  हैं  ।

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिये  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  बातचीत

 ६१८ श  1005.  श्री  mated  पूजारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के  बारे  में  हाल  में  नई  दिल्‍ली  में  भारत  ale  दक्षिण

 कोरिया  के  बीच  बातचीत  हुई  थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  पति ह  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  :

 तथा  दोनों  देशों  के  बीच  सरकारी-स्तर  पर  हाल  में  नई  दिल्‍ली  में  कोई  वार्ता  नहीं

 हुई है
 ।  कृषि  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  श्री  भानुप्रताप  सिह  ने  24  से  27  श्रगस्त  1978  तक

 सियोल  की  यात्ना  की  i  नई  दिल्‍ली  स्थित  दक्षिण  कोरिया  के  राजदूत  ने  भी  1978  में

 नई  दिल्‍ली  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  साथ  श्रनौपचारिक  विचार-विमर्श  इन

 विमर्शों में
 भारत  से  दक्षिण  कोरिया  को  कूषिगत  मदों  के  निर्यात  को  सम्भाव्यताएं  शामिल  थीं  ।

 गंधक  की  कमी  को  दुर  करने  के  लिए  काथवाही

 #  1006.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कनाडा  ने  भी  खान  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  गन्धक  की  सप्लाई  बन्द  कर

 दी

 aa  कौन  से  देशों  ने  गन्धक  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  है  श्रथवा  कम.कर  दी  श्रौर

 इसका  गंधक
 की  सप्लाई  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  श्रौर  इसकी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 नागरिक  पूर्ति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 से  रूस  तथा  कोरिया  के  लोकतन्त्रीय  जनवादी  गणराज्य  ने

 संविदात्मक  दायित्वों  के  अनुसार  भारत  को  माल  की  सप्लाई  नहीं  की  है  ।

 माल  की  सप्लाई  में  गिरावट  की  स्थिति  पर  काव  पाने  के  लिए  खनिज  तथा  धातु

 व्यापार  निगम  ने  विभिन्‍न  देशों  से  गन्धक  की  मौके  पर  पर्याप्त  खरीद  करने  की  व्यवस्था  की  है

 जिनके  पोत  लदान  1979  तक  होने  हैं  ।

 रसायन  तथा  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  और  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  के  प्रतिनिधियों  से  युक्त  एक  पुनरीक्षण  समित  की  स्थापना  की  गई  है  ।  यह  समिति  एककों

 के  उत्पादन  तथा  भावी  योजनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  पक्ष  में  गन्धक  की  मात्राएं

 श्राबंटित  करती  है  ।

 सोने के  जेवरात  बनाने  के  लिये  सोने  का T WTaTt

 *#  1007.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  के  लिये  सोने  के  जेवरात  बनाने  हेतु  सोने  का  श्रायात  करने

 के  बारे  में  योजना  को  श्रन्तिम  रूप  दे  दिया  है

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  श्रौर

 चालु  वित्त  ag  के  लिये  सोने  के  जेवरात  के  निर्यात  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया है  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 तथा  स्वणां  ग्राभूषण  निर्यात  प्रतिपुति  योजना  को  17  1978  को  श्रन्तिम  रूप  दिया  गया

 तथा  घोषित  किया  गया  था  ।  यह  जो  इस  समय  चल  रही  है  1979-80  की  अ्रायात  नीति  के

 परिशिष्ट  28  में  कामिल  की  गई  है  और  वाणिज्य  विभाग  की  सावंजनिक  सुचना  सं  ०

 टी०  सी०  एन० )/ 79  दिनांक  3  1979  को  प्रकाशित  की  गई  है  ।  इसकी  प्रतियां

 सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  हैं  ।

 यह  एक  नई  योजना  है  ।  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 स्वर  arya  के  विनिर्माण  ate  विपणन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को

 भी  महत्वपूर्ण  भूमिका  सौंपी  गई  है  ।  उन्होंने  कई  संवर्धनात्मक-उपाय  आरम्भ  किये  जिनमें

 1979  के  दूसरे  सप्ताह  में  gta  में  एक  waar at  श्रायोजित  करना  भी  शामिल  है  ।  श्रायातक  देशों

 से  उत्तर  मिलने  के  बाद  उनके  श्राधार  पर  उपयुक्त  लक्ष्य
 निर्धारित  किये  जायेंगे  |

 मद्रास  हवाई  अडडे थ  के  कारण  घाटा  होना

 #1008.  श्री  पी०  त्यागराजन  :  कया  Ly qaqa  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  हवाई  ass  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण

 को  सौंपे  जाने  के  बाद  भी  यह  हवाई  श्रड्डा  घाटे  में  चल  रहा  श्रौर

 यदि  तो  घाटे  से  बचने  के  लिए  सरकार  ने  कायंवाही  की  है  ?
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 उत्तर
 —

 qqzaq  श्रौर  नागर
 विमानन  मंत्री  — (sit  पुरुषोत्तम  :  att  हां  ।

 हानि  इस  विमानक्षेत्र  पर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  की  कमी  के  कारण  >  |  भारत

 ग्रन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  इस  हानि  को  कम  करने  के  लिए  स्थान-किरायों  (rentals)

 alfe  में  वृद्धि  करने  जसे  उपायों  के  विदेशी  श्रापरेटरों  को  दिल्‍ली /बम्बई  विमानक्षेत्रों  के

 स्थान  पर  कलकत्ता/मद्रास  विमानक्षेत्रों  का  प्रयोग  करने  के  लिए  कुछ  रियायती  प्रोत्साहन  देकर

 शर  अधिक  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  को  श्रपना  मार्ग  परिवर्तन  करके  कलकत्ता/मद्रास  का  रास्ता  अपनाने

 के  लिये  प्रेरित  करने  के  gag  की  जांच  कर  रहा  यदि  मद्रास  विमानक्षेत्र  पर  यातायात  बढ़

 जाता  तो  हानि  कुछ  समय  बाद  कम/समाप्त  हो  जायेगी  |

 दिल्‍ली  से  कलकत्ता  जाने  वाली  एयरबस  की  मशीन  में  खराबी  होना

 #  1009.  sto  समर  गुह :

 श्री  गंगा  सिह  :

 क्या  Gaza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  से  कलकत्ता  जाने  वाली  किसी  एयरबस  में  24  1979  की

 उड़ान  को  मशीन  में  खराबी  पैदा  हो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्या  एयरबस  को  उड़ने  की  श्रनुमति  देने  से  पूर्वे  इसकी  पूरी  जांच  की  गई

 यदि  तो  मशीन  में  खराबी  होने  के  क्या  कारण

 क्या  हाल  के  महीनों  में  आाकाश  में  उड़ते  हुए  विमानों  में  उन्हीं  मशीनी  खराबियों  का

 पता  लगा  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  हैं  ate  सरकार  ने  विमानों  को  उड़ानों  से  पूर्व

 उड़ान  क्षमता  की  बारीकी  से  जांच  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ¢ qqeq  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  att  नहीं  ।

 24  t qa  1979  की  दिल्‍्ली-कलकत्ता  एयरबस  उड़ान  पर  कोई  यांत्रिक  खराबी  नहीं  हुई  थी  ।

 परन्तु  23  1979  की  दिल्‍ली-कलकत्ता  एयरबस  उड़ान  ने  के  काम  करना

 बंद  कर  देने  के  कारण  दिल्‍ली  से  उड़ान  भरने  के  55  मिनट  बाद  वापस  दिल्‍ली  में  ही  एहतियाती

 किया  ।

 हां  ।  उड़ान  भरने  की  श्रनुमति  देने  से  पुर्व  विमान  की  जांच  की  गई  थी  तथा

 एक  प्रमाणिक  रूप  से  योग्यता-प्राप्त  विमान  संधारण  इंजीनियर  ने  उसे  उड़ान  के  लिए

 प्रमाणित  किया  att

 विमान  के  दिल्‍ली  faniaeta  पर  श्रवतरण  करने  के  बाद  यह  पाया  गया  कि  विमान

 के  उदर  भाग  (belly  portion)  में  स्थित  mt  वाले  एयरकंडिशनिंग  कंपार्टमेंट  का  डोरਂ

 (access  door)  गायब  था  ।  घटना  की  जांच  से  पता  चला  कि  पेनल ी  को  संघारण  संबंधी

 कायें  पुरा  हो  जाने  के  बाद  उचित  रूप  से  फिट  करके  कसा  नहीं  गया  था  श्रौर  विमान  संधारण

 इंजीनियर  तथा  उड़ान  इंजीनियर  को  विमान  को  उड़ान  की  भनुमति  प्रदान  करने  से  पूर्वे  अपने
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 के  दौरान  इसका  पता  नहीं  लगा  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  asta  भरने  के

 परशचात्‌  किसी  समय  बाहर  निकल  श्राया  था  ।

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 सिलवन  स्टार  इनबेस्टमैंट  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  के  मामलों  को  जांच

 on
 9601.  श्री  प्रदुयुम्न  बल  :  उप  प्रधान  मंत्री  ह  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 x नः |  )  क्या  festa  बैंक  श्राफ  इण्डिया  के  नान-बैंकिंग  विभाग  ने  सिलवन  स्टार  इनवेस्टमैंट

 कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  के  मामलों  की  जांच  की  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जांच  में  कानून  का  उल्लंघन  किये  जाने  का  पता  चला  है  ;

 यदि  at,  तो  कम्पनी  के  निदेशकों  व  अ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  का्बेवाही  की  गयी

 है  या  करने  का  विचार  है  ;  श्रौर

 क्या  festa  बैंक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  की  गयी  जांच  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा

 पटल  पर  रखी  जायगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रौर  रिजंव  बैंक  ने

 सिलवन  स्टार  इनवॉस्टमैंट  कम्पनी  लिमिटेड  के  मामलों  का  हाल  ही  में  निरीक्षण  किया  था

 जिसके  दौरान  यह  पाया  गया  कि  इस  कम्पनी  जिसका  मुख्य  कारोबार  परम्परागत  चिटों  का

 चिट  फण्ड  कारोबार  से  बाहर  wie  festa  बक  द्वारा  विविघ  गेर  बैंकिंग  कम्पनियों  को  दिये  गये

 निदकों  में  विहित  मात्रा  से  श्रघिक  जमा  राशि  के  रूप  में  स्वीकार  की  थी  ।

 क्योंकि  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  इस  कम्पनी  के  परिसमापन  के  झादेश  दे  दिये  हैं

 इसलिए  रिजंव  बैंक  ने  इस  कम्पनी  के  निदेशकों  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  मुकदमा  दायर

 नहीं  किया
 है  |

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 गुजरात  में  स्टेट  बंक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  wa  खरीदने  के  लिये  aa  दिया  जाना

 9602.  श्री  छीतु  भाई  गामित  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया  की  बेलोद  स्थित  शाखा  ने

 झ्रादिवासियों  की  एक  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  संस्थान  को  भैंस  खरीदने  के  लिये  ऋण  दिया  है  ;

 यदि  तो  कितनी  राशि  ar  ऋण  तथा  किस  तारीख  को  मंजूर  किया  गया  तथा

 उसमें  से  कितनी  राशि  उक्त  संस्था  को  किस  तारीख  को  दी  गयी  ;

 मंजूर  की  गयी  पुरी  राशि
 न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ्रौर  इसके  लिए  कौन  श्रधिकारी

 उत्तरदायी  है  ;  आर

 क्या  सरकार  बेलोद  शाखा  के  मैनेजर  के  विरुद्ध  उसकी  नीति  श्रादिवासी  तथा  हरिजन
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 विरोधि  पाई  जाने  कोई  कार्यवाही  करेगी  श्रौर  यदि  तो  उसका  स्वरूप  तथा  ब्यौरा

 क्या है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  aida  ने  सीकर

 दुग्ध  उत्पादक  सोसाइटी  के  सदस्यों  को  ऋण  मजुर  किये  थे  ।

 यह  योजना  सोसाइटी  के  34  सदस्यों  प्रत्येक  सदस्य  को  2  हजार  रुपये  की  दर

 से  68  हजार  रुपये  का  ऋण  देने  के  बारे  में  थी  ।  यह  सारी  रादि  इस  बीच  निम्नलिखित  तारीखों

 को  प्रदान कर  दी  गयी

 प्रदान  करने  की  तारीख  दी  गयी

 25-10-1978  18,000

 17-1-1979  44,000

 29-1-1979  6,000

 68,000

 राशि  वितरण  में  कुछ  विलम्ब  gat  था  क्योंकि  श्रावश्यक  श्रीपचारिकताएं  पुरी  करने  में  देर

 की  गयी  थी  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 वर्तमान  पदाधिकारी  की  carat  के  बाद  से  दाखा  में  ऋण  प्रदान  करने  का  काय  धीमा

 नहीं  हुभ्ना है  ।  वतंमान  पदाधिकारी  के  4  महीने  के  कार्यकाल  में  12  लाख  रुपये  की  राशि  के  ऋण

 445  ऋणकर्ताओं को  दिये  गये  जिन  में  से  354  श्रदिवासी  हैं  ।

 पदमजी  पल्प  एण्ड  पेपर  fast  बम्बई  द्वारा  उत्पादन  सोमा-शुल्क  को

 तथा  उनको  श्रोर  बकाया  श्रायकर

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्र  यह  बताने  की 9603.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 कृपा  करेंगे  कि

 पदमजी  पल्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  6,  maa  बम्बई  द्वारा  गत  तीन  वर्षों

 में  कितना  उत्पाद  शुल्क  सीमा  शुल्क  सदा  किया  गया  श्रौर  उनकी  at  बकाया  उत्पादन

 सीमा  शुल्क  तथा  श्रायकर  की  राशि  क्या  है  ;  श्रौर

 इसकी  स्थापना से  aa  तक  इसमें  वर्ष-वार  कितनी  पूंजी  निवेश  हुई  ate  इसके

 साभीदारों  को  संख्या  कितनी है  तथा  वे  किन-किन  श्रन्य  उद्योगों  तथा  व्यवसायों  में  मी  साभ्ीदार

 हैं  श्रौर  प्रत्येक  में  कितनी  पंजी  निवेशित  है  तथा  उनकी  ait  गत  तीन  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  कितना

 Maat  बकाया  है
 ?

 fea  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  आयातकर्तात्रों/निर्यातकर्ताश्ों

 के  सम्बन्ध  में  सीमा  शुल्क  की  वसुली  का  वर्ष-वार  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है  ।  भ्रतः  कम्पनी

 द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  war  किए  गये  सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  सूचना
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 उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहां  तक  सीमा  शुल्क  की  बकाया  का  सम्बन्घ  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 श्र  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  war  गये  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  रकम  तथा

 कम्पनी  की  ्रोर  इस  शुल्क  की  बकाया  रकम  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 31-12-1978  की  स्थिति  के  श्रनुसार  कम्पनी  की  श्रोर  श्रायकर  की  बाबत  8,77,000

 रु०  की  रकम  बकांया  थी  ।

 मंससं  पदमजी  पत्प  पेपर  मिल्स  एक  कम्पनी  है  जो  कम्पनी  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  महाराष्ट्र  राज्य  में  पंजीकृत  है  ।  इसके  पंजीकरण  की  तारीख  19-11-1964  है  ।

 कम्पनी  में  लगायी  गयी  रकम  जेसा  कि  इस  कम्पनी  की  चुकता  पूंजी  से  पता  चलता

 कम्पनी
 क

 में  उपलब्ध  तुलन-पत्र  के

 अवधि  चुकता  पूंजी

 रुपयों ee

 31-12-1965  24.70

 31-12-1966  50.00

 31-12-1967  से  31-12-74  130.00

 31-12-1975  से  31-12-76  30.00

 विकेन्द्री  कृत  मारतीय  उद्योग  के  माल  का  ——_- TAY  की  बाजारों  में  निर्बाध  प्रवेदा

 9604.  श्री  युवराज  :  क्या  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  हस्तडिल्प  के  सामान  का  र  इसी  प्रकार  के  अरन्य  fatedy-

 कृत  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  सामान  का  श्रमरीकी  बाजारों  में  निर्बाध  प्रवेश  श्रावव्यक  है  ताकि

 लाखों  भारतीयों  को  रोजगार  प्राप्त  हो  सके  ;  श्रौर

 यदि  तो  विकेन्दीकृत  भारतीय  उद्योग  के  ऐसे  सामान  के  Tat  को  कब  तक

 निर्बाध  बना  दिया  जायेगा  ale  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  aries  :

 तथा  विकेन्द्रीक़ृत  उद्योगों  का  सामाजिक  व  श्राथिक  महत्व  स्वीकार  करते  हुए  शर  विशेष

 रूप  से  रोजगार  के  अवसर  बनाने  के  सन्दर्भ  में  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  उनकी  निर्यात

 झामदनी  का  विस्तार  व  विविघीकरण  करने  पर  बल  दिया  जाए  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  व  कनाडा

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  वस्त्र  मदों  के  सिवाय  हथकरघा  माल  भी  शामिल  भारतीय  हथकरधा

 माल  व  ऐसे  भ्रन्य  विकेन्द्रीकृत  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  माल  के  अ्रायात  पर  अमरीकी  बाजारों  में  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  ऐसे  माल  के  मुक्त  प्रवेश  की  श्रावश्यकता  के  सम्बन्ध  में  हम  बार-बार  विभिन्‍न

 अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  में  बल  देते  रहे  हैं  ।
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 फर्मों  ate  व्यक्तियों  पर  बकाया  उत्प।दन
 शुल्क

 9605.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  क्या  उप  प्रचान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  निम्नलिखित

 की  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  उन  फर्मों  शौर  व्यक्तियों  के  नाम  कया  हैं  जिन  पर  उत्पादन  शुल्क  का

 भुगतान  न  करने  के  कारण  10  लाख  रुपये  से  अधिक  राठि  बकाया  है  ;

 उक्त  धनराशि  कब  से  बकाया  है  भ्रौर  सरकार  ने  इसकी  वसूली  के  लिए  क्या  विशेष

 कार्यवाही  की  है  ;

 31-12-1978  को  कुल  कितनी  राशि  बकाया  थी  ;  और

 उन  दोषी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  जिन  पर  25  लाख  रुपये

 से  प्रधिक  की  राशि  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  से  सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  अर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ग्रामीण  विकास  श्रौर  पददलितों  के  उत्थान  के  लिए  सारतीय  सावजनिक  प्रयासनिक

 संस्थान  का  योगदान

 9606.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देवा  में  ग्रामीण  विकास  श्रौर  पददलितों  att  पिछड़े  व्यक्तियों  के  उत्थान  के  बारे  में

 भारतीय  सार्वजनिक  प्रशासनिक  संस्थान  का  क्या  सक्रिय  योगदान  रहा  ;  श्ौर

 इस  संस्थान  पर  afray  कितनी  राषि  खर्च  की  जाती  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :  पिछले  दो  वर्षों  में

 भारतीय  सावंजनिक  प्रशासनिक  संस्थान  ने  ग्रामीण  विकास  के  क्षेत्र  में  जिला  स्तर  के  श्रधिकारियों

 के  लिए  कृषि  प्रशासन  संबंधी  कार्यक्रमों  तथा  भ्रधिकारियों  ate  विशिप्ट  एजेंसियों  के  लिए  ग्रामीण

 विकास  के  प्रबंध  संबंधी  कार्यक्रमों  को  चलाया  है  |  इसने  अपने  विकास  प्रशासन  संबंधी  पाठ्यक्रमों

 में  ग्रामीण  समस्याश्रों  के  संबंध  में  विचार-विमंध  के  लिए  काफी  समय  दिया  है  ।  संस्थान  ने

 जाति  विकास  की  श्रोर  भी  श्रपना  ध्यान  दिया
 है

 att  जनजाति  प्रशासन  संबंधी  प्रशिक्षण

 कार्यक्रमों  की  श्रखलाएं  श्रारम्भ  की  हैं  ।  ग्रामीण  दलितों  के  सामने  झ्राने  वाली  समस्यात्रों  को

 प्रकाश  में  लाने  के  लिए  कुछ  श्रनुसंधान  श्रध्ययनों  को  शुरू  किया  गया  है  |

 इसके  श्रतिरिक्त  हाल  ही  में  संस्थान  को  भारत  के  छः  जिलों  में  जिला  श्रायोजन  कक्षों  की

 स्थापना  करने  के  लिए  एक  परामशं-एवं-श्रनुसंधान  संबंधी  कार्य  दिया  गया  है  ।  इस  परियोजना  के

 अ तगत  कुछ  संघटट्न  श्रध्ययन  शुरू  किए  जा  रहे  हैं  श्नौर  जिला  स्तर  के  श्रधिकारियों  को  झ्रध्ययनों

 से  प्राप्त  निष्कर्षों  पर  बातचीत  करने  के  लिए  शभ्रामंत्रित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  परियोजना  के  एक

 त्या  के  रूप  में  ग्रामीण  दलितों  की  सहायता  करने  के  लिए  प्रद्यासकों  में  अर  कार्यकुदालता

 उत्पन्न  करने  के  उद्देश्य  से  कुछ  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  भी  शुरू  किया  गया  है  ।

 सावेजनिक  प्रद्यासन  में  उच्च  व्यवसायी  कार्यक्रम  जो  कि  नौ  महीने  की  अ्रवर्धि  का

 भाग  लेने  वालों  की  स्थिति  का  प्रत्यक्ष  ज्ञान  प्राप्त  करने  के  लिए  गावों  में  दो  सप्ताह  के  लिए  रुकना
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 द  $$

 होगा  तथा  ग्रामीरा  लोगों  की  समस्याओं  के  प्रति  संवेदन  भील  बोना  होगा  ।  कई  एक  भाग  लेने

 वालों  ने  अ्रपनी  परियोजना  रिपोर्टों  के  लिए  ग्रामीण  परिस्थितियों  का  श्रध्ययन  किया  है  ।  इस

 कार्यक्रम  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्ति  उप-सचिव  श्रौर  उससे  ऊपर  के  स्तर  के  होते  हैं  ।  चूंकि  संस्थान

 के  रजत-जयन्ती  समारोहों  के  एक  के  रूप  में  ग्रामीण  श्रध्ययनों  के  लिए  एक  केन्द्र  स्थापित

 किया  रहा  न्य भ श ्
 +

 इपजिए  इस  दिशा  में  अ्रपेक्षाकृत  अ्रधिक  प्रयत्त  करना  झ्र  संभव

 जिसके  लिए  श्रनुदान  की  स्वीकृति  ले  ली  गई  है  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  किया  गया  वार्षिक  व्यय  निम्त  प्रकार  है

 ay  व्यय

 रुपयों  में  )

 1974-75  37.17

 1975-76  42.07

 1976-77  55.93

 1977-78  59.64

 1978-79  59.91

 anata  उत्पादन  शुल्क  tT  stage  ate  की  मद्रास  में  बेठक

 9607.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  >
 श  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  ate  सीमा  शुल्क  बोड़े  की  एक  बेठक

 हाल  ही  में  मद्रास  में  हुई

 यदि  gi,  तो  उक्त  बैठक  में  किन  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  झ्रौर  क्या

 निराय  लिये  गये  ;  ak

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  शर  केन्द्रीय

 उत्पदान  शुल्क  त्रौर  सीमा  शुल्क  बोर्ड  के  भ्रध्यक्ष  तथा  कार्यकारी  सदस्यों  और  वित्त  मंत्रालय

 (watq  के  श्रन्य  वरिष्ट  अधिकारियों  तथा  दक्षिणी  क्षेत्र  के  सीमा  शुल्क  aie  केन्द्रीय

 उत्पादन  शुल्क  समाहर्ताश्रों  का  एक  10  1979  मद्रास  में  तरा  ।  वित्त

 राज्य  मंत्री  अ्रौर  सीमा  की  अघ्यक्षता  में  हुए  इस  सम्मेलन  वर्ष  1979  के  बजट

 प्रस्तावों  के  कार्यान्वयन  से  उत्पन्न  होने  वाले  waar  उनसे  संबंधित  प्रशासनिक  तथा  कार्यविधिक

 विषयों  पर  विचार-विमंश  किया  गया  तथा  निम्नलिखित  विषयों  की  समीक्षा  भी  की  गई

 (1)  दक्षिणी  क्षेत्र  में  तस्करी-निवारक  उपायों  में

 (11)  दक्षिणी  क्षेत्र  में  उत्पादन  भ्रपवंचन-विरोधी  प्रयासों  में

 (111)  हवाई  यात्रियों  के  लिए  नई  अ्रसबाब-निकासी-कार्यबिधि  का  कार्यचालन  ;  atk

 (LV)  जब्तशुदा  माल  का  निपटान
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 सम्मेलन  दक्ष  ज  पन
 दी  ara  से  सब  घि ॥  प  GENE त्  तकनीकी  और  प्रशासनिक  कार्य  के  कुछ  महत्वपूर्ण

 मुद्दों  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  गया  ।

 सम्मेलन  में  जिन  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गयी  उन  पर  श्रनुवर्ती  काय॑वाही  की  जा  रही

 है  ।

 वोको  बम्बई  से  प्राप्त  श्रभ्यावेदन

 9608.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी  :  क्या  उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  23

 1979  के  ग्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  605  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रायकर  1961  को  धारा  37  के  श्रन्तगंत  विज्ञापन  प्रचार

 mit  बिक्री  संवध॑न  पर  कुल  व्यय  की  विनिर्दिष्ट  प्रतिशतता  की  कटौती  न  करने  के  उपबन्धों  से  छुट

 के  बारे  में  वीको  बम्बई  के  सुभाव  पर  श्रन्तिम  रूप  से  विचार  कर  लिया  गया  है  ;

 की

 थदि  तो  कब  श्रौर  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 घित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  fatal

 वम्बई  द्वारा  भूतपूर्व  वित्त  संत्री  को  भेजे  गये  22  मई  1978  के  भ्रभ्यावेदन  में  निहित  सुभाव  पर

 सरकार  त्भी  भी  विचार  कर  रहो  है  ।

 यह  प्रइन  नहीं  उठता  |

 तम्बाकू  को  गोदाम  में  रखने  की  श्रवधि  को  स्थापित  करने  के  बारे  में

 महाराष्ट्र  व्यापारी  संघ  द्वारा  ज्ञापन

 9609.  श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिण्डे  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  तम्बाकू  को  गोदामों  में  रखने  को  अवधि  को  ay  1976  के  समान

 तीन  ag  करने  के  बारे  में  जयसिंह  जिला  महाराष्ट्र  के  व्यापारी  संघ  से  दिनांक

 13  1979  को  एक  अभ्तावेदन  प्राप्त  gat  ;  श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल )  हां  ।

 लोक  सभा  में  28  1979  को  धोषित  किए  गए  बजट  प्रस्तावों  के

 ग्रनिमित  तम्बाकू  पर  1  1979  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नियंत्रण  हटा  लिये  जाने  के

 कारण  उक्त  दरख्वास्त  पर  कोई  कार्यवाही  आवश्यक  नहीं  है  ।

 वनस्पति  घी  तैयार  करने  में  तेलों  का  प्रयोग

 9610.  श्री  ध्मंसिह  भाई  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  शर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वनस्पति  घी  के  निर्माण  में  कितने  प्रतिशत  बिनौले  के  तेल  का  प्रयोग  करने  की

 अनुमति  है  श्रौर  कब  से  है  ;
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 वनस्पति  के  निर्माण  में  बिनौले  के  तेल  के  श्रलावा  श्रन्य  किस-किस  प्रकार  के  कितने

 प्रतिद्वत  तेलों  के  प्रयोग  की  श्रनुमति  है  ;

 कया  गुजरात  के  सौराष्ट्र  प्रदेश  के  वनस्पति  निर्माताओं  ने  मांग  की  है  कि  वनस्पति

 के  निर्माण  में  बिनौले  के  तेल  की  श्रधिक  प्रतिशतता  का  प्रयोग  करने  की  श्रनुमति  दी  wie

 यदि  हां  तो  कब  और  कितने  प्रतिशत  के  प्रयोग  के  लिए  मांग  की  गई  है  ;

 क्या  उनकी  मांग  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ale  यदि  हां  तो  कब  श्रौर  किस  प्रकार  से

 तथा  कितने  प्रतिशत  के  प्रयोग  के  लिए  अनुमति  दी  गई  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ate  इस  मांग  को  कब  तथा  किस  प्रकार  स्वीकार

 किया  जायेगा  ?

 नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att i  कृष्ण  कुमार  :

 से  वनस्पति  बनाने  में  बिनौले  के  तेल  का  उपयोग  विभिन्‍न  sfasaarat  में

 करने  की  अ्रनुमति वरष वर्ष
 1960

 से  दी  गयी  है  ।  इससे  पहले  यह  श्रनुमति
 10  से  30  प्रतिशत  के

 बीच  थी  i

 झाल  इण्डिया  काट्नसीड  wed  जिसमें  दूसरों  के  साथ-साथ  कुछ  सदस्य  ऐसे

 भी  जो  क्षेत्र  के  वनस्पति  उत्पादक  से  पहले  वनस्पति  तैयार  करने  में  बिनौले  के  तेल

 के  अधिक  प्रतिशत  का  उपयोग  करने  की  श्रनुमति  देने  के  लिये  समय-समय  पर  श्रभ्यावेदन  मिले  हैं  ।

 2  1978  से  यद्यपि  वनस्पति  बनाने  में  15  प्रतिशत  बिनौले  के  तेल  का  उपयोग  करना

 झनिवायं  तथापि  उत्पादक  यदि  चाहें  तो  वे  95  ofaaa  तक  बिनौले  के  तेल  का  उपयीग  कर

 सकते  हैं  ।  12  1978  के  सावंजनिक  आदेश  के  श्रनुसार  वनस्पति  बनाने  में  तेल  मिश्रण

 का  प्रतिशत  नीचे  दिया  जा  रहा  है
 ES

 वनस्पति  तेल  का  नाम  उपयोग  को  सीमा  तेल

 उत्पाद  के  भार  का

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  सप्लाई  80  प्रतिशत

 किए  गये  झायातित  वनस्पति  तेल  ;  श्रथवा

 देसी  बिनौले का  तेल  ;  अथवा  ATaTT  तेल

 जसे  नाइजर  सीड  देसी  सोयाबीन  का

 मकई  (HT)  का  तरबूज  का

 बीज  का  देसी  सूरजमुखी  agar

 का  तेल  श्रौर  करड़ी  के  बीज  का  तेल  ।

 2.  बिनौले का  तेल  श्रथवा  ऊपर  मद  एक  में  15  प्रतिशत

 उल्लिखित  श्रप्रधान  तेल  |

 3.  तरह  तेल  के  रूप  में  परिष्कृत  तिल का  तेल  5  प्रतिदाम

 100  प्रतिशत
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 यात्रियों  की  निकासी  के  लिये
 हवाई  arent  पर  हरी  चेनल  प्रणाली  का  होना

 9611.  भी  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यात्रियों  की  सुगम  निकासी  के  लिए  हवाई  ae si  पर  स्थित

 हरी  चैनल  प्रणाली  का  हाल  के  दिनों  में  दुरुपयोग  किया  गया  है  ake  तस्करों  द्वारा  खुले  बाजार

 में  वस्तुयें  पहुंचा  दी  गई  जिन्होंने  विभाग  की  उदारता  का  दुरुपयोग  किया  है  ;

 यदि  तो  कितने  मामलों  का  पता  चला  ;  श्रौर

 (7)  ऐसे  श्रपराधियों  को  क्या  विशेष  कठोर  दण्ड  देने  का  प्रस्ताव  जो  जान  बुभकर

 झर  श्रपनी  इच्छा  से  सुविधा  का  दुरुपयोग  करने  का  प्रयास  करते  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  water  :  ate  यद्यपि  हरी

 चेनल  से  गुजरने  वाले  ऐसे  अ्रनेक  यात्री  पकड़े  गये  जो  निषिद्ध  शुल्क  लगने  योग्य  माल

 ले  जा  रहे  परन्तु  श्राने  वाले  यात्रियों  की  कुल  संख्या  को  देखते  हरी  चैनल  वाली

 सुविधाश्रों  का  कोई  श्रघिक  दुरुपयोग  नहीं  garg  ।  जनवरी  से  श्रप्रैल  1979  तक  की  श्रवधि  के

 दौरान  ऐसे  361  मामले  पकड़े  गये  थे  ।

 तस्करी  की  जानबूझ  कर  की  गयी  कौशिशों  के  मामलों  निषिद्ध  माल  को  जब्त  करने  के

 सम्बन्धित  व्यक्तितों  पर  व्यक्तिगत  दण्ड  भी  लगाये  जाते  हैं  ।  उपयुक्त  मामलों  में  इस्तगासे

 की  कार्यवाही  भी  शुरू  की  जाती  है  ।

 सोवियत  संघ  की  बुनी  हुई  वस्तुझ्रों  का  निर्यात

 9612.  श्री  पवित्र  सोहन  प्रधान  :  क्या  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  8  1979  को  सोवियत  संघ  के  साथ  बनी  हुई  वस्तुओं  के  निर्यात  के

 बारे  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  और  इस  करार  के  श्रनुसार  निर्यात  की  पिछली

 मात्रा  से  40  प्रतिशत  अधिक  निर्यात  होने  लगेगा  ;  झौर

 यदि  तो  चालू  वर्ष  ate  झ्रागामी  वर्ष  में  कुल  कितने  रुपये  की  वस्तुओं  का

 निर्यात  किया  जायेगा  ?

 नागरिक  af  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 1978  के  दौरान  ऊनी  निटवीयर  के  लिये  सोवियत  संघ  के  क्रयादेशों  का  मुल्य  लगभग  21

 करोड़  रु०  था  ।  1979  में  हस्ताक्षर  की  गयी  संविदाओं  का  मूल्य  लगभग  31  करोड़

 ao

 1978-79  के  दौरान  सोवियत  संघ  को  निर्यात  किये  गये  ऊनी  निटवीयसं  का  मूल्य

 अस्थायी  eq.  23.20  करोड़  रु०  रहा  ।  1979-80  के  दौरान  निर्यात  में  बढ़ौतरी  की  संभावना
 at  हात

 है  लेकिन  वास्तविक  पन  1  पता  केवल  बाद  में  ही  लग  पायेगा  ।
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 9613.  श्री  श्रमरसिह  ato  राठवा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सोने  का  मूल्य  कम  करने  के  लिए  नई
 caat-atfa  लागू  करने  पर

 विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  ्रौर

 कया  सरकार  सोने  के  मूल्य  को  सामान्य  स्तर  पर  लाने  के  लिये  जेवरात  क  i  निर्यात

 करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aatat  :  तथा  स्वणं-नीति  की

 सभी  vagal  से  समीक्षा  करने  तथा  इस  संबंध  में  उपयुक्त  सिफारिशें  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 सरकार  ने  भारतीय  feast  बैंक  के  गवर्नर  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  हैं  ।  समिति

 की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  वतंमान  स्वर्ण॑-नीति  में  यदि  कोई  किये  जाने

 होंगे  तो  वे  समिति  की  facnrfzart  के  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  किये  जायेंगे  ।

 नही ं।

 उड़ीसा  राज्य  में  खोले  गये  ग्रामीण  बेक

 9614.  श्री  गिरिघर  गोमांगो  :  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  त्र  तक  कितने  ग्रामीण  बेक  खोले  गये  हैं  ;

 इन  बेकों  में  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  कुल

 कितने  स्थान  श्रारक्षित  किए  गए  हैं  श्रौर  wa  तक  कितने  स्थानों  को  भरा  गया  है  ;

 ग्रामीण  बैंक  की  जिलावार  नई  शाखाएं  खोलने  के  बारे  में  प्रस्तावों  का  ब्यौरा

 कया  है  ;

 अनुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  कितने  पद  श्रारक्षित

 किए  गए  हैं  ;  mx

 इन  श्रारक्षित  पदों  को  उन्हीं  लोगों  में  से  भरने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  क्या

 कायेवाही  की  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  उड़ीसा  में  श्रभी  तक

 लिखित  चार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोले  गये  हैं  :--

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक  का  नाम  व्याप्त  जिले

 पुरी  ग्राम्य  बैंक  पुरी

 2  बोलांगीर  श्रांचलिक  ग्राम्य  बेक  बोलांगीर  तथा  संबलपुर

 कटक  ग्राम्य  बेक  कटक

 कोरापुट  पंचवटी  ग्राम्य  बेक  कोरापुट
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 श्रौर
 भ्रनुसुचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  के  समुदायों  के

 लिये

 आरक्षण  सम्बन्धी  सरकारी  निर्देश  इन  बैंकों  को  पालन  करने  के  वास्ते  भेज  दिये  गये  की

 गई
 मरतियों  तथा  श्रनुसुचित  जाति/श्ननुसुचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिये  श्रारक्षित  पदों

 की  संख्या  तथा  साथ  ही  साथ  नई  शाखायें  खोलने  के  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  इकट्टा  किया

 जा  रहा  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा

 गुजरात  के  नगरों  में  श्रायकर  को  वसुली

 9615,  श्री  श्रह्सान  जाफरी  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  बित  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  उन  तीन  नगरों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  से  श्रायकर  की  सबसे  श्रधघिक

 वसुली  होती है
 श्रौर  वर्ष  1976-77  से  1978-79  के  दौरान  शझ्रायकर  की  कितनी  वसूली

 की
 गई

 ;

 कितने  मामलों  में  रु०  5000  से  अधिक  की  वसुली  बकाया  है  ate  पार्टियों  के

 नामों  सहित  ब्यौरा  क्या  है  ;  श्रौर

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रपेक्षित  सुचना  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  इसे  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  श्रौर  यथासम्भव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 तथा  ऐसे  कर-निर्धारितियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  जिनमें  से  प्रत्येक  की

 झोर  5,000  रु०  से  भ्रधिक  की  कर  की  रकमें  बकाया  हैं  उनके  नाम  श्रौर  न्य  ब्यौरे  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  हैं  तथा  इस  प्रकार  की  सुचना  sgt  करने  में  पर्याप्त  समय  श्रौर  श्रम  लगेगा ।

 जिन  कर-निर्धारितियों  में  से  प्रत्येक  की  ओर  31  arg  1979  की  स्थिति  के  agar

 1  लाख  रुपये  से  अधिक  की  कर  की  रकमें  बकाया  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  att  यथासम्भव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बजट  के  बाद  श्रन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  श्रावस्यक  वस्तुश्रों  की

 कीमतों में  वद्धि

 9616.  श्री  मनोरंजन  भवत :  कया  उप  प्रवान  मंत्री  तथा  वित  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केन्द्रीय  बजट  के  बाद  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप

 समूह  के  रोच  राज्य  क्षेत्र  में  प्रावश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  लगभग  25  afaaa  वृद्धि  हुई

 हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसका  श्रष्ययन  करने  का  है  या  नहीं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सती  :  तथा  (a)  अ्रंडमान  शर

 निकोबार  द्वीपसमूह  में  भी  कीमतों  में  उसी  हिसाब  से  घटबढ़  होती  है  जिसके  श्रनुसार  देश  भर  में

 होती  इस  प्रकार  माचं-्रप्रैल  1979  फरवरी  के  महीने  के  मुकावले  चीनी  कीमतों

 में  लगभग  17  प्रतिशत  की  afe  हुई  है  wa  भ्रनिवायं  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  ग्र्थात  जिनके

 बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  कम  ही  रही  है

 44



 14  1901  (a4  लिखित  उत्तर
 i a

 बिहार  के  धनबाद  जिले  में  स्  बंक  को  कार्यरत  डाखाएं

 9617.  श्री  ए०  के०  राय :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 बिहार  के  जिला  धनबाद  में  स्टेट  बेंक  की
 कार्य

 रत  वाखाओ्ों  ने  1977-78  गश्रौर

 1978-79  के  दौरान  कितनी  राशि  का  लेन-देन  किया

 ऋणों  की इसी  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र
 को

 कितने  ऋण  दिये  गये  श्रौर  कु

 तलना  में  उनकी  प्रतिशतता  कया  है

 क्या  मंत्रालय  को  उन  दुरुह  परिस्थितियों  तथा  जटिल  तकनीकियों  का  पता  है  जो

 विशेष  रूप  से  धनबाद  में  भ्रन्त्योदय  योजना  के  संदर्भ  में  ग्रामीण  ऋण  में  बेकिंग  व्यवस्था  के  बड़े

 पैमाने  पर  योगदान  में  रुकावटें  पदा  कर  रही  हैं

 यदि  तो  उस  बारे
 में

 क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  उपलब्ध  झ्रांकड़े  नीचे

 लिखे  झ्रनुसार  हैं

 धनबाद  जिले  में  भारतीय  स्टेट  बेक  को  जमा
 राशियां

 तथा  ऋण

 निम्नलिखित  के  भ्रत  की  t  राशियां  क्ऋण

 स्थिति  के  भ्रनुसार

 1977  175.92  26.64

 1978  161.23  44.96

 श्रांकड़े  एकत्न  किये  जा  रहे
 हैं  तथा  सदन  के  पटल  पर  रख  दिये  जायेगें  ।

 और  भारतीय  स्टेट  बेक  ने  सुचित  किया  है  कि  धनबाद  जिले  में  मुख्यत

 कोयला  की  खाने  हैं  तथा  कृषि  ऋणों  के  लिए  बहुत  सीमित  अवसर  होते  st

 1978  के  wa  की  स्थिति  के  इस  जिले  की  तीन  शाखाश्रों  की  बकाया  राशि  4  ला

 रुपये  थी  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  तथा  अन्य  कारणों  के  लिए  दिये  जाने  वाले  बेक  कण  के  प्रसार

 में  तेजी  लाने  के  हाल  ही  में  कई  उपाय  किये  गये  श्रावेदन  cay  का  सरलीकरण  किया

 गया  ट  ;  ऋण  श्रावेदन  पत्रों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  ऋण  स्वीकृत  करने  की  प्रणालियों  तथा

 प्रक्रियाश्नों  में  काफी  सुधार  किया  गया  है  ;  बकों  से  कहा  गया  है  कि  सघन  ग्रामीण  विकास  के

 जिला  ऋण लिए  चुने  गये  ब्लाकों  में  अपने  कृषि  ऋण  प्रदौन  करने  के  कार्य  में  तेजी  लायें

 योजनाश्रों  का  कार्यान्वयन  प्रारंभ  कर  दिया  गया  है  ;  कृषि  ऋण  कत्ताश्रों  को  दिये  गये  बैंक  ऋण  की

 लागत  को  ब्याज  की  दरों  में  कटौती  करके  कम  कर  दिया  गया  है  ;  किसानों  को  छोटे  किसानों  की

 खिड़की  फारमसं  के  माध्यम  छोटे  ऋण  देने  के  लिए  gat  को  विशेष  पुनर्वित्त

 सुविधायें  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  तथा  बंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  वे

 अ्रपनी  ग्रामीण  तथा  श्रद्धंशाहरी  areal  की  जमीन  का  कम  से  कम  60  प्रतिश्त  ग्रामीण  तथा

 शअदूध-दाहरी  क्षेत्रों  में  ही  लगायें  ।
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 धनबाद  जिले  श्रन्त्योदय  कार्यक्रम  के
 भ्र

 तगंत  हुई  प्रगति  के  बारे  भारतीय  feta

 बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  ब्लाक  श्रधिकारियों  द्वारा  लाभ  पाने  वाले  परिवारों  के  निर्धारण  में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  इस  दिशा  में  ठोस  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  इस  योजना  के  श्र'तगंत  प्राप्त  होने  वाले

 पत्रों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिये  gat  ने  ace  नियंत्रण  भ्रघिकारियों  को  भी  श्रनुदेश  जारी

 कर  दिये हैं  ।

 खाद्य  तेलों  का  श्रायात  बन्द  करने  का  निरांय

 9618.  श्री  चमनभाई  Wao  शुक्ल  :

 डा०  विजय  मंडल  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  बीच  विदेशों  से  खाद्य  तेलों  का  श्रायात  बन्द  करने  का

 किया  है  ;

 (cr)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 प्रभ ऐक  में  वनस्पति  के  मूल्यों  पर  उसका  क्या  पड़ेगा  शौर  वनस्पति  के  मुल्यों  को

 स्थिर  रखने  के  लिये  वया  वेकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 नागरिक  प्त  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालप  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 नहीं  ।

 व  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तम्बाकू  राज्य  व्यापार  निगम  ale  द्वारा  विरजोनिया  तथा  अन्य  प्रकार  की  तम्बाकू

 को  खरोद

 9619.  श्री  मोती  भाई  श्रार०  चौधरी  :  कया  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तम्बाकू  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  नाफेड  ने  aq  1977-78  झर  1978-

 79  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  से  विरजीनिया  तथा  wa  प्रकार  का  तम्बाकू  कितनी-क्तिनी  मात्रा  में

 शौर  किस-किस  दर  पर  खरीदा  ;  श्रौर

 गुजरात  से  विर्जीनिया  तथा  न्य  प्रकार  का  तम्बाकू  कितनी  मात्रा  में  खरीदे  जाने

 का  विचार  है  ?

 नागरिक  प्रति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  भ्रपने  वाणिज्यिक  लेखे  में  1977-78  तथा  1978-79  के  दौरान

 HT  प्रदेश  में  2,960  Ao  टन  श्रौर  3,975  Ho  टन  वर्जीनिया  तम्बाकु  खरीदा  ।  राज्य

 व्यापार  निगम  ने  सरकारी  लेखे  में  भी  1978-79  के  दौरान  आन्  प्रदेश  से  लगभग  9,679  Fo

 टन  (1978  तथा  1979  की  वर्जीनिया  तम्बाकू  खरीदा  ।  राज्य  व्यापार  निगम  ने  जिन

 दरों  पर  तम्बाकु  खरीदा  वे  ग्रलग-झलग  ग्रेडों  के  लिये  ग्रलग-श्रलग  थीं  ।
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 (am)  लिखित
 उत्तर

 राज्य  व्यापार  निगक  म  जिन  कीमतों  पर
 तम्बाकू  खरीदा

 वे  नीचे  दी  गई
 हैं  ः

 वषं  खरीद  की  किस्म  एगमार्क  war  कीमत  °F  खला

 ग्रेड  प्रति  किग्रा ०)

 19  17-78  वाणिज्यिक  एगमाकं  2.81  से  17.49

 1978-79  वाणिज्यिक  एगमाकं  2.85  से  18.26

 1978-79  सरकारी  लेखा  एगमाकं  2.56  से  15.49

 1977-78  के  दौरान  नेफेड  ने  तम्बाकु  की  कोई  मात्रा  नहीं  खरीदो  ।  1978-79  में  नेफेड

 ने  सरकारी  लेखे  में  गुजरात  से  1,000  रु०  प्रति  मे०  टन  की  दर  से  5047  मे०  टन  बीड़ी  तम्बाकू

 स्वरीदा  ।

 1977-78  1978-79  के  दौरान  तम्बाकु  बोर्ड  ने  तम्बाकू  की  कोई  मात्रा  नहीं

 खरीदी  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  से  शअ्रभी  हाल  में  कहा  गया  है  कि  यदि  sTsT Haat  द्वारा

 प्राप्त  की  गई  कीमतें  लाभकर  कीमत  स्तर  से  नीची  हों  तो  वह  गुजरात  के  बाजार  में  वर्जीनिया

 तम्बाकू  खरीदने  के  लिये  हस्तक्षेप  करें  ।

 भारतीय  लेखा  परीक्षा  श्रौर  लेखा  विभाग  से  स्थानांतरित  श्राशुलिपिकों  के  पदोन्नति  के

 अझवसर

 9620.  श्री  शिव  नारायण  सरसुनिया  :  क्या  उप  मंत्री  तथा  fart  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  भारतीय  लेखा  परीक्षा  ate  लेखा  विभाग  से  स्थानान्तरित  श्राशुलिपिकों  के  मंत्रालयों

 में  स्थापित  विभाभीकृत  लेखा  ढांचे  में  उनके  केडर  में  पदोन्नति  के  क्या  अ्रवसर  हैं  ;

 क्या  उन्हें  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  म्राशुलिपिकों  के  समान  जाता है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 झ्रादुलिपिकों  को  सिविल  लेखा  महानियंत्रक  कार्यालय  में  नियुक्त  न  करने  के  क्या

 कारण  जबकि  वहां  HAAS  ate  ग्रधिकारी  लेखा  परीक्षा  कार्यालय  से  हैं  और  वे  केवल

 fauna  लेखा  संगठन  से  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  भारतीय  लेखा  परीक्षा

 तथा  लेखा  विभाग  से  विभागीकृत  लेखा  कार्यालयों  में  स्थानांतरित  श्राशुलिपिकों  की  पदोन्नतियां

 केन्द्रीय  सिविल  लेखा  सेवा  1978  के  नियम  के  झ्रनचुसार

 विनियमित  की  जाती  हैं  ।  पदोन्नति  के  लिए  पात्र  सभी  श्राशुलिपिकों  के
 हितों

 को  सुरक्षित

 रखने  के  लिए  भ्राशुलिपिकों  को  एक  संयुक्त  वरीयता  सूची  रखी  जाती है  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  के  श्राशुलिपिक  जिन  संवर्गों  में  ara  वे  केन्द्रीय  सिविल  लेखा

 सेवा  नियमावली  से  संबद्ध  श्राशुलिपिंकों  के  संवर्गों  से  aaa  हैं  चूकि  दोनों  प्रकार  के

 झाशुलिपिकों  के  सेवा-नियम  एक-दूसरे  से  fart  इसलिए  भारतीय  लेखा  परीक्षा  तथा  लेखा

 विभाग  से  लेखा  कार्यालयों  में  स्थानांतरित  श्राशुलिपिकों  को  केन्द्रीय  सचिवालय  ग्राशुलिपिक  सेवा

 का  सदस्य  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।  केन्द्रीय  सिविल  लेखा  सेवा  नियमावली
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 के  gata  ऐसा  श्रनुमान  लगाया  गया  है  कि  भविष्य  में  fauna  लेखा  कार्यालयों  में  भर्ती  किए

 जाने  वाले  श्राशुलिपिक  केन्द्रीय  सचिवालय  श्राशुलिपिक  सेवा  में  शामिल  होंगे  ।

 महालेखा  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  आराशुलिपिकों  के  सभी  पद  व्यय  विभाग  के  केन्द्रीय

 सचिवालय  श्राशुलिपिक  ह. संवर्ग  में  शामिल हैं
 श्र  इसलिए  उन  पदों  को  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  उपलब्ध

 किए  गए  व्यक्षितयों  से  ही  भरा  जाता  है  |

 राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रचार  कार्यों  पर  खर्च

 9621.  श्री  सचोन्द्र  लाल  सिंघा  :

 श्री  एम०  ए०  हनान  श्रल्हाज  :

 क्या  नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रचार  कार्यों  पर  व्ष॑वार  हुए  खर्चे

 4.0  त्यौरा  क्या  है  ;

 उक्त  fereqtTayt  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 ATATaTe  तथा  राज्यवार  किन-किन  दनिक  समाचार  पत्रों  तथा  पत्निकाश्रों  का  उपयोग  किया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्तमान  प्रचार  नीति  महानगरों  में  ही  प्रचार  के  दुष्टिकोण  की

 पोषक है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारणों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विज्ञापन  ate  प्रचार  पर  fry  गये

 व्यय  जिसमें  प्रदर्शनियों  ate  मेलों  पर  हुए  व्यय  शामिल  दर्शाने  वाला  विवरण  निम्नोक्त

 प्रकार है  :
 लाख  रु०  में

 1976-77  18.84

 1977-78  20.43

 1978-79  24.07

 उपरोक्त  श्रांकड़ों  में  वार्षिक  सामान्य  मद  सूचियां  छपवाने  श्रौर

 समाचारपत्रों  में  विज्ञापन  देने  पर  हुए  भ  भी  शामिल  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  विज्ञापन  के  लिये  प्रयोग  में  लाये  गये  समाचारपत्रों  के

 ee
 नाम

 ये

 भाषा  केन्द्र
 काਂ
 क्रमांक  समाचारपत्र

 a

 1  2  4
 ———  ee

 1976-77

 त्रंग्रेजी  दिल्ली 1.  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 2.  टाइम्स  श्राफ  इंडिया  ग्रेजी  दिल्‍ली  ।  |

 अहमदाबाद  |
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 1  2

 ee

 हिन्दू  श्र  ग्रेजी  मद्रास

 भमत  बाजार  पत्रिका  अग्रेजी  इलाहाबाद  ।

 अंग्रेजी एकनामिक  टाइम्स  दिल्ली  ||  बम्बई

 नेशनल  हेरल्ड  अंग्रेजी  foarr दल्ली  |  लख  म

 दकन  हेरल्ड  अंग्रेजी  बंग  लौर

 अंग्रेजी  faa  राबाद

 नवभारत  टाइम्स  हिन्दी  दिल्ली

 10  मलयालम  मनोरमा  मलयाली  कालीकट  ।  कोट्टायम

 11  बंगाली युगान्तर  कलकत्ता

 12  भ्रलजामियत  उद  दिल्ली

 13  हिन्दुस्तान  हिन्दी  face

 14  पेट्रियोट  त्र ग्रेजी  दिल्ली

 15  दैनिक  विश्वामित्र  हिन्दी  कलकत्ता

 16  असम  feaqa  अ्रंग्रेज़ी  गोहाटी

 17  अंग्रेजी  दिल्ली इम्पल  ade  न्यूज

 18  बिजनेस  tree  कलकत्ता

 19  खिदमत  उद  श्रीनगर

 20  हिम  चिल  टाइम्स  भ्र ग्रेजी  देहरादून

 21  रोजगार  समाचार  हिन्दी  दिल्ली

 1977-78

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  अंग्रेजी  facet

 टाइम्स  श्राफ  इंडिया  त्र  ग्रेजी  दिल्‍ली ।  बम्बई

 अहमदाबाद

 अंग्रजी  मद्रास

 ec  प्ट्यान ea  Bi  अंग्रेज़ी  दिल्‍ली ।  कलकत्ता

 ना सा Ze  का ८  ब्राजार
 पत्रिका  ६." हूं? ह  ay  जा सका  vee  इलाहाबाद

 ५ श्रंग्रेजी  दिल्ली

 ५ अ्रंप्रेजी

 कलकत्ता |
 ss  C—O
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 ies

 1  2  4

 saat 8.  इंडियन  एक्सप्रैस  AaTa,

 or.  wae

 हैदराबाद  ।

 बच  करे  है  ७३  थ  एक्सप्रेस  sin जी  बम्बई  ।

 10.  बिजनैस  स्टेंडड  भ्रंग्र जी जी

 11  दकन  क्रोनिकल
 भ्र  ग्रेजी  सिकन्दराबाद

 12  ध्लजामियत  दिल्ली

 13  q  feate  झ्रंग्रेजी  दिल्ली

 14  हिन्दुस्तान  हिन्दी  दिल्ली

 15  अ्रंग्र जी ट्रिब्यून  चष्डीगढ़

 16  दैनिक  fasatfaa  हिन्दी  कलकत्ता

 17  युगान्तर  बंगाली  कलकत्ता

 18  श्रानन्द  बाजार  पत्रिका  बंगाली  कलकत्ता

 19  wast श्रसम  ट्रिब्यून

 20  ग्रान्ध्र  ज्योति  तेलगु  विजयवाड़ा

 21  मलयालमम  नोरमा  मलयालम  कोट्टायम  ।  कोजिकोड

 22  एकनादु  तेलगु  विशाखापत्तनम

 23.  तमिल मलायी  हुरासू  तिरूची

 24.  डेली  जागरण  हिन्दी  भोपाल

 प्री  प्रस  जनत्न 25  wet  भ्रंग्रेजी जी  बम्बई

 1978-79

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  स श्रग्र ज ी जी  दिल्ली

 टाइम्स  आफ  इंडिया  ay जी

 अहम  दाबाद  |

 अंग्रजी  मद्रास

 स्टेट्समैन  अंग्रज़ी ज़ी  कलकत्ता

 अमृत  बाजार  पत्रिका  अंग्रेजी  हैदराबाद

 इम्पलायमेंट  न्यूज  श्रंग्र जी ot  दिल्ली

 श्रंग्रे  जी  बम्बई
 कनी

 टाइम्स
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 बकाए  ए  एएए  आआ  आतर

 AT जी इंडियन  एक्सप्रेस  TTS,

 ||  —

 Sl, alae,

 हैदराबाद  ।

 फाइनसियल  एक्सप्रस  aa  जो  बम्बई  |

 10  बिजनेस  स्टंडडं  ञ््ग्र  जी  कलकत्ता

 11  दकन  क्रोनिकल  म्रंग्रेजी  faanratiaqe

 12  अलजा  मियत  उद  facat

 13  पटियोट  ग्रंग्रज़ी st  दिल्ली

 14  हिन्दुस्तान  हिन्दी  at

 15  fesqa  ग्रग्र  जी  चण्डीगढ़

 16  दनिक  विश्वामित्र  दी  कलकत्ता

 17  युगान्तर  बंगाली  कलकत्ता

 18  श्रानन्द  बाजार  पत्रिका  बंगाली  कलकत्ता

 19  असम  टिब्यन  ६: है! ह  जी  गोहाटी

 20  मलयालम  मनोरमा  मलयालम  कॉाटटायम

 21  त्ाः  तेलगु  विजयवाड़ा

 22  एक  नाद  तेलगु  विशाखापत्तनम

 23  डेली  जागरण  हिन्दी  भोपाल

 24  फ्री  प्रस  जनल  गर्गर  जी  बम्बई

 25  हिन्दी  समाचार  जाल

 26  दीनामणि  तमिल  मद्रास

 27  मलयालम  कोचीन ayeyey

 28  जागरण  हिन्दी  कानपुर

 29  अ्रान्घ्र  TAT  बंगलौर तेलगु

 30  प्रजावाणी  कन्नड  बंगलौर

 31  सन्देश  गुजराती  अहमदाबाद
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 32  a  fae  —= *—
 क

 श्रसमी  गोहाटी

 33  बम्बई  समाचार  गुजराती  बम्बई

 34  डेली  जागरण  हिन्दी  रेवा  तथा

 भांसी

 35  लोकसत्ता

 36.  दि  मेल  ् ८.2 है! ह  जी  मद्रास

 ह  —_—_—_—_——

 तथा  नहीं  ।  राज्य  व्यासार  निगम  की  व्यापार  नीति  मुख्यत  :  श्राव्यकता

 पर  श्राधारित  है  श्रौर  निगम  की  व्यापारिक  श्रावश्यकताशओं  के  अनुसार  उसे  ढाला  जाता  है  ।  ये

 विज्ञापन  ऐसे  लोगों  के  लिये  होते  हैं  जिनकी  उनमें  रुचि  हो  सकती  है  श्रौर  इन  विज्ञापनों  को  यह

 बात  देखकर  रिलीज  किया  जाता  है  कि  इस  प्रकार  के  लोग  कहां  मिलेंगे  ।  जहां  कहीं  श्रावश्यक

 होता  है  विज्ञापन  ऐसे  में  दिये  जाते  हैं  जो  मैट्रोपोलिटन  दाहरों  को  छोडकर

 अन्य  स्थानों  से  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।

 काफी  के  निर्यात  में  वृद्धि  करना

 9622.
 श्री  माधवराव  सिन्धिया  :  क्या  नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  हाल  के  महीनों  में  fara  के  बाजारों  में  काफी  के  मुल्य  में  कमी  आने  का

 पता  ~

 Ser
 यदि  at,  तो  क्या  निकट  ॥धप्न f>  ब्य  में  देश  से  इसके  निर्यात  में  कमी  अराना  भावी

 श्रौर

 यदि  तो  मुल्य  में  कमी  श्राने  के  कारण  क्या  हैं  श्रौर  निर्वात  बढ़ाने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  :

 विगत  ag  की  तुलना  में  काफी  की  श्रन्तररष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  झाई है
 ।  तथापि

 qT  श्रौर  1979  के  दौरान  कीमतों  में  मामूली  सा  सुधार  हुमा  है  ।

 नहीं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  से  भारत  से  होने  वाले  काफी  के  निर्यातों

 की  मात्रा  पर  कोई  श्रसर  नहीं  पड़ा  है  1977-78  के  दौरान  230.46  करोड़  रुपये  मूल्य  की

 55,827  मे०  टन  काफी  निर्यात  की
 गई

 जबकि  1978-79  के  दौरान  150.00  करोड़  रु०

 मूल्य  की  62,740  Ho  टन  काफी  निर्यात  की  गई  थी  (aafraa)  ।  इस  प्रकार  निर्यातों  की  माता

 बढ़  गई  जबकि  मुल्य  में  गिरावट  आई  ।
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 faza  का  निर्यात  योग्य  विकसित  उत्पादन  कीमतों  में  गिरावट  के  fa  काफी  हृद

 तक  उत्तरदायी  प्रतीत  होता  है  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  काफ़ी  संगठन  जिसका  भारत  एक  सदस्य  की  मतों

 को  स्थिर  करने  के  मामले  से  श्रवगत  है  ।

 सातवें  faa  श्रायोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  श्रासाम  द्वारा  व्यक्त  faze

 9623.  श्री  went  गया  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  असाम  विधान  सभा  ने  इस  अझादय  का  एक  संकल्प

 aa  सम्मति  से  पारित  किया  है  कि  सातवें  वित्त  अ्रायोग  की  सिफारिशें  राज्य  की  न्युनतम  श्राकांक्षाओं

 को  पुरा  करने  में  विफल  रही  हैं  श्रौर  सभा  ने  इस  संबंध  में  श्रपनी  गहरी  निराशा  व्यक्त  की

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  कम  से  कम  न्यूनतम  शझ्रावस्यकता

 कार्यक्रम
 के  श्रधीन  राज्य  के  विकास  के  लिए  श्रधिक  रादहि  प्रदान  करने  का  यदि  तो

 att

 राज्य  सरकार  से  इस  संबंध  में  यदि  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 है  श्रौर  उन  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीदा  :  हां  ।

 श्र  सातवें  वित्त  झायोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही  के

 संबंध  में  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जो  24  1978  को  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया

 यह  बताया  गया  कि  श्रायोग  की  सिफारिशों  के  सरकार  संसाधनों  के  पारस्परिक

 वित्तरण  पर  ध्यान  दिया  श्रौर  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कुछ  अपनी

 विकासात्मक  अ्रावर्यकताग्रों  के  मुकाबले  अन्य  राज्यों  की  तरह  उतनी  अनुकूल  स्थिति  में

 न  रखे  गए  हों,--यह  देखने  के  लिए  कि  श्रपेक्षाकृत  कमजोर  वित्तीय  संसाधन  श्राधार  वाले  राज्यों

 संशोधित  न्यूनतम  श्रावश्यकता  कार्यक्रम  का  यथोचित  रूप  से  कार्यान्वयन  करने  के  योग्य

 बनाया  जा  योजना  श्रायोग  की  सलाह  से  रीतियां  तयार  की  जाएंगी  ।  राज्य  की  पंचवर्षीय

 योजना  1978-83  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  ने  प्रस्तावों  पर  हाल  ही  में  श्रसम  के  मुख्य  मंत्री

 योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  के  बीच  हुई  बठक  में  विचार-विमशं  are  यह  सहमति  हुई

 कि  संगोधित  न्यूनतम  श्रावश्यकता  राज्य  की  पंचवर्षीय  योजना  1978-79  का

 श्राकार  ऐसे  स्तर  पर  नियत  किया  जो  पंचवर्षीय  योजना  1974-78  के  लिए  निर्धारित

 किए  गए  परिव्यय  की  तुलना  भ्रत्यघिक  विस्तार  का  fa  प्रस्तुत  कर  सके  ।  श्रसम  8  विशेष

 श्रेणियों  के  राज्यों  में
 से  एक  राज्य  जिसके  लिए  गाडगिल  फार्मूले  के  राज्यों  को  श्रपने

 अनुमोदित  श्रायोजनागत  परिव्ययों  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  कुल  केन्द्रीय  सहायता  में

 एक-मुदत  राशि  का  पूर्वाधघिकार  दिया  गया  है  |

 53



 लिखित  उत्  1979

 देश  में  तम्बाकू  को  खपत  तथा  उसका  निर्यात

 9624.  श्री  के०  महाला :  क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  कितनी  मात्रा  में
 वर्जी  निया  तम्बाकु  का  निर्यात

 किया

 निर्यातक  कौन  थे  श्रौर  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  ने  कितनी  मात्रा  में  निर्यात

 त्रौर

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  भारत  में  वर्जीनिया  तम्बाकू  की  कितनी  मात्रा

 में खपत हुई  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 1973-74  से  1977-78  के  दौरान  भारत  से  वर्जीनिया  agents  तम्बाकू  के  निर्यात  नीचे

 =  ae

 a
 मात्रा  (Ho  मुल्य

 1973-74  70,887  65.57

 1974-75  68,051  76.77

 1975-76  64,502  86.21

 1976-77  67,114  87.56

 1077  78  64,
 704 i  1.0  2  104.28

 तम्बाकू  बोड  के  पास  पंजीकृत  श्रनिमित  तम्बाकु  के  निर्यातकों  के  नाम  जिन्होंने

 1974-75  से  1977-78  के  दौरान  प्रत्येक  में  1,000  मे०  टन  से  श्रधिक  के  निर्यात  किये

 थे  झ्ौर  इन  वर्षों  में  उनके  निर्यातकों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 1973-74  से  1977-78  के  दौरान  भारत  में  वर्जीनिया  फलू  क्यो  तम्बाकू  की

 अनुमानित  खपत  नीचे  दी  जाती  है  :

 मात्रा  मे ०

 1973-74  48.02

 1974-75  37.46

 1975-76  42.79

 1976-77  45.47

 1977-78  43.84
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 ना

 सांगली  कोश्रापरेटिव  शुगर  fava,  महाराष्ट्र  के  गोदामों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  विभाग  द्वारा  छापे

 9625.  श्री  गंगा  धर  श्रप्पा  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  श्रधिकारियों  ने  सांगली  कोश्रापरेटिव  शुगर

 face,  महाराष्ट्र  के  गोदामों  पर  27  फरवरी  1979  की  श्राधी  रात  को  छापा  मारा  था  ;  श्रौर

 यदि  तो  छापे  में  क्या-क्या  वस्तुएं  बरामद  हुई  ्रौर  इस  बारे  में  आगे  क्या

 का्येवाही  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  acta  :  और  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  विभाग  27/28  फरवरी  1979  के  लगभग  भ्राधी  रात  के  सांगली  arate

 शुगर  महाराष्ट्र  के  गोदाम  पर  कोई  छापा  नहीं  मारा  था  ।  लेकिन  300  faaza  चीनी  के

 300  जिन्हें  28  फरवरीं  1979  की  रात  को  लगभग  1.30  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 कातून  का  उल्लंघन  करते  कारखाने  के  परिसर  से  निकाला  जा  रहा  पकड़े  गये  थे  ।  जिन

 तीन  ट्रकों  में  यह  चीनी  ले  जायी  जा  रही  उन्हें  भी  पकड़  लिया  गया  था  ।  पकड़ी  गई  चीनी

 alt  ट्रकों  को  अनन्तिम  रूप  से  छोड़  दिया  गया  है  ।  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 मेसस  फाइजर  द्वारा  सांविधिक  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  ‘Su  मुद्रा  विनियमन

 के  लिए  आवेदन

 9626.  श्री  किशोर  लाल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  HIT

 करेंगे  कि  :

 र. ् मसस  फाइजर  द्वारा  के  भ्रन्तगंत  अ्रावेदन  कब  गया  था ग्रार  उसका

 ब्यौरा  क्या  है  शौर  सांविधिक  अधिनियम  की  शर्तों  को  क्रियान्वित  न  करने  के  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  सांविधिक  अधिनियम  के  अझन्तगंत  एक  को  किसी  प्रशासनिक  area

 के  जिसके  लिए  सांविधिक  अधिनियम  का  समथंन  नहीं  है  निणंय  हेतु  विलम्बित  रखा  जा

 सकता  है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  उसके  विस्तृत  कारण  क्या  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aatar  :  श्रौर  1960  में

 अआधार  पर  एक  निरांय  किया  गया  था  कि  ् मैस स  फाइजर  बम्बई  को  जुन  1970

 तक  40  प्रतिशत  तक  भारतीय  पूंजी  दामिल  कर  लेनी  बाद  में  समय  सीमा  को  बढ़ा

 दिया  गया  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अ्रधघिनियम  का  सम्बन्ध  मैससे  फाइजर  लिमिटेड

 ने  निर्धारित  सांविधिक  अवधि  के  अन्दर  ही  28  जुन  1974  को  श्रपना  झ्रावेदन-पत्र  दिया  था  ।

 इस  शभ्रावेदन-पत्न  को  सरकार  के  द्वारा  नई  सम्बन्धी  नीति  की  घोषणा  किए  जाने  तक

 विचाराधीन  रखा  गया  है  ।  नई  श्रोषधि  नीति  की  शर्तों  के  चूंकि  यह  कम्पनी  थोक

 आषधियों  तथा  नुद्खे  दोनों  तयार  करने  वाली  24  कम्पनियों  में  से  इसलिए  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  अ्रनुमत्य  विदेशी  सामान्य  पूंजी  के  स्तर  का
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 निव्चय  अन्य  बातों  के  ara  उच्च  तकनीकी  समिति  की  रिपोर्ट  के  श्राघार  पर  भी  किया

 जाएगा  |

 2  कम्पनी  में  विदेशी  शयरधारिता  के  लिए  श्रनुमत्य  स्तर  का  निर्धारण  1960  में  लागु

 किये  उपयु क्त
 दायित्व  sit  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  कम्पनी  द्वारा  पुरा

 किए  जाने  वाले  दायित्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  यदि  कम्पनी  उसे  प्राप्त

 किसी  लाइसेंस  की  शर्तों  के  श्रनुसार  1972  की  शेयरवारिता  को  कम  करने  के  फामु ले  के  श्रन्तगंत

 कोई  दायित्य  पुरा  करना  है  तो  उसे  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 3  इस  प्रकार  किसी  कार्यकारी  area  के  कारण  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम

 के  अन्तगंत  कम्पनी  द्वारा  पुरा  किये  जाने  वाले  किसी  भी  सांविधिक  दायित्व  को  रोक  कर  नहीं

 रखा गया  है  ।

 faze  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  क  श्रन्तगंत  विदेशी  इक्विटी  पूंजी  कम  करने  में

 रोकी  गई  fazatt  कम्पनियां

 9627.  Sto  पी०  जी०  मावल  कर  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  श्रपनी  विदेशी

 इक्विटी  पूंजी  कम  करने  की  इच्छुक  कुछ  विदेशी  कम्पनियों  को  ऐसा  करने  में  रोका  जा

 रहा  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  इक्विटी  कम

 किये  जाने  के  विरुद्ध  भारतीय  सैक्टर  से  अभ्यावेदन  दिया  है  ;

 कितनी  विदेशी  ates  कम्पनियों  ने  अ्रपनी  इक्विटी  पूंजी  कम  करने  की  पेशकश  की

 है  और  उसका  स्वरूप  क्या  है  तथा  उन  कम्पनियों  के  नाम  तथा  Yaw  की  तारीख  क्या  है  ;

 सरकार  ने  उन  की  पेशकश  पर  यदि  कोई  निर्णाय  लिया  है  तो  वह  क्या  है
 ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  water  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 site  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन  31  श्रौषधि  कम्पनियों  के  नाम

 दिये  गए  हैं  जिनके  मामलों  का  निणु॑य  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  अन्तगंत  नई  श्रौषधि

 नीति  के  भ्रनुसार  feat  जाना  है  ।  इनमें  7  कम्पनियां  विशुद्ध  रूप  से
 फाम्यू  लेटर  हैं  श्रौर  उन्हें

 पहले  ही  भ्रपने  श्रनिवासी  शेयरों  को  जुलाई  1979  तक  40  प्रतिशत  तक  कम  करने  के  श्रादेश  दे

 दिए गए  हैं  ।  शेष  24  कम्पनियां  जो  थोक  में  श्रौषधियां  श्रौर  फामू  लेशन  दोनों  तैयार  करती

 उनके  अनिवासी  शेयरों  के  श्रनुमत  स्तर  का  निर्धारण  श्रौर  बातों  के  साथ-साथ  उच्च  प्रौद्योगिकी

 सर्मिति  की  रिपोर्टे  के  ्राधार  पर  किया  जाएगा
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 विशुद्ध  फामू  लेटर

 ऐंग्लो-फ्रेंच  ड्रग  कम्पनी  (Stat)  बम्बई

 एव्बौट  लेन्स  प्रा०  बम्बई  भारतीय  faq  बेक  ने

 काटर  वैलेस  ऐण्ड  Fo  बम्बई  fata  जारी  किए  हैं  कि

 सा०  fo  फुल्फोड  प्रा०  बम्बई  विदेशी  सामान्य  पूंजी

 इण्डियन  शेरिंग  बम्बई  (  इक्विटी  )  को  जुलाई

 1979  तक  40  प्रतिशत निकोलस  ग्राफ  go  लि०

 विलन  ऐण्ड  फ्रेंच  लि०  कम  दिया  जाए  |

 a
 11.  थोक  श्रोषधि  निर्माता  श्रौर

 फासू लेटर
 कम्पनियां

 es

 क्रम  सख्या  कम्पनी  का  नाम
 TS  ग्रौषघ  नीति  के  भ्रनुसार

 कम्पनी  द्वारा  दी  गई  श्रति  रिक्त

 सुचना
 की  तारीख

 बेयर  Zo  लि०  12-9-1978

 बरोज  वेलकम  ऐण्ड  कण  लि०  बम्बई  28-8-1978

 सीबा  गेगी  श्राफ  इं  लि०  बम्बई  22-8-1978

 बूरस  Ho  लि०  बम्बई  24-8-1978

 5  साइनामिड  इं०  प्रा०  लि०  बम्बई  12-9-1978

 fo  qh  इंडिया  प्रा०  लि०  बम्बई  25-9-1978

 ग्लैक्सो  लैप्स  ट््०  लि०  बम्बई  22-9-1978

 8  जियोफ  मैनसं  ऐण्ड  कण  लि०  बम्बई  27-9-1978

 जानसन  ऐण्ड  जानसन  लि०  3-11-1978

 10  6-11-1978 alate  फरमास्यूटिकल्स  लि०

 11  मे ०  ऐण्ड  एसेक्स  ऐण्ड  मे ०  ऐण्ड  बेकर  ड््०  प्रा०  लि०  25-8-1978

 12  मक  शापं  ऐण्ड  धूम  लि०  12-9-1978

 13
 श्रौगेंनन  ड्०  लि०  17-11-1978

 पार्क  डेविस  लि०  29-9-1978

 फाइजर  लि०  बम्बई  16-10-1978

 16  frasaaq  हिन्दुस्तान  fao ०  30-8-1978

 17  शद  प्रोडक्ट्स  लि०  बम्बई  29-9-1978

 18  सुहरिड  गेगी  fo  श्रहमदाबाद  30-8-1978

 19  सेंडोज  इं०  लि०  बम्बई  6-10-1978

 20  ऊनी  साक्यो  लि०  हैदराबाद  3-8-1978

 21  वानर  हिन्दुस्तान  लि०  बम्बई  8-9-1978

 द. वयथ  लैब्स  लि०  बम्बई

 23  वोयथ  प्रा०  लि०  बम्बई  31-7-19178

 24  जाहन
 aaa

 ऐण्ड
 wae

 लि०  बम्बई
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 err
 राष्ट्रीयकृत  बे  कों  को  नौकरी  में  स्थानीय  ग्रामीण  क्षेत्रा  को  Ty  farat

 दिया  जाना

 9628.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 ब्या  हरियाणा  राज्य  में  विभिन्‍न  TST यक़ृत/गर-राष्ट्रीयकृत  बैकों  की  नौकरी  में

 स्थानीय  श्रौर  गामीण  लोगों  को  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  है  ;

 गत  दो  वर्षों  में  हरियाणा  में  वतमान  राष्ट्रीयकृत  श्रौर  गर-राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में

 नियुक्त  स्थानीय  तथा  ग्रामीण  लोगों  की  ofaraar  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  स्थानीय  लोगों  को  प्राथमिकता  देने  के  लिए  इन  wat

 को  कोई  anizait  सिद्धान्त  जारी  किऐ  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ्रौर

 TqTANA  लोगों को  बैंकों  में  नौकरी  देने  की  ओर  उचित  ध्यान  देने  के  लिए  सरकार

 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रौर  सरकार

 ने  dal में  रोजगार  के  लिए  स्थानीय  श्रौर  ग्रामीण  व्यक्तियों  को  तरजीह  देने  के  बारे  में  किसी

 प्रकार  के  मागंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  नहीं  किये  इसलिए  ऐसे  व्यक्तियों  के  प्रतिशत  विषयक  सूचना

 रखी  नहीं  जाती ।

 श्र  (=)  बेंकों  को  area  जारी  किए  गए  हैं  कि  अधीनस्थ  कर्मचारियों की  भरती

 रोजगार  कार्यालयों  के माफत  करें  ।  इसके  परिणामस्वरूप  अधीनस्थ  कर्मचारियों  की  भरती

 तौर  से  स्थानीय  श्राधार  पर  की  जाती है  ।  जहां  तक  ate  श्रधिकारियों  की  भरती  का

 प्रदन  वह  प्रतियोगी  परीक्षा  के  माध्यम  से  क्षेत्रीय  और  श्रखिल  भारतीय  शभ्राघार  पर  की

 जाती  है  ।

 aq  मुख्य  श्रायात  नियंत्रक  लाइसेंसिंग  में  रविवार  तथा

 छुट्टियों  के  दिन  कार्यालय  में  श्राने  को  बाध्य  किये  गये  HAA

 9630.  श्री  wart  राम  जायस्वाल  :  व्या  नागरिक  gta  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  मुख्य  झ्रायात  नियंत्रक  लाइसेंसिंग  ए  के  कर्मचारियों  को

 बिना  कोई  समयोपरि  भत्ता  देकर  रविवार  तथा  छुट्टियों  के  दिन  कार्यालय  श्राने  को  बाध्य  किया

 जाता

 क्या  कुछ  छुट्रियों  के  दिन  कार्यालय  में  न  गभ्राने  वाले  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा

 ध्रनुसुचित  जनजातियों  के  अधिकांश  कमेचारियों  को  स्थानान्तरण  के  gree  दे  दिये  गये

 क्या  कर्मचारियों  को  परिपत्रों  के  माध्यम  से  यह  कहकर  बार-बार  देर  तक  कार्यालय

 में  बिठाया  जाता  है  कि  मंत्री  महोदय  दौरा  कर  रहे  हैं  जबकि  मंत्री  महोदय  ने  अरब  तक  कभी  दौरा

 नहीं  किया
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 क्या  कुछ  श्रराजपत्रित  कर्मचारियों  को  जबरन  सेवानिवृत्त  कर  दिया  गया  श्रौर

 = ~) (  )  यदि  तो  श्रब  तक  कितने  व्यक्ति  सेवानिवृत्त  किये  गये  हैं  ate  उनके  विरुद्ध  र्क्से

 आरोप  लगाये  गये  ?

 नागरिक  पूरि  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 काम  की  श्रावस्यकता  के  कारण  कभी-कभी  कुछ  कर्मचारियों  को  छुट्टियों  वाले  दिन  जिनमें

 रविवार  के  दिन  भी  शामिल  हैं  कार्यालय  आने  के  लिये  कहा  गया  ।  चूंकि  किफायत  के  कारण

 किसी  समयोपरि-भत्ते  के  दिये  जाने  की  अनुमति  नहीं  है  प्रतिपूरक  छुट्टी  दी  जाती  है  श्रौर  जब

 कभी
 प्रतिपूरक  छुट्टी  मांगी  जाती  है  उसकी  श्नुमति  दी  जाती है

 ।

 आपात  व॒  निर्यात  व्यापार  संगठन  के  काय  के  विकेन्द्रीकरण  शर  पुनर्गठन  के

 परिणामस्वरूप  कई  नए  कार्यालय  खोले  गये  श्रौर  कुछ  कार्यालयों  का  दर्जा  गया  |  सरकार

 के  निशणंय  को  अमल  में  लाने  के  लिये  ग्रायात  व  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय

 लाइसेंसिंग  सहित  वर्तमान  कार्यालयों  के  कुछ  पदों  को  नये  गये  कार्यालयों

 और  aga s  किये  गये  कार्यालयों  में  स्थानान्तरित  करना  श्रावश्यक  था  ।  इस  प्रक्रिया  में  आयात

 व  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  एल०  से  75  पद  स्थानान्तरित  किये

 गये  शर  जितने  व्यक्तियों  का  तबादला  किया  गया  उनकी  संख्या  55  है  ।  तबादला  किये  जाने

 वाले  व्यक्तियों  के  लिये  स्टाफ  के  सदस्यों  से  परामशं  करके  एक  मानदण्ड  तय  किया

 गया  ।  जो  व्यक्ति  वरिष्ठता  सूची  में  क  निष्ठ  थे  उन्हीं  का  मुख्य  रूप  से  तबादला  किया  गया  ।  इस

 प्रक्रिया  में  अनुसूचित  जातियों/श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कुछ  कमंचारियों  का  तबादला  करना  पड़ा

 और  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  12  है  ।  यह  सही  नहीं  है  कि  श्रनुसुचित  जातियों  aaqhaa  जनजातियों

 के  अधिकांग  कर्मचारियों  का  ही  इस  कारण  तबादला  किया  गया  क्योंकि  वे  कुछ  छुट्टियों  वाले

 दिन  कार्यालय  नहीं  झ्राये  थे  ।

 यह  सही  नहीं  है  कि  कमंचारियों  को  ऐसे  परिपत्र  निकाल  कर  बार-बार  देर  तक

 बठाया  गया  कि  वाणिज्य  मंत्री  कार्यालय  का  निरीक्षण  करेंगे  ।

 गत  दो  वर्षों  में  कुछ  श्रधिकारियों  ने  किसी  श्रराजपत्रित  कमंचारी  की  कोई  श्रनिवायं

 सेवा  निवृत्ति  नहीं  की  है  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  ver  नहीं  उठता  |

 बम्बई  मर्कग्टाइल  ब  क  से  मुस्लिम  समुदाय  के  सदस्यों  द्वारा  wAT-Ufarat  का

 निकाला  जाना

 9631.  श्रीमती  मृणाल  गोरे  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  मर्कन्टाइल  बेंक  मुस्लिम  समुदाय  के  रूढ़िवादी  सदस्यों

 के  इस  प्रचार  से  बुरी  तरह  विचलित  हो  गया  है  जिसमें  इस  समुदाय  के  सदस्यों  से  जा  रहा

 है  कि  वे  इस  बेक  से  श्रपनी  जमाराशियां  निकाल

 बेक  के  दो  डायरेक्टरों  ने  हाल  ही  में  त्यागपत्र  दिया  atk

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 fact  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  जनवरी  श्रोर  फरवरी

 1979  के  दौरान  वम्बई  मर्कन्टाइल  कोश्रापरेटिव  बेंक  लिमिटेड  से  जमारादशियों  की  सामान्य  से  श्रघिक

 निकासी  हुई  थी  ।  इसकी  श्राथिक  स्थिति  मजबूत  होने  के  बेक  अपने  सभी  वित्तीय  वायदे  पुरे

 कर  सका  ।  यद्यपि  श्रासामान्य  निकासी  के  कारणों  का  श्रभी  तक  पता  नहीं  लगाया  जा  किन्तु

 यह  समभा  जाता  है  कि  स्वार्थी  तत्वों  द्वारा  विद्वेषात्मक  प्रचार  भी  एक  कारण  हो  सकता  है  ।

 अलबत्ता  स्थिति  में  अब  स्थायित्व  or  गया  है  और  जमारादियों  में  जनवरी  तथा  फरवरी  1979  में

 जो  गिरावट  की  प्रवृति  दिखाई  दी  art  1979  में  उसमें  सुधार  हो  गया है
 |

 ate  हां  ।  बैंक  के  दो  निदेशकों  ने  जनवरी  के  पहले  सप्ताह  में  बिना  कोई

 कारण  बताये  श्रपना  त्याग-पत्र  दे  दिया  था  ।

 वनस्पति  में  मूंगफली  के  तेल  का  उपयोग

 9632.  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  वाश्णिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  र  सहकारिता  मंत्री

 पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मूं  गफली  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देन  तथा  उन्हें  उनके  उत्पाद  के  लिए  उचित

 शल्य  at  करने  हेतु  क्या  सरकार  के  पास  वनत्पति  में  मूंगफली  के  तेल  के  उपयोग  पर

 लगाये  गये  प्रतिबन्ध  को  उठाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  श्रौर  क्या  तत्संबंधी  तथ्य  सभा  पटल  पर  रखे

 जायेंगे  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उत्तर  भारत  में  विशेषतया  उत्तर  प्रदेश  के
 as

 जिलों  में  मूंगफली  उत्पादक  क्षेत्रों  में  मूंगफली  के  उत्पादन  में  गिरावट  अच्छे  किस्म  के

 बीजों  की  कमी  तथा  इसके  तेल  की  कम  खपत  के  कारण  श्राई  g  six

 तो  इसके  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गय  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  तथ्य

 कया  हैं  ?

 नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :  सरकार  को  वनस्पति  में  मूंगफली  के  तेल  का  उपयोग  करने  पर  लगे  वर्तमान

 प्रतिबन्ध  को  हटाने  के  लिए  प्रस्ताव  मिले  लेकिन  सरकार  इस  प्रतिबन्ध  को  हटाने  के  लिए

 यह  उपयुक्त  समय  नहीं  समभती  है  ।  वनस्पति  बनाने  के  लिए  तलों  के  चयन  के  पीछे

 उद्देश्य  यह  है  कि  जहां  तक  व्यवहारिक  तथा  संभव  हो  ऐसे  तेलों  के  उपयोग  को  रोकना  है  जिनकी

 सीघी  खपत  के
 लिए

 जनता  में  मांग  है  ।

 मूंगफली  वर्षा  पर  निर्भर  करने  वाली  फसल  है  श्रौर  यदि  वर्षा  पर्याप्त  azar  समय

 से  नहीं  होती  है  तो  इसकी  फसल  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।  यदि  हर  प्रकार  से  देखा  जाए

 तो  उत्तर  प्रदेश  सहित  उत्तर  भारत  में  मूंगफली  की  कम  फसल  होने  का  प्रमुख  कारण  यही  रहा

 है  ।  वर्ष  1978-79  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  श्राई  बाढ़  से  भी  उक्त  राज्य  में  मूंगफली

 के  उत्पादन  में  कमी  हुई है
 ।  सरकार  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  श्रावश्यक  उपाय  कर  रही

 इन  उपायों  में  थर  शामिल  हैं--पर्याप्त  TaTT  मुल्य  नियत  सिंचित  क्षेत्र  का  विस्तार

 बेहतर  किस्म  के  बीजों  तथा  उचित  किस्म  के  उर्वरकों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा

 देना  श्रौर  साथ  ही  ह  वाइट  ग्रब  फसल  के  लिए  एक  खतरनाक  पर

 करना  |
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 कनाड़ा  द्वारा  मारत  को  गधक  का  सप्लाई  बन्द  किया  जाना

 9633.  श्री  जनाद॑न  पुजारी  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कनाडा  ने  भारत  को  TAH  सप्लाई  करना  बन्द  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसके  ब्या  कारण  हैं  ;  प्रौर

 इस  कमी  की  पति  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 नागरिक  पति थ  तथा  सहकारिता  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  झारिफ  :

 तथा  भारत  कनाड़ा  के  Taw  उत्पादकों  के  एक  साथंसंघ  से  गंधक  का  अ्रायात

 करता  है  ।  सभी  arg  बिक्री  संविदाश्रों  पर  अ्रनिवायं  बाध्यता  घोषित  कर  दिये  जाने  से  एक

 प्रमुख  सप्लाइकर्ता  संयंत्र  से  निर्यात  हेतु  निमित  गंधक  की  सप्लाई  थोड़ी  सी  श्रवधि  के  लिए  बन्द

 कर  दी  गई  थी  ।  इस  यह  श्रनिवायं  बाध्यता  हटा  दी  गई
 है  ।

 सप्लाई  में  गिरावट  की  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  ने  विभिन्न  देशों  से  मौके  पर  गंघक  की  पर्याप्त  खरीद  की  व्यवस्था  की  जिनके  पोत

 लदान  1979  तक  होने  हैं  ।

 रसायन  तथा  तकनीकी  विकास  श्रौर  खनिज  तथा  arg  व्यापार

 निगम  के  प्रतिनिधियों  से  युक्त  एक  पुनरीक्षण  समिति  की  स्थापना  की  गई  यह

 एककों  के  पास  उनके  उत्पादन  तथा  भावी  योजनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  गन्धक

 की  मात्राएं  करती  है  ।

 इणष्डोनेडिया  को  ऋण

 9635.  श्री  पूरण  नारायण  सित्हा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इण्डोनेसिया  को  50  करोड़  रुपए  का  ऋण  देने  का  वायदा

 किया  गया  था  ्रौर  इस  राशि  का
 उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 >

 उक्त  ऋण  किन  परिस्थितियों  में  दिया  गया  श्रौर  जहां  तक  इस  देश  का
 सम्बन्ध

 ©  इसके  क्या  Usdin  अभिप्राय  थे  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  acta  :  और  जुलाई
 1976  में  तत्कालीन  राजस्व  att  बेकिंग  मंत्री  ने  इण्डोनेशिया  का  दौरा  किया  था  gusta farar

 को  सरकार  के  साथ  बातचीत  के  दौरान  उन्होंने  वहां  की  सरकार  को  बताया  था  कि  भारत  से

 इण्डोनेशिया  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  के  वित्तपोषण  के  लिए  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक

 (argo  डी०  बी०  द्वारा  वाणिज्यिक  शर्तों  पर  ऋण  उपलब्ध  कराये  जा  सकते  यह

 परिकल्पना  की  गई  थी  कि  इण्डोनेशिया  में  विशिष्ट  परियोजनाशओं  के  लिए  भारतीय  पूंजीगत

 वस्तुओं  ae  उपस्करों  के  निर्यात  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  50  करोड़  रुपए  की  एक

 रू  खला  के  संबंध  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।
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 अक्तूबर  1976  में  इण्डोनेशिया  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  ने  उन  का  पता

 लगाने  के  लिए  भारत  का  दौरा  किया  था  जिनके  लिए  ऋण  ay GAT  का  उपयोग  किया  जा

 सकता  है  प्रतिनिधिमण्डल  को  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  दिये  जाने  वाले

 वाणिज्यिक  ऋणों  की  सामान्य  शर्तें  बताई  गई  थीं  ।  उसके  बाद  इण्डोनेशिया  की  सरकार  से

 कोई  श्रौपचारिक  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुभ्ा  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  एक  वाणिज्यिक

 संगठन  है  और  इसके  द्वारा  किए  जाने  वाले  ऋण  में  कोई  राजनेतिक  अ्रभिप्राय  नहीं है  ।

 स्विस  बंकों  में  रखे  जा  रहे  गुप्त  संख्या  वाले  खाते

 9636.  श्री  UEZATST  फेलीरो  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  राजनीतिज्ञों  और  व्यापारियों  सहित  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  लोगों

 द्वारा  स्विस  बैकों  में  रखे  जाने  वाले  गुप्त  के  खातों  के  बारे  में  समयत-सपय  पर  शिकायतें

 प्राप्  दोषी  रहती हैं  ;  ्रोर

 यदि  तो  इन  गुप्त  बक-खातों के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए

 पटकार  ने  क्या  फदम  उठाये  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  विदेशी  द्रा  विनियमन

 अ्रघिनियम  के  उल्लंघन  के  मामलों  की  जांच  करते  स्विस  बैकों  में  गुप्त  वाले

 खातों  के  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  ors  हैं  जिनके  बारे  में  सन्देह
 है  कि  ये  भारतीयों  द्वारा

 खोले  गये  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  खातों  का  यदि  कोई  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  एक

 विस्तृत  दोहरा  कराधान  निवारण  जिसमें  से  सम्बन्धित  एक

 भ्रनुच्छेद  निष्पादित  करने  के  प्रयोजनों  से  स्विस  सरकार  के  श्रधिकारियों  के  साथ  28  जुन

 2  1976  तक  बातचीत  की  स्विस  सरकार  के  श्रादान-प्रदानਂ  संबंधी

 किसी  विशिष्ट  अ्रनुच्छेद  की  व्यवस्था  करने  पर  सहमत  नहीं  हुई  ।

 विकसित  ate  विकासशील  देशों  के  बीच  कर  संबंधी  समभक्ौतों  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 के  विशेषज्ञ  समूह  में  चर्चा  के  भारतीय  विशेषज्ञ  यह  दलील  देता  रहा
 >
 g  कि  किन्हीं  दो

 नज
 देशों  के  बीच  दोहरा  कराधान  निवारण  करार  के  संबंधी  अनुच्छेद

 पर्याप्त  व्यापक  होना  चाहिए  जिससे  संविदाकारी  राज्य  शभ्रधिक  यथासंभव  श्रघिक  से  श्रधघिक

 सूचना  प्राप्त  कर  सकें  ।  भारत  यह  भी  दलील  देता  रहा  है  कि  एक  व्यापक  दोहरा  कराधान

 निवाररा  करार  किये  जाने  सुचना  के  श्रादान-प्रदान  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  सीमित

 करार  किया  जाय  |  भारत  झ्नौर  स्विटजरलैंड  दोनों  इस  ग्रप  के  सदस्य  हैं  |

 परन्तु  प्रभी  तक  कोई  ठोस  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 श्रासान  शर्तों  पर  ऋण  योजनाश्रों  के  क्षेत्र  का  fazatz

 9637.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रासान  101.0  पर
 ie  su  maar a = नाला  AINITTAE  श्रन्तगंत  अधिक  उद्योगों  को  लाया  जा

 रहा  है  ;  श्रौर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंगालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :  नही ं। ज

 set  नहीं  उठता  |

 माण्डया  नेदानल  पेपर  मिल्स  बंगलौर  की  श्रोर  उत्पाद  सीमा

 शुल्क  तथा  श्रायकर  की  बकाया

 9638.  श्री  दयाराम  दाक्य  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  ज्पा

 करेंगे कि  :

 माण्डया  नेशनल  पेपर  face  लिमिटेड  गोला  में  7  म्यूजियम

 बंगलौर  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  प्रलग-भप्रलग  कितना  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  war  किया  गया

 शर  आ्रायकर  सहित  इन  खातों  में  उनकी  are  कितनी  राशि  बकाया  है  ;  श्रौर

 फर्म  की  स्थापना  से  इसमें  wa  Aggie  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  भर  इसके

 साभीदारों  की  संख्या  कितनी है  श्रौर  वे  किन-किन  अन्य  उद्योगों  तथा  व्यवसायों  में  भी  साभीदार

 हैं  तथा  प्रत्येक  में  कितनी  पंजी  लगी  हुई  है  तथा  उनकी  शोर  पिछले  तीन  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  कितना

 झायकर  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  water  श्रायात  कर्त्ाप्रों/मिर्यातकत्ताओं

 से  सीमाशुल्क  की  वसूली  का  कोई  रिकाड  नहीं  रखा  जाता  है  ।  त्र्त  उक्त  कम्पनी  द्वारा  गत

 तीन  वर्षों  में  श्रदा की  गई  सीमा  शुल्क  की  रकम  से  सम्बन्धित  जानकारी  सरकार  के  पास  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  जहाँ  तक  कम्पनी  की  श्रोर  सीमा  Yow  की  बकाया  रकम  का  संबंध  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  र  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उल्लिखित  कम्पनी  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  war  की  गयी  उत्पादन  शुल्क  की

 रकम  निम्नानुसार  है  :

 c
 aq  रुपये  रुपयों  में

 1976-77  AA & ~

 1977-78  55,37

 1978-79  61,89

 31  1979  की  स्थिति  के  16,94,000  रुपए  की  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  रकम

 कम्पनी  की  श्रोर  बकाया  है  ।  कम्पनी  की  श्रोर  श्रायकर  की  बकाया  रकम  के  सम्बन्ध  में  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 माण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  एक  सरकारी  कम्पनी  है

 और  कम्पनी  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  मंसूर  राज्य  में  रजिस्टर्ड  है  इसके  रजिस्ट्रेशन  की  तारीख

 7  1957

 65



 लिखित
 उत्तर

 4  1979

 कम्पनी
 की  चुकता  जिससे  पे  कम्पनी  में  लगाई  पूंजी  का  पता  चलता है  कम्पनी  काय

 fara  में  उपलब्ध  तुलनपत्रों  के  श्रनुसार

 निम्नानुसार  ee

 तुलनपत्र  की  तारीख  चुकता  पूंजी

 निम्नलिखित  श्रवधि  को  समाप्त  होने  वाला  में

 31-3-1959  50,10,365

 30-6-1960  99,55,542

 30-6-1 96.0  1,98,68,935

 30-6-1962  2,02,69,505

 30-6-1963  2,02,72,180

 30-6-1964  से  30-6-1965  तक  2,02,72,580

 30-6-1966 से  30-6-1967  तक  2,02,72,742

 30-6-1968 &  30-6-197  तक  2,02,72,792

 31-3-1974  5,89,41,703

 31-3-1975 से  31-3-1976  तक  5,89,39,860

 सरकार  द्वारा  संचालित  होटलों  में  होटल  प्रबन्ध  सवबग

 9639.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  पप्रटन  श्रोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करग  कि

 क्या  होटल  उद्योग  के  प्रशिक्षित  कामिक  इस  उद्योग  को  छोड़कर  विदेश  होटलों  में

 जा  रहे  हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  संचालित  होटलों  के  लिए  होटल  प्रबन्धकीय  संवरे

 बनाने  पर  सरकार  विचार  करेगी  श्र

 क्या  प्रतिभा  पलायन  होटल  कार्यकारी  श्रधिकारियों  के  कम  श्राकषक  वेतनों  के

 कारण  हो  रहा  है  ?

 1  प्रशिक्षित e qqcat  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  ट्

 कार्मिकों  के  विदेश  स्थित  होटनों  में  कार्यभार  संभालने  हेतु  arza-fera  होटलों  से  नौकरी  छोड़

 जाने  के  कुछ  दुष्टांत  सामने  are  हैं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  पास  पहले  से  हो  एक  प्रबन्धकीय

 है  ।

 ag  खा

 गय  ि  प्रा Fo fora  mm
 कामिक  मध्य  ga  ate  खाड़ी  देशों  की

 शर  प्रस्थान  करते रते  ैं  ;  ऐसी  धारणा  है  कि  वहां  वेतन  ate  परिलब्धियां  TIAarHd  अधिक

 आकर्षक हैं
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 14  1901  लिखित  उत्तर

 ‘fe  प्रोटेक्टिव  कोश्मापरेटिव  naa  एण्ड  five  सोसाइटी  के  विरुद्ध

 के  श्रारोप

 9641.  श्री  कचर  लाल  हेमराज  जेन  :

 श्री  राम  कंवार  बेरबा  :

 वाणिज्य  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ग्दि  प्रोटेक्टिव  कोश्नापरेटिव  श्रबन  एण्ड  frye  सोसाइटीਂ  दिल्‍ली  प्रशासन  के

 सहकारिता  विभाग  में  विधिवत्‌  पंजीकृत  है  ;

 इस  सोसाइटी  के  सदस्यों  की  संख्या  पहले  कितनी  थी  ate  wa  कितनी  है  तथा

 उनके  नाम  और  पते  क्या-क्या  हैं  ;

 क्या  सोसाइटी  के  कुछ  सदस्यों  जो  सोसाइटी  के  बनाने  के  समय  सदस्य

 सोसाइटी  प्ौर  दिल्‍ली  के  सहकारिता  विभाग  के  रजिस्ट्रार  को  अरपना  त्याग-पत्र  भेजा  है

 are  यदि  तो  इन  सदस्यों  के  नाम  ale  पते  क्या  हैं  ;

 क्या  इन  सदस्यों  के  त्याग-पत्र  स्वीकार  कर  लिये  गये  हैं  ate  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं  ौर  यदि  त्याग-पत्नर  स्वीकार  कर  लिए  गये  हैं  तो  ऐसे  सदस्यों  की  संख्या  कितनी  है

 श्रौर  उनके  नाम  तथा  पते  क्या  हैं  ;

 क्या  सोसाइटी  के  श्रनेक  सदस्यों  ने  सोसाइटी  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  कई  आरोप

 लगाये  हैं  ;

 यदि  तो  प्रशासन  ने  उस  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  AYE

 यदि  तो  wa  तक  सोसाइटी  की  श्रसफलता  के  क्या-क्या  कारण  रहे  हैं  ?

 नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार
 :  हां  ।

 से  समिति
 के  पंजीकरण  की  तारीख  भ्र्धात  24-5-1973  को  37  प्रवर्तक

 सदस्य  थे  ।  सदस्यों  के  नाम  श्रौर  पते  विवरण  में  fax  गये  हैं  ।  इस  समय  भ्र्यात्‌  3-9-1972

 54  सदस्य  हैं  ।
 सदस्यों  के  नाम  श्रौर  पते  दिल्‍ली  प्रशासन  के  सहकारी  समितियों  के

 पंजीयक  के  पास  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  समिति  के  सचिव  ने  पंजीयक  से  लिखित  निदेश  मिलने

 पर  भी  सदस्यों  की  सुची  श्रथवा  ऐसी  सुची  तयार  करने  के  लिए  समिति  का  श्रन्य  रिकार्ड  देने  से

 इंकार  कर  दिया

 समिति  के  छः  जिनमें  दो  प्रवर्तक  सदस्य  oat  श्री  श्रोम  109

 पुल  att  श्री  एस०  सी ०  66
 ga  भी

 शामिल  ने  समिति  को  श्रपने  त्याग-पत्र  दिये  थे  ।  चूंकि  समिति  दिल्ली  सहकारी  समिति
 1973  के  उपबन्धों  के  अनुसार  सदस्यों  के  त्यागपत्रों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  सक्षम

 समिति  को  त्यागपत्रों  का  निपटान  करने  की  सलाह  दी  गई  ।  श्री  मंगा  राम

 जिसका  त्यागपत्र  समिति  द्वारा  स्वीकार  नहीं  किया  गया  क्योंकि  उन्होंने  समिति  के  एक  अन्य
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 सदस्य  को  दियें  गये  ऋण  की  जमानत  दी  के  मामले  के  सिवाय  अरन्य  5  सदस्यों  के  त्यागपत्नों

 के  स्वीकृत  किये  जाने  श्रथवा  श्रन्यथा  के  बारे  में  कोई  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 समिति  के  कथित  सदस्य  दो  व्यक्तियों  ग्र्थात  श्रीमती  उमा  रानी  गुप्त  ate  श्री  स्याम  लाल

 गुप्त  ने  वर्ष  1978  के  दौरान  पंजीयक  सहकारी  दिल्‍ली  को  कुछ  शिकायतें  भेजी

 जिनमें  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  श्रारोप  लगाये  गये  थे  कि  सदस्यों  को  ऋणरा  मंजूर  करने

 के  मामले  में  तरजीही  व्यवहार  किया  जांता  सोसाइटी  के  कार्यक्षेत्र  से  बाहर  के  लोगों  को  सदस्य

 बनाया  जाता  प्रबन्ध  समिति  के  सदस्यों  के  चुनाव  कराने  ale  इसकी  श्राम  सभा  की  बुलाने

 में  श्ननियमिततायें  बरती  जाती  हैं  श्रादि  ।

 शिकायतें  मिलने  पर  सहकारी  दिल्‍ली  ने  समिति  के  सचिव  को

 बुलाया  लेकिन  वह  उपस्थित  नहीं  इसलिए  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  ने

 15  1978  के  निर्देश  संख्या  395  द्वारा  दिल्‍ली

 सहकारी  समिति  1972  की  धारा  54  के  grata  सोसाइटी  के  कार्यकरण  का  विस्तृत

 निरीक्षण  करने  का  आदेश  दिया  ।  निरीक्षण  रिपोट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 विवरण

 प्रवर्तक  सदस्यों  की  सुची

 1.  aaet  शिवचरण  लाल  शर्मा  -66  जाटवाड़ा  पुल

 2  पी  चन्दर  लाल  शर्मा

 3  3)  जगदीश  कुमार
 -67  जाटवाड़ा  पुल

 4  रामनाथ  -92  जाटवाड़ा  पुल

 3)  मानसिह  -112  जाटवाड़ा  पुल

 ed  विसन  सिह  -112  जाटवाड़ा  पुल

 ”  काला  राम  -91  जाटवाड़ा  पुल

 ”  रवीन्द्रपाल  fag  -51  जाटवाड़ा  ga

 od  राम  पाल  - 5717  जाटवाड़ा  पुल

 10  ”  राजकुमार
 -92  जाटवाड़ा  पुल

 11  पी  झोम  प्रकाश  -1  24  जाटवाड़ा  पुल

 12  3  अमर  नाथ  -5717.0  जाटवाड़ा  पुल

 13  राधघेदयाम पी  -119  जाटवाड़ा  पुल

 14  ”  भगवानदास  -119  जाटबाड़ा  पुल

 15  राम  चन्द  -112  जाटवाड़ा  पुल

 16  ”  अदयोक  कुमार  -124  जाटवाड़ा  पुल

 17  7  सोमनाथ  नं०  6,  पुल

 18  लक्ष्मीनारायण ”  जाटवाड़ा  पुल

 19  3?  अशोक  कुमार  -91  जाटवाड़ा  पुल
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 20.  सर्वश्री  सुरेन  कुमार  —  पुल

 21  Pd  चेतराम  -1  14  जाटवाड़ा  पुल

 22  पै  राजेन्द्रपाल  -122  जाटवाड़ा  पुल

 23  प  -627  दिबाजी  arte
 बाबू  लाल

 दिल्ली

 24  ”  श्रोम  प्रकाश  -109  जाटवाड़ा  पुल  दिल्‍ली

 25  प  रमेश  चन्द  -115  जाटवाड़ा  पुल  दिल्‍ली

 26  ”  एस०  बी०  शर्मा  -66  जाटवाड़ा  पुल  दिल्‍ली

 27  ”)  सोहन  लाल  -646  द्षिवाजी  are

 पब  cal

 28  किशन  लाल  -66  जाटवाड़ा  पुल  दिल्‍ली

 29  पी  रश्मि  कांत  -111  जाटवाड़ा  पुल  दिल्‍ली

 30  dy  रतन  लाल  -92  जाटवाड़ा  पुल  दिल्‍ली

 31  प  राज  पाल  सदानता  न०  6,  पुल  दिल्‍ली

 32  qq  प्रकाश प  न०७  5,  पुल  दिल्‍ली

 33  d?  हरीलाल  to  15  पुल  दिल्‍ली

 34  ”  ग्रार०  एस०  शर्मा  -138  पुल  दिल्‍ली

 35  प  मिस्त्री  मकबूल  -48  पुल  दिल्‍ली

 36  भी  जे०  पी०  हार्मा  -46  पुल  दिल्‍ली

 37  uu  उमराव  सिह  कदम  शिवाजी  are

 दिल्ली

 श्रायकर  के  लम्बित  मामले

 9642.  श्री  दलपत  fag  परस्ते  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  यह  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 उच्च  न्यायालयों  श्रौर  सर्वोच्च  न्यायालय  के  रोक  area  के  श्रन्तगंत  गत  पांच  वर्षों

 में  बह  व्यापार  ग्रहों  के  झायकर  की  कितनी  ada  agar  मामले  लम्बित  हैं  ;

 इन  कम्पनियों  तथा  इनके  निदेदाकों  के  नाम  क्या  हैं  प्र  प्रत्येक  मामले  में  कितनी

 राशि  अ्रन्तग्र स्त  है  ;  श्रौर

 इन  मामलों  में  सुनवाई  शीघ्र  करवाने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  तथा  सुचना
 eee

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  त्  ६  सदग  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 1979

 रुपए  का  मुल्य

 9643.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उपप्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1949,  1959,  1969  ate  1979  की  पहली  जनवरी  को  प्रेसों  में  एक  रुपए

 का  क्या  मुल्य  रहा  है  ;

 उपरोक्त  तिथियों  को  थोक  श्रौर  फुटकर  मुल्य  सूचकांक  कया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Ware  अ्रखिल  भारतीय  श्रमिक

 वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य  सुचक  त्रक  (1949  -  100)  के  झाधार  पर  ais  जाने  पर  रुपए  की  क्रय

 जनवरी  1959  के  लिए  85.47  1969  तक  के  लिए  48.30  पसे  शरर

 जनवरी  1979 के  लिए  24.75  पैसे  बेंठती

 भ्रखिल  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  ग्रक  (1949  =
 100)  जनवरी

 1959  में  177  grate  झाधार  1960 -  100  के  अनुसार  रूपान्तरित  करने  पर  जनवरी

 थोक  कीमतों  का 1969 थें  207  था  ऑर  जनवरी  1979  में  404  था

 (1970-71  . « .  100)  ag  1949,  1959,  1969  तथा  1979  की  जनवरी
 के  महीने

 |
 में

 43.6,  49.6,  89.8  र  185.3  था  ।

 artaz,  दिल्‍ली  शौर  कलकत्ता  हवाई  श्रड्डों  के  नामों  में
 परिवर्तन

 9644.  श्री  पी०  त्यागराजन  :  क्या  gaze  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  श्रौर  कलकत्ता  के  महत्वपूरणणं  हवाई  श्रड्डों  के

 नामों  को  बदल  कर  क्रमदा  नेहरू  श्रौर  बोस  जसे  महान  नेताश्रों  के  नाम  से  करने

 पर  विचार  किया है  ;  और

 ते
 Q यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  आर

 अंतरराष्ट्रीय  विमान  क्षेत्रों
 के

 नामों  को  बदलने  के  बारे  में  कुछ  सुभाव  प्राप्त  हुए  थे  ।

 क्योंकि  जिस  निकटतम  नगर  arg  की  श्रावश्यकता  पुति  के  लिए  बिमान  क्षेत्र  सेवाएं

 चालित  करता  हैं  उसी  के  नाम  पर  विमान  क्षेत्र  का  नाम  रखने  की  वर्तमान  श्रन्तरराष्ट्रीय

 परिपाटी  के  ager  ही  इसलिए  इन  सुभावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  |

 किराया  खरीद  योजना  के  wana  चाय  बागानों  को  दिया  गया  ऋण

 9645.  श्री  दौनेन  भट्टाचार्य  :
 क्या  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मेकनेल  तथा  टाटा  गुडरिक  बागान  समूह  के  अधीन  बागानों

 को  किराया  खरीद  योजना  के  अन्तर्गत  पुथक-पुथक  कितना-कितना  ऋण  दिया  गया  ;

 क्या  किराया  खरीद  योजना  के  प्रस्तगंत  ऋण  के  लिए  उपरोक्त  घरानों  से

 प्राप्त  श्रावेदनपत्रों  का  निपटान  करने  के  लिए  कभी  किसी  प्राथमिकता  पर  विचार  किया

 गया है  ;
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 जै यदि  तो  इसमें  कितनी  राशि  अन्त  Wie

 क्या  उपरोक्त  योजनाश्रों  के  गई  मश्लीनरी/उपकरण  विशेष  रूप  से

 उसी  विशेष  बाग  के  लिए  होते  हैं  जो  श्रावेदन  करता  है  या  उक्त  बागानों  दवारा  उसका  किराये  पर

 अन्यत्र  भी  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :  पिछले  दो  वर्षों  के  ग्रुपवार  स्वीकृत  ऋण  की  राशि  के  श्रांकड़े  निम्नोक्त

 प्रकार  हैं  :

 1977-78  1978-79
 ad

 डंकन  20.77  लाख  12.041  लाख

 aaa  एण्ड  मेगर  6.405  लाख शुन्य

 टाटा  फिनले  शून्य  59.273  लाख

 गुडरिक  ya  ya

 eta  ग्रूप  में  17  चाय  एस्टेट  शामिल  हैं  जो  1-1-78  से  पुर्व  डंकन  के  श्रन्तर्गत  थे  ae  ही

 दो  वर्षों  के  दौरान  किराया  खरीद  योजना  के  अ्रन्तर्गत  इनमें  से  fz
 |  दि  सी  को  4  द द  ई  ऋण  स्वीकृत

 नहीं  किया  गया  था  ।

 इन  कम्पनियों  में  से  किसी  को  भी  ale  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  ली  गई  मशीनरी/उपस्कर  खास  बागान  के  लिए  हैं

 जो  इस  सहायता  के  लिए  लागु  होती  है  भर  जिसका  sea  किसी  जगह  प्रयोग  नहीं  हो

 सकता  है  ।

 matter  दिल्‍ली  में  कमरों  का  ग्राहकों  द्वारा  उपयोग

 9646  श्री  बरुश्रा  :  क्या  qazq  श्रौर  नागर  विभानन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  fa  :

 श्रशोका  दिल्‍ली  में  कुल  कमरों  की  तुलना  में  गत  वषे  जिसके  लिये  लेखे

 तयार  किये  गये  इसके  कितने  कमरों  का  ग्राहकों  द्वारा  उपयोग  किया  गया  ;

 होटल  में  ग्राहकों  द्वारा  कुल  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  कमरों  की  तुलना  में  होटल

 में  ठहरने  वाले  विदे।शयों  की  प्रतिशतता  क्या  है  ;  श्रौर

 कितने  कमरे  तथा  सेट  निगमों  तथा  ara  भारतीय  नागरिकों  द्वारा  तीन  महीने  से

 अधिक  श्रवधि  के  लिए  भ्रारक्षित  रखे  जाते  हैं  ?

 qaqa  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (sit  पुरुषोत्तम  हालांकि  वर्ष

 1978-79  के  बारे  में  mara  नई  दिल्‍ली  के  लेखे  संकलित  किये  जा  रहे  हैं  तथा  उनकी

 लेखा-परीक्षा  की  जा  रही  तथापि  वर्ष  के  दौरान  होटल  की  श्रौसत  रूम  आकुर्पसी  85%,  थी  ।

 1978-79  के  दौरान  विदेशी  गेस्ट  नाइट्स  कुल  गेस्ट  नाइट्स  का  64%  थी  ।

 य
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 /
 )  1978-79  के  114  कमरे  ate  8  सेट  नागरिकों  द्वारा  तीन  महीने

 से  प्रधिक  की  भ्रवधि  के  लिए  शभ्रारक्षित  रखे  गए  थे  ।  इनमें  से  82  कमरे  और  1  सेट  भारतीय

 निगमों  और  wea  संगठनों  द्वारा  और  कमरे  तथा  सेट  विदेशी  द्वारा

 उपयोग  में  लाए  गए  ।

 रेनीगुन्टा  में  हवाई  aes  का  विकास

 9647.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  ५ करेंगे  कि

 क्या  रेनीगुन्टा  में  हवाई  ass  का  विकास  करने  का  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव  है  श्रौर

 क्या  सरकार  तिरुपति  होकर  मद्रास  तक  सीधी  विमान  चलायेगी  ?

 पयटन  घौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम

 caf  भवन  का  छंठी  पंचवर्षीय  योजना  (1978-83)  के  दौरान  विस्तार  करने  का

 wu  है
 ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  तिरुपति  से  होते  हुए  मद्रास/हैदराबाद  के  बीच  एक  cia

 विमान  सेवा  का  पहले  से  ही  परिचालन  कर  रही  है  ।

 चीन  को  वर्ष  1979  के  दौरान  निर्यात  किये  गये  क्रोस  श्रयस्क  की  मात्रा

 9648.  श्री  ato  शार ०  महाटा  नागरिक  पा  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  न् करेंगे  कि

 1979  से  श्रब  तक  चीन  को  कितनी  मात्रा  में  क्रोम  WAH  का  निर्यात

 किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ane

 नागरिक  git  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्यमंत्री  आरिफ  :

 चीन  को  30,000  मी०  टन  उच्च  ग्रेड  क्रोम  श्रयस्क  के  निर्यात के के  लिये  की तथा  (

 गई  संविदा  के  are  पारादीप  पतन  पर  इस  समय  जहाज  में  10,000  मी०  टन  ar

 लदान  किया  जा  रहा  है  ।  भ्रन्य  10,000  मी०  टन  के  लदान  हेतु  एक  दुसरा  जहाज  18

 1979  को  पहुंचा  था  लेकिन  जगह  न  होने  के  कारण  27  श्रप्रैल  1979  को  सामान  लिये  बिना

 वापस  चला  गया  ।

 ब |  रुपये  का  श्रद्योध्य  शोषक  से  समाचार

 9649.  डा०  रामजी  fag  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  रुपये  के  ग्रो ध्य  ऋण के  बारे  में  दिनांक  10

 1979  afer  में  प्रकाशित  समाचार  को  देखा  है  ;  श्रौर

 fe दन
 यदि  तो  उस  पर  स  रकार  का  या  प्रतिक्रिया  है  त्रौर

 2.0
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 सरकार  का  विचार  वित्तीय  मामलों  में  ऐसी  श्रुटियों  को  रोकने के  लिए  क्या

 यिंवाही  करने  का  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जुल्फिकार  :  शर  यह  रिपोटं

 सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  किन्तु  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  ऐसी  कोई  राशि  ०५  खाते

 नहीं  ढाली  गई  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 fia  सरकारी  AAT TAT  के  लिए  पदोन्नति  के  श्रवसर  श्रोर  arian  aaa  वद्धि

 9650.  श्री  aaa  सिह  भदौरिया  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 क्व्पा  करेंगे  कि

 क्या  1973  में  तीसरे  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  कुछ

 श्रेणियों  के  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नति  ate  वाषिक  वेतन  वद्धि  कोई

 अवसर  खुले  नहीं  रखे  गए  हैं

 यदि  तो  1973  के  बाद  कितनी  श्रेणियों  के  कमंचारी  श्रपने  वेतनमानों  के

 ्रधिकतम  स्तर  पर  रुके  हुए  हैं  ;  शौर

 क्या  सरकार  इस  बारे में  कोई  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जुल्फिकार  तीसरे

 वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  पर  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  संशोधित  वेतन-मान

 1-1-1973  से  प्रभावी  हुए  ।  संशोधित  वेतन-मान  में  वेतन  का  नियतन  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 नियमावली  1973  में  aaraarfase  वेतन  अयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए

 फामू  ले  के  श्रनुसार  किया  गया  यह  संभव  है  कि  वेतन  निर्धारण  की  प्रक्रिया  में  aA afzay

 की  कुछ  श्रेणियां  एक  या  दो  वाधषिक  वेतन-वाद्धि  प्राप्त  करने  पर  या  उसके  तत्काल  संशोधित

 वेतन-मान  के  श्रधिकतम  पर  पहुंच  गई  हैं  ।

 वेतन  अ्ायोग  ने  वेतन  मानों  की  संख्या  कम  कर  दी  है  इस  प्रक्रिया  कई  मामलों  में

 पदोन्नति  की  उसी  लाइन  के  पदों  को  एक  ही  काढर  में  मिला  दिया  गया  है  हांलांकि  यह  लाभदायक

 हुमा  तो  भी  ऐसे  मामलों  में  पदोन्नति  के  श्रवसर  कम  हो  गये  होंगे  ।

 पदोन्नति  से  गतिहीनता  को  दूर  करने  की  दृष्टि  तीसरे  वेतन  श्रायोग  ने  कुछ  मानदंडों

 को  पुरा  करने  पर  समूह  श्र  a  के  संवर्गों  में  सेलेक्शन  ग्रेड  शुरू  करने  की  सिफारिश  की

 थी  ।  यह  सिफारिश  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  a  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  आवश्यक

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 से  fara

 9651  श्री  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  श्रतारांकित

 प्रश्न  सख्या  2815  दिनांक  4  1978  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 विनियमन  शाधिलिवप क्या  fazatt  मुद्रा  | हि क  है  ह  973  की  धारा  16  (1),  27  (6)  भर
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 5  (1)  के  उपबन्धों  के
 उतसंघन  के  ब  ted  भारों  fara  रजिस्टड़े  के  विरुद्ध

 न्याय-निणांय  के  सभी  मामले  इस  बीच  तय  कर  fi THN  ॥  न

 यदि  तो  न्याय-निशंय  करने  वाले  प्राधिकारियों  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ;  श्रौर

 दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  शर  sah  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 वित्त  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  से  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 श्रधिनियम  के  भ्रन्तगंत  थि [ज मसस  आटो  fara  रजिस्टर्ड  के  विरुद्ध  दर्ज  किये  गये  मामलों  में  से

 एक  को  छोड़कर  सभी  मामलों  में  30-11-1978  को  न्याय-निणुंय  किया  जा  चुका  है  ।  मैससे  भ्राटो

 पिस  रजिस्टडं  तथा  इसके  प्रबन्ध  भागीदार  श्री  अवतार  fag  दोनों  को  विदेशी  मुद्रा

 विनियमन  1973  की  धारा  27(6)  तथा  5(1)  के  ग्रन्तगंत  अ्रपराधी

 ठहराया  गया  है  अ्रौर  उन  पर  कुल  मिलाकर  1,25,000  रु०  का  अथं दण्ड  लगाया  गया  है  |

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अघिनियम  की  धारा  16(1)  के  उल्लंघन  का  एक  मामला  झ्रभी

 न्यायनिरांयाधीन  है  |

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  aga  {Hat  गया  कमीशन

 9652.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार  निगम  के  श्रायातों  तथा  निर्यातों  पर  कमीशन  के  रूप  में  गत  दो  वर्षों

 के  दौरान  कितनी  रादि  प्राप्त  हुई  ;

 ag  रादि  कितने-कितने  मूल्यों  के  प्रायातों  तथा  निर्यातों  पर  भिली है  ;  at

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा
 स्वयं

 निर्यात  की  गई  प्रत्येक  वस्तु  को

 के  नाम  तथा  मुल्य  कया  हैं  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 राज्य  ब्यापार  निगम  द्वारा  भ्रायातों  ale  निर्यातों  पर  सेवा  प्रभारों  की  प्राप्त  राशि  1977-

 78  के  दौरान  11.9  करोड़  रु०  तथा  1978-79  के  दौरान  11.4  करोड़  रु०  थी  ।

 जिन  अ्यातों  झ्र  निर्यातों  पर  उपरोक्त  राशि  प्राप्त  हुई  उनके  मुल्य  1977-

 78  के  दौरान  1011  करोड़  रु०  तथा  1978-79  के  दौरान  1066  करोड़  रु०  हैं  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ate  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदेशों  को  भेजे  गए  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  प्रतिनिधिसण्डलों  पर  व्यय

 9653.  श्री  कुमारी  श्रनन्तन  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1977  site  1978  में  भारतीय  उत्पादों  के  लिए  नई  मंडियों  का  पता

 द्विपक्षीय  करारों  के  बारे  में  बातचीत  पयंटन  श्रौर  भारतीय  संस्कृति  के  विकास  के

 संयुक्त  राष्ट्र  सभा  में  भाग  लेने  के  लिए  शर  अरन्य  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  भ्रादि  की  बैठकों  में  भाग
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 लेने  के  लिए  श्रौर  सद्भावना  यात्रादों  पर  श्रधिकारियों  के  सरकारों  प्रतिनिधिमंडल  are

 गर-सरकारी  प्रतिनिधिमंडल  विदेशों  में  भेजने  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चें  की  गई  ;

 af  1977-78  में  केवल  श्रनुसचिवीय  प्रतिनिधिमंडलों  केन्द्रीय  व  राज्य

 सरकारों  जो  किसी  भी  प्रयोजन  के  लिए  विदेश  गए  कुले  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  की

 गई  ;  तर

 वर्ष  1977  शर  1978  के  दौरान  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  दौनों  की  श्रोर से

 विदेश  गए  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  प्रतिनिधिमंडलों  के  सदस्यों  के  नाम  व  नयें

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जुल्फिकार  :
 ie  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  1977  श्रोर  1978  के  वर्षों  के  दौरान  भेजे  गए  प्रतिनिर्धिमंडलों  के  सम्बन्ध  में

 सुचना  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है श्रोर  द अ ण  उपलब्ध  होगी  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 भारत  सरकार  का  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधिमंडलों  से
 प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्ध  नहीं  ate

 इसलिये  उनके  सम्बन्ध  में  सुचना  देना  संभव  नहीं  है  ।

 निर्यात  उद्योग  के  रूप  में  पर्यटन को  मान्यता

 9654.  श्री  के०  एस०  वीरभद्रप्पा  :  क्यां  qaea  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पयंटन  को  निर्यात  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  देने  ate  इसे  Fa  ही  प्रोत्साहन

 aq,  जो श्रन्य  निर्यात  प्रधान  उद्योगों  को  दिये  जाते  हैं  ;  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 धीन है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  पर्यटन  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  ale  प्रपत्र  को

 समाप्त  करने  के भअ्रपने  हाल  के  निरांय  के  श्रनुसार  इसका  वघंन  करने  के  लिए  सक्रिया  कदम

 उठाने  का  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  मौर  पयटन

 उद्योग  के  विविध  घटकों  को  वे  प्रोत्साहन  कर-रियायतें  जो  कि  श्रन्य  निर्यात-प्रधान

 उद्योगों  के  लिए  उपलब्ध  सम्बन्धी  प्रश्न  की  जांच  की  जा  रही  है

 विदेशों  की  यात्रा  करने  वाले  भारतीयों  को  निम्नलिखिन  सुविधाएं  दी  गई  हैं

 (i)  भारत  ate  भारत-मारिशस  शरीर

 सेसिलूस  के  बीच  बयक्तिक  भ्रमण  किरायों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 भारत  के  बीच  युवा  किराये  की  व्यवस्था  करने  से  संबंधित  एक  प्रस्ताव

 धीन  है  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  भी  श्रौर  कलकत्ता/काठमांडू  के

 बीच  fecHigee  सीज़नल  एक्सकशंन  tay  प्रारम्भ  किये  हैं

 (11)  विदेशी  यात्रा  स्कीम  के  अ्रपनी  विदेश-यात्रा  के  लिए  श्रब  भारतीय  दो  वर्षों

 में  एक  बार  500  Jo  एस०  डालर  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।
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 (iii)  किसी  भी  गन्तव्य  के  लिए  100  रुपये  और  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  किये  जाने

 वाले  किन्हीं  खास  पड़ौसी  देशों  के  लिये  50  रुपये  की  समान  दरों  पर  faear-arat-

 कर-भुगतान  का  वित्त  बिल  1979  प्रावघान  रखा  गया  है  ।  यह  रियायत  विदेश

 यात्रा  कर  के  रूप  में  किराये  के  123  प्रतिशत  की  मौजूदा  दर  पर  किये  जाने  बाले

 भुगतान  के  मुकाबिले  दी  जाएगी  ।

 भारत  के  लिए  ak  श्रधिक  पयंटकों  को  safer  करने  के  विद्यमान  सुविधाश्रों  के

 निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 (i)  चार  भन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  भ्रड्डों  पर  भारी  सुधार  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  भोर  क्लियरेंस

 भोपचा  रिकताश्ं  को  सरल  बनाया  जा  रहा  है  ।

 (ii)  मुबाधों  को  भारत  की  भोर  श्राकषित  करने
 के  ट्रैकिंग  सम्बन्धी

 gfaarai  ate  wea  मनोर॑  जनात्मक  गतिविधियों  को  विकसित  किया  जा  रहा  है  ।

 (iii)  मितव्ययी  पर्यटकों  के  लिए  जनता  होटलों  के  निर्माण  के  माध्यम  से

 सुथरे  और  श्रारामदायक  श्रावास  की  ब्यबस्था  की  जा  रही  है  ।

 (iv)  पश्चिम  एशिया  शोर  fader  के  बीच  सीधी  TaTs-AaT  प्रारम्भ  करने  से  दक्षिण

 भारत  की  भोर  पययंटकों  के  प्रबाह  को  बढ़ाने  में  सहायता  मिली  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  बेतनमानों  में  waaay

 9655.  शी  ष्क्०  लकप्वा  :  कया  उव  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 ह  नक  )  कया  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  कमंचारियों  तथा  श्रधिकारियों  को  मिलने  वाले

 महंगाई  चिकित्सा  भत्ते  ate  मकान  किराया  भत्ते  में  बहुत  श्रधिक

 ताएं हैं  ;

 यदि  तो  वे  क्या  हैं  ;  श्रौर

 स्टेट  बेंक  are  इण्डिया  सहित  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  वेतनमानों  तथा  भत्तों  में

 एकरूपता  लाने  के  लिये  क्या  उपचारी  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रौर  राष्ट्रीयकृत
 बंकों  स्टेट  बैंक  श्रौर  इसके  श्रनुष॑ंगियों  को  के  लिपिकों  श्रौर  अधीनस्थ

 चारियों  का  चिकित्सा  ate  मकान  किराया  भत्ता  एक  समान  है  क्योंकि

 वे  सभी  पंच  फसलों  अथवा  द्विपक्षीय  सम  भौतों  द्वारा  शासित  होते  हैं  ।
 महंगाई

 मकान  किराये  का  भ्रघिकार  चिकित्सा  सीमान्तिक  लाभ

 श्रादि  भ्रघिकारियों  के  मामले  में  श्रलग-ग्रलग  हैं  ।

 पिल्ल  समिति  ने  शभ्रपनी  रिपोर्ट  में  सभी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  प्रधिकारियों  के  लिये

 भत्ते  श्र  wer  परिलब्धियों  विषयक  सिफारिशें  की  हैं  इन  सिफारिशों  को  इन  बैंकों

 में  शीघ्र  ही  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  स्टेट  बैंक  समूह  की  fate  बातों  को  निर्धारित  करने  के

 बाद  पिल्लै  समिति  की  रिपोर्ट  स्टेट  बैंक  समूह  पर  लायू  की  जायेगी  ।
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 ह  es

 गत  ar  वर्षों  के  दोरान  बनाये गये  Beds

 9656.  भरी  के ०  प्रधानी  :  व्या  qaza  Mie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बनाये  गये  हैलिपंडों  की  संख्या

 का  ब्योरा  बया  है  ;

 ह oe
 इन  हैलिपंडों  के  निर्माण  पर  पतना haar  qq  राशि  ad

 हई  शर  ये a4 दि  |  ये  किस  प्रयोजन  के

 लिये  बनाये  गये  ;  att

 गत  तीन  ब्षों  में  किये  गये  सुधार  का  ब्यौरा  गया है है  alt  इन  कार्यों  पर  कितनी

 धन  राशि  खरच  की  गई  ?

 LJ qqda  झोर  नागर  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  केन्द्रीय  सरकार ने

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  हेलिपेड  नहीं  बनाये  हैं  ।

 श्रौर  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 ध्रायकर  करने  याले  व्यक्तियों  Ate  फर्मों  की  संख्या

 9657.  st  राधव  जी  क्या  उप  प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कर  निर्धारण  वर्ष  1978-79
 के  लिए  प्राप्त  श्रायकर  विवरणों के  ATATT  पर

 50,000  रु०  से  श्रधिक  वार्षिक  ora  वाले  व्यक्तिगत  कर  श्रदा  करने  वालों  की  संख्या  क्या  है

 शर  75,000  रु०  से  श्रधघिक  वाषिक  प्राय  वाली  पंजीकृत  फर्मों  की  संख्या  क्या  है  ;  श्रौर

 उपरोक्त  व्यक्तिगत  कर  श्रदा  करने  वालों  तथा  पंजीकृत  फर्मों  की  a  का

 वार  विभाजन  कया  है
 ?

 faa  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  (=)
 सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर  इकट्ठी  होते  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 भारतीय  मारी  श्रौर  बिजली  के  सामान  का  faata

 9658.  श्री  सरत  कार  क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 को  कृप  करेंगे  कि

 विश्व  के  उन  बाजारों  के  नाम  क्या  हैं
 जहां  भारतीय  भारी  मशीनों  ake  बिजली

 के  सामान  का  गत  तीन  वर्षों  में  बड़ी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  ;

 इन
 मदों  के  निर्यात

 के  लिये  चालू  वर्ष  में  अब  तक  कितने  क्रयादेदा  प्राप्त  हुए ;
 शर

 इस  क्षेत्र  में  मुख्य  निर्यातकों  के  नाम  क्या  हैं
 ?
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 नागरिक  aff

 त

 तथा  सहकारिता
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्र  श्रारिफ  :

 जिन  eat  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से से  भारी  मशीनों  व  बिजली  के  सामान

 का  निर्यात  किया  गया  उनके  नाम  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 अ्रफगा  निस्तान  10  लीबिया

 त्रल्ज  रिया  11.0  मलयेशिया

 स्रगल लेटा
 द  द  द  ह  दे  बेक  12  इर  MES

 बर्मा  13  फिलीपाइन्स

 fra  14  सऊदी  अ्ररब
 14

 इण्डोनेशिया  पदा

 ईरान  11).  AIG
 याग

 इराक  17  तंजानिया

 कीनिया  18  थाईलैंड

 1978  से  1979  तक  की  श्रवधि  के  दौरान  प्राप्त  निर्यात  भ्रादेशों

 के  ब्यौरे  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 मद  ग्रप्नल  8  से  फरवरी  1979

 के  दौरान  प्राप्त  संधिदा

 रु०

 वस्त्र  तथा  पटसन  मिल  मशीनें  1.87

 चीनी  मिल  aaa  12.99

 सीमेंट  मिल  मथीनें  2.97

 खाद्य  सामग्री  साधित  करने  की  मदीनें  1.21

 अन्य  श्रौद्योगिक  संयंत्र  व  ५ मथी नें  46.24

 fama  पावर  मशीनें  38.82

 ट्रांसमिशन  लाइन  wailed  जिनमें  कुछ

 मामलों  में  कंडक्टस  भी  शामिल  हैं  106.79

 मणीनी  12.31

 योग  223.20

 प्रमुख  निर्यातकों  के  नाम  अर  उनके  द्वारा  निर्यात  की  गई  मदों  का  ब्यौरा  नीचे

 fear  जाता  है

 फाम  का  नाम  मद

 ए

 एल्यूमीनियम  इंडस्ट्रीज  लि०  कडक्टर

 2.  एणथियन  केबल  कार्पोरेशन  लि ०  बिजली  के  कंबल  व  कंडक्टर
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 फर्म  का  नाम  मद

 आटो  इंडिया  लि०  धातुकर्मी  उपस्कर

 4  बिजली  के  भारी  उपस्कर भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लि०

 c
 सच्चा बुकाऊ  वल्फ  इंडिया  चीनी  मिल

 इंजीनिर्यारंग  aaa  लि०

 क्रम्पटन  ग्रीव्स  लि०  बिजली  का  भारी  सामान

 वस्त्र  मणीनें डेसमेट  लि०

 ई०एम०सी  ०  fo  ट्रांसमिशन  लाइन  तथा  कंडक्ट

 बिजली  के  केबल  aire  कंडक्टस wHle  ग्लोस्टर  इंडस्ट्रीज

 10  जनरल  इलैक्ट्रिक  कण०  श्राफ  इडिया  लि०  ॥  ट्रांसफा  रमसे

 11  मानव-निर्मित  tat  संयंत्र ग्वालियर  सिल्क  एण्ड  रेयन  मैन्यू  क॑  लि०  |

 12  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  घातुकर्मी  उपस्कर

 13  एच०एम०टी०  लि०  watrat चन्  जार

 14.  हैदराबाद  ऐसबेस्टास  सीमेंट  मेन्यू  क ०  लि०  t  ऐसवेस्टास  सी  मेंट  मंन्यूफेक्च रिंग

 यंत्र

 15  इडिया  केबल  कण  बिजली  के  केबल  तथा  HST

 16.  इंडस्ट्यिल  केबल्स  इण्डिया  fro
 म

 17.  ज्योति  लि०  बिजली  का  भारी  सामान

 18  केमानी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लि०  ट्रॉंसमिदान  लाइन  टावर्स  व  कंडक्टसे

 19.  किलॉस्कर  इलैक्ट्रिक  कण  लि०  बिजली  का  भारी  सामान

 20.  लक्ष्मी  मध्षीन  वस  लि०  वस्त्र  मशीनें

 21.  लासंन  एण्ड  टुब्रो  लि०  बिजली  का  हैਂ  ४  हे  ह च्द्ा  री  सामान  तथा

 डेयरी  संयंत्र

 22  मसूर  किलॉस्कर  लि०  मशीनी  शजार

 23.  नेशनल  लि०  बस्त्र  मथीनें

 2  4  थ  न्यू  t2Se  इ  जी०  कं०  लि०
 vs

 25.  एन०जी  ०ई०एफ०  लि०  बिजली  का  भारी  सामान

 26  अझौरियन्टल  पावर  केबल  लि०  बिजली  के  केबल  तथा  कंडक्टसं

 27.  प्रोजेक्ट  एण्ड  इविक्पमेंट  कारपोरेशन  वस्त्र  ट्रांसमिशन  लाइन

 शफ  इडिया  लि०  ॥  eTt#a  श्रादि  ।

 28.  साइमन्स  ४  184  |  ल०  बिजली  का  भारी  सामान  तथा

 बिजली  के  PAT

 बन
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 ह

 फम  का  नाम  मद

 एए

 29  स्टार  टेडिंग  Fo  वस्त्र  मशीनें

 30  टाटा  एक्सपोर्ट  स  लि०  बिजली  के  भारी  उपस्कर  तथा

 टांसमिशन  ला  टावस

 तथा  एक्सकेवेटसे

 31  टील्स  लि०  ट्रांसमिशन  लाइन  टावर्स

 32  टेक्समेको  लि०  वस्त्र  मशीन

 33  वोल्टास  लि ०  बिजली  के  उपस्कर

 34  बालचन्दनगर  SIvstarsgy  लि०  चीनी  faca  walla  ।

 विदेशी  प्यंटकों  को  arated  करने  के  लिए  व्यापक  कार्यक्रम

 9659.  xt  चित्त  बसु  :  क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्यंटकों  के  यातायात  में  जो  प्रतिवर्ष  लगभग  2400  लाख  है

 भारत  का  भाग  25  ofa  से  अधिक  नहीं  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  श्रन्य  देशों  की  तुलना  में  प्रति  पयंटक  व्यय  काफी  श्रधिक है

 यदि  तो  क्या  विदेशी  पयंटकों  को  श्राकर्षित  करने  का  सरकार  का  कोई  व्यापक

 कार्यक्रम  श्रौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पयंटन  झ्ौर  नागर  विमानन  मंत्री  qearay  fara  पर्यटन  संगठन

 टी०  द्वारा  संकलित  श्रांकड़ों  के  अ्रनुसार  1978  में  भ्रनुमानित  265.8  मिलियन

 fara  पर्यटक  यातायात  में  से  दक्षिण  एशिया  क्षेत्र  में  1.93  मिलियन  पर्यटक  श्राये  जो  विश्व

 पयंटक  यातायात  का  केवल  0.7  प्रतिशत  है  ।  इसमें  से  38.8  प्रतिशत  at  747,995  प्यंटक

 भारत  त्राये  जो  प्रसंगवस  विश्व  पर्यटक  यातायात  का  0.28%  है  |

 1977  के  लिए  प्रशान्त  वार्षिक  पर्यटन  सर्वेक्षण  पर  श्राधारित  सुचना  से  यह  aaa

 मिलता  है  कि  प्रशान्त  क्षेत्र  के  wea  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  fazafy  qqeany  का  प्रति  व्यक्ति

 व्यय  538  Jo एस०  डालर  है  जो  काफी  झ्रधिक  है  ।  वास्तव  में  प्रदयान्त  क्षेत्र  के  उन  25  देशों

 जिनके  कि  पययंटक-व्यय  के  झाकड  उपलब्ध  भारत  का  स्थान  चौथा  रहा  ।

 श्र  वतंमान  सुविधाओं  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  इण्डियाਂ

 इण्डरेल  पास  ग्रौर  प्रवेश  संबंधी  सुविधाओं  को  श्रषिक  उदार  बनाने  के  श्रतिरिक्त  श्रोर

 अधिक  पर्यटकों  को  प्राकर्षित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जा  रहे  हैं

 (i)  चार  मुख्य  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  एयरपोर्टों  पर  भारी  सुधार  काय  किये  जा  रहे  हैं  और

 alate  संबंधी  श्रौपचारिकताओं  को  सरल  बनाया  जा  रहा  है

 (i)  युवा  यातायात  को  arated  करने  के  लिए  शभ्रादि  await

 सुविधाओं  को  विकसित  किया  जा  रहा  है  ।
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 (iii)  मितव्ययी  अन्तर्राष्ट्रीय  पय्यंटकों  को  झ्राकर्षित  करने  के  लिए  यात्री  free  निर्माण

 के  माध्यम  से  साफ-सुथरे  श्रौर  श्रारामदेह  श्रावास  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 (iv)  पश्चिम  एशिया  शौर  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  सीधी  विमानसेवा  चालू  होने  से  दक्षिण

 भारत  की  शोर  पर्यटकों  के  प्रवाह  के  बढ़  जाने  में  सहायता  मिली  है  ।

 18  विदेश-स्थित  कार्यालयों  ate  7  विदेश-स्थित  wien  dada  अधिकारियों  के (v)

 माध्यम  से  व्यापक  लोक  सम्पक  श्रौर  प्रचार  श्रमियान  चलाये  गये  है  ।

 ग्रामीण  बंकों  के  माध्यस  से  स्वनियोजन  परियोजनाएं

 9660.  श्री  दुर्गाचन्द  :  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ग्रामीण  बेकों  के  माध्यम  से  स्वनियोजन  परियोजनाओं  के  लिए  मार्गदर्शी

 निर्देश  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  atk

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  रोजगार  में  खासतौर  से

 ग्रामीण  क्षेत्रों  बैंकों  की  भूमिका  का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  बनाये  गये  कार्यकारी  दल  के  सुक्तावों

 के  श्राघार  पर  भारतीय  ead  बैक  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  को  श्रावश्यक  कार्रवाई  के  लिए  कुछ  मागंदर्शी

 सिद्धांत  जारी  किये हैं  ।  जहां  तक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  का  सवाल  है  ये  संस्थाएं  अल्प  साधनों  वाले

 छोटे  किसानों  ate  अरपना  धंघा  करने  वाले  ग्रामीण  कारीगरों  की  ऋणा  श्रावश्यकताएं

 पुरी  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  बनायी  गयी  हैं
 ।

 इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 (1)  बेंकों  को  समग्र  रूप  से  वार्धिक  आधार  पर  प्रति  प्रति  माह  कम  से  कम  2

 अतिरिक्त  ऋणकर्त्ताश्रों  को  ऋण  प्रदान  करने  का  लक्ष्य  रखना  चाहिए  श्रौर  इस  प्रयोजन  के  लिए

 झाधार-अ्वधि  वर्ष  1978  होगी  ।  दूसरे  दाब्दों  एक  वर्ष  के  दौरान  बैंकों  को  पिछले  वर्ष  की

 ऋण कर्त्ता धरों  की  वृद्धि  से  श्रागे  कम  से  कम  2  ऋगराकर्त्ता  प्रति  प्रति  मास  बढ़ाने  का  लक्ष्य

 प्राप्त  करना  होगा  ।  इस  विषयक  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  बेंकों  ढारा  ठीक  से  नजर  रखी  जानी

 चाहिए  |

 (2)  क्योंकि  छठी  योजना  के  लिए  रोजगार-श्रायोजन  के  वास्ते  ब्लाक  को  एक  इकाई  माना

 गया  है  इसलिए  बंकों  को  स्वयं-रोजगार  योजनाश्रों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  श्रपना  ध्यान  उन  ब्लाकों

 पर  केन्द्रित  करना  चाहिए  जिनके  लिए  विकास  कार्यक्रम  तैयार  है  श्रौर  उन्हें  इस  योजना  को  साथ

 ही  साथ  क्रमदा  ग्रन्य  ब्लाकों  में  भी  बढ़ाना  चाहिए  ।
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 (3)  लीड  बेक  योजना  के  बनायी  गयी  जिला  स्तर  परामंदात्नी  समितियां  बराबर

 बेंकों  त्रौर  विकास  अ्रभिकरणों  के  बीच  समन्वय  का  तंत्र  रहनी  चाहिएं  ।

 (4)  लीड  बेंक  द्वारा  की  गयी  जिला  ऋण  योजनाश्रों  को  विस्तृत  किया  जाना  चाहिए

 ताकि  रोजगार  शौर  विकास  योजनाश्रों  के  बीच  सम्बन्ध  का  स्पष्ट  संकेत  मिल  सके  |

 (5)  श्रायोजना  की  प्रक्रिया  में  ब्लाक  स्तर  पर  श्रनुसुचित  जातियों/श्रनुसूचित  जनजातियों

 को  खास  तरजीह  दी  जा  रही  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  ऋण  श्रायोजन  को  भी  इन  समुदायों  के

 लिए  श्रधिक  लाभजनक  बनाया  जाना  चाहिए  श्रौर  इन  समुदायों  के  व्यक्यियों  के  लिए  बेक-सहायता

 की  विशेष  योजनाएं  बनायी  जानी  चाहिएं  ताकि  उनमें  ये  समुदाय  भाग  ले  सकें  उन्हें

 नियोजन  के  लिए  भ्रधिकाधिक  ऋण  प्राप्त  हो  सके

 (6)  परिचालक  विकास  श्रभिकरणों  में  बेक  श्रधिक  प्रभावशाली  रूप  से  भाग  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  लीड  के  प्रतिनिधियों  को  एस०  एफ०  डी०  Uo  की  कार्यकारिणी

 समिति  का  सदस्य  बनाया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जा  रही  है  कि  वे  ब्लाक/जिला

 TAT  पर  टी०डी०ए०  शथ्रादि  विकास  शअ्रभिकरणों  की

 कार्यकारणी  समितियों  में  भी  लीड  ड बकों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करें  ।

 (7)  जनजाति  क्षेत्रों  में  बैंक  ग्रपनी  व्याप्ति  बढ़ा  इसके  लिए  राज्य  सरकारों  से  कहा

 जा  रहा है
 कि

 वे  वहदाकार  बहू  प्रयोजनी  समितियों  को  बैंकों  को

 सोप दें  |

 (8)  बैंकों  को  जिला  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  से  घनिष्ठ  सम्बन्ध  स्थापित  करना  होगा  जोकि

 विभिन्‍न  जिलों  में  स्वयं-नियोजन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 (9)  स्वयं-रोजगार  को  बढ़ावा  देने  में  अपनी  निभाने  के  लिए  प्रत्येक  बैक  को

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  लीड  बैंक  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  श्रपने  तन्त्र  को  मजबूत  बनाना

 चाहिए  ताकि  योजनाएं  निर्धारित  तैयार  कार्यान्वित  करने  ate  उनको  श्रनुवतेन

 करने  के  संबंध  में  बैंकों/शाखाश्रों  की  तकनी की  क्षमता  अच्छी  तरह  स्थापित  हो  सके  ।  इसके  लिए

 भ्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  होगा  कि  विशेषीकृत  शाखाश्ं  के  लिए  नयी  संगठन  योजना

 का  विकास  किया  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  एक-सदस्य  लाखागओं  का  दर्जा  बढ़ाया  जाये  श्रौर  अ्रपर्याप्त

 स्टाफ  वाली  शाखाश्रों  को  मजबूत  बनाया  जाये  ।

 रक्षित  विद्युत  जनरेटरों  के  श्रायात  के  लिए  श्रावेदन

 9661.  श्री  एस०  झार०  दामाणी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  र्पाति ्  Ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरक।र  को  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  श्रौद्योगिक  एककों  से  रक्षित  विद्युत
 जनरेटरों

 के  WaT  के  लिए  कितने  श्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  ;

 कितने  श्रावेदनों  को  निपटाया  गया  ate  किस  प्रकार  निपटाया

 कितने  श्रावेदन-पत्र  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  हैं  ate  उनका  ब्यौरा  क्या  शर

 रक्षित  विद्युत  जनरेटरों  के  श्रायात  के  लिए  श्रनुमति  देने  की  कसौटी  व्या  है  ?
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 लाखत  उत्तर

 जड  eee  एएएएतल्‍एतए

 14  1901

 नागरिक  पति ध  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  श्रारिफ  बेग  )  :  (

 भ्रप्रैल-माचे  1979  के  दौरान  143  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  ।

 94  झावेदन  cat  को  श्रन्तिम  रूप  से  निपटा  दिया  शभ्रायात  लाइसेंस  जारी

 TH  श्रौर  28  रह  किए  जाने  की  सूचना  देकर  |

 49  ।  ब्यौरा  विवरण  के  श्रनुसार  है  |

 र्न पी  ति  al डीजल  से  चलने  वाले  a at  के  झ्ायात  के  लिए  क्रियाविधि  हड  बुक  श्राफ

 इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट  1978-79  के  पैरा  177  से  180  में  दी  गई  जि पन्यू  Qs  सकी  प्रति  संसद

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 विवरण

 ाा  उ
 डीजल  से  चलने  वाले  सैटों  के  त्  यात  के  लिये  लम्बित

 ग्रावेदन
 पत्नों  की  सुची

 पार्टी  =I  नाम क्रमांक  डीजल  से  मुल्य

 चलने  वाले

 संटों  की

 संख्या

 2  3  4

 1  मैसर्स  जे०  के०  काटन  fer  ०  एण्ड  वीविंग  2  15,00,000  रु०

 fara  कम्पनी  कानपुर  |

 मैसर्स  होटल  श्रोबराय  नई  दिल्‍ली  15,19,333  रु०

 मैसस  मोटर  इंडस्ट्रीज  बंगलौर  14,67,600  Bo

 मैसस  नेदानल  क०  कलकत्ता  14,90,184  Bo

 प. ज मसस  tale  ट्यूब  श्राफ  इंडिया  लि०  6,84,664  रु०

 मैसर्स  यूनींवर्सल  केबल्स  लि०  सतना  8,44,847  रु०

 6,58,152  Ro aaa  हिन्दुस्तान  लीवर  बम्बई

 मंससं  हेस्टिंग्स  मिल्स  कलकत्ता  14,95,632  रु०

 मेससे  खरदाह  कम्पनी  कलकत्ता  13,97,700  रु०

 10  मैससं  बज-बज  जुट  इंडस्ट्रीज  कलकत्ता  7,63,144  रु०

 11  मैससं  सैन्थीटिक  एण्ड  कैमीकल्स  बरेली  11,46,285  रु०

 12  सदन  पैट्रोकमीकल्स  इडस्ट्रीज  कारपोरेशन

 मद्रास  6,56,964  रु०

 13  ad  जनरल  सोसायटी  कलकत्ता  7,63,144  रु०

 14  मैससं  जनरल  इंडस्ट्रियल  सीसायटी  लि  ०,  कलकत्ता  7,6  3,144  रु०

 15  किनीशन  जुट  face  eo  कलकत्ता  19,45,125  झ०
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 16  मेसस  भारत  कामसं  एण्ड  Se % Stale  नागदा  7,82,346  Bo

 17  मसस  नार्थ  ब्र्क च्  जूट  कण  कलकत्ता  12,35,000  Bo

 18  मैससे  कनखर्रा  कम्पनी  कलकत्ता  7,82,346  रु०

 19  मैससे  मोदी  इडस्ट्रीज  मोदीनगर  7,33,792  रु०

 20  ् ् मसस  मोदी  स्पि०  एण्ड  वी०  मिल्स  कृ०

 मोदीनगर  |  14,67,584  रु०

 21  मैसर्स  मेटल  बावस  कृ०  झ्ाफ  इण्डिया

 कलकत्ता  |  22  लाख  रु०

 22  मेससं  प्रवर्तक  जूट  face  कलकत्ता  6,48,375  रू०

 23  aaa  सेन्ट्रल  इण्डिया  मन छ  Fo

 भरतपुर  ।  7,59,666  रु०

 24  7,45,092  रु० मैसस  ग्लैक्सो  लेबोरेट्री  लि  ०,  बम्बई

 मसस  पेपीरस  aa  कलकत्ता  7,23,492  रु०

 26  aaa  नाथन  इण्डिया  ग्लास  इडस्ट्रीज

 नई  दिल्‍ली  |  13,82,118  रु०

 27  मैससं  श्री  वल्लभ  ग्लास  aaa  लि०

 वल्लभ-विद्यानगर  |  13,82,118  रु०

 28  aaa  मोदीपोन  मोदीनगर  15,37,470  रु०

 29  मैससं  गुजरात  फाइबर  ग्लास  मैण्यु०  कण

 विट्ठल  उद्योग  नगर  13,82,118  रु०

 30  मँससं  बर्न  tee  Ho  हावड़ा  14,26,572  रु०

 J  |  wae  माइन  faazaza  झ्लवर  6,48,375  रु०

 32  नफर  चण्द्र  जुट  मिल्स  कलकत्ता  7,63,144  रु०

 33  मससं  पालें  प्रोडक्ट्स  बम्बई  7,59,666  Bo

 34  मेससं  अशोक  लेलैंड  मद्रास  17,99,395  Ro

 35  के म मसस  जै  श्री  टिम्बर  नई  दिल्‍ली  6,85,051  Ro

 36  ह. ध मसस  श्री  सिन्थेटिक्स  नई  दिल्‍ली  रु०

 37  7,25,136  रु० मैसस  wet  बिहार  शुगर  मिल्स  कलकत्ता

 38  ि ह मसस  के०  सी०  पी०  मद्रास  7,20,987  रु०

 39  मसस  बजाज  त्र।टो  पूना  13,11,350  रु०

 40  12,96,750  रु० प. श मसस  डल  होजी  जुट
 कमगो

 कलकत्ता

 ह  अरा
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 41  dad  जी०  रामास्वामी  एण्ड  कम्पनी  गंगा

 कोयम्बतूर  |  7,63,144  रु०

 42  मैसर्स  सर्वोदय  पेपर  मिल्स  नई  दिल्‍ली  13,03,234  रु०

 43  10,91,700  रु० मससे  बेलपहाड़

 44  मेसस  पार्क-डेविस  बम्बई  7,63,144  रु०

 45  मैसर्स  हैदराबाद  एस्बेस्टो  सीमेंट

 हैदराबाद  ।  6,51,617  Bo

 46  मैसस  निर्लोन  सेन्धिटिक  फाइबर  32.32  लाख  रु०

 47  4  29.80  लाख  रु० मेससं  waa  एण्ड  कम्पनी

 48  मससं  हिन्दुस्तान  कापर  कारपोरेशन  |  32.00  लाख  रु०

 49  एसोसिएटिड  सीमेंट  क ं०  नई  कंपटिव  पावर  श्रौद्योगिक  विकास

 एकक  स्थापित  विभाग

 करने  के  लिए  को

 हस्तांतरित

 aye  की  तस्करी
 गन  को  तस्करों  Hr  के  कारण  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति

 9662.  श्री  दौलतराम  सारण  :  क्या  उपप्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वतंमान  सरकार  के  सत्तारूढ़  होने  के  बाद  सोने  की  तस्करी  करने  के  कारण

 किन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  श्रोर  उनमें  से  किन-किन  व्यक्तियों  का  चालान  किया

 गया  तथा  किन-किन  को  रिहा  किया  गया  ;  और

 किन-किन  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  चालान  वापस  ले  लिये  गये  हैं  तत्सम्बन्धी

 पुरणों  विवरण  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  ate  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उड़ीसा  राज्य  में  नया  होटल

 9663.  श्री  पद्माचरण  सामन्त  सिहेरा  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  OT  | किक ह  . करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  एक  नया  होटल  बनाने  के  बारे  में  सरकार  का  कोई

 विचार  है  ;
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 लिखित
 उत्तर

 4
 1979

 यदि  तो  कब  त्रौर  उस  पर  कितनी  राशि  खचं  होगी  ;  ग्रौर

 aq  1979-80  के  लिए  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 पयंटन  ale  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  श्र  उड़ीसा

 राज्य  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  एक  नए  होटल  के  निर्माण  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  48  लाख  रुपये  की  श्रनुमानित  लागत  पर  भुवनेश्वर  में  भारत  पयंटन

 विकास  निगम  के  वाले  यात्री-ग्ृरह  उसमें  28  कमरों  की  वृद्धि  करते  एक

 होटल  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  ।  1979  तक  चालू  होने  के  लिए  इसके  तयार  हो

 जाने  की  आदा  की  जाती  है  ।  सम्भाव्यता  श्रौर  धनराशि  की  उपलब्धता  पर  निभंर  करते

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  भारत  Taq  विकास  निगम  द्वारा  कोणाकं  10  कमरों  की

 वृद्धि
 करते  उसके  चार  कमरों  वाले  यात्री-गृह  के  विस्तार  का  ard  भी  श्रारम्भ  किया

 जाएगा  |  इसके  निगम  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  पुरी  में  एक  यात्री-गृह  के  निर्माण

 का  प्रस्ताव  शामिल  है  ।

 विमान  दुघंटनाएं  कम  करने  सम्बन्धी  समितियों  की  सिफारिशें

 9664.  शी  बागुन  सुग्बरूई  वया  प्यटन  श्रौर  नागर  famaa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विमान  दुर्घटनाएं  कम  करने  श्रौर  यात्रियों  के  लिए  सुरक्षा  व्यवस्था  के  बारे  में

 घबन  att  टाटा  समितियों  को  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  ;

 क्या  इन  सिफारिशों  को  fRattad  किया  गया है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ौर  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 quza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम  :  जहां  तक  रामचन्द्रन

 समिति  का  संबंध  इसके  विचारणीय  विषयों  में  नागर  विमानन  विभाग  के  अनुसंधान  तथा

 विकास  निदेशालय  का  गहराई  से  भ्रध्ययन  करना  तथा  दीर्घावधिक  उपाय  के  रूप  में  इसके  पुनर्गठन

 के  लिए  एक  व्यापक  ढांचे  की  सिफारिश  करना  सम्मिलित  था  ।  समिति  का  विचारणीय  विषय

 विमान  सुरक्षा  नहीं  था  ।  धवन  समिति  को  एच  विमान  इण्डियन  एयरलाइन्स

 में  विद्यमान  विभिन्‍न  परिचालन  परिस्थितियों  के  अ्रन्तगंत  इसकी  सुरक्षा  के  विशेष  ज सदभ

 मुल्यांकन  करने  का  कायें  सौंपा  गया  था  ।  इसकी  मुख्य-मुख्य  सिफारिशों  को  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  टाटा  समिति  ने  नागर  विमानन  विभाग  में  विमान  सुरक्षा  विग  के  ही  श्रंग

 के  रूप  में  एक  उड़ान  निरीक्षण  यूनिट  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  समिति  ने  एक  स्वतंत्र

 जांच  एजेंसी  स्थापित  करने  की  भी  सिफारिश  की  थी  ।

 ak  धवन  समिति  की  स्वीकार  कर  ली  गयी  हैं  शर  उनका

 कार्यान्वयन  किया  जा  जहां  तक  टाटा  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  का  संबंध

 एक  उड़ान  निरीक्षण  निदेशालय  स्थापित  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  जहां  तक

 विमान  दुर्घटनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  श्रलग  से  एक  स्वतंत्र  एजेंसी  स्थापित  करने  का  संबंघ

 है  यद्यपि  पहले  यह  निर्णय  ले  लिया  गया  था  कि  ऐसी  एजेंसी  स्थापित  करना  WlaRaAH  नहीं

 तथापि  अब  मामले  की  पुनः  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 विवरण

 घवन  समिति  की  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें

 i
 \  1)  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सेवा-रत  एवरो  विमान  बेड़ा  बी०सी०ए०श्रार०

 सिंगल  इंजन  शभ्रारोहण  श्रपेक्षाश्रों  की  gat  रूप  से  पूति  करता  इंजन  पावर  तथा  शुष्क

 में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 (2)  नागर  विमानन  के  महानिदेदाक  को  श्रप ने  स्टाफ  में  एच०ए०एल०  तथा  इण्डियन

 एयरलाइन्स  द्वारा  प्रयुक्त  उड़ान  परीक्षण  seal  तथा  तकनीकों  की  जांच  करने  के  लिए  पण

 रूप  से  प्रशिक्षित  तथा  योग्य  टेस्ट  पायलट  रखने  चाहिए  ।  इन  टेस्ट  पायलटों  को  विमान  के

 निष्पादन  के
 '
 अनुपालन  की  जांच  करने  के  लिए  प्रयुक्त  किये  जाने  वाले  सिविल  उड़न-पोग्यता

 विनियमों  तथा  प्रक्रियाप्ों  की  पूरी-पूरी  जानकारी  होनी  चाहिए  ।

 (3)  बंगलौर  तथा  कानपुर  को  झ्रांकडें  एकब्रित  करके  एवं  उनका

 विश्लेषण  करके  परिचालनात्मक  समस्याओं  में  गहरा  रुचि  लेकर  इंडियन  एयरलाइन्स  के  एवरो

 परिचालनों  के  लिए  अधिक  ae  तकनी की  सहायता  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 (4)  एच०ए०एल०  को  उनके  द्वारा  निर्मित  विमानों  तथा  इंजनों  के  सम्बन्ध  अपने

 तकनीकी  विश्लेषण  तथा  उत्पादन  भ्रनुपोषण  क्षमता  में  सुधार  करने  की  श्रावव्यकता है  ।  एवरो

 के  संबंध  यह  ह काय  कानपुर  में  एक  छोटे-परन्तु  तकनीकी  तौर  पर  परि  sve-mra-freqtaq

 विश्लेषण  दल  का  श्रायोजन  करके  अधिक  west  तरह  से  जाता  है  जिसके  लिए  वैमानिक

 विज्ञान  की  श्रपेक्षित  जानकारी  रखनें  वाले  कमंचारियों  का  स्टाफ  है  ।  इस  तकनीकी/वज्ञा निक

 विश्लेषण  सैल  के  व्यक्तियों  को  केवल  किसी  विशेष  विमान  से  संबंधित  तकनीकी  अ्रांकड़ों  की  ही

 वैमानिक  विज्ञान  में  प्रयोग  किए  गए  श्राधुनिक  विश्लेषण  तकनीकों  की  भी  जानकारी  होनी

 चाहिए  ।  राष्ट्रीय  वमानिकी  प्रयोगशाला  तथा  जारतीय  विज्ञान  संस्थान  की  निकट  श्रन्योन्य  क्रिया

 से  ऐसे  व्यक्ति  तेजी  से  तयार  करने  में  सहायता  मिल  सकती  है  ।

 (5)  इण्डियन  एयरलाइन्स  तथा  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  को  श्रपने
 मे

 नेजमैंट  के

 उच्च  स्तरों  पर  वैमानिक  इंजीनियरी  तथा  विज्ञान  की  geet  जानकारी  रखने  वाले  कमंचारी

 भर्ती  करने  से  काफी  लाभ  पहुंचेगा  ।  श्रपेक्षित  वज्ञानिक  योग्यता  तथा  सिस्टम्स  इंजीनिर्यारंग  श्रौर

 मेनेजमैंट  की  श्रवधारणा  की  भ्रच्छी  थानकारी  कुछ  योग्य  व्यक्ति  एयरलाइन  की  एवं  देश  के

 नागर  विमानन  की  परिचालनात्मक  क्षमता  में  महत्वपूर्ण  योगदान  कर  सकते  हैं  |

 (6)  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  को  तकनीकी  केन्द्र  में  एक  उपयुक्त  रूप  से

 कमंचारीयुक्त  उड़न-योग्यता  दल  का  यथाशीघ्र  गठन  करना  चाहिए  ।  यह  इस  दल  का

 दायित्व  होगा  कि  वह  भारत  में  परिचालन  करने  वाल  सभी  सिविल  विमानों  के  उड़न-योग्यता

 करे  ।  नागर  विमानन  के  महानिदेदाक  को  निगमित  रूप  से  तकनीकी  रिपोर्टों  प्रकाशित

 करानी  चाहिए  जिनमें  उड़न-योग्यता  तथा  परिचालनात्मक  विद्लेषणों  के  परिणाम  दिये  हों  ।

 (7)  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  द्वारा  भारत  के  सभी  विमानक्षेत्र  के  निकटवर्ती

 भू-प्रदेशों  तथा  बाधाओं  की  यथाशीघ्र  विस्तृत  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  यह  सुचना  aaa  रूप  से

 संधारित  की  जानी  चाहिए  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  बाधाम्रों  को  टूर  करने  श्रादि  के  लिए
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 इसका  नियमित  रूप  से  प्रयोग  fear  जाना  चाहिए  नेमी  परिचालनों  पर  श्रॉफ  नेट

 फ्लाइट  का  निर्माण  कर  सा  ् 1  |  |

 इकाओं  द्वारा  अपेक्षित  रूप  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  द्वारा (8)

 औपचारिक  रूप  से  एक  राष्ट्रीय  वायुयान  का्य-निष्पादन  परिचालन  परिसीमा  ् संहिता

 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।

 (9)  प्यंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  द्वारा  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  के

 निकट  सहयोग  से  एक  पूरां  कालिक  स्वतंत्र  विमान  सुरक्षा  बोर्ड  स्थापित  किया  जाना

 इस  बोर्ड  को  उड़ान  सुरक्षा  से  सम्बद्ध  सभी  समस्याश्रों  का  अनुश्रवण  तथा  विस्लेषण  करने  का

 काम  सौंपा  जाना  चाहिये  ।  विमान  सुरक्षा  बोर्ड  के  पास  सभी  विमान  दु्घंटनाश्रों/हादसों  के

 लिए  एक  डेटा  केन्द्र  तथा  पूर्ण  कालिक  वैज्ञानिक  विश्लेषण  स्टाफ  होना  चाहिये  ।  विमान  सुरक्षा

 MNS  को  देश  में  होने  वाली  सभी  विमान  दुघटनाशओं  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  के  प्रकाशन  का

 दायित्व  सौंपा  जाना  चाहिए

 (10)  क्योंकि  विमान  सुरक्षा  के  लिए  मौसम  परिस्थितियां  विशेष  रूप  से  महत्व पुर

 होती  पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  विमानन  के  महानिदेशालय  gat

 भारत  मौसम  विज्ञान  को  राष्ट्रीय  बेमानिकी  प्रयोगशाला  तथा  भारतीय  विज्ञान  संस्थान

 के  निकट  सहयोग  से  ate  अधिक  gata  निर्धारित  करने  के  जोकि  विमान  सुरक्षा  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  ग्रीष्मकालीन  महीनों  के  दौरान  निर्धारित  किये  जा  मौसम  सम्बन्धी

 भ्रांकड़े  एकब्रित  एवं  विदलेषण  करने  के  लिए  विस्तृत  शझ्रध्ययन  किए  जाने  चाहिए  |

 (11)  पयंटन  wit  नागर  विमानन  मंत्रालय  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  परिचालनों

 के  समग्र  सुरक्षा  स्तर  में  सुधार  करके  उसे  कम  से  कम  विश्व  के  श्रौसत  स्तर  तक  लाने  के  लिए

 यथाशीघ्र  कार्यवाही  आरंम्भ  करनी  चाहिए  ।

 सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  मनोरंजन  पर  व्यय

 mat 9665.  श्री  लखन  लाल  कपूर  :  वया  उप  प्रधान  ि द  तथा  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  उपक्रम  द्वारा  मनोर॑जनों  पर  व्यय  को  कम  करने  के  लिए

 कुछ  कदम  उठाये  हैं  ?

 (@)  क्या  हाल  ही  में  कुछ  नये  मागंदर्धी  सिद्धान्त  जारी  किए  गये  हैं  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  के  मागंदर्शी  सिद्धातों  के  परिणामस्वरूप  इन  उपक्रमों  की  दक्षता  तथा

 उत्पादकता  बढ़ेगी  ?

 वित्त  राज्य  मंत्री  सतीश  :  हां  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 संसदीय  समिति  लोक  (1977-78)  ने  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  श्रातिथ्य

 सत्कार  पर  किये  गए  श्रपव्यय  विषयक  अपनी  पहली  रिपोर्ट  में  जो  टिप्पणियां  की  हैं  उनके  श्रनुसार

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  यह  सलाह  दी  है  कि  वे  विभिन्‍न  श्रवसरों  पर  किये  जाने

 बाले  सत्कार  व्यय  को  नियमित  करने  के  लिए  कड़े  मार्गदर्शों  सिद्धांत  निर्धारित  करें  ताकि  उनकी

 88



 14  1901

 ma  श्रौर  अधीनस्थों  एवं  श्राम  लोगों  A  मनोदशा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  व्यय  कम  से

 कम  रखा  जाए  |

 सरकारी  उद्यमों  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  भारत  पयंटन  विकास  निगम

 के  ग्र्धात  नई  दिल्‍ली  स्थित  अ्रद्ोक  श्र  श्रकबर  होटल  तथा  बम्बई  अदि  के  अन्य

 होटलों  में  पार्टियां  प्रायोजित  करते  समय  सत्कार  व्यय  पर  निम्नलिखित  सीमा  तक  ad  कर

 सकते  हैं  :

 नई  दिल्‍ली  में

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  होटल  स्वीकृत  खान-पान  दर

 श्र्थात  श्रदयोक  शौर  श्रकबर

 बुफे  लंच/भोज  60  रुपये  प्रति  व्यक्ति  बिक्री  कर

 लंच/भोज-बेठकर  65  रुपये  प्रति  व्यक्ति  |  श्रति  रिक्त

 वम्बई  में

 होटल  atte

 65  रुपये  प्रति  व्यक्ति बुफे  लंच/भोज

 लंच/भोज-बैठकर  |  बिक्री  कर  अ्रतिरिक्त

 श्रन्य  होटलों  में  संबंधित  उद्यमों  के

 निदेशक  बोर्डों  द्वारा

 निर्धारित  की  जाने

 वाली  अ्रपेक्षाकृत  कम

 दरें  ।

 मुख्य  कार्यकारी  श्रधिकारियों

 श्रादि के  निवास  स्थान  तथा

 होटलों  के  श्रतिरिक्त  अन्य  स्थानों

 पर  पार्थ्यां  |

 भोज  15  रुपये  प्रति  व्यक्ति

 लंच  12  रुपये  प्रति  व्यक्ति

 स्वागत  7.50  रुपये  प्रति  व्यक्ति
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 न

 सरकार  ने  सरकारी  उद्यमों  को  यह  भी  सलाह  दी  है
 कि  जो  श्रधघिकारी  aah

 स्थानों  पर  सत्कार  व्यय  करने  के  लिये  प्राधिकृत  किये  गए  वे  मित्तव्ययता  बरतें  ।  ऐसे  समस्त

 सत्कार  व्यय  अ्रातिथ्य-सत्कार  करने  वाले  श्रधिकारियों  द्वारा  विधिवत  प्रमाणित  किए  जाने  चाहिए

 ot  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  प्रमाणीकरण  एक  नेमी  कार्य  के  रूप  में  ही  न  लिया  जाए  |

 सरकार  ने  सरकारी  उद्यमों  को  यह  भी  सलाह  दी  है  कि  ऐसे  श्रातिथ्य-सत्कारों  में  दाराब  की

 व्यवस्था  न  की  जाए  भले  ही  उनमें  मुख्य/प्रमुख  श्रामन्त्रित  अतिथि  विदेशी  हों  ।

 सरकार  का  विचार  क  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  इस  संबंध  में  दिए  गए  श्रनुदेदों  के

 कार्यान्वयन  से  ऑ्रातिथ्य-सत्कार  पर  होने  वाले  निरथंक  व्यय  की  संभावना  ही  नहीं  रहेगी  ।

 सदास्त्र  aarat  के  Hraicay  के  लिए  इंडियन  एयरलाइन्स  की  रियायती  दरें

 9666.  श्री  राम  घन  क्या  aged  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इन्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  सदास्त्र  सेनाग्र  कर्मचारियों  से  रियायती  दरें  ली

 जा  रही  हैं

 यदि  तो  इन्डियन  एयरलाइन्स  को  1975-76,  1976-77  शर  1977-78

 के  दौरान  इस  कारण  कुल  कितनी  हानि  हुई

 क्या  ee  सरकार  के  किसी  gear  वर्ग  के  कमंचारियों  को  भी  उक्त  रियायतें  दी  जा

 और
 रही  हैं

 ;

 क्या  इन्डियन  एयरलाइन्स  के  श्रथ्यक्ष  के  इस  कथित  वक्तव्य  को  देखते  हुए  कि  wa

 इन्डियन  एयरलाइन्स  में  सीटों  की  मांग  इस  की  वहन  क्षमता  से  afar  क्या  ऐसी  रियायतों  को

 बन्द  करने  का  विचार  है
 ?

 पयटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  qomlaa  कौदिक )  हां  ।

 इन्डियन  एयरलाइन्स  न  तो  ऐसे  रियायती  किरायों  के

 nee

 का  अलग  से  सघारण

 ara
 हैं ही  करते  हैं  att  न  ही  वे  इस  रियायत  को  की  हानिਂ  ही  सम  ण्

 नही ं।

 \  )  नहीं  ।  ऐसी  रियायत  को  बन्द  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 लघु  उद्योगों  को  श्रायातित  गन्धक  का  कोटा  श्राबंटित  करना

 9667.  श्री  रामधारी  शास्त्री  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा  दिसम्बर  1978 से  31  च  1979  तक  श्रायातित

 गन्धक  किन-किन  उद्योगों  को  तथा  कितनी-कितनी  मात्रा  में  श्राबंटित  किया  गयां  ;
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 श्राबंटन  किस  श्राधार  पर  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  नये  स्थापित  लघु  उद्योगों  को  गन्धक  का  कोटा  बड़े  उद्योगों  की

 तुलना  में  बहुत  कम  दिया  जा  रहा  है  अ्रौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 दिसम्बर  1978  से  are  1979  तक  के  दौरान  विभिन्‍न  उद्योगों  को  की  गई  गंधक  की  सप्लाई

 निम्नोक्त  प्रकार  है

 उवंरक  एकक  Fo  टन

 रेयन  एकक  23,000  मे०  टन

 1,000  मे०  टन पेपर  एकक

 रसायन  एकक  24,000  मे०  टन

 चीनी  10,000  मे०  टन

 अन्य  लघु  उद्योगों  में  23,000  मे०  टन

 ह

 योग  2,48,000  मे०  टन

 से  विभिनन  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को
 स  क  विनी  मनाना  न  उपलब्ध  गन्धक  का  युक्ति-संगत  वितरण

 सुनिश्चित
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  पुनरीक्षण  समिति  स्थापित  की  गई  है  जिसमें  रसायन

 तथा  उर्वरक  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  तथा  खनिज  तथा  arg व्यापार  निगम  के

 प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 जब  भी  शभ्रावश्यकता  होती  है  तब  इस  समिति  की  बैठक  होती  है  तथा  विभिन्‍न  एककों  को

 उन  उत्पादन  तथा  भावी  योजनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गन्धक  का  श्राबन्टन

 करती  है  ।

 सरकार  द्वारा  दिए  गए  मागगंदर्शी  सिद्धान्तों  के  सदभ  में  समिति  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि

 विद्यमान  तथा  नए  उवंरक  उत्पादक  एककों  की  जरूरतें  पुर्ण  रूप  से  पुरी  की  जाती  हैं  ताकि  ऐसे

 एकक  तराने  वाले  खरीफ  मौसम  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्ाप्त  उर्वरक  का  उत्पादन  कर

 सकें  जबकि  जनवरी  से  1978  की  श्रवधि  के  दौरान  ऐसे  एककों  की  वास्तविक  खपत  पर

 vas  एककों  के  संबंध  में  10  प्रतिशत  की  तथा  अन्य  रासायनिक  एककों  के  संबंध  में

 20  प्रतिशत  की  कटौती  लागू  होगी  ।
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 छठी  योजना  के  दौरान  महाराष्ट्र  स्थित  कोल्हापुर  हवाई  प्रडड  का  विकास

 9668.  श्री  राजाराम  दंकरराव  माने  :  कया  qqeq  श्नौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एयरला स  ५९  श्त्स घ्  े  के  लिए  एक  नियमित महाराष्ट्र  में  कोल्हापुर  हवाई  ass  को  इन्डियन

 हवाई  अडडे
 के  रूप  में  विकसित  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं

 iu छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  विकास  के  लि  ए  कितनी  धन  रादि  नियत  की  गई

 है  ;  दौर

 इस  पर  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जाएगा  ?

 quay  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  (I) HIe(7)  फिलहाल

 कोल्हापुर  विमान  क्षेत्र  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इन्डियन  एयरलाइन्स  की

 कोल्हापुर  से  होते  हुए  विमान  सेवा  का  परिचालन  करने  की  कोई  योजनाएं  नहीं  हैं  ।

 कोल्हापुर  उन  50  केन्द्रों  में
 से  एक  है  जिनकी  तीसरी  वायु  sant  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति

 ने  सिफारिश  की  समिति  की  सिफारिशों  की  फिलहाल  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा

 रही  है

 प्रायकर  मद्रास  के  कमंचारियों  को  गृह  निर्माण  के  लिये  ऋण  की  मंजुरी

 9669.  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  ats  ने  श्रायकर  मद्रास  के

 कमेंचारियों  को  ग्रह  निर्माण  के  लिये  ऋण  की  मंजूरी  नहीं  दी  है
 ;

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रखिल  भारतीय  आयकर  कमंचारी  संघ  ने  22  फरवरी  1979

 को  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  और  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  को  श्रभ्यावेदन  दिया  है  ;  झ्नौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  हैं  श्रौर  धनरादि  कब

 तक  ग्राबंटित  की  जायेगी ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :  1978-79  में  प्रायकर

 मद्रास  के  श्रधिकार  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  धन  के  उपलब्ध  होने  के  बारे  में  कोई  संकेत

 नहीं  दिया  गया  ।  age  ने  अपनी  इच्छा से  झर  1977-78  में  जारी की  गई  पिछली
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 मंजूरी  के  श्राघार  1978-79  में  अपने  श्रधिकार  क्षेत्र  के  कर्मेंचरियों  को  88,500  रुपये  की

 रकम  मंजूर  की  |

 22  फरवरी  1979  को  शभ्रखिल  भारतीय  श्रायकर  कर्मचारी  महासंघ  ने  वित्त  राज्य

 मंत्री  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  लेकिन  उसी  तारीख  को  अर्थात्‌  22  फरवरी  1979  को  केन्द्रीय

 प्रत्यक्ष  कर  aS  को  ऐसा  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हु  नहीं  प्रतीत  होता  वित्त  राज्य  मंत्री  को

 प्रस्तुत  किए  गये  ज्ञापन  में  मकान  निर्माण  के  लिए  दी  जाने  वाली  श्रम्रिम  प्रदायगी  ar  कोई  उल्लेख

 नहीं है  ।

 चूंकि  अखिल  भारतीय  श्रायकर  कर्मचारी  महासघ  कोई  मान्यता  प्राप्त  संस्था  नहीं  है

 उनके  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन  पर  कोई  कार्यवाही  करना  श्रावश्यक  नहीं  है  ।  जहां  तक

 मकान  निर्माण  के  लिये  धन  की  faa  श्रदायगी  का  सम्बन्ध  सम्पूर्ण  वित्त  मंत्रालय  को

 नुदान  के  झ्राधार  पर  10.18  लाख  रुपए  की  रकम  शझ्राबंटित  की  गई  है  जो  निर्माण  तथा  aaa

 मंत्रालय  से  अपेक्षित  कुल  ग्राबंटन  का  टू  भाग  है  ।  इस  रकम  में  से  सारे  राजस्व  विभाग  का  हिस्सा

 6.64  लाख  रुपये  का  है  ।  इस  रकम  को  oiler  ही  एक  ग्रोर  सीमा  शुल्क  तथा  केन्दीय

 शुल्क  विभाग  तथा  दूसरी  श्रोर  श्रायकर  विभाग  के  बीच  बांट  दिया  जाएगा  ।  नियत  की  गई  रकम  की

 TTAATAT  को  ध्यान  में  रखते  निर्माण  तथा  श्रावास  मंत्रालय  से  निवेदन  किया  गया  है  कि  वह

 मकान  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  धन  की  अग्रिम  ग्रदायगी  के  लिये  ate  अधिक  धन  झांबटित  करने  की

 व्यवस्था  करें  |

 श्रहमदाबाद  में  हुए  अयकर  HAGA  फेडरेशन  के  सम्मेलन  में  पारित  फेडरेशन  के  संकल्प

 9670.  श्री  एम०  श्ररणाचलम  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड  को  श्रायकर  कर्मचारी  फेडरेशन  से  ऐसे  विभिन्‍न  संकल्प

 प्राप्त  हुए  हैं  जो  ग्रहमदाबाद  में  1976  में  हुए  इसके  सम्मेलन  में  पारित  किये  गये  थे  ;  श्रौर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ate  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  तथा  उक्त

 कुछ  अखिल  भारतीय  जेसे  श्राय-कर  विभाग  की  कुछ  छ्ञाखाग्रों  में  काम  कर  रहे  निरी  क्षकों

 को  विशेष  वेतन  मंजूर  पदोन्नति  तथा  विभागीय  cera
 के  लिए  श्रायु-सीमा  को

 कार्यालयों  में  स्थान  की  कमी  को  दूर  करना  ;  सीधी  भर्ती  को  समाप्त  करना  ;  श्रादि  से

 सम्बन्धित  हैं  ।  उक्त  प्रस्तावों  में  उठाई  गई  कुल  समस्याश्रों  का  निपटान  या  तो  वित्त  मंत्रालय  की

 विभागीय  परिषद  में  अथवा  श्राय-कर  कमंचारी  फेडरेशन  से  प्राप्त  हुए  विशिष्ट  मामलों  के  आधार

 पर  किया  गया  i  जब  कभी  भी  फेडरेशन  ने  कोई  विशिष्ट  मामले  उन  पर  सरकार  द्वारा

 * qq  rt
 ATi  त  तथा  शीध्र  ध्यान  दिया  राया at  i
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 Thy  व्यापार  निगम  द्वारा  श्रायातित  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  में  वद्धि

 9671.  श्री  गंगा  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  न्रायातित  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  में  24  प्रतिशत  वृद्धि

 कर  दी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वनस्पति  के  उत्पादकों  ने  भी  मूल्यों  में  मनमाने  ढंग  से  वृद्धि  कर

 दी  ax  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन्हें  ऐसा  करने  की  श्रनुमति  दी  थी  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  मूल्य  में  कमी  हो  तथा

 जनता  को  किसी  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  ?

 नागरिक  पति  ale  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :  व  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वनस्पति  उद्योग  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले

 अ्रायातित  सोयाबीन  के  तेल  ate  रेपसीड  के  तेल  का  मूल्य  14-3-1979  से  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 प्रारम्भ  में  इसे  100/-  रुपये  से  बढ़ाकर  7585/-  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  क्रिया  गया  था  ।  तथापि

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  श्रायात  किये  जाने  वाले  खाद्य  तेलों  पर  सीमा  शुल्क  मुल्यानुसार  128

 प्रतिशत  से  घटाकर  5  प्रतिशत  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  इसे  घटाकर  7250/-  रुपये  प्रति

 मीटरी  टन  किया  गया  |  बिक्री  जो  7250/-  रुपये  के  पहले  के  मूल्य  में  शामिल  को  श्रलग

 करने  के  बाद  इसे  26-4-1979  से  7110/-  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 6100/-  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  के  मुल्य  के  मुकाबले  में  71.0  10/-  रुपये  का  नया  मूल्य

 16.6  प्रतिशत  अधिक  है  ।  यह  वृद्धि  ग्रायातित  तेलों  की  माल  भाड़ा  सहित

 मूल्यों  में  हुई  वुद्धि  श्रौर  साथ  ही  हाल  के  सीमा  Yow  भार  के  कारण  हुई  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निगंम  सुल्य  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बाद  से  वनस्पति  उत्पादकों

 ने  वनस्पति  के  मुल्य  बढ़ा  दिये  हैं  वनस्पति  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ak  इसलिये

 सरकार  द्वारा  मूल्य  बढ़ाने  की  झ्रनुमति  देने  का  प्रइन  नहीं  उठता  है  ।  सरकार  वनस्पति  के

 मूल्यों  में  हुई  इस  वृद्धि  से  चिन्तित  है  और  इस  बात  के  लिए  श्रावश्यक  उपाय  किये  जा  रहे
 >
 ्  कि

 उन्हें  कम  करके  उचित  स्तर  पर  लाया  जा  सके  |

 बंकों  में  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  को  प्रतिशतता

 9672.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 बैंकों  में  श्रेणी  तीन  श्रौर  चार  के  पदों  पर  कार्यरत  श्रनुसुचित  जनजातियों

 के  कमंचारियों  की  संख्या  त्रौर  प्रतिशतता  क्या  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  जहां  श्र  णी  तीन  ० ्रौर  चार  के  पदों  के  लिये

 श्रनुसुचित  जनजातियों  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  पद  रिक्त  हैं  ;  ale
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 यदि  हा  नो  उन  बैंकों  तथा  उनकी  areal  की  कुल  संख्या  कितनी  है  तथा

 वासियों  के  लिये  frag  पदों  की  सुची  क्या  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के

 पदों  को  लिपिकों  ate  भ्रधीनस्थ  कमंचारियों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  ।

 31-12-78  की  स्थिति  के  श्रनुसार  प्रत्येक  at  में  श्रनुसुचित  जनजाति  के  कमंचारियों  की  कुल

 संख्या  और  कमं  चारियों  की  कुल  संख्या  से  उसका  प्रतिगत  नोचे  दिखाया  गया  है  :-

 अधिकारी चापना च  |  क  ह  दि  के  श्रघीनस्थ  कमंचारी

 सख्या  प्र  तद्चत  संख्या  प्रतिशत  संख्या  sfana

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  268  0.42  2812  1.85  1738  2.79

 1.8] भारतीय  स्टेट  75  0.26  1612  2.37  616

 बेक

 ee

 श्रौर  हां  ।  लिपिक  और  श्रधीनस्थ  वर्गों  तथा  अ्रधिकारी  वर्ग  में

 भी  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिये  आरक्षित  रिक्तियां  पड़ी  जिन्हें  भरा  जाना  शेष  है  ।  बेंकों  ने

 सुचित  किया  है  कि  इन  समुदायों  के  लिये  जो  रिक्त  स्थान  योग्यताओं  ate  योग्यता-स्तरों  में

 ढील  दिये  जाने  के  बावजूद  उपयुक्त  उम्मीदवार  न  मिलने  के  कारण  भरे  नहीं  जा  सके  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  sat  में  भरती  क्षेत्रीय/राज्य  झाधार  पर  की  जाती  है  ।  इसलिये  विभिन्‍न

 शाखाग्ों  में  भरने  से  दोष  रह  गई  रिक्तियों  की  संख्या  का  fears  बैंकों  द्वारा  नहीं  रखा  जाता

 तै
 ्  |

 तस्करों  को  सम्पत्तियों  को  श्रधिकार  में  लेने  के  सम्बन्ध  में  निण य

 ar 9673.  श्री  भानु  ऊर  ध क  a  स  तरा  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तस्करों  की  सम्पत्तियों  को  भ्रधिकार  में  ले  लिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  भ्रन्तिम

 रूप  से  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया है  ;  शर

 यदि  तो  उक्त  निर्णय  कब  तक  ले  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :  तस्कर  श्रौर

 चिदेशी  मुद्रा  छलसाधक  का  1976  (1976  का  13)  को
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 25  जनवरी  1976  से  संविधि-संग्रह  में  रखा  गया  है  ।  इस  श्रधिनियम  का  तस्करों  तथा

 विदेशी  मुद्रा  छलसाधकों  तथा  इनके  रिश्तेदारों  ate  सहयोगियों  द्वारा  गर-कानूनी  ढंग  से  श्रजित

 की  गई  सम्पत्तियों  का  समपहरण  करना  है  ।  इसे  कारगार  तरीके  से  लागु  किया  जा  रहा  है

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  प्रभावित  व्यक्तियों  अनेक  मामलों  इस  अ्रधिनियम  के

 ata  उनके  खिलाफ  की  गई  कायंवाही  को  चुनौती  देते  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम

 न्यायालय  में  रिट  याचिकाएं  दायर  की  हैं  तथा  न्यायालय  से  ग्रन्तरिम  EAT AT-M  प्राप्त  करालिया

 है  ।

 उपयुक्त  को  देखते  यह  प्रदन  नहीं  उठता  |

 वाणिज्यिक  gat  से  fRalat  को  ऋण  दिया  जाना

 9674.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि  कया  यह  सच  है  कि  वाणिज्यिक  बेंकों  से  इस  समय  ऋण  प्राप्त  करने

 में  किसानों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  नहीं  ।  बैंक  अपने  ग्राहकों  को

 कोई  श्रनावश्यक  श्रसुविधा  नहीं  होने  देते  हैं  ।  प्रावेदन  पत्रों  विशेष  रूप  ag  THY oT  क्षेत्रों  के

 श्रावेदन  पत्रों  त्वरित  निपटान  के  हित  में  भ्रावेदन  पत्र  फार्मों  ौर  ऋण  देने  कि  प्रक्रिया  को

 सरल  बनाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  तथा  भारतीय  fora  बैंक  द्वारा  समय-समय

 पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  बेक  के  वरिष्ठ  भ्रधिका  रियों  द्वारा  उनकी  जांच  की  जाति

 है  भर  उपयुक्त  सुधारात्मक  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 areata  wera  को  fart  के  लिये  प्रबन्ध

 9675.  श्री  लालजी  भाई  :  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  HIT

 करेंगे  कि  :

 करे क्या  विदेशों  में  भारतीय  श्रफीम  की  बिक्री  करने  ८  ॥  लिए  पर्याप्त  प्रबन्ध  न  होने

 यह  गोदामों  में  पड़ी  रही  भ्रौर  इससे  aT  1977-78  अर  1978-79  के  द क  ॥  सरकार  को  बहुत

 हानि  हुई  ;  wiz

 यदि  तो  इस  बारे  में  पुरा  ब्यौरा  कया  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  water  :  ate  नहीं  ।  वर्ष

 1977-78  में  978  मी०  टन  शौर  1978-79  में  852  मी ०  टन  ग्रफीम  को  भारत  से  निर्यात

 गया  ।  इन  निर्यातों  से  सरकार  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  ।  इन  दो  वर्षों  के  gee  में  निर्यात  के

 लिए  स्टाक  में  160  मी ०  टन  अर  850  मी०  टन  अफीम  बाकी  रह  गयी  थी  ।  वर्ष

 1978-79  के  ग्र्त  में  स्टाक  में  वुद्धि  इस  कारण  हुई  थी  कि  इस  वर्ष  श्रधिक  उत्पादन  हुआ  था

 अर्थात  वर्ष  1977-78
 में

 लगभग  1160  मी०  टन  के  मुकाबले  इस  वर्ष  1610  मी०  टन

 उत्पादन  ्र  श्रौर  पोस्त  की  भुसी/पोस्त  की  भूसी  के  सान्द्र  का  उत्पादन  करने  वाले  अरन्य  देशों  के

 साथ  बढ़ती  हुई  wearily  होड़  के  कारण  निर्यात  में  कमी  हुई  ।
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 क्षेत्रीय  ग्रामीण  न्य बक मों  की  स्थापना

 9676.  श्री  ए०  Fo  गोपालन  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीरा  बेंकों  की  स्थापना  की  गई  है  श्र  उनका  राज्यवार

 ब्यौरा  कया  हैं  ;

 उनके  झ्रास्तियों  श्रौर  उनके  द्वारा  दिये  गये  ऋरा  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  शौर

 इन  बैंकों  की  गतिविधियों  को  ate  विस्तृत  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  wt  तक  देश  के  17  राज्यों

 में  56  क्षेत्रीय  ग्रामीण  र... ब कों  की  स्थापना  की  गयी  है  ।  उनका  राज्यवार  वितरण  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 प्रत्येक  बैंक  की  25  लाख  रुपए  की  चुकता  पूंजी  के  श्रति रिक्त  दिसम्बर  1978  के

 अंत में  काम  कर  रहे  51  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ने  उस  तारीख  तक  74.86  करोड़  रुपये  जमा

 राशियां  जुटाई  थीं  ।  अनुमान  है  कि  1978  के  शरत  तक  इन  बैंकों  ने  123.02  करोड़

 रुपये  की  राशि  के  ऋण  दिये  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  ग्रामीण  समाज  के  कमज़ोर  वर्गों  की  ऋण  श्रावश्यकताएं  पुरी

 करते  जिनमें  सीमान्तिक  भूमिहीन  ग्रामीण  शिलपी  श्रादि  शामिल  हैं  ।  इस

 इन  बेंकों  द्वारा  समृद्ध  वर्गों  को  ऋण  देने  की  शझ्रनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 राज्य
 केलीय

 ग्रामीण  बकों  at  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  3

 असम

 बिहार  10

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  श्रौर  RAAT

 कर्नाटक

 केरल

 10  मध्य  प्रदेश
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 राज्य  क्षेत्रीय  ग्रामीम  gal  की  संख्या

 11  महाराष्ट्र  |

 12  4 उडीसा

 13  राजस्थान  4

 14  तमिलनाडू

 15  त्रिपुरा

 16  उत्तर  प्रदेश  10

 17  पश्चिम  बंगाल

 जोड़  56

 चण्डीगढ़  तथा  दिल्‍ली  में  श्रायकर  छापे

 9677.
 डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रायकर  श्रधिकारियों  ने  हाल  ही  में  बड़े  उद्योग  gat  से
 सम्बन्धित

 एक  उद्योगपति  के  कलकत्ता  स्थिति  निवास  कार्यालय  पर  छापे  मारे  थे  ;

 यदि  तो  उक्त  छापे  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  तलाशी  के  फलस्वरूप  प्राप्त  सुचना  के

 पर  तथा  नई  दिल्‍ली  में  भी  छापे  मारे  गये  थे  ;  श्रौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  तथा  संभवतः

 माननीय  संसद-सदस्य  का  सोडा  ऐश  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनी  तथा  इस  उद्योग  से

 सम्बन्धित  ara  व्यक्तियों  की  श्राय-कर  प्राधिकारियों  द्वारा  नवम्बर  1978  में  ली  गई  तलाशियों

 की  ओर  है  ।  यह  सही  है  कि  इन  तलाशियों  के  दौरान  एक  ऐसे  उद्योगपति  के  कलकत्ता  स्थित

 आवासों  तथा  कार्यालयों  की  भी  तलाशी  ली  गई  जिसका  सम्बन्ध  बड़े  TWAT  से  इस

 उद्योगपति  के  कलकत्ता  स्थित  परिसरों  से  कुछ  दस्तावेज  पकड़े  गये  ।

 तथा  ऊपर  में  उल्लिखित  तलाशी  में  प्राप्त  सूचना  के  ग्राघार  पर

 चण्डीगढ़  तथा  नई  दिल्‍ली  में  कोई
 ज

 Tat  नहीं  ली  गई  ।

 98



 लिखित  उत्तर 14

 qs  noi
 थ

 ्
 जीवित  तांपों  तथा  सांपों  को  खालों  का  निर्यात

 9678.  श्रीमती  पावती  देवी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  धनवान  पश्चिमी  देशों  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  हेतु  सांपों

 की  खालों  का  निर्यात  करने  के  लिए  देश  में  बेतहाशा  सांपों  को  मारा  जा  रहा  है  तथा  1  रसेल

 से  बध श्रजगर  कोबरा  श्रादि  विभिन्‍न  जातियों  के  सर्पों  का  अनियंत्रित  =

 किया  जा  रहा  जिसके  फलस्वरूप  पारिस्थिरिक  अ्रसन्तुलन  पैदा  हो  रहा  है  ;

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  जीवित  सर्पों  तथा  सांपों  की  खालों  के  हुए  वर्षवा  र ा

 तकर्त्ता  देशों  के  सांपों  की  सांपों  की  खालों  की  मात्रा  तथा  उनके  मूल्य  सम्बन्धी

 wine  क्या-क्या  हैं  ;

 )  क्या  यह  सच  है  कि  वन्य  जीवों  से  सम्बन्धित  उत्पादों  के  निर्यात  . _ qt  नीति

 के  भ्रधीन  सांपों  तथा  सांपों  की  खालों  के
 निर्यात

 करने  की  भ्रनुमति  है  ;  श्रौर ह

 (a)  सांपों  की  संख्या  को  समाप्त  होने  श्रौर  उनकी  नसलें  समाप्त  होने  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  जो  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  श्रारिਂ

 सांपों  और  सांपों  की  खालों  के  निर्यात  पर  1975  से  पूरी  तरह  से  रोक  लगा  दी

 गई  थी  ।  बाद  में  दो  बार  यह  फंसला  किया  गया  कि  विषहीन  सांपों  की  खालों  के  निर्यात

 को की  श्रनुमति  दो  जाए  जो  fan  इसलिए  किया  गया  कि  निर्यातकों  को  पहले  से  रुके  हुए  zr

 र्यातों  के  माध्यम  से  बेचने  का  अवसर  प्राप्त  हो  सके  |

 जाता  ॥ जीवित  सांपों  के  बारे  में  निर्यात  ऑ्रांकड़ों  का  fears  अलग  से  नहीं  रख

 197  75.0  से  1977-78  तक  की  श्रवधि  के  सांपों  त्र  रेंगने  वाले  श्रन्य  जीवों
 की

 खालों

 की  देदावार  मात्रा  श्रौर  उनका  मुल्य  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  |

 उपलब्ध
 हीं  हैं

 ।

 78-79

 कै  लय

 wins

 नहीं  ।  वन्य  जीव  उत्पादों  के  बारे  में  निर्यात  नीति  के  सांपों  श्रौर  उनके क्

 उत  दों  के  निर्यात  पर  रोक  लगी  हुई  है  ।

 सांपों  और  उनकी  खालों  जिनमें  सांप  की  खालों  से  बनी  वस्तुएं

 शामिल  के  डक  देखते  सरकार  द्वारा  श्रौर  कोई  कदम  उठाने

 नर्यात  पर  विद्यमान get
 का  प्रस्ताव  नहीं  है
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 कलकत्ता  पत्तन  पर  हड़ताल  के  कारण  पटसन  के  निर्यात  का  श्रायात

 9679.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :

 ait  माघव  राव  सिधिया  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नग  फा
 (a)  कया  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  पर  a  त  संकट  के  कारण  पटसन  के  निर्यात  को

 घबका  पहुंचा  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  1978  से  इस  निर्यात में  भारी

 शिरावट  ats है  ;  ate

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  इस  से  के  वर्षों  के  समय  हुए  सामान्य  निर्यात

 की  तुलना  में  कुल  कितना  निर्यात  हुमा  है  ate  इस  निर्यात  में  वृद्धि  के  fay  क्या  कदम  उठाने

 का  बिचार है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 तथा  कलकत्ता  पत्तन  तथा  पटसन  उद्योग  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  करमंचारियों  द्वारा

 हड़ताल  के  कारण  1978  से  काफी  अवधि  तक  कलकत्ता  पत्तन  से  विदेशी  बाजारों  को

 पटसन  से  बने  माल  का  बहुत  कम  निर्यात  हो  सका  ।

 1976-77,  1977-78  तथा  1978-79  के  वर्षों  में  नवम्बर-फरवरी  के  बीच  की

 अवधि  के  लिए  पटसन  से  बने  माल  का  निर्यात  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  हड़ताल  समाप्त

 हो  गई  है  तथा  सामन्य  निर्यात  ग्रामतौर  पर  फिर  शुरू  हो  गया  है  |

 विवरण
 a

 कम्ब  मात्ना  मूल्य

 —

 मे०  टन  रु०  में

 1976-77  160.9  69.51

 1977-78  156.5  78.03

 40.14  20.91
 a,

 गर-सरकारी  विमान  सेवा  का  कार्य
 करना

 9680.  श्री  मुकुन्द  मण्डल  :  क्या  aged  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कोई  गैर-सरकारी  विमान  सेवा  काथे  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  कोई  राज्य  सरकार  गैर-सरकारी  विमान  सेवा  करने  के  प्रइ्न  पर  विचार

 कर  रही है  ;  श्रौर

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  इस  पर  सरकार  की  या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 qaqza  भ्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :
 site  हां  ।

 बम्बई  स्थित  एक  निजी  गर-श्रनुसूचित  गोल्डन  सन  जिनके  पास

 भ्रनुसूचित  परमिट  फिलहाल  निम्नलिखित  मार्गों  पर  परिचालन  करते  हैं  :-

 (1)  arTS-TeT aie ETS

 (1)  बम्बई-कोल्हापुर-बम्बई

 शर  कुछ  राज्य  जैसे  ग्ररुणाचल  मध्य

 महाराष्ट्र  तथा  तमिल  नाडु  ने  अ्रपने-भ्रपने  राज्यों  के  श्रंतर्गत  ऐसे  शहरों  को  विभान  सेवा  से

 जोड़ने  के  जो  फिलहाल  इण्डियन  एयरलाइंस  के  मार्ग॑-तंत्र  में  सम्मिलित  नहीं  श्रनुसूचित

 विमान  aaa  का  परिचालन  करने  में  रुचि  दर्दाई  है  ।  देश  में  तीसरी  वायु  aaral  के  परिचालन

 के  समग्र  प्रशन  की  जांच  करने  के  लिए  स्थापित  को  गयी  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  को  जा

 रही  है  ।  यह  जांच  इस  विशेष  संदर्भ  में  की  जा  रही  है  कि  इन  aaa  का  परिचालन  कौन-सी

 ऐजेंसी  करे  आर  राज्य  सरकारों  तथा  निजी  परिचालकों  को  ऐसी  सेवाओं  का  परिचालन  करने  के

 लिए  किस  सीमा  तक  श्रनुमति  प्रदान  की  जाए  ।

 हाल  में  केरल  सरकार  ने  त्रिवेन्द्रम  तथा  कालीकट  श्रौर  कालीकट-कोचीन  को  विमान  सेवा

 से  जोड़ने  के  लिए  विमान  सेवा  का  परिचालन  करने  हेतु  मेसस  हंस  एयर  लि०  की  सिफारिश  की

 सरकार  इस  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रही  है  ।

 उत्पादन  शुल्क  में  स्तर  प्रणाली  श्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 9681.  श्री  धीरेन्द्र  नाथ  बसु  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 सरकार  उत्पादन  शुल्क  में  स्तर  प्रणाली  श्रारम्भ  करने  का

 विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  प्रति  ay  2500  टन  से  कम  उत्पादन  करने  वाले  कारखानों  को

 दक्तिचालित  कशीनों  से  धुलाई  का  साबुन  वाले  लघु  उत्पादकों  पर  लगने  वाले  उत्पादन  शुल्क  से

 छूट  मिल  सके  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  शक्तिचालित  छोटे  कारखाने  उतना  श्रच्छा  साबुन

 बना  सकते  हैं  जितना  बड़े  कारखाने  बनाते  हैं  तथा  वे  उनके  साथ  प्रतिग्रोगिता  भी  कर  सकते  हैं

 बशर्तें  उनसे  उत्पादन  शुल्क  भार  हटा  लिया  जाए  ;  ax

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  wart  water  नहीं  ह |

 ait  ये  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  स्टेट  बक  में  विभागीय  पदोन्नति  के  बारे  में  श्रारक्षण  नीति

 9682.  श्री  महीं  लाल
 :  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 fata  श्रेणी  के  अधिकारियों  और  मुख्य  कोषाध्यक्ष  श्रौर  मुख्य  लिपिकों  की  श्रेणी-वार

 RFQ |  973.0  ्य  लस संख्या  कितनी  है  श्रौर  वर्ष  नप।रगत  ImMn4  गव  PHA]  a  |  |  ि  ख्या  का  afaaage
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 ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  भारतीय  स्टेट  बेंक  में  विभागीय  पदोन्नति  के  लिए  श्रारक्षण  नीति  लागू  करने  के

 बाद  पदोन्नत  किये  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 उनमें  अ्रनुसूचित  जातियों  और  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या

 कितनी  है  श्रौर  क्या  उनके  लिए  झ्रारक्षित  कोटे  को  श्रे  Ul-aTz  भर  दिया  गया  है  ;

 क्या  विभागीय  पदोन्नति  के  लिए  श्रारक्षण  नीति  के  श्रनुसार  पर्याप्त  संख्या  में

 पदोन्नति  कर  दी  गई  है  ate  पदोन्नतियों  का  काय  बकाया  नहीं  पड़ा  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  श्रौर  इन  श्रेणियों  में  श्रारक्षित  कोटे  को  भरने  के

 लिए  क्या  विकषेष  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  प्रौर

 भारतीय  स्टेट  बेक  से  सुचना  इक्ट्री  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 aq  1977  तर  1978  के  दौरान  विमान  दुर्घटनाएं

 9683.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  त्या  qqzq  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1977  श्र  1978  के  दौरान  भारत  में  हुई  विमान  दुघंटनाशओओं  की  संख्या  का

 तारीख-वार  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इस  प्रकार  की  विमान  दुर्घटनाओं  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  प्रकार  दुर्घटनाग्रस्त  हुए  विमानों  में  से  कौन-से  विमान  भारत  के  थे  श्रौर  कौन-से

 विमान  विदेशों  के  थे  ;  at

 देश  में  ऐसी  विमान  दुघंटनाश्रों  को  रोकने  शर  विमानों  के  लिए  अधिक  सुरक्षा

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  प्रभावी  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 ager  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कोडिक )  वर्ष  1977  तथा

 1978  के  दौरान  भारत  के  अन्दर  भारत  में  पंजीकृत  विमानों  की  क्रमश  :  18  तथा  17

 नीय  दुर्घटनाएं  हुई  ।  विस्तृत  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1977  तथा  1978 के  दौरान  विदेशों में  पंजीकृत  किसी  विमान  की  दुर्घटना

 नहीं  हुई  |

 विभिन्‍न  जांच  अदालतों  तथा  दुर्घटना  निरीक्षकों  द्वारा  सिफारिश  किये

 गये  सुरक्षा  उपायों  तथा  qarat  की  जांच  की  गई  है  ्रौर  उन्हें  समुचित  रूप  से  कार्यान्वित  किया

 गया  है  ताकि  ऐसी  दुघंटनाश्रों  को  भविष्य  में  होने  से  रोका  जा  सके  ।

 थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4414/79]

 इलाहाबाद  में  मोटल  का  निर्माण

 9684.  att  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  qqeq  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रोजगार  I< Maa  को  उपलब्ध  करने
 के  श्रलावा  विदेशी  मुद्रा  की  श्राय  में  वृद्ध

 करने  के  लिए  पर्यटन  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  कटिबद्ध  है  ;
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 या
 दि ली  श्रौर  oO HTRAT  के  aa  सड़क  से

 यात्रा  वाले  पर्यटकों
 की

 कठिनाइयों  को  टालने  के  लिए  किसी  भी  होटल  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  है  ;

 क्या  इलाहाबाद  में  मोटल  का  निर्माण  करने  के  प्रस्ताव  को  केन्द्रीय  सरकार  ने

 प्रथम  1974  में  मंजूरी  दी  थी  श्रौर  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  ने  भी  उक्त  प्रस्ताव

 के  प्रति  सहमति  दे  दी  थी  श्रौर  मोटल  को  एक  जन  उपयोगी  सेवा  घोषित  करते  भूमि  कॉ

 प्रघिग्रहण  करने  के  लिए  भूमि  श्रधिग्रहण  अधिनियम  की  धारा  4(1)  के  भ्रन्तगंत  इलाहाबाद  के

 जिला  श्रधिकारी  द्वारा  एक  राजपत्न  भी  जारी  की  गई  थी  श्रौर  मै०  गुप्ता  Meta

 प्राइवेट  लि०  जो  कम्पनी  अघिनियम  के  mata  एक  पंजीकृत  कम्पनी  है  ah  जिसे  मंत्रालय

 द्वारा  एक  एजेन्सी  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  सरकार  के  पास  उक्त  कार्य  के  लिए  प्रतिभूति  राशि

 के  रूप  में  57000  रु०  की  धन  राशि  जमा  की  थी  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  oa  तक  क्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  महत्वपूर्ण  मोटल  योजना  को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  का  सरकार  का  विच  र

 है  aK

 यदि  तो  कब  तक  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारा
 हैं  ?

 qaca  तौर  नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम  :  नहीं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  (argo  टी०  डी०  का  पटना  में  56  कमरों  का

 श्रौर  वाराणसी  में  50  कमरों  का  एक  होटल  है  ।  बौधगया  में  भारत  प्यंटन  विकास  निगम  का

 यात्री  ग्रह  ग्रैंड  ट्रंक  रोड  से  केवल  20  मील  दूर  है  i  पटना  या  बौधगया  होते  हुए  सड़क

 के  रास्ते  दिल्‍ली  से  कलकत्ता  जाने  बाले  पर्यटक  इन  श्रावास  स्थापनाश्रों  में  प्रदत्त  सुविधाओं  का

 लाभ  उठा  सकते  हैं  |

 ate  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  इलाहाबाद  में  मैससं  गुप्ता  मोटल्स

 प्राइवेट  लिमिटेड  की  मोटल  परियोजना  पर  दिनांक  5-11-1974  को  अ्रनुमोदन  प्रदान  किया  ।

 यह  पता  चला  है  कि  कुछ  स्थानीय  समस्याश्रों  के  मोटल  का  निर्माण  करने  में

 उद्यमकर्त्ता  wat  तक  सफल  नहीं  हो  पाये  हैं  पार्टी  से  अझ्रभ्यावेदनों  के  प्राप्त  होने  पर  केन्द्रीय

 प्यंटन  विभाग  ने  परियोजना  के  क्रियान्वयन  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  सम्बन्धित

 कारियों  के  साथ  कई  अ्रवसरों  पर  इस  मामले  को  उठाया  है  ।

 ARaA-ATT TNT  वेमानिक  करार

 9685.  श्री  सुभाष  चन्द्र
 '
 बोस  श्रल्नूरी  क्या  पर्यटन  पौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 भारत-मालद्वीप  वैमानिक  करार  पर

 1979  में

 हस्ताक्ष र  हुए  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  बातं  क्या  हैं  ?

 qa aq  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  क )  ate  फरवरी
 ~

 1979  में न  ई  दिल्‍ली  में  हुए  विचार-विमद्य॑  के  दोनों  प्रतिनिधिमण्डलों  के

 नेताश्रों  ने  भारत-मालदीव  विमान  सेवा  करार  के  पाठ  पर  श्राद्यक्षर  किए  ।  इस  करार  में  व्यवस्था  है
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 कि  दोनों  सरकारों  की  नामित  विमान  कम्पनियों  श्र्थात  इंडिय  न  एयरलाइन्स  तथा  मालदीव

 एयरलाइन्स  में  से  प्रत्येक  को  विनिर्दिष्ट  मार्गों  पर  प्रत्येक  दिशा  में  प्रति  सप्ताह  कुल

 मिलाकर  तीन  सेवाए  परिचालित  करने  का  अधिकार  भ्र्थात  :---

 रवाना  होने  मध्यवर्ती  के

 स्थान के  स्थान  स्थान

 atts
 इंडियन  एयरलाइंस  त  के  स्थान  कोलम्बो  माले

 भारत  के  स्थान  इंडियत  एयरलाइंस  द्वारा

 विनिर्दिष्ट  कोई  श्रन्य  स्थान

 मालदीव  श्रन्तर्राष्ट्री य  मालदीव  के  कोलम्बो  मद्रास

 एयरलाइन्स  स्थान

 मालदीव  के  स्थान  तचरिवेन्द्र म
 fa>

 थे  परिचालन  ऐसे  विमानों  से  किए  जायेंगे  ist  नक  क्षमता

 विमान  से  अ्रघिक  न  हो  या  जिनकी  क्षमता  के  बराबर  या

 कम  परन्तु  ये  सुपरसॉनिक  विमान  नहीं  होंगे

 विदेशी  पूंजी  fast

 9686.  श्री  पी०  के०  कोडियन  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1978  तक  भारत  में  बिदेशी  गैर-सरकारी  पूंजी  निवेश  की  बकाया

 राशि  कितनी  है  तथा  उसके  श्रांकड़ों  का  देशावार  व्यौरा  क्या  है  ;

 उन  उद्योगों  के  मुख्य  शीर्ष  क्या  हैं  जिनमें  यह  पंजी  लगाई  गई  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  में  शौर  गैर-सरकारी  पूजी  निवेदा  afar  करने =

 काहै  ;  WX

 यदि  तो  किन  क्षेत्रों  में  श्रौर  कितना  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (at  सतीश  :  श्रौर  देश  में  लगी

 हुई  बकाया  विदेशी  पूंजी  से  सम्बन्धित  संकलित  करने  में  श्रनिवायं  रूप  से  काफी  समय  लग

 जाता  ate  fend  बैंक  द्वारा  प्रकाशित  नविनतक  आंकड़  31  1974  की  स्थिति  के

 सूचक  हैं  ।  एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  देशवार  लगी  हुई  बकाया  विदेशी  पूंजी  तौर  उद्योगों

 के  मुख्य  शीर्षों  को  जिनके  ग्रन्त गत  उक्त  पूंजी  लगी  हुई  प्रदर्शित  किया  गया  है  ।

 श्र  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  23

 1977  को  सभा-पटल  पर  रखे  गए  श्रौद्योगिक  नीति  विषयक  विवरण  के  परा  24  से  26  तक

 दी  गई  है  ।  विदेशी  पूंजी  निकेश  को  fazafy  पूंजी  के  ख्रोत  की  ater  ्राधुनिकतम  प्रौद्योगिकी

 की  प्राप्ति  का  साघन  श्रधिक  माना  जाता  है  अर  इसके  लिए  अनुमति  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  हित

 में  निश्चित  की  गई  शर्तों  के  agar  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  या  निर्यात  प्रधान  क्षेत्रों  में  दी  जाती
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 विवरण

 निगमित  श्रौद्योगिक  शौर  उद्यम  :  बकाया  दीर्घावधिक  विदेशी  देनदारियां

 शर

 1974  के  तरन्त  में

 जोड़

 कनाडा  32.4

 विनिर्माण  32.4

 फ्रांस  49.7

 खनन  4.6

 पेट्रोलियम
 7.8

 विनिर्माण  23.9

 सेवाए
 13.4

 180.8 जमंनी  गण

 खनन  0.9

 विनिर्माण  75.1

 104.8 सेवाए

 इटली
 83.4

 खनन  2.8

 4.7
 पैट्रोलियम

 विनिर्माण  70.2

 5.7 सेवाए

 जापान  41.6

 विनिर्माण  39.2

 सेवाए  2.4

 feqzazag ड  44.9

 बागान  1.1

 विनिर्माण  42.0

 सेवाए  1.8

 स्वीडन  34.3

 18.2 विनिर्माण

 सेवाए  16.1
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 लिखित  उत्तर 14
 1901

 «एएए  ———

 689.1 युनाइटेड  किंगडम

 बागान  112.0

 खनन  7.0

 102.1 पेट्रोलियम

 विनिर्माण  387.5

 80.5 सेवाए

 530.9 संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 बागान  0.2

 59.3 पैट्रोलियम

 विनिर्माण  321.6

 सेवाए  149.8

 eq  देश  131.7

 बागान  0.3

 खनन  1.6

 पेट्रोलियम  1.9

 चिनिर्माण  60.1

 70.8 सेवाए

 121.2 अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाएं

 विनिर्माण  13.5

 सेचाए  107.7

 जोड़  1943.0

 बागान  113.6

 खनन  16.9

 पेट्रोलियम  175.8

 विनिर्माण  1073.2

 सेवाए  653.5

 भारत  के  साथ  ब्यापार  aia  प्रौर  प्रायात  करने  के  लिये  पाकिस्तान  के  सुभाव

 9687.  श्री  बयालार  रवि  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  श्रोर  शभ्रायात  करने  के  लिये  पाकिस्तान  ने  कोई

 सुभाव  दिये  श्रौर

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ग्रौर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नागरिक  पुत  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait. Heey  कुमार  :

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों  का  संचालन  करने  की  जाइश  तथा  तरीके  के  संबंध
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 लिखित

 उत्तर
 लाा

 में  पाकिस्तान  के  साथ  भ्रक्तूबर  1978  में  विचार-विमर्श  इन  विचार-विमर्कों  में  प्रगति

 रिका  की  गई  ate  यह  विनिदचय  किया  गया  कि  बाकी  मसलों  पर  विचार  करने  के  लिए  वार्ता

 का  waar  दौर  नई  दिल्‍ली  में  होना  चाहिए  ।  जब  तक  व्यापार  करार  को  भ्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 जाता  तबर  पाकिस्तान  ने  यह  संकेत  दिया  कि  जबकि  उनकी  ओर  से  सरकारी  क्षेत्र  के

 करण  के  माध्यम  से  भारत  के  साथ  व्यापार  जारी  भारत  की  श्रोर  से  गर-सरकारी  तथा

 सरकारी  दोनों  क्षेत्र  इस  व्यापार  में  भाग  लेंगे  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार  amar  cana  के  जरिए  निर्धारित  की  जाने

 वाली  तारीखों  से  प्रारम्भ  होंगी  ।

 ag  किस्म  के  कच्चे  पटसन  का  निर्यात

 9688.  श्री  हलीमुद्दीन  अहमद  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1979  के  टाइम्स  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की  सरकार

 को  जानकारी  है  कि  भारतीय  जुट  सामग्री  के  सभी  प्रमुख  विदेशी  खरीदारों  ने  इस  आदाय  का  नोटिस

 दिया  है  कि  ठीक  समय  पर  सामान  की  सप्लाई  करने  में  निरन्तर  wana  रहने  वाले  भारतीय

 उद्योगों  को  गम्भीर  परिणामोंਂ  का  सामना  करना  पड़  सकता

 माल  सप्लाई  करने  की  समय-सुची  के  भ्रनुसार  कार्य  करने  मूल्यों  के  स्तर  को

 कायन  रखने  में  हमारी  भ्रक्षमता  के  क्या  कारण

 क्या  जहाज  पर  माल  का  लदान  पुरी
 तरह

 बन्द  हो  गया  जिससे  सर्वाधिक  हानि

 हो  रही

 क्या  बड़ी  मात्रा  में  माल  रोक  लिया  गया  जबकि  देय  राशियों  को  वसुल  नहीं

 किया  जा  सकता  ग्रौर  कच्चे  पटसन  के  व्यापारियों  और  उत्पादकों  पर  श्रपेक्षाकृत  श्रधिक  गम्भीर

 प्रभाव  पड़ेगा  ;

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  ने  भ्रच्छी  किस्म  के  कच्चे  पटसन  की  कुछ  मात्रा  का

 निर्वात  करने  का  निशांय  किया  क्या  यह  अधिक  लाभप्रद  नीति  नहीं  होगी  कि  कच्चे  पटसन  की

 इस  मात्रा  को  उद्योग  जुट  सामग्री  में  परिवर्तित  करे  घौर  श्रघिक  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  प्रजित

 और

 क्या  सरकार  के  समक्ष  जूट  का  वृहत  भण्डार  बनाने  की  कोई  योजना  है  जिससे  उद्योग

 को  बड़े  पमाने  पर  लाभ  होगा  ?

 नागरिक  पति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 हां  ।  पटसन  माल  के  प्रमुख  श्रायातक  देवों  में  क्रताश्रों  श्रौर  श्रायातकों  के  कुछ  प्रमुख

 संगठनों  ने  संविदाकृत  माल  को  समय  पर  सुपुर्दे  करने  में  भारतीय  निर्यातकों  की  श्रसफलता  के  बारे

 में  चिन्ता  प्रकट  की  है  ।

 तथा  पटसन  उद्योग  ote  परिवहन  से  सम्बद्ध  विभिन्‍न  कर्मचारियों  द्वारा

 हड़ताल पर  रहने  के  15  1978  से  काफी  समय  तक  कलकत्ता  बन्दरगाह  से

 विदेशी  बाजारों  को  पटसन  माल  बहुत  कम  भेजा  जा  सका  |
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 माल  न  भेजे  जा  सकने  के  परिणामस्वरूप  उद्योग  के  लिए  वित्तीय  कठिनाइयां  पैदा

 हो  गई  हैं  जिससे  पटसन  मिलों  द्वारा  देय  राशि  के  निपटाये  जाने  पर  प्रतिकुल  प्रभाव  पड़ने  की

 संभावना  है  ।

 तथा  सरकार  की  नीति  समान्य  रूप  से  यह  है  कि  कच्चे  पटसत  की  बजाय

 पटसन  से  बनी  चीजों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  feat  जाए  ।  चालु  वर्ष  में  पर्याप्त  फसल  की

 तुलना  में  पटसन  उद्योग  द्वारा  रेशे  की  WIATHAT  कम  खपत  को  देखते  हुए  यह  श्रावश्यक  सम  का

 गया  कि  saana tat  पर  at  चल  कर  पड़ने  वाले  संभव  प्रतिकूल  प्रभाव  से  बचाव  किया  जाए  ।

 एक  निशांय  द्वारा  भारतीय  पटसन  निगम  को  यह  प्राधिकार  दिया  गया  कि  वहू  मध्यम

 mit  निम्न  ग्रेड  की  कच्चे  पटसन  की  1  लख  गांठों  का  निर्यात  करने  की  सम्भाव्यताश्रों  का  पता

 लगाए  ।

 पूर्वी  के  दारणाधियों  के  बंक  खातों  का  wea aT

 9689.  श्री  किरित  विक्रम  देव  बमन  क्या  वारिएज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  gd  पाकिस्तान  से  are  विस्थापितों  ने  नेशनल  वक

 श्राफ  पाकिस्तान  रूपाली  बैंक  श्राफ  बंगला  तथा  बंगला  देग  के  अन्य  बेकों  में  गर-निवासी

 ब्लाक  खातों  में  भारी  घनराशि  छोड़ी

 यदि  तो  इन  विस्थापितों  ने  सरकार  को  कुल  कितनी  रादि  की  सूचना  दी

 ow
 क्या  बंगला  देश  सरकार  ने  इन  खातों  कम  को  उक्त  ख़तों  से  धन

 जमा  कराने  पर  रोक  लगा  दी  त्रौर

 इन  बेक  राशियों  को  यहां  प्रत्यावतित  करने  में  सहायता  देने  के  लिये  सरकार  क्या

 कदम  उठा  रही  है  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 तथा  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  विशिष्ट  जानकारी  नहीं  है  कि  तत्कालीन  पुर्व

 पाकिस्तान  से  विस्थापित  लोगों  ने  बंगला  देश  के  बैंकों  में  गैर-निवासी  ब्लाक  खातों  में  कोई

 रादि  छोड़ी  है  ।  1965  के  भारत-पाकिस्तान  संघर्ष कके  वहां  काम  कर  रहे  भारतीय

 बे कों  द्वारा  जो  दावे  दर्ज  किए  गए  उनके  श्रावार  पर  त्रौर  अरन्य  स्रोतों  के  अधार  पर  उनमें

 लगभग  4.85  करोड़  रुपए  की  राशि  meas  है  |

 हां  ।

 1975  के  areca  में  दोनों  देशों  के  बोच  हुई  सरकारी  स्तर  पर  बातचीत  में  भारतीय

 राष्ट्रिकों  की  भविष्य  निधि  श्रौर  तरल  प्रश्न  बंगलादेश  सरकार

 के  साथ  उठाया  गया  था  परन्तु  इसको  सुल काने  की  दिक्षा  में  कोई  प्रगति  न  हो  सकी  ।  यह  मामला
 न्

 बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  को  1977  में  भारत  यात्रा  के  दौरान  ate  1979  में

 प्रधानमंत्री  की  बंगलादेश  यात्रा  के  दौरान  रूप  से  उठाया  गया  था  ।  दोनों

 सरकारों  के  बीच  इस  प्रइन  पर  झ्रभी  तक  कोई  श्रन्त:सरकारी  करार  नहीं  हम्ना  है  ।
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 दिल्‍ली  में  मांस  व्यापारियों  द्वारा  हड़ताल

 9690.  श्री  के ०  Vo  राजन  :

 थी  fag  सलिक  :

 क्या  बाशिज्य  तथा  नागरिक  oft  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मांस  के  निर्यात  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटा  लेने  के  बाद  दिल्‍ली  में  मांस

 व्यापारियों  द्वारा  कथित  हड़ताल  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ate  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  क्या  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  wa  मंत्री  श्रारिफ  :

 तथा  (@  हां  ।  निर्यात  के  पुनः  arta  किये  जाने  जो  निर्यातकों  द्वारा  कुछ  समय

 के  लिए  स्वेच्छा  से  रोक  दिया  गया  जीवित  cyst  at  कीमतों  में  कथित  वद्धि ८  के  विरोध  में

 28-3-79  से  3-4-79  तक  दिल्‍ली  के  मांस  व्यापारियों  ने  हड़ताल  की  थी  ।  यह  हड़ताल  इस  बीच

 व्यापारियों  द्वारा  वापस  ले  ली  गई  है  श्रौर  सरकार  द्वारा  कोई  श्रौर  कार्यवाही  किये  जाने  का

 प्रसन  नहीं  उठता

 इरणार्थों  पेनल  कलकत्ता  का  बन्द  किया  जाना

 9691.  श्री  इयाम  सुन्दर  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  att  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  बंगलादेश  ate  पाकिस्तान  के  ने  कलकत्ता

 पैनल  श्राफिस  बन्द  किये  जाने  पर  अ्रापत्ति  की

 यदि  तो  इस  पैनल  श्राफिस  के  बन्द  किये  जाने  पर  कलकत्ता  में  क्या  प्रतिक्रिया

 हुई  श्रौर

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  इस  कार्यालय  को  बन्द  न  करने  के  निदेश  जारी

 करने  का  है  ्रौर  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागरिक  पूरि  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 तथा  उन  भारतीय  जिनकी  1965  के  भारत-पाकिस्तान

 संधष  के  दौरान  तथा  उसके  बाद  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  में  परिसंपत्तियां  जब्त  कर

 ली  गई  दावों  के  सत्यापन  के  लिए  गठित  किया  गया  तीन  सदस्यीय  पैनल  1974  में  जब  वह

 गठित  ग्रा  तभी  से  कार्य  करता  रहा  है  ।  कलकत्ता  स्थित  इस  कार्यालय  को  बंद  करने  की  कोई

 प्रस्थापना  नहीं  है  ।

 राष्ट्र  संघ  विकास  द्वारा  विसपोधित  परियोजनाएं

 9692.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  श्रागामी  चार  वर्षों  के  लिए  राष्ट्रसंघ  विकास  कार्यक्रम  की  860  लाख  डालर

 की  सहायता  के  लिए  सरकार  को  प्रस्ताव  प्राप्त  ह्श्रा  जिसके  wats  69  परियोजनाएं  शांमिल

 होंगी  ;
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 ब्या  सहायता  परियोजना-बद्ध  है  ;

 परियोजनाश्रों  का  चयन  करने  का  कया  मानदण्ड  ह

 gfwaraarar  का  चयन  करने  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  भूमिका  है  ;  श्रौर

 परियोजनाओं  की  क्रियान्वयन  एजेन्सियों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीदा  श्रनुमान  लगाया  गया  है  कि

 ay  1977-1983  की  भ्रवषधि  के  लिए  भारत  को  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  स्रोतों  से  कुल

 1480  लाख  डालर  प्राप्त  होंगे  1480  लाख  डालर  की  इस  राशि  के  चालू  परियोजनाश्रों

 के  संबंध  में  753.4  लाख  डालर  की  राशि  के  लिए  बचन  दिए  जा  चुके  हैं  श्रौर  143.8  लाख

 डालर  की  राशि  के  लिए  परियोजनाश्रों  पर  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  म्रनुमोदन  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।  इस  पहली  1979  से  31  1983  तक  की  श्रवधि  के  दौरान

 हाथ  में  ली  जाने  वाली  नई  परियोजनाओं  के  लिए  582.8  लाख  डालर  की  राशि  शेष  रहती  है  ।

 इस  राशि  के  पूरे  उपयोग  को  सुनिश्चित  ब्यवस्था  करने  के  लिए  353.2  लाख  डालर  की  सीमा

 तक  निर्धीरित  कार्यक्रमों  से  अधिक  कार्यक्रम  रखे  गए  हैं  ।  इसलिए  अद्यतन  स्थिति  यह  है  कि

 भारत  (azreT  राष्ट्र  विकास  कन्ट्री  कार्यक्रम  (1  1979  8983)  के

 मसौदे  में  72  नई  परियोजनाएं  दामिल  की  गई  हैं  जिनमें  कुल  936.0  करोड़  डालर  की  संयुक्त

 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  सहायता  की  परिकल्पना  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  rel  कार्यक्रम  के  प्राघार  पर  तकनीकी  सहायता

 प्राप्त  को  जाती  है  जिसमें  सहायता  प्राप्त  करने  वाली  सरकारों  से  यह  श्रपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे

 राष्ट्रीय  विकास  में  उल्लिखित  देश  की  विकास  संबंधी  प्राथमिकताओं  के  aged

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  की  सहायता  के  लिए  परियोजनाओं  की  पृथक  रूप  से  पता  लगाएंगी

 भारत  राष्ट्र  विकास  कन  कार्यक्रम  (1

 1983)  में  शामिल  करने  के  लिए  परियोजनाश्रों  का  चुनाव  करने  के  संबंध  में  निम्नलिखित

 मापदण्ड  प्रयोग  में  लाए  गए

 (i)  प्रौद्योगिकी  संबंधी  ऐसा  श्न्तर  विद्यमान  होना  चाहिए  जो  संयुक्त  राष्ट्र  विकास

 कार्यक्रम  की  सहायता  से  पुरा  किया  जा  सकता  हो  ;

 (ii)  परियोजनाश्रों  को  राष्ट्रीय  श्रायोजना  में  प्राथमिकता  प्राप्त  होनी  चाहिए  ;

 (iii)  निधि  जुटाने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  सबसे  अ्रधिक  उपयुक्त  स्रोत

 होना  चाहिए  ;

 (iv)  इन  परियोजनाओं  के  लिए  प्रतिरूप  रपया  anda  प्राप्त  होना  चाहिए  ।

 यद्यपि  दूसरे  sel  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  of<arsaaray  का  चुनाव
 करने  में  राज्य  सरकारों  को  ayer  शामिल  नहीं  किया  गया  तथापि  केन्द्रीय  विभागों  को

 सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  दूसरे  कन्ट्री  कार्यक्रम  के  मसौदे  में  शामिल  किए  जाने  वाले  झपने  प्रस्ताव

 तयार  करते  समय  राज्य  सरकारों  की  झ्रावस्यकताश्रों  को  ध्यान  में  रखें  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  सहायता  प्राप्त  सभी  परियोजनाओं  में  संयुक्त  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  संबंधी  सामग्री  होती  है  श्रौर  इसके  साथ  भारत  सरकार  का  प्रतिरूप  अंगदान
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 होता  है  ।  जहां  तक  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वित्तीय  qa  का  संबंध  संयुक्त

 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  परियोजनाश्रों  के  निष्पादन  के  लिए  संयुक्त  के  एक  विशिष्टता  प्राप्त

 प्रभिकरण  को  नामज़द  कर  देता  है  ।  प्रायोजक  मस्त्रालय  विभाग  इन  परियोजनाओं  के  लिए

 निष्पादक  श्रभिकरण  के  रूप  में  कार्य  करता  है  ।

 बड़ी  कम्पनियों  द्वारा  नए  सिरे  से  शेयर  जारी  करना

 9693.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  बड़े  पूजी  निवेश  ग्रहों  को  यह  सलाह  दी  है  कि  वे  जनता  को  नए

 सिरे  से  पूंजी  बोयर  जारी  करे  जिससे  इन  कम्पनियों  की  शेयर  पूंजी  का  श्राधार  व्यापक  हो  सकें  ;

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इस  fear  में  wa  तक  यह  सलाह  दी  गई  है

 aX  उस  पर  उनकी  न्या  प्रतिक्रिया  है  ;  श्रौर

 यह  सलाह  देने  का  मानदण्ड  कथा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Maer  :  शौर  सरकार  ने

 बड़ी  कंपनियों  को  जनता  के  लिए  शेयर  जारी  करने  की  कोई  सामान्य  सलाह  नहीं  दी  है  ।  फिर

 सरकार  की  arya  नीति  यह  है  कि  कंपनियों  के  शेयर  व्यापक  रूप  से  जनता  के  पास  होने

 चाहिए  |  संबंधित  मामले  के  तथ्यों  पर  निभर  करते  एकाधिकारी  तथा  निबंधनकारी  व्यापार

 प्रथा  अधिनियम  के  ्र  तगंत  ऐसे  प्रस्तावों  के  लिए  श्रनुमोदन  देते  जिनमें  काफी  अधिक  विस्तार

 अ्रथवा  विविधीकरण  किया  जाना  एक  शर्तें  यह  रखी  जाती  है  कि  कंपनी  की  शेयर

 पूजी  में  जनता  को  श्रधघिक  भागीदार  बनाया  जाए  wit  सावंजनिक  वित्तीय  संस्पाद्ओों  तथा  ATA

 जनता  को  सामान्य  )  पूंजी  के  श्राबंटन  में  तरजीह  दी  जाए  जिससे  कि  gat  की  शेयर

 धारिता  में  कभी  करने  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  हो  सके  ।  एकाधिकारी  तथा  निर्बेधनकारी  व्यापार

 प्रथा  के  ् अ्रतगत  थ्राने  वाली  ऐसी  एक  कंपनी  ग्वालियर  रेयन  सिल्क  मेन्युफ्रेक्चारिंग  ऐण्ड

 कंपनी  है  जिसे  जनता  को  शेयर  जारी  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ale  इसने  एकाधिकारी  तथा

 faaeaaqaret  व्यापार  प्रथा  श्रधिनियम  की  शर्तों  का  पालन  करने  के  लिए  जनता  को  2  करोड़

 रुपए  की  सामान्य  पंजी  के  शेयर  जारी  करने  का  प्रस्ताव  दिया  हैं  ।

 fazat  खरीददारों  द्वारा  चीनी  मिलों  से  सीघे  ate

 9694.  श्री  निहार  लारकर  :

 श्री  पी०  एम०  सईद :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  तीन  माह  प्रतीक्षा  करने  के  बाद  चीनी  मिलों  ने  विदेशी

 खरीददारों  से  सीधे  सौदे  करने  श्रारम्भ  कर  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  प्रैस  समाचार  कहां  तक  सच

 क्या  यह  बात  भी  सरकार  के  ध्यान  में  लायी  गई  है  कि  एक  चीनी  मिल  जिसने

 हाल  ही  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  पंजीकरण  कराया  बंगलादेश  के  साथ  निर्यात  सम  भौते
 wer पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ;  ६. द कि
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 यदि  ती  क्या  सरकार  ने  चीनी  मिल  को  उक्त  कायंवाही  की  श्रनुमति  दी  है  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  बेग  ):

 से  चीनी  मिलों  को  30-6-79  तक  चीनी  का  निर्यात  करने  की  श्रनुमति  दी  गई  थी

 बदते  वे  श्रपनी  संविदाश्रों  को  30  1979  तक  पंजीकृत  करा  लें  ।  एक  चीनी  मिल  ने

 बंगलादेश  को  श्राजमाइद्ली  क्रयादेश  के  तौर  पर  6  मे०  टन  चीनी  के  निर्यात  के  लिए  समय  सीमा

 बढ़ाने  के  लिए  श्रनुरोध  किया है  ।  उनका  श्रनुरोध  विचाराधीन  है  ।

 ग्रामीण  विकास  में  गर-सरकारी  ऐच्छिक  संगठनों  /arattire  गृहों  का  Waa

 9695.  श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  क्या  उप  प्रवान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  योजना  में  ग्रामीण  विकास  में  गर-सरकारी  संगठनों /

 श्रौद्योगिक  ग्रहों  का  व्या  श्र  शदान  रहा  ate  क्रियान्वित  योजनाश्रों  की  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  श्रौर

 मुख्य  बात  क्या  हैं  झ्र  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  छुट  दी  ;

 क्या  कुछ  गैर-सरकारी  संगठनों  को  ग्रामीण  बिकास

 योजनाश्ों  की  क्रियान्विति  का  काम  सौंपा  गया  तौर  यदि  तो  इस  बारे  में  उपलब्धि

 प्राप्त  हुई  है  शौर  श्रागामी  पांच  वर्ष  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ;

 ग्रामीण  विकास  योजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिये  सुचना  एकत्र  करने  शर  श्रौद्योगिक

 ऐच्छिक  संगठनों  के  भाग  लेने  के  बारे  में  निकालने  की  क्या  व्यवस्था  की  गई  ;

 श्रौर

 क्या  केन्द्र  में  इस  बारे  में  प्रबन्ध  पर्याप्त  है  ate  ग्रामीण  विकास  श्रौद्योगिक  ग्रहों

 संगठनों  के  भाग  लिये  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कमेंचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ?

 ~
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  तथा  कम्पनियों

 तथा  सहकारी  समितियों  को  ग्रामीण-क्षेत्र  के  कल्याण  तथा  उत्थान  के  काम  में  लगाने  के  लिए

 प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  से  वित्त  2)  1977  द्वारा  श्राय-कर  श्रघिनियम  में

 एक  नयी  घारा  35  सी  सी  जोड  दी  गई  जिसके  अन्तगंत  कम्पनियां  तथा  सहकारी

 कर  लगने  योग्य  अपने  लाभों  की  संगणना  ग्रामीण-क्षेत्र  के  विकास  के  किसी  शझ्रनुमोदित  काय  क्रम

 पर  उनके  द्वारा  किये  गये  व्यय  की  कटौती  की  हकदार  हैं  ।  वित्त  1978  के  माध्यम  से

 जोड़ी  गई  शझ्राय-कर  श्रधिनियम  की  धारा  35  सी  सी  ए  के  श्रन्तगंत  कारोबार  श्रथवा  व्यवसाय

 करने  वाले  किसी  करदाता  द्वारा  ऐसे  किसी  श्रनुमोदित  संगठन  श्रथवा  संस्था  जिसका  लक्ष्य

 ग्रामीण-विकास  के  ऐसे  कार्यक्रमों  को  शरभ  करना  हो  जिसका  उपयोग  ग्रामीरा-विकास  के  किसी

 श्रनुमोदित  कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  किया  जाना  mar  की  गई  रकम  पर  उसके  कर  लगने

 योग्य  लागों  की  संगणना  में  कटौती  के  रूप  में  छुट  दी  जाती  है  ।  ग्राम-विकास  कार्यक्रम  की

 परिभाषा  इस  तरह  से  की  गई  है  कि  उसमें  किसी  ग्रामीण-क्षेत्र  में  जनता  के  सामाजिक  तथा

 ध्राधिक  कल्याण  को  अथवा  उत्थान  को  बढ़ावा  देने  के  किसी  कार्यक्रम  को  शामिल  किया  जा  सके  ।
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 अब  तक  93  कम्पनियों  तथा  37  संस्थाश्रों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  arara-faara

 कार्यक्रमों  जिनमें  लगभग  15  करोड़  रु०  के  प्रायोजित  वित्तीय  परिव्यय  की  रकम  श्रन्तग्र स्त

 विहित  प्राधिकरण  द्वारा  भ्रनुमोदित  किया  गया है  | अनेक  कम्पनियों  तथा  संस्थाओं  ने  अनुमोदित

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करना  शुरू  कर  दिया  किन्तु  फिर  भी  ब्यौरे  केवल  तभी  उपलब्ध  होंगे

 जब  श्रलग-प्रलग  कर-निर्धारण  वर्षों  के  बारे  में  प्राय  की  विवरणियां  ate  ग्रनुमोदित  पर

 किये  गये  व्यय  की  कटौती  के  दावे  पेश  किये  जायेंगे  ौर  कर-निर्धारण  करते  समय  उनकी  जांच

 कर  दो  जायेगी  |

 वित्त  1979  द्वारा  धारा  35  सी०सी०ए०  की  प्रभाव-सीमा  का  विस्तार  करने

 का  प्रस्ताव  है  ताकि  कारोबार  अथवा  व्यवसाय  करने  वाले  किसी  करदाता  ग्रामीण-विकास

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  का  काय  कर  रही  मान्यता

 प्राप्त  संस्थाश्रों  को  दी  गई  दान  की  रकमों  पर  श्राय-कर  में  छूट  दी  जा  सके  |  कारोबार  AMAT

 व्यवसाय  करने  वाले  लोगों  से  भिन्न  कर-दाताश्रों  को  भी  कर-रियायत  fea  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 आय-कर  1961  में  एक  नई  धारा  80  जी०जी०ए०  जोड़  कर  ऐसी  व्यवस्था  का

 प्रस्ताव  है  ।  प्रस्वावित  उपबन्धों  का  वित्त  1979  में  निहित  उपबन्धों  की  व्याख्या

 करने  वाले  ज्ञापन  के  43  से  48  पैराग्राफों  में  दिया  गया  है  |

 तथा  ग्राम-विकास  के  का्यं-क्रम  के  अ्रनुमो दन  के  लिए  प्राप्त  होने  वाले

 पत्रों  की  प्रत्तियां  सम्बन्धित  श्रायकर  राज्य-सरकारों  शर  कृषि  तथा  सिंचाई  मंत्रालय  के

 ग्राम-विकास  विभाग  को  भी  भेजी  जाती  हैं  ।  ग्राम-विकास  विभाग  उन  कम्पनियों/संस्थाश्रों  के

 बारे  में  सूचना  संकलित  करता  है  जिनके  ग्राम-विकास  कार्य-क्रम  अनुमोदित  कर  दिए  गए  हों  श्रौर

 ऐसे  कार्यक्रम  के  ब्यौरे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  भेजता  है  ताकि  वे  कायं-क्रम  के  कार्यान्वयन

 पर  निगरानी  रख  सकें  ।  ग्राम-विकास  विभाग  ने  राज्य  सरकारों  से  भी  भ्रनुरोध  किया

 परियोजनाश्रों  के  काय॑  चालन  के  सम्बन्ध  में  श्रद्ध-वार्षिक
 रिपोटं

 भेजें  ।

 वर्तमान  झ्ायकर  अधिनियम  की  दोनों  ग्र्थात  35  सी०सी०  तथा  35

 सी०सी०ए०  के  att  एक  ही  विहित  प्राधिकरण  द्वारा  मंजूरी  दी  जाती  है  ।  उप-प्रधान  मंत्री  तथा

 वित्त  मंत्री  के  बजट-भाषण  के  पैराग्राफ  90  में  यह  उल्लेख  किया  गया  कि  ग्रामीण  विकास  कार्य-क्रमों

 को  शीघ्र  मंजूरी  देने  की  दृष्टि  से  धारा  35  सी०सी०  के  aha  एक  ऐसी  राज्यस्तरीय  समि  त

 को  मंजूरी  देने  का  अधिकार  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  जिसमें  झ्रायकर  झ्रायुक्त  श्रौर

 राज्य  सरकार  द्वारा  मनोनीत  उसका  एक  वरिष्ठ  सम्मिलित  हो  ।  तकंसंगत  उपाय

 के  रूप
 में

 धारा  35  सी०सी०ए०  के  श्रधीन  मंजूरी  देने  का  शभ्रधिकार  वसी  ही  राज्यस्तरीय

 समितियों  को  भी  देने  प्रस्ताव  है  जो  धारा  35  सी  ०्सी०  के  प्रयोजनार्थ  गठित  की  जाएं  |

 परन्तु  यह  श्रत्यावश्यक  दै  कि  अ्रतुमोदित  कार्े-क्रमों  पर  कारगर  तरीके  से  निगरानी  रखने  की

 पर्याप्त  व्यवस्था  की  se  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  उपाय  किए  जांय  ।

 अजन्ता  पेपर  एण्ड  जनरल  प्रोडक्  रस  lo  ०  बडावली  कल्याण  पर  उत्पादन

 सीमा  शुल्क  शौर  श्रायकर  की  वकाया  रादि

 9696.  श्री  हुकम  चन्द  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रजन्ता  पेपर  एएट
 क  चेक  अजब  NV ज़तरल

 प्रोडक्ट्स  glo  Fao,  कल्याण  ने  गत  तीन
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 लिखित  उत्तर 14
 1901  1

 वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  शुल्क  झौर  सीमा  ae  ({4%-{aF)  की  कितनी  रा  fat  अदा  की  और

 आयकर  सहित  उसकी  कितनी  राठि  इस  फर्म  पर  बकाया  है  ;  श्रौर

 इस  फर्म  की  स्थापना  के  बाद  प्रत्यक  वर्ष  में  इसमें  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  a

 इसके  भागीदारों  के  नाम  क्या  हैं  ale  वे  किन-किन  श्रन्य  उद्योगों  श्रौर  व्यापारों  में  भागीदार  हैं

 तथा  उनमें  प्रत्येक  में  क्रिनी-कितनी  पंजी  लगी  हुई है  ale  उन  पर  frat  तीन  वर्षों  का

 कितना  श्रायकर  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :
 / निर्यातकत्ताशं

 के  सम्बन्ध  में  सीमा  शुल्क  की  वसूली  का  कोई  वर्षवार  fears  नहीं  रखा  जाता  है  कम्पनी

 द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  war  किये  गये  सीमा  शुल्क  की  रकम  के  संबंध  में  सरकार  के  पास  सुचना

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहां  तक  सीमा  शुल्क  की  यदि  कोई  का  संबंध  है  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  शौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  किए  गए  केन्द्रीय  उध्चदत  तथा  कम्पनी  की

 झोर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  श्रायकर  की  बकाया  के  संबंध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मेससं  श्रजन्ता  पेपर  एण्ड  जनरल  प्रोडक्ट्स  प्राइवेट  कम्पनी

 अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  पंजीकृत  कम्पनी  हैं  और  इमका  पंजीकरण  महाराष्ट्र  राज्य  में  23

 1962  को  हुमा  था  ।  कम्पनी  की  चुकता  पू  जिससे  कम्पनी  में  लगायी  गयी  पूंजी  का  पता

 चलता  कम्पनी-कार्य  विभाग  में  उपलब्ध  तुलन-पत्र  के  अनुसार  निम्नलिखित  है

 निम्नलिखित  श्रवधि  को  समाप्त  हुए  लाख रु०
 में

 ्  का  तुलन-पत्र

 31-12-1968  से  31-12-1972  तक  10.00

 31-12-1973  15.00

 31-12-1974  20.00

 पेपर  प्रॉडक्ट्स  नई  दिल्‍ली  पर  उत्पाद  सीमा  दुल्क

 तथा  श्रायकर  की  बकाया  राशि

 9697.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेपर  प्रॉडक्ट्स  लिमिटेड  14/13,  श्रजमेरी  गेट

 दिल्‍ली  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीपा  शुल्क  की  पृथक-पृथक  कितनी  राशि

 ग्रदा  की  श्रौर  उन  पर  अ्रायकर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ;  श्रौर

 इस  फर्म  में  श्रारम्भ  से  अरब  तक  वष॑वार  कितना  पूंजी  निवेश  हुमा  इसके

 मागीदार  कितने  हैं  ate  वे  अन्य  किन  उद्योगों  तथा  व्यापारों  में  भागीदार  वहां  उनमें  से  प्रत्येक

 ने  कितनी  पूंजी  लगा  रखी  है  तर  उन  पर  गत  तीन  वर्षों  का  कितना  श्रायकर  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :

 कत्ताओओं  के  सम्बन्ध  में  सीमा  शुल्क  की  वसूली  का  कोई  qq-aTt  रिकाड  नहीं  रखा  जाता  है  ।
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 लिखित  उत्तर  4  1979

 cree

 त्रत  गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  gar  किए  गए  सीमा  शुल्क  की  रकम  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 के  पास  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  भदा  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  रकम  तथा

 कम्पनी  की  ग्रार  श्रायकर  की  बकाया  रकम  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मसस  पेपर  प्रोडक्ट्स  दिल्ली  कम्पनी  श्रधिधियम  के  दिल्‍ली  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  पंजीकृत  fat  इसके  पंजीकरण  की  तारीख  12  1950  है  ।

 कम्पनी  की  चुकता  जिससे  कम्पनो  में  लगायी  गयी  रकम  का  पता  चलता  के

 सम्बन्ध  में  कम्पनी  विभाग  में  उपलब्ध  तुलन-पत्र  के  भ्रनुसार  निम्नलिखित  है

 निम्नलिखित  श्रवरधि  को  समाप्त  हुए  चुकत  कि  |  जी

 तुलन-पत्र  को  तारीख

 31-7-1956  9,31,997

 31-7-i नो  9,37,677

 31-7-1958 से  31-7-1959  9,38,500

 31-7-1960  15,97,499

 ३1-7-196 1  16,00,000

 1-7-1962  41,82,250

 1-7-1963  49,96,625

 1-7-1964  59,76,723

 31-7-1965  59,89,603

 1-7-1966  59,99,590

 1-7-1967

 31-7-1968  72,00,000

 31-7-1969 से  31-7-1977  85.00,000

 विदर्भ  पेपर  face  नागपुर  पर  उत्पाद  शुल्क  सोमा  शुल्क  श्रौर  श्रायकर

 को  बकाया  राशि

 9698.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदभ॑  पेपर  मिल्स  लि०  द्वितीय  तल-बक  श्राफ  महाराष्ट्र

 श्रभयंकर  सीता  वबल्डा  नागपुर  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  श्र  सीमा  शुल्क के  रूप

 में  पधक-पथक  कितनी  राशि  का  भूगतान  किया  गया  श्रौर  उन  पर  आयकर  की  कितनी  रादि

 बकाया है  ;  श्रौर

 इस  फर्म  की  स्थापना  होने  के  बाद  से  ga  तक  इस  फर्म  में  वष॑वार  कितनी  धनराडि

 लगायी  गयी  है  श्रौर  इस  फर्म  के  भागीदारों  की  संख्या  कितनी  है  श्रौर  उन  श्रन्य  उद्योगों  श्रौर
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 14  1901  लिखित
 उत्तर

 व्यापारों  के  नाम  क्या  जिनमें  वे  भागीदार  हैं  भ्रौर  उनमें  से  प्रत्येक  में  कितनी  ye  arf  लगाई

 गई  है  at  गत  तीन  वर्षों  से  सम्बन्धित  श्रायकर  की  कितनी  राशि  उन  पर  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  श्रायातकत्ताओं/निर्यात-

 कर्त्ताझ्ों  के  सम्बन्ध  में  सीमा  शुल्क  की  वसुली  का  वर्षवार  कोई  fears  नहीं  रखा  जाता  है  |

 उक्त  कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  श्रदा  किये  गये  सीमा  शुल्क  की  रकम  से  सम्बन्धित

 जानकारी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  गर्दा  किये  गये  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  रकम  तथा

 कम्पनी  की  श्रोर  उत्पादन  You  की  शर  श्रायकर  की  बकाया  रकम  के  संबंध  में  सुचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 fart  पेपर  मिल्स  कम्पनी  श्रधिनियम  के

 राष्ट्र  राज्य में  एक  पंज  कृत  कम्पनी हे  ate  इसके  पंजीकरण  की  तारीख  6-6-1961  है  ।

 कम्पनी  की  चुकता  जिससे  कम्पनी  में  किये  गये  पूंजी  निवेश  का  पता  चलता  +
 श्व  उपलब्ध

 तुलन-पत्नों  के  श्रनुसार  नीचे  दर्शायी  गयी  है  :--

 निम्नलिखित  श्रवधि  को  समाप्त  चुकता  पूजी

 तुलन-पत्र  रुपयों

 7.10 30-6-1963  वार्षिक

 30-6-1964  9.06

 9.82

 30-6-1968 से  30-6-1973  तक  12.82

 30-6-197-4  13.00

 30-6-1975  12.84

 बम्बई  पत्थ  एण्ड  पेपर  मंन्युफेक्चारिग  कम्पनी  बम्बई  पर  उत्पादन

 सीमा  शुल्क  श्रौर  श्रायकर  की  बकाया  राशि

 9699.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  बया  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बम्बई  पत्प  एन्ड  पेपर  मेन्युफंक्चारिंग  कम्पनी

 109,  sax  मेनन  बम्बई  ने  उत्पादन  शुल्क  श्रौर  सीमा  शुल्क  की  कितनी

 राधि  का  भुगतान  किया  त्रौर  उनके  विरुद्ध  श्रायकर  की  कितनी  रादि  बकाया  है  ;  श्रौर

 इस  फर्म  के  श्रारम्भ  होने  से  वष॑वार  इसमें  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  ae  इसके

 कितने  भागीदार  हैं  और  वे  अरन्य  कितने  उद्योगों  तथा  व्यापार  में  भागीदार  हैं  श्रौर  उनमें  से  प्रत्येक

 में  कितनी  पूंजी  लगी  है  ate  गत  तीन  वर्षों  का  कितना  श्रायकर  उन  पर  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  श्रायातकर्त्ताश्रों /  निर्यातकर्त्ताश्रों

 के  संबंध  में  सीमा  शुल्क  की  वसूली  का  वर्षवार  कोई  रिका  नहीं  रखा  जाता  है  ।  ्र्त  कम्पनी

 द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  war  किए  गए  सीमा  शुल्क  की  रकम  के  संबंध  में  सरकार  के  पास
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 लिखित
 उतर  4
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 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  जहां  तक  sai  लक  की  रकम  का  संबंध  सुचना  एकत्र  को

 जा  रही  है  सौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  war  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  श्रौर  कम्पनी  की

 ओर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  श्रायकर  की  बकाया  रकमों  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  शर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 बम्बई  पत्प  एण्ड  पेपर  मेन्युफक्चारिंग  प्राईवेट  कम्पनी  श्रधिनियम  1956

 के  भ्रन्तगंत  महाराष्ट्र  राज्य  में  पंजीवृत  ण्क  कम्पनी  जिसका  पंजीकरण  23  1975  को

 gat था  /

 कम्पनी  की  चुकता  पूंजी  जिससे  कम्पनी  में  गयी  पूंजी  का  पता  चलता  कम्पनी

 कार्य  विभाग  में  उपलब्ध  कम्पनी  के  तुलन-पत्रों  के  31  1976  को

 रुपये  दी  ।

 फारस  को  खाड़ी  त्था  श्रबन  देशों  में  कम  बर  रहे  भारतीयों  के  लिए  सामान  लाने

 ले  जाने  सम्बन्धी  नियम

 9700  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  वया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 सामान  लाने-ले  जाने  सम्बन्धी  वर्तमान  नियमों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  At  नये

 नियमों  में  क्या-क्या  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  समय  फारस  की  खाड़ी  तथा

 श्ररब  देशों  में  काम  करने  वाले  भारत  के  बहुत  से  लोगों  को  सामान  लाने-ले  जाने  सम्बन्धी

 aaa  नियम  बहुत  ही  कठोर  श्रौर  परेशान  करने  वाले  लगते  हैं

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ये  भारतीय  देश के  लिए  भारी  मात्रा  में

 बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  ्रजित  कर  रहे  क्या  सरकार  का  विचार  उनको  कुछ  रियायतें  दे  कर

 अलग  ढंग  से  उनके  साथ  बर्ताव  करने  के  लिए  उपाय  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  विभिन्‍न  वर्गों  के  यात्रियों  को

 लागु  यात्री  सामान  नियमों  में  16-5-78  को  संशोधन  किया  गया  था  ।  यात्री  सामान  नियम

 1978,  पयंटक  यात्री  सामान  1978  श्रौर  निवास-स्थान  स्थानान्तरण  1978

 को  एक-एक  प्रति  श्रनुबन्ध  1,  11  और  111  के  रूप  में  संलग्न  है  ।  इन  यात्री  सामान

 नियमों  के  लागू  होने  से  विभिव्न  वर्गों  के  यात्रियों  को  मिलने  वाली  रियायतें  यात्री  सामान

 1970,  पर्यटक  यात्नी  सामान  1958  श्रौर  निवास-स्थान  स्थानान्तरण

 1969  द्वारा  अधिशासित  होती  थीं  ।  इन  नियमों  की  भी  एक-एक  प्रति  अ्रनुबन्ध  Iv,  ४  ate

 ५1  के  रूप  में  संलग्न है

 सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  से  यह  संकेत  नहीं  मिलता  कि  फारस  की  खाड़ी  at

 ata  देशों  से  लौटने  वाले  भारतीय  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  ये  संशोधित  यात्री  सामान  नियम
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 कलर  fate  इनसे  उन्हें  परेशानी  होती  है  ।  संशोधित  यात्री  सामान  नियमों  में  विभिन्‍न  वर्गों  के

 यात्रियों  को  दी  गई  मोकों  को  काफी  उदार  शरर  युक्तिसंगत  बनाया  गया  है  ।  यात्री  सामान

 नियमों  के  संशोधन  के  1-1-1978  से  कुछेक  कार्यविघिक  फेरबदल  किये  गये  जिससे

 प्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  की  निकासी  सुविधाजनक  बन  सके  ।  यात्री  सामास  नियमों  के  संशोधन

 ait  यात्रियों  की  निकासी  के  लिए  संशोधित  कार्यविधि  को  लागू  करने  का  यात्रियों  द्वारा  स्वागत

 किया  गया है  ।

 (7)  श्रौर  उपयुक्त  को  देखते  यह  प्रद्न  नहीं  उठता
 ।

 [a  थालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  Tao  टी०  4415/79  1]

 उत्तर  प्रदेश  में  उत्पादकों  को  war  किया  जाने  वाला  मुल्य

 9701.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  अफीम  उत्पादकों  को  wat  किया  जाने  वाला

 मुल्य  बहुत  कम  तथा  किसान  श्रफोम  को  सरकारी  दरों  की  दुगनी  दरों  से  ज्यादा  पर  तस्करों

 को  बेचने  के  लिए  भ्राकर्षित  किये  जाते  हैं

 यदि  तो  इस  मामले  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  श्र

 देश  में  कुल  कितना  उत्पादन  होता है  ate  इसका  निपटान  किस  प्रकार  किया

 जाता  है
 ?

 faa  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  सतीस  श्रौर  नहीं

 श्रफीम  के  खरीद-मूल्य  का  निर्धारण  वैकल्पिक  फसल  से  होने  वाला  प्रतिलाभ

 ग्रौर  अ्रफीम  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  जैसे  संगत  कारणों  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता  है  |

 को  श्रपतनी  सारी  इन्हीं  मुल्यों  नारकोटिक्स  विभाग  को  बेचनी  होती  है  ।

 भारत  1977-78  की  फसल  90°  गाढ़ता  की  कुल  1610  टन  अ्रफीम  का

 उत्पादन  था  ।  ्रपने  देवा  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  बाद  वाकी  झ्रफीम  sr  अन्य  देशों

 को  निर्यात  कर  दिया  जाता  है  ।

 गुड़ का  निर्यात

 9703.  श्री  घमसिह  भाई  पटेल
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गन्ना  उत्पादकों  के  लाभ  के  लिये  गुड़  का  निर्यात  करने  का  कोई

 निराय  लिया  है  ;

 यदि  तो  उक्त  निणंय  की  क्रियान्विति  कब  हुई  ate  गुड़  के  निर्यात  के  लिए  क्या

 समय  सीमा  faatfra  की  गई ;

 गुड़  के  निर्यात  के  लिए  समय  सीमा  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  थे  झ्र  क्या

 उक्त  समय  सीमा  बढ़ाई  जाएगी  श्रौर  यदि  तो  कब  ale  कितने  समय  के  लिए  ;
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 पका समय  सीमा  को  WH  ना  र  गुड़  के  निर्यात  को  जारी  रखने  की  नीति  घोषित  करने

 में  सरकार  को  क्या  कठिनाई  हुई  ;

 गुड़  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  प्रति  टन  कितनी  सहायता  दी  गई  ;

 श्नौर

 awa  तक  कितनी  कीमत  ate  टनों  में  कितनी  मात्रा  में  गुड़  का  निर्यात  किया  गया

 are  इसके  लिए  सरकार  ने  कितनी  सहायता  की  व्यवस्था  की  ?

 नागरिक  पुति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 हां  ।

 गुड़  के  निर्यात  की  श्रनुमति  22-12-1978  से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  श्रन्तगंत

 दी  गई  है  ।  निर्यात  नीति  31-3-1980  तक  वेध  है  ।

 तथा  (7)  दूसरी  मदों  को  ही  तरह  गुड़  के  संबंध  में  भी  निर्यात  नीति  वार्षिक  श्राघार

 पर  घोषित  की  गई  भ्र्थात ध  31-3-80  तक  |

 22-12-78  से  30-9-79  तक  10  रु०  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  नकद  प्रतिपूर्ति

 सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 1978  से  1979  के  दौरान  गुड़  का  निर्यात  34.64  लाख  रु०  मूल्य

 का  1300  मे०  टन  होने  का  झनुमान  है  ।  सरकार  ढारा  22  1978  से  10  रु०  प्रति

 क्विंटल  की  दर  से  सहायता  दी  गई  ।

 राजकोट  स्थित  निर्यात  तथा  श्रायात  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  का  जारी  रहना

 9704.  श्री  धर्मासह  भाई  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नवनगर  चेम्बर  आफ  कामसं  एण्ड  जामनगर  ने  23

 1979  को  राजकोट  में  उन्हें  एक  भ्रावेदन-पत्र  दिया  था  जिसमें  मांग  की  गई  थी  कि  श्रायात  तथा

 निर्यात  नियंत्रक  का  कार्यालय  बनाये  रखा  जाये  ;

 यदि  तो  उक्त  श्रावेदन-पत्र  में  क्या-क्या  बातें  लिखी  गई  हैं  ;  श्रौर

 क्या  उपरोक्त  कार्यालय  को  राजकोट  में  बना  रहने  दिया  जायेगा  जैसा  कि  मांग  की

 गई  है  श्रौर  क्या  सौराष्ट्र  के  व्यापारियों  are  उद्योगपतियों  की  मांग  स्वीकार  की  जायेगी  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  mice  :

 हां  ।

 नवनगर  चैम्बसं  अआफ  कामस  एण्ड  इंडस्ट्रीज़  ने  aqua  किया  है  कि  सौराष्ट्र  क्षेत्र

 के  पत्तनों  की  माफत  हमेशा  बढ़ते  हुए  निर्यातों  तथा  इस  क्षेत्र  में  लघु  उद्योग  एककों  के  अत्यधिक

 विकास  को  देखते  हुए  श्रायात  व  निर्यात  के  नियंत्रक  के  राजकोट  को  बन्द  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ।

 हां  ।  यह  कार्यालय  राजकोट  में  काम  करता  रहेगा  ।
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 गुजरात  हैन्ड  प्रिट  साड़ी  श्रहमदाबाद  श्रौर  जेटपुर  डाइंग  एण्ड  प्रिटिंग

 vatfacaat  जेटपुर  से  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दिये  जाने  के  बारे  में  श्रम्यावेदन

 9705.  श्री  धर्मसिंह  भाई  पटेल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गुजरात  हैन्ड  प्रिन्ट  साड़ी  अहमदाबाद  श्रौर

 जेटपुर  डाइंग  एण्ड  प्रिन्टिंग  जेटपुर  ने  12  1979  ग्रौर

 9  1979  को  भ्रभ्यावेदन  और  तार  भेजे  थे  जिनमें  वष॑  1979-80  के  बजट  में  हैन्ड  fare

 साड़ियों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  दिये  जाने  का  श्रनुरोध  किया  गया  है  ;

 उपरोक्त  भ्रभ्यावेदन  aie  तार  का  ब्यौरा  क्या है  श्रौर  उनमें  किन  मांगों  का

 उल्लेख है  ;

 Far  उनकी  मांग  के  भ्रनुसार  केन्द्रीय  बजट  1979-80  में  हैन्ड-प्रिन्ट  साड़ियों  पर

 उत्पादन  You  में  छुट  दी  गई  है  पौर  यदि  तो  कितनी  axe  कब  श्रौर  यह  किस  प्रकार  दी  गई

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  श्रौर  कितनी  ae  कब  तक  छूट  दी  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aaa  :  साड़ियों  पर  हाथ  से  छपाई

 करने  में  इस्तेमाल  किये  जाने  वाले  शक्ति-चालित  करघे  पर  निर्मित  विरंजित  मलमल  के  कपड़े  पर

 केन्द्रीय  उत्पादन  You  से  छूट  देने  के  संबंध  में  दरख्वास्तें  प्राप्त  हुई  जिनमें  गुजरात  हैंड  प्रिटिंग

 साड़ी  अहमदाबाद  शर  जेतपुर  डाइंग  एण्ड  fafea  जेतपुर

 से  प्राप्त  QCCqeT  भी  शामिल  हैं  ।

 उक्त  aveaqieat  शक्तिचालित  करे  पर  निर्मित  विरंजित  मलमल  के  संबंध  में

 उत्पादन  द्युल्क  से  पुरी  छुट  देने  का  श्रनुरोध  किया  गया  है  क्योंकि  इसका  इस्तेमाल  साड़ियों  पर

 हाथ  से  छपाई  करने  में  ही  किया  जाता  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यह  एक  कुटीर  उद्योग  है  श्रौर

 ऐसी  साड़ियों  की  छपाई  के  लिए  बिजली  का  बिल्कुल  प्रयोग  नहीं  fear  जाता  ।  इन  तकों  को

 ध्यान  में  रखकर  ag  ae  किया  गया है  कि  ऐसे  वस्त्रों  से  उत्पादन  You  हटा  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 श्र  बिजली  से  प्रक्रिया  किये  गये  सफेद  सूती  वस्त्रों  का  भी  उसी  रूप  में  कोई

 प्रक्रिया  किए  उपयोग  किया  जाता  है  ate  इस  प्रकार  बिजली  से
 प्रक्रिया  किए  गए

 ऐसे  वस्त्रों  पर  लागू  होने  वाली  उत्पादन  You  की  रियायती  दर  हस्त-प्रक्रिया  क्षेत्र

 की  प्रतिस्पर्धात्मक  स्थिति  पर  असर  पड़ता  है  ।  ay  1979  के  बजट  के  श्रंग  के  रूप

 सुती  वस्त्र  उद्योग  के  श्रम  प्रधान  गर-शक्ति-प्रक्रिया  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करने  की  दुष्टि  भ्रपेक्षा कृत

 बढ़िया  किस्म  के  ऐसे  कपड़ों  पर  मूल  ate  भ्रतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  की  समेकित  दर  को

 मुल्यानुसार  8  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  मुल्यानुसार  12  प्रतिश्त  कर  दिया  गया  था  ;  यह  बिजली

 से  प्रक्रिया  किए  गये  wea  वस्त्रों  पर  लागु  होने  वाली  दर  है  ।  इम  वृद्धि  के  खिलाफ  प्राप्त

 दरख्वास्तों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शर  इस  विचार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हथ-करधों  की

 प्रतिस्पर्धात्मक  स्थिति  पर  इस  के  दौरान  असर  नहीं  समेकित  दर  को  wa

 24-4-1979  से  घटाकर  मुल्यानुसार  11  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।
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 एवरेस्ट  पेपर  face  (atzaz)  दि क  उत्पाद  शल्क कि  ७  we  नय  सोमा  शुल्क
 शर  श्रायकर  को  बकाया  राठदि

 9706.  श्री  दयाराम  दाक्य  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एवरेस्ट  पेपर  मिल्स  चौरंगी

 कलकत्ता  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  श्रौर  सोमा  शुल्क  के  रूप  में  पृथक-पृथक  कितनी  ult  का  भुगतान

 किया  गया  श्रौर  उन  पर  आयकर  सहित  इनकी  कितनी  राशि  बकाया  है  ;  ak

 इस  Ga  की  स्थापना  के  समय  से  इस  फर्म  में  वर्षवार  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  है  श्रौर

 इसके  भागीदारों  की  संख्या  कितनी  है  ake  उन  अन्य  उद्योगों  ate  व्यापारों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें

 वे  भागीदार हैं
 भ्रौर  उनमें  से  प्रत्येक  में  कितनी  पूजी  लगाई  sate  गत  तीन  वर्षों  से  उन  पर

 श्रायकर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  adh  :  श्रायातकर्त्ताग्रों/निर्यात-

 कर्त्ताश्नों  से  aga  किये  गये  सीमा  शुल्क  का  वष॑वार  कोई  fears  नहीं  रखा  जाता  है  ।  इसलिए

 उक्त  कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  भ्रदा  किये  गये  सीमा  शुल्क  की  रकम  से  सम्बन्धित  सुचना

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  कम्पनी  की  ae  सीमा-शुल्क  की  बकाया  रकम  के  सम्बन्ध  में

 सुचना  इक्ट्री  की  जा  रही  भ्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 गत  तीन  बर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  war  किये  गये  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  की  रकम  तथा

 कम्पनी  की  भर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  भ्रौर  श्रायकर  की  बकाया  रकम  के  संबंध  में  सुचना

 इक्ट्री  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 मेससे  एवरेस्ट  पेपर  मिल्स  (sto)  कलकत्ता  कम्पनी  श्रघिनियम  के

 श्रन्तगंत  wearer  बंगाल  राज्य  में  पंजीकृत  है  और  इसके  पंजीकरण  की  तारीख  1-7-1964 है  ।

 कम्पनी  की  चुकता  जिससे  कम्पनी  में  fra  गये  पूंजीनिवेश  का  पता  चलता

 कम्पनी  कार्य  विभाग  में  उपलब्ध  तुलन-पत्नों  के  श्रनुसार  निम्नलिखित  हैं

 निम्नलिखित  अवधि  को  समाप्त  हुए  चुकता  पूंजी

 तुलन-पत्न  की  तारीख  (weet

 3-3-1969  18,60,000

 31-3-1970  तथा  30-4-1971  20,00,000

 30-4-1972  से  30-4-1974  तक  22,42,000

 30-4-1975  से  30-4-1977  तक  23,82,000
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 पी०  जी०  पेपर  faca  कंपनी  प्राइवेट  द्वारा  उत्पाद  दाल्क

 तथा  सीम  दाल्क  की  श्रदायगी  श्रौर  उस  पर  श्रायकर  को  बकाया

 9707.  श्री  दयाराम  शाक्य  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 पी०  जी०  पेपर  मिल्स  कंपनी  प्राइवेट  20  नेताजी  सुभाष  नई  दिल्‍ली

 ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  युल्क  के  रूप  में  पथक-पथक  कितनी  राशि

 ग्रदा  की  श्रौर  उन  पर  श्रायकर  की  राशि  सहित  उन  शुल्कों  की  कितनी  राशि  बकाया  और

 इस  फम्म  में  झ्रारम्भ  से  अब  तक  प्रति  ag  कितनी  राशि  का  निवेश  किया  इसके

 कितने  भागीदार  वे  अरन्य  किन-किन  उद्योगों  तथा  व्यापारों  में  भागीदार  वहां  इन्होंने

 कितना  पंजीनिवेश  कर  रखा  है  श्रौर  उन  पर  श्रायकर  की  कितनी-कितनी  राशि  बकाया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  /

 के  संबंध  में  सीमा  शुल्क  कीं  वसूली  का  aware  कोई  fears  नहीं  रखा  जाता  है  ।  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  कम्पनी  द्वारा  श्रदा  किए  गए  सीमा  शुल्क  की  रकम  के  संबंध  में  सरकार के  पास

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहां  तक  कम्पनी  की  ate  सीमा  You  की  बकाया  रकम  का  संवंध है

 सुचना  एकत्र  की  जा  el  SAVE  सदन-पटल पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों में  war  किए  गए  उत्पादन  तथा  कम्पनी की  alt

 उत्पादन  YOR  श्र  श्रायकर  की  बकाया  रकम  के  संबंध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ale

 सदन-पटल पर  रख  दी  जाएगी  tt

 मसस  Frosito Fqe face पेपर  मिल्स  कम्पनी  प्राइवेट  कम्पनी  श्रधिनियम  के

 gama  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  पंजीकृत  है  और  इसके  पंजीकरण  की  तारीख  27  जुलाई

 1968 है  ।

 कम्पनी  की  चुकता  पूंजी  जिससे  कम्पनी  में  किए  गए  निवेश  का  पता  चलता  श्राधिक

 कार्य  विभाग  के  तुलन-पत्र  के  अनुसार  निम्नलिखित  है

 निम्नलिखित  तारोख  को  समाप्त  लाख  रुपयों  में

 aq  का  तुलन-पत्र

 30-6-1969  0.03

 30-6-70 से  30-6-72  तक  0.04

 30-6-73 से  30-6-74  तक  2.50

 Serge रेलवे  साइडिंग  के  बंद  किये  जाने के  का  रण  ata  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  को  हुई  हानि

 9708.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पारादीप  पत्तन  पर  3-7-75  से  7-9-7  vw  तक  लौह  श्रयस्क  के  tal  का

 बन्दी  रेलवे  साइडिंग  पर  लगना  बंद  कर  दिया  गया

 125



 4  1979
 लिखित

 उत्तर

 यदि  तो  क्या  खनिज  धातु  व्यापार  निगम  को  उस  कारण  से  कोई  हानि  हुई

 यदि  तो  हानि  की  राशि  कितनी  भ्रौर

 रेंकों  को  न  लगने  देने  के  क्या  कारण  थे  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 से  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 qfsaa  जमंनी  में  हैनोवर  में  व्यापार  मेला

 9709.  श्री  पवित्र  सोहन  प्रधान  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  जमंनी  में  हेनोवर  में  एक  व्यापार  मेला  लगाया

 यदि  तो  क्या  भारत  उपरोक्त  मेले  में  भाग  लेगा  ?

 नागरिक  ata  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  श्रारिफ  :

 तथा  att

 पद्चिम  जमंनी  में  हैनोवर  में  हर  एक  व्यापार  मेला  लगाया  जाता  है  ।  भारतीय

 व्यापार  विकास  नई  दिल्‍ली  ने  1979  में  हैनोवर  मेले में  18  से  26  भ्रप्रैल

 तक  लगा  भारत  के  भाग  लेने
 का

 ग्रायोजन  किया  था  |

 fata  व्यापार  विभाग

 9710.  थी  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेश  व्यापार  के  भ्रांकड़े  विभाग  में  तत्काल  उपलब्ध  न  होने

 से  विदेश  व्यापार  के  भ्रांकड़ों  के  लिए  विदेश  व्यापार  विभाग  को  निर्यात  संवर्धन  सामग्री

 बोर्डों  और  ara  संगठनों  से  प्राप्त  जानकारी  पर  ह निभंर  रहना  पड़ता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वर्ष  1977-78  के  निर्यात  के  ऑ्रांकड़ों  को  अब  भी  श्रन्तिम

 रूप  दिया  जाता  म्रौर

 यदि  तो  इस  वारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 नागरिक  पूति  att  सहकारिता  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 कुछ  मामलों  में  निर्यात  के  श्रद्यतन  श्रांकड़ों  के
 लिए  वाणिज्य  विभाग  को  निर्यात  संगठन  द्वारा

 उपलब्ध  कराई  गई  जानकारी  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है
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 हालांकि  ag  1977-78  के  लिए  में  संशोधन
 कर

 दिया  गया  है  किन्तु  जब

 1978-79  के  पूरे  वर्ष  के  gies  संकलित  किए  तो  इन  श्रांकड़ों  में  मामूली  से  संशोधन

 की  संभावना  से  इनकार  नहीं  किया  जा  सकता  t

 वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  श्रंकसंकलन  द्वारा  व्यापार  श्रांकड़ों की
 समय

 पर  सप्लाई  के  संबंध  में  सिफारिशें  करने  के  केत्द्रीय  सांख्यिकीय  योजना

 नई  दिल्‍ली  की  श्रध्यक्षता  में  एक  समिति  कां  गठन  किया  गया  है

 fata  व्यापार

 9711.  श्री  HATATA  भक्त  :  क्या  दाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्ौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  ने  भ्रायात  तथा  निर्यात  का  देशवार  वस्तुतः  कुल

 कितना  विदेश  व्यापार  किया  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  विदेशों  में  कार्यरत  मारतीय  दूतावासों  के  माध्यम  से  भारतीय  वस्तुभ्रों

 का  विक्रय  बढ़ा  रही  है  श्रौर  क्या  सरकार  इस  कार्य से  निकले  परिणामों  से  सन्तुष्ट  है  agar

 पुरानी  पद्धति  को  पुनर्विचार  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 भारत  के  विदेश  व्यापार  के  पिछले  तीन  वर्ष  के  देशवार  श्रांकड़े  नागरिक  पति

 तथा  सहकारिता  मंत्रालय  की  1978-79  की  के  श्र

 में  दिए  गए  हैं  |

 भारत  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  विदेशों  में  भारतीय  दुतावास  पहले  ही  उपयोगी

 भुमिका  निभा  रहे  हैं  ।  उनके  कार्यालयों  को  इस  लायक  बनाया  जा  रहा  है  कि  बाज़ार  श्रासूचना

 श्रनुवर्ती  ate  फीडबैक  श्रादि  देने  में  भ्रधघिक  गतिशील  भुमिका  wat  कर  सकें  ।

 विदेशों  में  वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  की  कायंपद्धति  को  विनियमित  करने  की  पुस्तिका  में  भी

 संशोधन  किया  जा  रहा  है  ताकि  वे  निर्यात  प्रयास  में  बेहतर  श्रौर  श्रघिक  wage  सहायता  दे

 सकें  ।

 श्राजू का का  निर्यात

 9712.  मोतीभाई  oo  चौधरी :  क्या  वारिज्य  तथा  नागरिक  पुति  श्रौर

 सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कितनी  मात्रा  में  श्राल्लु  का  निर्यात

 करने  का  विचार  है  ग्रौर  उन  एजेंसियों  के  नाम  क्या  हैं  जिसके  माध्यम  से  निर्यात  किया  जाएगा  ?

 नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 झालुझों  का  निर्यात  बिना  किसी  मात्रा  की  पाबन्दी  के  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  श्रंतगंत  किया  जा

 सकता  है  ।
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 जीवन  बीमा  निगम  व  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  प्रशासनिक  श्रधिकारियों

 के  लिये  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  से  श्रारक्षित

 उम्मीदवारों का  चयन

 9713.  श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  व्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  व  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  ae  1976-77  में  सहायक

 प्रशासनिक  श्रधिकारियों  के  पदों  के  लिये  ली  गई  संयुक्त  प्रतियोगी  परीक्षा  में  विज्ञापित  कौटा  के

 भ्रनुसार  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  अन्तिम  रूप  से  कितने

 प्रारक्षित  उम्मीदवारों  का  चयन  किया  गया  है  ;

 चयन  सुची  ate  श्रारक्षित  सुची  में  भ्रनुसूचित  जातियों  व  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के

 भ्रहेता  प्राप्त  उम्मीदवारों  की  संख्या  कितनी  है  ;  श्रौर

 aa  तक  कितने  उम्मीदवारों  को  खपाया  गया  है  शर  कितने  शेष  रहते  हैं  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  ः  श्रौर  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  शर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगो  ।

 वर्जीनिया  तम्बाकू  के  निर्यातकों  द्वारा  कमाया  गया  श्रौसत  मुनाफा

 9714.  श्री  के०  एल०  महाला  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार ने
 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्जीनिया  फ्लू  क्यो  तम्बाकू के  लिये

 प्रतिवर्ष  क्या-क्या  निर्यात  मुल्य  निर्धारित  किये  ;

 उन  पांच  वर्षों  के  दौरान  wie  प्रदेश  के  तम्बाकू  उत्पादक  जिलों  वर्जीनिया

 तम्बाकु  के  बाजार  मूल्य  कया  थे  ;  श्रौर

 इन  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  निर्यातकों  ने  प्रतिवर्ष  प्रति  क्विंटल

 प्रौसतन  कितना  मुनाफा  कमाया  ?

 नागरिक  पुत  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 1975  से  1979  के  दौरान  फ्लू  wats  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  विभिन्‍न  एग्मार्क  ग्रेडों

 न  सुखई  गई  के  लिए  न्यूनतम  निर्यात  कीमतों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 श्रांघ्र  प्रदेश  में  1975  से  1979  के  दौरान  फ्लू  क्योडें  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  विभिन्‍न

 कच्चे  ग्रेडों  के  लिए  प्रति  क्विंटल  न्युनतम  ate  श्रघिकतम  कीमतें  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 निर्यात  किए  गए  तम्बाकू  पर  निर्यातक  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  प्रति  क्विंटल  लाभ  के

 संबंध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।
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 1975  से  1979  तक  की  भ्रवधि  के  दौरान  धूम्र-होधित  वर्जीनिया  तम्बाकू  के

 विभिन्‍न  एग्मार्क  ग्रेडों  न  सुखाई  हुई  के  लिए  न्यूनतम

 निर्यात  को  मतें

 प्रति  कि०  ato  एफ०श्रो०्बी०  गांठों  में

 1976  1977  1978  1979 OTaT  कं  ग्रेडों
 1979

 |  1456  1456  1537  1607  1607

 2  1384  1384  1462  1528  1528

 3  1258  13  ra 1258  अ  1388  1388

 4  1156  1156  1222  1276  1276

 एलबीवाई/एल-जी  969  969  1110  1207  1207

 neo
 746

 AK
 /  श््ण  884  958

 एलएमजी/बी  566  566  668  720  720

 1330  1330  1405  1468  1468 ए  एक

 ए  एफ  1300  1300  1374  1435  1435

 एटी  1288  1288  1361  1422  1422

 सी  (1-4)  1270  1270  1342  1402  1402

 एफ  (1-4)  1228  1228  1298  1356  1356

 1198  1198  1266  1322  1322 एस  (1-4)

 1168  1168  1235  1290  1290 टी  (1-4)

 2  1384  1384  1462  1528  1528

 3  1258  1258  1329  1388  1388

 4  1126  1126  1191  1243  1243

 1110  1207  1207 एल  जी

 988  988  1132  1231  1231 एल  बी  वाई

 एल  बी  वाई  2  753  753  893  968  968

 एल  एम  जी  585  585  691  746  746

 746 बी  585  585  691  746

 331  331  402  414  414 एम  जी

 एम  att/at  बी  346  346  420  427  427

 डी  जी  263  263  320  325  325

 पी  एल/बिट्स  263  263  320  325  325
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 युगोस्लाविया  द्वारा  रेयन  फिलामेंट  यान  का  सप्लाई  न  किया  जाना

 9715.  श्री  ए०  शार ०  बद्रोनारायण  :

 श्री  एम०  बी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :

 श्री  श्रार०  बी०  Tata ayy  :

 बया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ofa  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृब्निम  रेशम  बुनकरों  को  युगोस्लाविया  द्वारा  ठेके  के  झ्नुसार  छः

 लाख  से  अधिक  रेयन  फिलामेंट  ar  सप्लाई  न  किये  जाने  के  कारण
 बहुत

 परेशानी  का  सामना

 करना  TST;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  श्रोर

 यदि  तो  उनको  कहां  तक  सफलता  मिली  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  att  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aries

 से  कुछ  भारतीय  फर्मों  ने  युगोस्लाविया  से  1968  में  5.13  लाख  कि०ग्रा०  रेयन

 मेंट  यान  ्रायात  करने  की  संविदा  की  थी  ।  31.3.1979  तक  केवल  1.06  लाख  किल्गय्०  रेयन

 फिलामेंट  art  डिलिवर  कया  गया  है  ।  सप्लायरों  ने  बताया  है  कि  सप्लाई  में  व्यतिक्रम  के  मुख्य

 कारण  थे  उत्पादन  संबंधी  मजबूरियां  ।  युगोस्लाविया  से  एक  प्रतिनिधिमंडल  भारत  श्राया  श्रौर

 उसने  इस  मामले  पर  फेडरेशन  श्राफ  इंडियन  श्राटें  सिल्क  वीविंग  इंडस्ट्री  के  साथ  विचार-विमर्श

 किया  ।  आयातकों  ने  निर्यातकों  के  साथ  ard  वाणिज्यिक  बातचीत  के  द्वारा  इस  समस्या  को

 सुलभाने  के  प्रयत्न  किए  हैं  ।

 बेकिंग  विनियमन  1949  की  धारा  (2)  के  श्रन्तर्गत

 मागंदर्शों  सिद्धान्तों  के  बारे  में  MAA

 9716.  श्री  श्रण्णासाहिब  mIzlaz  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बेकिंग  विनियमन  1949  की  धारा  (2)  के

 mata  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  बारे  में  सांगली  के  श्री  श्रार०  एल०  दाह  की  श्रोर

 से  दिनांक  7  1979  का  एक  श्रभ्यावेदन  मिला है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  उसका  सारांश  क्या  है  श्रौर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  हां

 इस  अझ्रभ्यावेदन  का  aia  यह  है  कि  श्र  ग्रामीण  के  हितों  का

 प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  कम  से  कम  एक  बैंकों  के  निदेशकमण्डलों  में  नियुक्त  किया

 जाय  ;  जैसाकि  बैंककारी  विनियमन  1949  की  धारा  (2)  में  निहित

 att  बैंकों  को  इस  विषय  में  प्रावइ्यक  निर्देश  जारी  कर  दिये  जायें  ।

 राष्ट्रीयकृत  बक  alt  प्रकी ण॑  उपबन्ध  )
 1970  द्वारा  भ्रपेक्षित  है  कि  निदेशकों

 के  हितों  का  प्रतिनिधित्य  करने  के  हर  राष्ट्रीयकृत  बक  के  निदेदशाकमण्डल  में  एक  निदेशक
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 की  नियुक्ति  की  जाये  ।  जहां  तक  भार  स्टेट  बेक  का  प्रदन  सम्बद्ध  अधिनियम  सरकार  को

 यह  श्रधिकार  प्रदान  करता  है  कि  वह  ग्रामीण  श्रथंव्यवस्था  का  विशेष  ज्ञान  रखने  वाले  व्यक्तियों  में

 से  एक  निदेशक  को  नामित  कर  दे  ।  इस  प्रकार  यह  देखा  जा  सकता  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 बेंकों  का  शासन  करने  वाले  पेहले  से  ही  इस  श्रभ्यावेदन  में  की  गयी  सिफारिशों  को

 पुरा  करते हैं

 जहां  तक  गेर-राष्ट्रीयक़त  बैंकों  का  प्रश्न  है
 इनकी  नियुक्ति  सरकार  श्रथवा  ford  बंक

 द्वारा  नहीं  की  जाती  वे  सम्बद्ध  शेयर  होल्डरों  की  वार्षिक  सामान्य  बैठकों  द्वारा  नियुक्त  किये

 जाते  हैं  ।  अभ्यावेदन  में  अ्रदूधुत  धारा  में  यह  श्रपेक्षित  है  कि  निदेशकों  में  से  श्रधिकांश  को  उस

 घारा  में  दिये  गये  विषयों  में  से  किसी  का  विशेष  ज्ञान  श्रथवा  व्यावहारिक  श्रनुभव  होना  चाहिए

 शर  इनमें  ग्रामीण  श्रथंव्यवस्था  भी  शामिल  हैं  ।

 सरकारी  श्रौर  गर-सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  में  किया  गया  पंजी  निवेश

 9717.  श्री  alo  के०  चन्द्रप्पन
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  श्रौर  गैर-सरकारी  कम्पनियों  ने  बिदेशों  में  कुल  कितनी  पूंजी  निवेश  की

 att  गत  तीन  वर्षों  में  afaay  उक्त  निवेशों  से  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  ;

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थित  आ्रौद्योगिक  ग्रहों  श्रथवा  फर्मों  के  नाम  क्या  विदेशों

 में  उनकी  कितनी  पूंजी  लगी है  ate  a  प्रतिवर्ष  इससे  उन्हें  कितनी

 राशि  प्राप्त  होती  है  ;  a

 सरकारी  क्षेत्र  स्थित  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  sea  के  भाग  के  समान

 विदेशों  में  लगी  उनकी  पु  जी  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 उन  संयुक्त  उद्योगों  जोकि  कार्य  कर  रहे  कुल  भारतीय  पूंजी  निवेश  28.7  करोड़  रु०  का  है  ।

 विदेशों  में  स्थापित  संयुक्त  उद्यमों  से  प्राप्त  भेजे  गए  धन  के  सम्बन्घ  में  भारतीय  पार्टियों

 द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  श्राघार  पर  भ्रनन्तिम  श्रांकड़ें  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 aq  लाख  रु०  में

 1975-76  171

 1076  155 17/9  -77  PJD?

 1977-78  146

 तथा  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  दी  गई  है  ।  उससे  यह

 देखा  जा  सकता
 है

 कि  काय  कर  रहे  107  संयुक्त  उद्यम  एककों  में  से  केवल  एक  एकक  अर्थात्‌

 स्थित  बियको  लौरी  कलकत्ता  का  क्रमांक  24)  सरकारी  क्षेत्र  से  संबंधित  है  ।

 Reco
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  4416/79]
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 संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  लाइसेंसिंग  के  कार्यालय  के  कर्मचारी  जिन्होंने

 स्वेच्छा  से  सेवानिवत्त  होने  के  लिए  कहा  ate  जो  20  वर्ष  की  सेवा  के  बाद

 जबरदस्ती  सेबानिवत्त  कर  दिये  गये

 9718.  श्री  श्रनन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  लाइसेंसिंग  के  कार्यालय  में  ऐसे  कितने  व्यक्ति

 काम  करते हैं  जिन्होंने  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्ति  के  लिए  कहा  था  ;  (2)  जिन्हें  20  वर्ष  की  सेवा  के

 बाद  जबरदस्ती  सेवानिवृत्त  कर  दिया  गया  था i?  (3)  जिन्होंने  उच्च  श्रधिकारियों  की  ज्यादतियों

 के  कारण  त्यागपत्र  दे  दिया  है  ;  (4)  कितने  व्यक्तियों  को  मुअत्तिल  किया  गया  श्रौर  शभ्रारोप  पत्न

 दिये  गये  ;  ate  (5)  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विभागीय  जाँच  श्रारम्भ  की  गई  थी  ;

 विभाग  द्वारा  कमंचारियों  पर  लगाए  गये  श्रारोपों  का  ब्यौरा  क्या है  झ्नौर  उनपर

 क्या  कायंवाही  की  गई  ;  और

 यदि  तो  उच्च  श्रधिकारियों  द्वारा  कमंचारियों  को  परेशान  किये  जाने  से  रोकने

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 (1)  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  आयात  व  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  लाइसेंसिंग

 के  कार्यालय  में  काम  कर  रहे  जिन  व्यक्तियों  ने  स्वेच्छा  से  सेवा  निवृत्ति  के  लिए  कहा

 उनकी  संख्या  7  है  ;

 (2)  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन्हें  20  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  जबरदस्ती  सेवानिवृत्त

 किया  शुन्य  है  ;

 (3)  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  जिन्होंने  उच्च  भ्रधिकारियों  की  ज्यादतियों  के  कारण

 पत्र  दिया  दून्य है  ;

 ट (4)  मुभ्नत्तिल  किए  गए  ate  चाजंशीट  किये  गये  ब्य  वरि  यों  की  संख्या  शून्य  है

 एक  व्यक्ति  yates  किया  गया  था  ate  ane  दिन  बहाल  कर  दिया  गया  था  ;  शर

 (5)  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  जिनके  विरुद्ध  विभागीय  जांच  की  रही  7  है

 से  कुछ  मामले  सी ०  बी०  अराई ०  में  भी  लम्बित  ।

 जिन  कमंचारियों  के  खिलाफ  विभागीय  पुछताछ  चल  रही  उनके  खिलाफ  जिस

 तरह  के  झारोप  लगाए  गए  हैं  उनमें  ये  शामिल  हैं  का  आय  से  कहीं  alas

 रूप  से  ड्यूटी  से  श्रनुपस्थित  ड्यूटी  की  श्रवहेलना  ate  उच्च

 कारियों  कानूनी  श्रादेशों  को  न  मानना  |

 परेशान  किए  जाने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कार्य  वाही |  ह  "et  किए  जाने  का  कोई

 प्रवन  नहीं  है  क्योंकि  परेशान  किए  जाने  का  कोई  मामला  नहीं  था  ।
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 श्रायात  के  मु  नियंत्रक  लाइसेंतिंग  के  कार्यालय  में  काम  कर

 रहे  श्रराजपत्रित  कर्मचारी

 9719,  श्री झनन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रायात  के  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  लाइसेंसिंग  के  कार्यालय  में  काम

 करने  वाले  श्रराजपत्रित  कर्मचारियों  पर  काम  का  भारी  बा  रहता  है  श्रौर  उन्हें  देर  तक

 बैठना  पड़ता  है  wie  उन्हें  रविवार  तथा  श्रन्य  छुट्टियों  के
 दिन  भी  काम  करना  पड़ता  है  जिसके

 लिए  उन्हें  कोई  पारिश्रमिक  नहीं  मिलता  ;

 क्या  कर्मचारियों  को  परेशान  किया  जाता  है  तथा  कुछ  मामलों  में  मामूली  बातों  पर

 कर्मचारियों  को  निलम्बित/बर्खास्त  कर  दिया  जाता  है  ;

 क्या  कमेंचारियों  ale  उनके  संघों  को  डराने-धमकाने  के  लिए  पिछले  कुछ  महीनों  के

 दौरान  सामूहिक  स्तर  पर  कोई  स्थानान्तरण  भी  किये  गये  थे  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रथवा  किये  जाने  की

 मांग  को  गई  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aries  :

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  mara  तथा  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  लाइसेंसिंग

 के  कार्यालय  में  कुछ  प्रभागों  को  श्रत्यघिक  काम  पुरा  करना  पड़ा  श्रौर  इस  लिए  स्टाफ

 के  कुछ  सदस्यों  को  न  केवल  देर  तक  बेठना  पड़ा  बल्कि  रविवारों  सहित  छुट्टियों  के  दिनों  में  भी

 कार्यालय  में  उपस्थित  होना  पड़ा  ।  किफायत  की  वजह  से  चूंकि  बहुत  ही  खास  मामलों  को  छोड़कर

 समयोपरि  भत्ता  देना  बंद  कर  दिया  गया  अरत  देर  तक  बठने  व  छुट्टियों  के  दिनों  में  कार्यालय  में

 उपस्थित  होने  के  लिए  कोई  पारिश्रमिक  नहीं  दिया  जा  सका  ।  तथापि  ऐसे  मामलों

 जसे  कि  देय  एवजी  छुट्टि  की  श्रनुमति  है  ।

 यह  सच  नहीं  है  कि  उच्च  अ्रधिकारियों  द्वारा  स्टाफ  को  परेशान  किया  जाता  है

 श्रौर  छोटे-छोटे  मामलों  में  कर्मचारियों  को  निलम्बित/बर्खस्त  किया  गया  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  के

 दौरान  बखस्तिगी  का  कोई  मामला  नहीं  हुन्ना  है  केवल  एक  कमंचारी  के  मामले  को

 जिसे  ठीक  oma  ही  दिन  बहाल  कर  दिया  भया  किसी  को  निलंबित  नहीं  किया  गया  ।

 कमंचारियों  ग्रथवा  उनकी  यूनियन  को  डराने  धमकाने  के  लिए  पिछले  कुछ  महीनों  के

 दौरान  सामूहिक  स्तर  पर  कोई  स्थानांतरण  नहीं  किये  गए  तथापि  श्रायात  तथा  निर्यात  के

 संयुक्त  मुख्य  नियंत्रक  (HeztT  लाइसेंसिंग  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  से  नये  खोले  गये  तथा

 दर्जा  बढ़ाये  गये  कार्यालयों  में  कार्य  व  पदों  का  ग्रन्तरण  करना  पड़ा  है  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रदन  नहीं  उठता  |

 मुख्य  नियंत्रक  लाइसेंसिंग  के  कमंचारियों  को  परेशान  किया  जाना

 9720.  श्री  ्नन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मुख्य  नियंत्रक  लाइसेंसिंग  के  कमंचारियों  को  परेशान  किये

 जाने  पर  प्रकाश  डालने  वाला  एक  संयुक्त  श्रभ्यावेदन  सरकार  को  प्राप्त  त्र  है  ;
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 क  श

 afer,
 यदि  gi,  तो  इस  बारे

 मे
 में  सरकार  की  क्या  of  तानना  ह

 उनको  परेद्ान  किये  जाने  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  ate  सहक्कारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 से
 संयुक्त  मुख्य  तथा  निर्यात  लाज  क्षेत्र  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  की

 श्रेणी  LL  कर्मचारी  यूनियन  ने  दो  श्र्यावेदन  प्रस्तुत  किये  थे  ।  इनमें  से  एक  नागरिक

 पूर्ति  तथा  सहकारिता  मंत्री  को  1978  में  ate  दूसरा  1978  में  वाणिज्य  सचिव

 को  दिया  गया  था  ।  कुल  मिलाकर  दोनों  श्रभ्यावेदनों  में  कार्यालय  प्रमुख  द्वारा  परेशान  किये  जाने

 का  शअ्रारोप  लगाया  गया  था  और  उनमें  स्टाफ  के  सदस्यों  में  असंतोष  व्यक्त  किया  गया  था  ।

 ये  झारोप  बहुत  सामान्य  प्रकृति  के  थे  और  उदाहरण  के  रूप  में  यह  बताया  जा  सकता  है

 कि  वाणिज्य  सचिव  को  सम्बोधित  श्रभ्यावेदन  में  स्टाफ  के  कुछ  सदस्यों  8-7-197£  को

 जो  एक  छुट्टी  का  दिन  था  कार्यालय  में  उपस्थित  होने  में  श्रसमथं  रहने  के  लिए  उनसे  स्पष्टीकरण

 मांगने  की  कार्यवाही  का  उल्लेख  था  ।  चंकि  कार्यालय  के  प्रमुख--श्रायात  य  निर्यात  के  संयुक्त

 मुख्य  नियंत्रक  एल०  wo)  नई  दिल्‍ली  स्पष्टीकरण  से  सन्तुष्ट  नहीं  उन्होंने  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  के

 लिए

 agar  की  पजा  दी  जपी  कि  नियंत्रण  और  अपील  नियमों

 में  व्यवस्था  प्रवावित  ने  ta  तिर्प्ति के  मुख्य

 कारी-से  Bota  को  ।  प्राधिकारी  द्वारा  इन  अपीलों  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया

 गया  और  प्रभावित  व्यक्तियों  को  दी  गई  भत्सना  की  सज्ञा  हटा  ली  गई  श्रपीलीय

 प्राधिकारी  ने  यह  महसुस  किया  है  कि  जवकि  सम्बन्धित  स्टाफ  को  श्रायात  व  निर्यात  के  संयुक्त

 मुख्य  नियंत्रक  एल०  के  इस  सम्बन्ध  में  जारी  real  के  बारे  में  जानकारी  उनका

 8-7-1978  को  कार्यालय  में  उपस्थित  न  होना  श्रनुचित  था  ।  सम्बन्धित  स्टाफ  को  सुचित  कर

 दिया  गया  है  कि  वे  भविष्य  में  इस  श्राचरण  की  पुनरावृति  न  करें  ।

 श्रौद्योगिक  तथा  व्यापारिक्र  कम्पनी  समूह  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम

 को  उल्लघन

 9721.  siyqat  ania  गोरे  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (®)  वरष  1975-76,1976-77  तथा  1977-78  के  दौरान  विदेशी
 मुद्दा

 विनियमन

 अधिनियम  adie  ats  को  ऐसे  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  जिनमे ंdad  मेसस
 साहू

 मेससं  मफतलाल  श्रौर  dad  श्रमींचन्द  प्यारेलाल  के  श्रौद्योगिक  तथा  व्यापारिक  कम्पनी  समूह
 द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  झधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के  श्रारोप  लगाये  गये  हैं

 sy
 (a)  इस  समय  ais  के  सामने  feat  मामले  विचाराधीन  तथा  कब  स  हैं ;

 झर

 प्रत्येक  मामले  के  विचाराधीन  पड़े  रहने  के  बारे  में  कारण  क्या  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  उपलब्ध  रिकार्ड के

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रपीलीय  बोड़े  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  वर्ष  1975-76,

 1976-77  ae  1977-78
 के

 दौरान  क. ज मसस  बिड़ला  ग्रूप  से  सम्बन्धित  13  ata  air  मेसर्स

 श्रमींचन्द  प्यारेलाल  से  सम्बन्धित  3  श्रपीलें  विदेशी  UR ifafraaa  भ्रपीलीय  बोर्ड  में  दायर  की
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 गयी  थीं  ।  मैससे  मफतलाल  श्रौर  मससे  साह  जन  से  सम्बन्धित  कोई  भी  aot  बोर्ड  में  दायर  नहीं

 की  गयी

 इन  16  श्रपीलों  में  से  एक  ade  13  दिसम्बर  1976  को  दायर  की  गयी  थी  शौर

 बाकी  15  अपीलें  वर्ष  1977  के  दौरान  दायर  की  गयी  थीं  श्रौर  वे  सभी  at  तक  विचाराधीन

 पड़ी हैं  ।

 न2 बोड  द्वारा  इन  अ्रपीलों  की  सुनवाई  भ्रपीलों  के  दायर  किये  जाने  के  क्रम  में

 को  जाती  है  ;  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधघिनियम  के  इन  16  aotayt  में  से  12  भ्रपीलों

 का  निपटान  2  सदस्यों  वाली  एक  खण्ड  पीठ  द्वारा  किया  जाना  है  ।  इन  16  aqtrat  का  बोर्ड  द्वारा

 निपटान  यथा  सम्भव  एनकी  बारी  के  अ्रनुसार  किये  जाने  की  सम्भावना  हैं  |

 बोरे  खरीदने  वाले  विदेशी  क्र  ताशों  द्वारा  ant

 9722.  श्री  धर्मवीर  वदिष्ठ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बोरों  और  qeaq  के  विदेशी  क्र  ताश्रों  ने  सामान  की  श्रनियमित  सप्लाई

 के  कारण  व्यापार  समाप्त  करने  की  धमकी  दी  है  श्रौर  यदि  तो  सामान  की  सप्लाई  में  सुधार

 करने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 नागरिक  पुर्ति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 पटसन  माल  का  ग्रायात  करने  वाले  प्रमुख  देशों  के  कुछ  खरीदारों  तथा  अ्रायातकों  के  कुछ  संगठनों

 ने  भारतीय  निर्यातकों  द्वारा  समय  पर  माल  न  भेजने  पर  चिंता  व्यक्त  की  है  ।  सप्लाई  में  रुकावट

 का  मुख्य  कारण  विभिन्‍न  हड़तालें  रही हैं  जो  अरब  समाप्त  हो  गई  हैं  तथा  त्र्च  सामान्य  सप्लाई

 झामतौर  पर  फिर  से  शुरू  हो  गई  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उच्च  श्रधिकारियों  द्वारा  श्रातिथियों  का  श्रातिथ्य  सत्कार

 9723.  श्री  बाला  साहिब  faa  पाटिल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उच्च  भ्रधिकारियों  द्वारा  म्रतिथियों  के  आ्रातिथ्य

 सत्कार  पर  मुद्रा  खच  करने  की  कोई  सीमा  निर्धारित  की  शौर

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्च  श्रघिकारियों  को  श्रातिथ्य  या  सत्कार  भत्ता  दिया  जाता

 यदि  तो  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 जाती है  ?

 वित्त  राज्य  मंत्री  सतीद्  :  हां  ।

 नहीं  ।  फिर  सरकारी  उद्यमों  के  निदेशकमण्डल  यह  निर्धारित  करते  हैं  कि

 उनके  शीर्ष  कार्यकारी  श्रधिकारियों  द्वारा  सत्कार  पर  कितना  खचें  किया  जा  सकता  है  ।  खच

 की  यह  रकम  प्रत्येक  उद्यम  द्वारा  उसके  वार्षिक  बजट  के  समय  हर  साल  निर्धारित  की  जाती  है  ।
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 1901 ee

 =  eres¥
 सत्रिपरि  पद  क  प्रत्य  क  सदस्य  की  कार  पर  1977-78  शौर  1978-79

 के  दौरान  किया  गया  व्यय

 724.  प्रनन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  faa  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रिपरिषद  के  प्रत्येक  सदस्य  की  कार  पर  वित्तीय  aq  1977-78  ate  1978-

 79.0  के  दौरान  श्रलग-प्रलग  कितना  व्यय  किया  गया  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  ने  मंत्रिपरिषद  के  सदस्यों  द्वारा  पेट्रोल  पर  व्यय  को  विनियमित  करने

 की  कोई  नीति  निर्धारित  की  है  ;  ax  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  शौर  यदि  तो

 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  विभिन्‍न  मंत्लालयों/वि  भागों

 से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ्रौर  ज्योंही  यह  उपलब्ध  हो  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  1

 1973  में  इस  maa  के  श्रनुदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  प्रत्येक  मंत्री  शौर  उसके

 वैयक्तिक  कर्मचारियों  की  सरकारी  यात्रा  के  संबंध  में  स्टाफ  कार  द्वारा  प्रति  तिमाही  झ्धिकतम  900

 लिटर  पेट्रोल  की  खपत  सरकारी  खर्चे  से  मानो  जाएगी  श्रौर  इस  सीमा  से  अधिक  खपत  गैर-सरकारी

 प्रयोजनों  के  लिए  मानी  जाएगी  तथा  उसकी  श्रदायगी  संबंघित  मंत्री  द्वारा  की  जानी  होगी  ।  इन

 अ्रनुदेशों  का  कड़ाई  से  भ्रनुपालन  करने  के  लिए  1977  में  पुनः  कहा  गया  था

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बके  की  ga:  बट्ट
 दारो  की  सुविधायें

 9725.  श्री  निहार  लास्कर  :

 श्री  पी०  एम०  सईद  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  Hl  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  ने  पुनः  बट्टेदारी  की  सुविधायें

 अपनी  अरन्य  शाखाओं  में  भी  दी

 यदि  तो  बट्टेदारी  की  योजना  at  1965  से  लागू है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  योजना  का  मुख्य  ब्यौरा  कया  है  ;

 vs  5 al  ?  शर इस  योजना  से  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  क्या  सहायता  मि

 ag  योजना  किन-किन  शाखाग्रों  में  लागू  की  गयी  है  ate  वे  शाखायें  किन  राज्यों  में

 fact  मंत्रालय  में
 ~

 राज्य  मंत्री  (at  जुल्फिकार  हाल  ही  में  भारतीय

 श्रौद्योगिक  विकास  बेक  (AIF BM oF oMIZo)  ने  हुण्डियों  की
 पुनभुं

 गतान  योजना  से  सम्बदूध

 काम  को  श्रपनी  बंगलौर  भुवनेश्वर  शाखाओं  में  1  ava,  1979  से  शौर

 हैदराबाद  दाखा  में  1  1979  से  करने  का  निश्चय  किया  है  |

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  इस  योजना  को  1965  से  चला  रहा  है  ।
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 ब्यौरा  विवरण  मं  दिया  गया  है  ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  क्षेत्र  को  राहत  देने  के  लिये  1978  इस  वर्ग

 के  TeyHl-TIA AGIA /fawaraAl क्ताओं  को  6  से  36  मास  तक  के  श्रसमाप्त  उपयोग  वाली

 हुण्डियों  के  संबंध  10  प्रतिशत  प्रति  ag  की  दर  से  ्रौर  36  से  ऊपर  तथा  84  महीनों

 तक  के  श्रसमाप्त  उपयोग  वाली  हुण्डियों  के  संबंध  में  9.5  प्रमिजत  प्रति  वर्ष  की  दर  से  विशेष

 रियायती  दर  पर  बट्टा  देने  की  योजना  चालु  की  गयी  जबकि  सामान्य  दरें  HAT:  10.5

 प्रतिशत  और  10  प्रतिशत  प्रति  ag  हैं  इसके  बैकों  को  छोटे  पमाने  के  उद्योगों  के  क्षेत्र

 को  ata  रूप  से  मंजूर  करने  के  लिए  पुनमु  गतान  सीमाएं  मंजुर  की  गयीं  ताकि  इस

 क्षेत्र  को  और  भ्रधिक  ऋण  मिलने  में  सहायता  मिल  सके  ।  किसी  लेन-देन  के  लिए  10  हजार  रुपये

 की  न्यूनतम  समय  की  सामान्य  पाबंदी  भी  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  संबंध  में  हटा  दी  गयी  है  ।

 इस  योजना  के  अधीन  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के  क्षेत्र  में  नये  ग्राहकों  को  उपयोक्ताश्रों  के  भी

 सहायता  उपलब्ध  है  जबकि  ग्न्य  ग्राहकों/उपयोक्ताओ्रों  के  संबंध  में  यह  विद्यमान  एककों  तक  ही

 सीमित  है  ।  यह  उदार  बनायी  गयी  सुविधाएं  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के  क्षेत्र  में  उपयोगी  सिद्ध  अ
 ey

 |

 ag  योजना  qaa:  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  (argos ogl one)  के  बम्बई

 स्थित  कार्यालय  से  चलायी  जाती  थी  ।  बाद  में  नभ  गतान  की  सुविधाएं  श्राई०डी०बी०  श्राई०  के

 नयी  श्रहमदाबाद  और  गौहाटी  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  भी  सुलभ  करा

 दी  गयीं  ।  इस  बीच  श्राई०डो०बी०श्राई०  ने  इस  योजना  से  सम्बद्ध  कार्य  अपने  इन  वाखा

 कार्यालयों  में  करने  का  faxaq  किया है
 :  बंगलौर  ate  भुवनेश्वर  (1  अप्रैल

 1979  अ्ौर  हैदराबाद  (ater  (1  1979  ।

 विवरण

 हुण्डी  gay  aaa  योजना  की  मुख्य  बातें

 इस  योजना  का  उद्देव्य  मशीनों  के  निर्माताओं  को  उनके  उत्पादनों  की  बिक्री  में  बढ़ौत री

 करने  में  सहायता  करना है  ;  इस  उद्देश्य  के  लिए  भावी  ग्राहकों-उपयोक्ताश्रों  को  श्रास्थगित

 झदायगी  की  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  ।  इसके  यह  योजना  ग्रहक-उपयोक्ता  को  इस  प्रकार

 खरीदी  गयी  मशीनों  उनका  मूल्य  कई  वर्षों  में  चुकाने  के  काम  में  लाने  की  सुविधा

 प्रदान  करती  है  ।  इस  इस  योजना  को  विस्तुत  इसमें  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपयोक्ता  भी  व्याप्त  कर  लिये  गये  हैं  इस  योजना  के  श्रधीन  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  सरल

 प्रत्रिया  निर्धारित  की  गयी  है  ;  इसके  लिये  उस  परियोजना  की  जिसके  वास्ते  मशीनों  की  जरूरत

 श्राई०डी ०बी  ०  श्राई०  द्वारा  व्यापक  जांच  नहीं  है  ।  इस  योजना  में  यह  व्यवस्था है  कि

 afar  श्रदायगी  को  छोड़कर  मशीनों  के  शेष  मुल्यों  को  श्रघें-वार्षिक/वारधषिक  किस्तों  में  उप-विभाजित

 कर  feat  जाय  श्रौर  श्रास्थगित  श्रदायगी  के  संबंघ  में  हर  किस्त  भ्रौर  उस  पर  ब्याज  के  संबंध  में

 mam  हुण्डी/प्रोमिसरी  नोट  लिख  दिया/तंयार  कर  दिया  जाय  ।  मशीनों  की  डिलिवरी  के  समय  इन

 ण्डियों/प्रोमिसरी  नोटों  को  ग्राहक-उपयोक्ता  द्वारा/की  MIT  से  स्वीकार/गारण्टी  कर  दिया  जाता  है

 त्नौर  उसे  निर्माता/विक्रेता  को  दे  दिया  जाता  है  ।  वह  उन्हें  ग्रपने  बैंक  से  भुना  लेता  है  शौर  उसके

 द्वारा  way  बैंक  को  देय  डिस्काउंट  हुण्डियों  की  रादि  में  झास्थगित  श्रदायगी  की  अवधि  के

 लिए  ब्याज  के  रूप  में  जोड़  लिया  जाता  है  ।  निर्माता/विक्रेता  के  बैंक  इन  भुगतान  की  गयी  हुएण्डियों

 को  झाई०डी ०बी  ०श्राई०  के  पास  ले  जाते  हैं  श्रौर  उनका  तान  प्राप्त  कर  लेते  थि
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 ee  की

 मुल्य  में  वद्ध  et  रोकन ेके
 लिये  सोने  का  श्रायात

 972  श्री  निहार  लास्कर

 श्री  एम०  alo  चन्द्रदोखर  मति

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 लिये  सोने  का  aaa  करने  के क्या  सरकार  ने  सोने  के  मुल्य  में  वृद्धि  रोकने के

 बारे  में  श्रात्तम  निराय  कर  लिया  है

 यदि  तो  माचें  और  1979  में  सोने  का  आयात  किया  गया  था

 क्या  सोने  के  मुल्य  में  वृद्धि  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा ;

 क्या  are  शर  1979  में  सोने  के  मुल्य  में  वृद्धि  होती  रही है

 ad च्  )  क्या  इन  महीनों  में  सोने  की  तस्करी  भी  हुई  है  ;  झ्रौर

 सोने  के  मुल्य  में  वृद्धि  रोकने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है
 ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  श्रौर  स्वयं

 भूषणों  के  निर्यात  के  लिए  सम्पूर्ति  योजना  के  श्रन्तगंत  स्टेट  बंक  श्राफ  इण्डिया  ने  उक्त  योजना

 के  भ्रन्तंगत  निर्यातकर्त्तश्रों  को  सोना  देने  के  लिए  200  किलोग्राम  सोने  का  ऑझ्रायात  किया  है  ।

 सोने  का  निर्यात  करने  के  सम्बन्घ  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 नहीं  ।  इससे  सोने  को  कीमतों  में  वृद्धि  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  |

 att

 सरकार  को  प्राप्त  रिपोट  से  ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  है  ।  दूसरी  आर  सोने  की

 तस्करी  पर  सम्यक  नियन्त्रण  रखा  जा  रहा  है  ।

 सोना  उपभोग  की  एक  श्रत्यन्त  अ्रावश्यक  वस्तु  नहीं  है  इसलिए  सरकार

 इसकी  बढ़ती  हुई  कीमतों  से  ग्रधिक  चिन्तित  नहीं  सरकार  तस्करी  विरोधी  उपायों  को

 कड़ा  करेगी  जिससे  सोने  की  ऊंची  कीमतों  के  कारण  सोने  की  तस्करी  न  बढ़ने  पाए  |  तस्करी  पर

 कड़ा  नियन्त्रण  रखा  जाता  है  ।  स्वर्ण-नीति  की  सभी  पहलुद्रों  से  समीक्षा  करने  के  लिए  श्रौर  समुचित

 सुभाव  देने  के  लिए  सरकार  ने  भारतीय  रिजवं  बंक  के  गवर्नर  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  की

 नियुक्ति  की  सोने  की  कीमतों  में  afe  को  रोकने  के  लिए  और  art  यदि  कोई

 अवश्यक  सीमित  की  रिपोर्ट  को  दुष्टि  में  रखते  हुए  किए  जायेंगे  |

 भारतीय  श्रौद्योगिक  faca  निगम  द्वारा  निगमित  गर-सरकारो

 क्षेत्र  को  संजुर  किये  गये/दिये  गये  aa

 9727.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  क्या  उप  प्रधान  Wat  तथा  fa  मंत्री  यह  बतान  की

 कृपा  करग

 भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  निगमित
 गे

 र-सरकारी  क्षेत्र
 को

 आज  तक  कुल

 कितना  ऋण  मंजूर किया  ait
 font

 है थ  ज

 इस  कुल  राशि में
 20  बड़े  wat wr  भाग  कितना है
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 कला  िए

 इस  कुल  राशि  में  बिड़ला  शरर  मोदी  ayant  के  faaranraya  कम्पनियों  के  कितने

 रुपयों  के  शेयर  हैं  ;

 क्या  यह  ard  लगाया  गया  है  कि  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के  कुछ  उच्च

 faraticat  ने  इस  बारे  में  बिड़ला  ait  मोदी  बन्धुग्रों  का  भप्रनुचित  पक्षपात  किया  है  ;  श्रार

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुलिफिकार  :
 31  माच  1979  की  स्थिति

 के  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम
 ant

 गर-सरकारो  निगमित  aa  की  परियोजनाश्यों

 के  लिए  449.41  करोड़  रुपये  की  राशि  स्वीकत  की  थी  श्रौर  371.62  करोड़  रुपये  की  राशि

 वितरित  की  थी  ।

 s
 31  1979  के  ed  तक  इस  निगम  ने  एकाधिकार  ate  निबन्धनकारी

 व्यापार  प्रक्रिया  झधिनियम  1969  की  धारा  26  के  श्रन्तगंत  पंजीकृत  बड़े  श्रौद्योगिक  घरानों  से

 सम्बन्धित  प्रतिष्ठानों  को  177.56  करोड़  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  थी  तथा  113.20  करोड

 रुपये  की  राशि  वितरित  कौ  at

 31  1979  की  स्थिति  के  इस  निगम  ने  बिरला  शर  मोदी  समूहों

 के  19  प्रतिष्ठानों  को  22.41  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  थे  तथा  13.74  करोड  रुपये  faafea

 किये थे

 और  सरकार  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  मोदी  आदि  के  लिये

 बरते  गये  अनुचित  पक्षपात  के  बारे  में  कुछ  श्रारोपों  की  शिकायत  मिली  थी  ।  वे  जिनकी

 जांच  भारतीय  भ्रौद्योगिक  विकास  बंक  द्वारा  की  गई  साबित  नहीं  हो  सके  ।

 भारत  मुलक  विदेशियों  को  भारत  में  कृषि  सम्पत्ति  प्राप्त  करने  की  श्रनुमति

 9728.  श्री  urntet  फेलीरो

 श्री  डी०  डी०  देसाई

 क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  का  विचार  भारत  मुलक  विदेशियों  को  भारत  में  कृषि  सम्पत्ति  प्राप्त  करने

 की  agate  देने  का  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  सरकार  ने  भारतीय  मूल  के

 विदेशियों  को  भारत  में  कृषि  सम्पत्ति  खरीदने  की  श्रनुमति  देने  के  संबंध  में  कोई  निरांय  नहीं

 किया

 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 खाड़ी  के  देशों  को  जाने  वाले  एयर  इण्डिया  के  विमानों  के

 डबोलिम  में  रुकने  की  मांग

 9729.  श्री  usatst  फेली रो
 क्या  पर्थटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  मांग  बार-बार  की  जा  रही
 है  कि  खाड़ी  के  देवों  को  जाने  वाले  एयर

 इण्डिया  के  कम  से  कम  कुछ  विमानों  को  डबोलिम  रुकना  ही  चाहिए  ;
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 मै

 1901

 ह  raver  ह क्या  उस  क्षेत्र  के  से  श्रधिक  coral  खाड़ी  के  देशों  में  कार्य  कर  रहे

 हैं  ate  वहां  विमान  के  रुकने  से  ary  कोंकण  क्षेत्र  के  लोगों  के  लिए  अधिक  सुविधा  हो

 जाएगी  ;  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  र

 कुर्बत  तथा  गोवा  में  रहने  वाले  गोवावासियों  ने  प्रतिवेदन  किया  है  कि  गोवा  तथा  gta  के  बीच

 at  को  श्रासान  बनाने  के  लिये  एयर  इंडिया  की  ada  ate  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  परिचालन  करने

 वाली  उड़ान  पर  डबोलिम  में  एक  श्रोवरਂ  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  फिलहाल

 एयर  इंडिया  की  डबोलिम  से  होते  हुए  कुवत  के  लिए  परिचालन  करने  की  कोई  योजनाएं

 नहीं
 हैं  ।

 डेबोलिम  में  श्रसेनिक  हवाई  wes  का  पुरा  होना

 9730.  श्री  एड्शार्डों  फेलोरी  :  क्या  qaqa  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  डबोलिम  में  श्रसैनिक  हवाई  asst  wet  तक

 पुरा  नहीं  gat  है  श्रौर  वहां  मूल  सुविधाओं  का  अभाव  है

 we  हा  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या-क्या  सुविधाए  देने  का  विचार है  ;

 और

 ये  कब  तक  प्रदान  कर  दी  नायेंगी  ?

 qq¢a  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  क  :  श्र

 हां  ।  एक  नए  टर्मीनल  भवन  तथा  एक  श्रौर  कार  पाकिंग  एरिया  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  निर्माण-कार्य  के  1979-80  के  दौरान  श्रारम्भ  कर  दिए  जाने  तथा  श्रगले  दो  वर्षों की

 a safe  में  पुरा  हो  जाने  की  श्राशा  @

 राज्य  व्यापार  निगम  के  वाशिज्यिक  झ्रासुचना  संसाधनों  में  सुधार  के  लिए  कदम

 9731.  डा०  पी०  ato  पेरियासामी  :  वाणिज्यिक  तथा  नागरिक  पति  श्रौर

 सहकारिता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  ata  वाणिज्यिक  आसुचना  संसाधनों  में  सुधार

 करने  के  लिए  क्या  का्यंवाही  की  गई  है  ;

 क्या  ये  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  से  अलग  है  ;

 इस  पर  प्रतिवर्ष  कुल  कितना  श्रावर्ती  व्यय  होता  है  ?

 नागरिक  पति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  :

 राज्य  व्यापार  निगम  वाणिज्यिक  जानकारी  एकत्र  करने  के  लिए  विभिन्‍न  स्रोतों

 को  काम  में  लाता  है  ।  यह  प्रकाशित  स्रोतों  व  समाचार  yaray  से  graze  जानकारी  एकत्र

 करता  हैं  स्रोत  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  ख्रोतों  की  संख्या  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  की  जा  रही
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 et  4
 1979

 राज्य  च्यापार  निगम  ने  श्रपनी
 arf  ज्यिक  जानकारी  q  बगार  करने  के  लिए  जो  कुछ

 ग्न्य  महत्वपूरां  कदम  उठाये  उनमें  ये  शामिल  हैं  :

 श्रपने  लन्दन  स्थित  कार्यालय  में  वी०  डी०  शऋ्रो ०  मास्टर  की  जो  fara  के  विभिन्‍न

 व्यापार  केन्द्रों  में  विभिन्‍न  वस्तुभ्नों  की  नवीनतम  कीमतें  प्रदर्शित  करता  श्रपने

 फ्रकफ्ट  तथा  न्यूयाकं  स्थित  कार्यालयों  के  बीच  हॉट  लाइन  कम्प्यूटरीकृत  टेलेक्स  ata  की  स्थापना

 तथा  निगम  के  लिए  उपयुक्त  तथा  ऑ्राघुनिक  बाजार  जानकारी  प्रणाली  हासिल  करने  के  लिए

 विख्यात  परामर्शी  संगठन  श्रारम्भ  करना  |

 प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  सुविधाएं  विदेश  स्थित  भारतीय

 मिशनों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  से  fart  हैं  ।

 जबकि  aH TT  व  झ्रनौपचारिक  स्रोतों  से  वाशिज्यिक  जानकारी  एकत्र  करने  में

 >
 किए  गए  कुल  aa  की  राशि  बताना  कठिन  1.0  प्रकाशित  बाजार  स्रोतों  की  खरीद  पर  कुल

 वार्षिक  खर्च  लगभग  5  लाख  रुपये  है  |

 माचिस  उद्योग  पर  उत्पादन  शुल्क  से  राजस्त्र

 9732.  श्री  के०  रामर्मुति  :  क्या  उप  प्रधान  मन्त्री  वित्त  मन्त्री  ag  वताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 माचिस  उद्योग  के  मशीनीकृत  क्षेत्र  द्वारा  1976-77,  1977-78  ate  1978-79

 में  दिए  गए  उत्पादन  शुल्क  की  राशि  कितनी  है  ;

 माचिस  उद्योग  के  मशीनीकृत  क्षेत्र  कुटीर  एककों  को  निकाल  उपरोक्त

 भ्रवधि  में  कितना  उत्पादन  शुल्क  दिया  गया  ;

 माचिस  उद्योग  के  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  उपरोक्त  gay  के  दौरान  कितना

 उत्पादन  शुल्क  दिया  गया  ;  श्रौर

 मशीनीकृत  एवं  गर-मशीनीकृत  दोनों  क्षेत्रों  में  उत्पादन  शुल्क  राजस्व  के  अपवंचन  को

 रोकने  हेतु  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;  विशिष्ट  रूप  से  उस  समय

 जबकि  उत्पादन  शुल्क  से  राजस्व  उपरोक्त  अ्रवधि  के  दौरान  उत्पादन  के  तुलनीय  नहीं  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  प्रश्न  के  भाग  में

 सुचना  माचिस  उद्योग  के  क्षेत्र
 के

 सम्बन्ध  में  मांगी  गई  जिसमें  कुटीर  एकक

 शामिल  नहीं  हैं  ।  प्रदन  के  भाग  से  के  सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 बड़ा  कलकत्ता  स्थित  स्टेट  qh  श्राफ  इण्डिया  से  लटा  गया  धन

 9733.  श्री  सुरेन्द्र  का  सुमन  :

 श्री  अमर  fag  ato  राठवा  :

 क्या  उप  प्रचान  मंत्री  तथा  faca  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 बड़ा  कलकत्ता  स्थित  स्टेट  बेंक  श्राफ  इण्डिया  की  ब्रांच  से  लूटे  गए  27

 लाख  रुपयों  का  डकैतो  के  मामले  में  गिरफ्तारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  दोषियों  के  विरुद्ध  क्या

 का्येवाही  की  गई  है  ;  त्रौर
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 क्या  रस  डकंती  के  मामले  में  बेक  के  कुछ  कमंचारियों के के  हाथ  होने  की  शंका  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुलिफकार  ate  भारतीय

 स्टेट  बक  की  कलकत्ता  की  बड़ा  बाजार  दाखा  में  कोई  नहीं  यद्यपि  4  अ्रप्नल  1979

 को  स्टेट  बंक  अफ  हैदराबाद  की  कलकत्ता  की  बड़ा  बाजार  दाखा  में  ड्कती  पड़ा  थी  ।  qfeaqa

 बंगाल  सरकार  ने  सुचित  किया ह ैदै
 कि  बेंक  के  कर्मचारियों  सहित  कुछ  व्यक्तियों  को  पुलिस  ने

 गिरफ्तार  कर  लिया है  ।  ग्  तक  पुलिस  की  जांच  पूरी  नहीं  हुई
 है  ।

 जीवन  बीसा  निगम  द्वारा  फर्मों  तथा  व्यक्तियों

 के  रम्बन्ध  सें  किया  गया  पंजी  निवेश

 34.  श्री  कवर  लाल  गुप्त  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 किन-किन  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  के  सम्बन्ध  में  जीवन  बीमा  निगम  ने  10

 लाख  रुपए  से  अधिक  की  पूंजी  का  निवेदा  किया  श्रौर  कितनी  राशि  का  पंजों  निवेश  किया  तथा

 उनके  पते  क्या  हैं

 )  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  कम्पनी  से  कित ना  लाभांदा  प्राप्त  ज्या

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गत 2  वर्षों  में  किए  गए  पंजी  निवेश  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 श्रौर

 वर्षों  में  सभी  art  से  कितना  लाभ  gar
 ? जीवन  बीमा  निगम  को  गत 2

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  ate

 झावइ्यक  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तौर  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 जयन्त  faciinea  लिमिटेड  द्वारा  बंकों  को  बकाया  रादि  का  भुगतान

 9735.  डा०  लक्ष्मीनारायण  qiz7  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  जयन्ती  विटामिन्स  मध्य  प्रदेश  में  वित्तीय

 कुप्रवन्ध  ौर  उसके  द्वारा  बकाया  राशि  का  बैंकों  को  भुगतान  करने  में  विलम्ब  किए  जाने  के

 बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 उाल्प्न्य  करते क्या  सरकार  ने  वहां  एक  वित्तीय  सलाहकार  नियुक्त  नग  की  की  है

 cid

 यदि हा ं[,  तो  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  ate  वित्तीय  सलाहकार  की  नियुक्ति  के

 बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  हां

 अर  (71)  यद्यपि  पहिले  यह  विचार  था  कि  एक  स्वतंत्र  विशेषज्ञ  कम्पनी के

 कारोबार  की  जांच  करेगा  श्रौर  यह  कम्पनी  वित्तीय  actarat  के  परामदं  से  एक  वित्तीय  निदेशक

 नियुक्त  करेगी  किन्तु  बाद  में  इस  वित्तीय  संस्थाओं  ake  बैकों  के  बीच  परस्पर  सहमत

 समग्र  का्येक्रम  बनाने  के  लिए  चर्चा  हुई  ।  भारतीय  श्रौद्योगिक  निवेश  तथा  ऋण  निगम  ने  सूचित
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 किया है  कि  कम्पनी  ने  fasta  बेक 5 श्रौर  भारतीय  श्रौद्योगिक  निवेश  श्रौर  ऋण  निगम  के  साथ

 परस्पर  स्वीकार्य  व्यवस्था  करने  में  सफल  हो  गई  है

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  ऋण

 9736.  श्री  कंवर  ल.्ल  गुप्त  बया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 \
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सभी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  mater  ऋण  की  कुल  रादि

 कितनी  रही

 उन  व्यक्तियों  तथा  कम्पनियों  के  नाम  जिनके  ऋण  mate  घोषित  किये  गये

 तथा  उन  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  के  देश  में  ही  तथा  बाहर  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  ऋण

 रादि  पांच  लाख  रुपये  से  अघिक  थी

 उन  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  के  नाम  और  पते  क्या  हैं  जिन्होंने  25-25  लाख

 रुपये  से  भ्रधिक  राशि  के  ऋण  ले  रखे  हैं  ale  बेकों  को  उनकों  अदायगी  नियमित  रूप  से  नहीं  कर

 रहे

 उक्त  राशि  को  aga  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाये  श्रौर

 उन  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  के
 नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  गत  2  वर्षों  से  भी

 अ्रघिक  समय  से  कोई  राशि  war  नहीं  की  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जुल्फिकार  शौर

 बैंककारी  कंपनी  का  श्रज॑न  भ्रौर  1970  की  धारा  13  श्रौर

 भारतीय  स्टेट  बक  1955  की  धारा  44  तथा  भारतीय  स्टेट  बेक  (agg

 अधिनियम  1959  की  घारा  52  के  साथ  पठित  aTHHTAY  विनियमन  1949  की  धारा

 29  के  भ्रधीन  att  उसके  अधीन  विहित  लाभ  श्रौर  हानि  लेखे  श्रौर  तुलन  पत्र  के  प्रोफार्मा  के

 भ्रनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  पर  यह  जिम्मेदारी  हैं  कि  वे  अपने  ग्राहकों  के  मामलों  या  water

 श्रौर  संदिग्ध  ऋणों  के  लिये  की  गयी  व्यवस्था  के  बारे  में  सुचना  प्रकट  न  कर  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  बंक  समय-समय  पर  अपने  सभी  बकाया  ऋणों  की  समीक्षा  करते  हैं

 wit  जहां  किसी  ऋण  की
 वसुली

 कठिन  प्रतीत  होती  है  वह  ऐसे  ऋण  को  वापस  मांगने  श्रौर  वसुल

 करने  के  लिये  उपाय  करते हैं  ।  इन  उपायों  में  श्रौर/या  गांरंटरों  द्वारा  गिरवी  रखी

 गयी  @ eT  जब्त  जहां  सुलभ  हों  वहां  भ्रतिरिक्त  प्रतिभूतियां

 जहां  गारंटी  दी  गयी  हो  वहां  उन्हें  वसूल  करना  श्रौर  जब  कभी  श्रावश्यक  BAM  जाय  तो

 फौजदारी  मुकदमा  दायर  करना  शामिल  होता  है  |

 fania  zara  में  सत्य  दर

 9737.  श्री  सौगत  राय

 प्रो ०  समर  गुह :

 क्या  पटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  नागर  विमानन

 महानिदेशक

 ने  एक  गोष्ठी  में  बतलाया  था  कि  a  में  fase

 टग ती  श्रौर दुर्घटनाश्रो ंमें  मृत्यु  दर द जुन  a  है

 144



 14  1901
 ह  कररा

 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ह  site  स्थिति  में  gare  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की
 गई  है

 ?

 qqeaq  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  हां  ।  पिछले

 mis  वर्षों  (1970-1977)  के  दौरान  विमान  दुधटनाश्रों  में  विश्व  की  औसत  मृत्यु  दर  की  तुलना

 में  भारत  में  मृत्यु  की  दर  निम्न  प्रकार  है

 यात्री  मृत्यु  दर

 ofa ह क क  10  करोड़  यात्री  क्रिलोमीटर

 ag  faza  श्रौसत  भारतीय  ध्रोसत

 1970  0.18  1.00

 1971  0.21  0.50

 1972  0.25  0.40

 1973  0.17  1.0

 1974  6.24  0

 1975  0.08  0

 1.3 1976  0.13

 1977  0.07  0

 vy)
 इन  के  मुख्य  कारण  हैं  :  CUuTaaye  ह न्न्टि  में  खराबी  तथा

 विविध  कारणਂ  ।  इनमें  से  अधिकांश  दुर्घटनाग्रों  का  ी त्रटि  है  ।  सरकार

 ने  विमानचालकों  श्रादि  के  प्रशिक्षण  के  पुनचर्या  पाठ्यक्रमों  के  दिक्चालन  तथा  श्रवतरण

 उपकरणों  में  सुधार  करके  उड़न-योग्यता  नियंत्रण  को  भ्रौर  कड़ा  करके  तथा  विभिन्‍न  जांच  अझ्रदालतो ं/

 समितियों  तथा  दु्घटनाश्रों  की  जांच  करने  वाले  दुर्घटना  निरीक्षकों  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  सुरक्षा

 उपायों  को  कार्यान्वित  करके  उड़ान  सुरक्षा  में  शर  सुधार  करने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाए  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  किए  गए  सुरक्षा  उपायों  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  श्रौर  जहां  कहीं  कोई

 कमियां  देखने  में  ard  हैं  वहां  प्रावस्यक  उपचारी  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 गावों  में  बकों  के  ग्रामीण  विकास

 9738.  श्री  ato  Fo  जाफर  शरीफ  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ्
 उन  बैंकों  का  व्यौरा  क्या  है  जो  चुने  गये  गांवों  में  समेकित  गामीण  विकास  कार्यक्रम

 क्रियान्वित  कर  रहे  भ्रौर

 उद्यमियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  उपलब्ध  की  गई  वित्तीय

 सहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र

 के  सभी  gat  से  कहा  है  कि  समन्वित  ग्रामीरा  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रन्तग ंत  ta  विकास  के  लिए

 चुने  गये  खण्डों  में  श्रपनी  शाखाश्रों  को  सन्नद्ध  करें  ्रौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए
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 निर्धारित  OYTATAY  को  Maa  ऋण  सहाता  प्रदान  करें  इनके  अनुसरण  में
 सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों  द्वारा  इन  खण्डों  में  कारोबार  करने  वाली  शाखाओं  को  ब्यौरेव र  श्रादेश  जारी  कर  दिये  गये

 हैं  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  अ्रपनी  उद्यमकर्त्ता  योजना  के  अन्तगंत  मारजिन  पर  जोर  दिये

 बिना  उद्योग  स्थापित  करने  के  इच्छुक  अहंता  प्राप्त  उद्यमकर्त्ताश्रों  को  उदार  शर्तों  पर  वित्तीय

 सहायता  देता है  ।  राज्यवार  श्रांकड़े  सुलभ  नहीं  हैं  फिर  भी  1978  स्थिति  के

 श्रनुसार  3098  उद्यमकर्त्ताश्रों  ने  स्टेट  जंक  से  लगभग  26.15  करोड़  रुपये  की  सहायता  का  लाभ

 उठाया  था  |

 विभिरन  वित्तीय  संस्थाश्रों  द्वारा  दी  गई  कुल  श्रम्रिम  रादि

 9739.  श्री  सी०  Fo  जाफर  दारोफ  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 श्राई०एफ०सी ०,  श्राई०सी ०  झाई  ०  सी  ०  श्राई  ०  ,  श्राई०डी०बी०आ्ाई०  ्रौर  श्राई०ग्रार०

 सी  oWTS 0  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  दी  गई/वितरित  की  गई  कुल  afar  राशि  का  ब्यौरा  कया

 उक्त  वित्तीय  संस्थाश्रों  द्वारा  qa  श्रौर  ब्याज  के  रूप  में  कुल  कितनी  वापस

 लेने  का  समय  हो  गया  है  ate  जिसे  वापस  नहीं  लिया  गया  है  ?

 वित्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त

 भारतीय  श्रौद्योगिक  ऋण  श्रौर  निवेदा  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  तथा

 भारतीय  श्रौद्योगिक  पुर्नानिर्माण  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वीकृत  एवं  वितरित  वित्तीय

 सहायता  की  कुल  राशी  निम्नलिखित  है  :--

 करोड़  रुपयों  में

 संख्या
 कड वित्तीय  aelatat

 स्वीकृत  वितरित

 ]  भा०  Ato  fao  fro  271.48  164.53

 2.  भा  sito  ऋणरा  नि०  नि०  338.00  255.00

 3.  भा०  त्रौ०  बवि०  ब्‌०  1891.60  1159.20

 27.76  23.70 4.  भा  Jo  नि०

 मुलघन  और  ब्याज  की  कुल  रादि  जो  थी  श्रौर  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  श्र  भारतीय  श्रौद्योगिक  पुर्नानिर्माण  निगम  द्वारा

 30-6-1978  की  स्थिति  के  भ्रनुसार  तथा  भारतीय  श्रौद्योगिक  ऋण  श्रौर  निवेश  निगम  द्वारा

 31-12-1978  की  स्थिति  के  ग्रनुसार  123.13  करोड़  रुपये  जिसमें  से  59.64  करोड़  रुपये

 मुलघन  के  रूप  में  बाकी  थे  श्रौर  63.49  करोड़  रुपये  ब्याज  की  रादि  के  रूप  में  बकाया  थे  ।

 *  भारतीय  झ्रौद्योगिक  वित्त  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  ate  भारतीय

 शिक  पुनर्निमाण  निगम  के  मामले  में  पिछले  तीन  वर्ष  1975-76,  1976-77

 और  1977-78  ।  भारतीय  श्रौद्योगिक  ऋण  श्रौर  निवेश  निगम  के

 मामले में  ये  हैं  कलण्डर  वष॑  1976,  1977  ग्र  1978  |

 146



 14  1901  लिखित  उत्तर

 वायन  = पाए

 ato  के ०  पेपर  मिल्स  (sto)
 बम्बई  az

 4  उत्पादन

 सीमा  शुल्क  तथा  श्रायकर  की  बकाया  राशि

 9740.
 श्री  दयाराम  दाक्य  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बी०  Fo  पेपर  fara  कालबादेवी  रोड  ,  बम्बई  ने  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  उत्पादन  शुल्क  आर  सीमा  You  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  श्रौर

 आयकर  सहित  उस  पर  कितनी  राशि  बकाया  शरर

 इस  GH  के  श्रारम्भ  से  इस  में  वष॑वार  कितनी  पूंजी  लगाई  इसके  भागीदारों  की

 संख्या  कया  है  श्रौर  वे  अन्य  किन  उद्योगों  और  व्यापार  में  भागीदार  हैं  श्ौर  उनमें  प्रत्येक  में  कितनी

 पूंजी  लगी  हुई  है  श्रौर  उनके  विरुद्ध  गत  तीन  वर्षों  की  आयकर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 वित्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीदा  :  श्रायातकर्त्ताश्रों/निर्यातकत्ताओं

 के  संबंध  में  सीमा  शुल्क  की  वसूली  वष॑वार  कोई  रिका  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 कम्पनी  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  श्रदा  किये  गये  सीमा  yew  की  रकम  से  संबंधित  जानकारी  सरकार

 के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  सीमा  Yow  की  बकाया  यदि  कोई  तो  उसके  संबंध  में  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जागएी  |

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  war  गये  केन्द्रीय  उत्पादन  You  की  रकम  तथा

 कम्पनी  की  श्रोर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  तथा  श्रायकर  की  बकाया  रकम  के  संबंध  में  सुचना

 इकट्री  का  जा  रही  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 मेसस  बी०  पेपर  fara  प्राइवेट  कम्पनी  श्रधिनियम  1956  के  areata

 महाराष्ट्र  राज्य  में  एक  पंजीकृत  कम्पनी  है  श्रौर  इसके  पंजीकरण  की  तारीख  8-10-1970  है

 कम्पनी  की  चुकता  जिससे  कम्पनी  में  किये  गये  पू  जीनिवेश  का  पता  चलता

 कम्पनी  कार्य  विभाग  में  उपलब्ध  कम्पनी  के  तुलन-पत्नों  के  भ्रनुसार  निम्नलिखित  है  :--

 निम्नलिखित  तारोख  को  समाप्त  चुकता  पूंजी

 तुलन-पत्र  रुपयों  में  )

 31-12-1971  12.10

 31-3-73  तथा  31-3-74  15.00

 31-3-75  18.00

 VBHlES  पेपर  faca  बम्बई  की  श्रोर  उत्पाद

 सीमा  शुल्क  तथा  श्रायकर  की  बकाया  रादि

 9741.  श्री  दयाराम  शाक्य  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 TESHET  पेपर  मिल्स  मीडोज  हाउस  मास्टर  बम्बई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पाद  शुल्क  सीमा  शुल्क  की  श्रलग-श्रलग  कितनी  राशि  war

 की  at  श्रब  इन  शुल्कों  सहित  उन  पर  श्रायकर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ;  और
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 इस  फर्मे  में  आरम्भ  से  गरब  तक  वर्षवार  कितना  पूंजी  निवेश  श्र  है  इसके  कितने

 भागीदार  वे  अन्य  किन-किन  उद्योगों  तथा  व्यापारों  में  भागीदार  वहां  उन्होंने  कितना

 निवेश  कर  रखा  है  ्रौर  गत  तीन  वर्षों  का  उन  पर  कितना  श्रायकर  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  सतीश  :  अ्रायातकत्त  ग्रों/निर्यातकर्त्ताश्रों

 के  सम्बन्ध  में  सीमा  You  की  वसुली  का  कोई  वष॑वार  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है  ।  कम्पनी

 द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  श्रदा  किए  गए  सीमा  शुल्क  की  रकम  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  सुचना

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  मैससं  स्टेडफास्ट  पेपर  face  बम्बई  की  सीमा  शुल्क  की

 बकाया  रकम  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा
 रही

 है  att  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  सरदा  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  रकम  और  मसस

 weSHeS  पेपर  मिल्स  बम्बई  की  श्रोर  उत्पादन  शुल्क  की  तथा  श्रायकर  की  बकाया  रकम  के

 सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ate  सदन-पटल  दर  रख  दो  जाएगी  ।

 पटसन  बाजार  को  सुनिदिचित  करने  के  लिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय  पटसन  संघ

 9742.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  श्र  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पटसन  बाजार  को  सुनियमित  करने  के  लिए  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  पटसन

 संघ  का  गठन  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  द्वारा  किए  गए  एक  बाजार  सर्वेक्षण  में  ऐसा

 कोई  सुभाव  दिया  गया  है  ;

 क्या  उक्त  सर्वेक्षण  से  तोसरे  fara  के  देशों  तथा  जापान  में  सक्ष्म  मण्डियों  का  पता

 चला है  ;  और

 यदि  at,  तो  इन  मण्डियों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाएगे  ?

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रारिफ  :

 नहीं  ।  तथापि  सरकार  पटसन  से  बने  माल  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विपणन  में  उपज-कर्ताश्रों

 के  सहयोग  की  झ्रावश्यकता  पर  बल  दे  रही  है

 तथा  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  ने  एशिया  तथा  अफ्रीका  के  चुने  हुए

 देशों  में  व्यापफ  विपणन  सर्वेक्षण  किया  है  ।  सर्वेक्षण  में  इन  क्षेत्रों  में  हमारे  निर्यात  बढ़ने  की

 सम्भाव्यता  के  बारे  में  बताया  गया  है  तथा  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  द्वारा  दौरा  विशेष

 बाजार  qaqa  उपाय  श्रौद्योगिक  उत्पादन  के  श्रनुकूलन  आदि  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 उचित  भ्रनुवर्ती  उपाय  श्रारम्भ  कर  दिए  गए  इनमें  ये  शामिल  हैं

 बाजार  संवर्धन  तथा  पटसन  से  बने  माल  के  नए  उपयोग  के  लिए  गवेषणा  श्रादि
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 WIAHT  की  तेजी  से  वसुली  के  लिए  malate  प्राधिकरणों  के  स्तरों  at  संध्या  में  कमी

 9743.  श्री  बालासाहिब  faa  पाटिल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  श्रायकर  शी  तेजी  से  वसूली  के  लिए  श्रपीलीय  प्राधिकरणों  के  स्तरों

 में  कमी  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ;  ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ate  प्रत्यक्ष-कर faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुत्किकार  :

 कानून  समिति  मुकदमेबाजी  से  मुकदमेवज़ी  को  काम  करने  ;  वर्तमान

 उपबन्धों  को  सरल  युक्तिसंगत  बनाने  तथा  संदर्भों  और  श्रम्बन्धित  मामलों  को

 तेजी  से  निपटाने  के  लिए  अनेक  सिफारिशें  की  हैं  ।  उनमें  से  एक  सिफारिश  यह  है  कि  श्रायकर

 अधिनियम  श्र  aa  कानूनों  में  एक  विदधिष्ट  उपबन्ध  किया  जिससे  केन्द्रीय

 प्रत्यक्ष-कर  उन  विदिप्ट  मामलों  जो  मात्र  तथूय  के  मामले  न  कर-दाता  के  श्रनुरोध

 पर  तथा  निर्धारित  शुल्क  श्रदा  किए  जाने  पर  श्रग्रिम  निर्णय  दे  सके  ।  यदि

 ग्रायकर  अधिकारी  श्रथवा  किसी  श्रपीली य  के  समक्ष  श्रनिर्णीत  पड़े  कानून  सम्बन्धी  किसी

 भी  प्रदन  पर  बोड  द्वारा  दिए  गए  निरांय  से  सन्तुष्ट  नहीं  हो  तो  वह  मामले  के  बारे  में  सीधे  ही

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  श्रपील  दायर  कर  सकता  तौर  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  पक्षों  में  से

 किसी  भी  पक्ष  को  ant  उच्चतम  न्यायालय  में  atta  दायर  करने  का  भ्रधिकार  है

 Ho  137)  ।  चौकसी  समि  त  द्वारा  की  गई  सिफारिगों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 यह  प्रवन  नहीं  उठता  ।

 श्रायकर  की  बकाया  राशि  को  वसुल  करने  के  लिए  कम्पनियों  को  नियंत्रण  में  लेना

 9744.  श्री  बालासाहिब  faa  पाटिल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  झ्रायकर  तथा  ग्न्य  केन्द्रीय  करों  की  बकाया  राशि  वसुल  करने  के  लिए

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  प्राइवेट  कम्पनियों  को  नियंत्रण  में  लिया  है
 ;

 करों  की  कुल  बकाया  राशि  कितनी  है  ate  ऐसी  कम्पनियों  से  कितनी  राशि  वसुल

 को  गई  है  ;

 करों  की  पूरी  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  बाद  कितनी  कम्पनियों  को  उनके  पहले

 मालिकों  को  वापस  कर  दिया  गया  है  ;  श्रौर

 करों  की  बकाया  राशि  aga  करने  हेतु  श्रभी  भी  कितने  एककों  को  सरकार  चला

 रही  है  ्रौर  31  माचं  1979  को  बकाया  राशि  कितनी  थी  ?

 वित  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  सतीश  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 लागू  किये  जाने  art  किसी  भी  वित्तीय  कानून  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिसके  श्रन्तर्गत

 कर  की  बकाया  रकमों  की  वसुली  के  लिए  सरकार  द्वारा  किसी  गैर-सरकारी  कम्पनी  को  श्रपने

 नियंत्रण  में  लिया  जा  सके  ।

 ग्र  ये  प्रदन  नहीं  उठते  । ह
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 विभा  atic  ए०  ato  के  पद  बनाना

 9745.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उप  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 ध
 क्या  यह  सच  है  कि  आयकर  विभाग  में  हाल  ही  में  निर्धारण  कार्य के  लिए  argo

 ए०  सी०  के  100 पद  बनाये  गये  हैं  ;

 क्या  श्रायकर  विभाग  में  निर्धारण  कार्य  के  लिए  argo  ए०  alo  अतिरिक्त  पदों

 जुरी  देते  का  कोई  aaa  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 निर्धारण  कार्य  के  लिए  श्राई०  ए०  सी ०  के  पद  बनाने  का  क्या  त्य  हैं  जबकि

 यहं  कार्य  श्रायकर  भ्रधिकारियों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  निर्धारण  कायें  के  लिए  [Q9  ए०  सी०  के  पद  बनाने

 से  झा  अधिकारियों  में  भारी  भ्रसंतोष  और  निराशा  उत्पन्न  हो  गई  है  ;

 ल्  गलत
 क्या  उपरोक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  यथास्थिति

 गा  यदि  तो  कब  से  ;  ् ८.2 ह गर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ्

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुह्फिकार  :  से  (a \ }  झ्राय-कर
 धकारी  1973 of  (ao  के  87  पदों  का  दर्जा  कर-निर्धारण  कार्य  के  लिए  अक्तूबर

 निरीक्षी  सहायक  श्रायुक्त  के  87  पद  बनाये  गये  ।  महत्वपूर्ण  कर-निर्धारण  कायें  ायक

 ः  को  सौंपने  की  श्रावश्यकता  पर  लोक  लेखा  समिति  तथा  वांचू  समिति  द्वारा  ज़ोर  दिया

 या  था  ।  उस  समय  यह  निर्णय  किया  गया  कि  5  लाख  रु०  तथा  इससे  ऊपर  की  राय  के

 निर्धारण  के  सभी  मामलों  को  कर-निर्धारण  के  लिए  निरीक्षी  सहायक  ATAaaT  को  सौंप  दिया  जाना

 चाहिए  ।  भविष्य  में  पदों  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  निरीक्षी  सहायक  आयुक्त

 द्वारा  निपटाये  जाने  वाले  कार्य-भार  पर  श्राधारित  DlaqsTHaT  पर  निर्भर  करेगा  |
 ह

 कुल  नीति  के  मामले  के  तौर  पदोन्नत  fea  गये  केवल  नये  सहाय
 ः

 श्रायुक्तों  को  ही  कर-निर्धारण  सम्बन्धी  कार्य  दिया  जाता  है  ।  यदि  इस  तरह  की  पदोन्नतिय

 नहीं  दी  गई  होतीं  तो  ये  ही  अआ्य-कर  भ्रधिकारियों  की  हैसियत  से  कर-निर्धारण

 ते  रहे  होते  ।  इस  श्राय-कर  श्रधिकारियों  के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर  सहायक  युक्‍तों

 क ेप  दों  में  परिवतित  करने  के  खिलाफ  शिकायत  करने  का  कोई  श्राघार  नहीं  दिखाई  देता  ।

 किस  भी  मामले  इन  पदों  के  सुजन  के  खिलाफ  किसी  प्रकार  का  श्रसन्तोष  होने  की
 कोई

 बात

 के  ध्यान  में  नहीं  श्राई है  ।

 स् रकार  UWAZATA  का  पथटन  are  के  रूप  में  विकास  7

 746.  श्री  पी०  त्यागराजन :  क्या  qiza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 रामेश्वरम  को  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 qaqa  AIT  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम
 :  ग्रौर  केन्द्रीय

 a
 पयंटन  विभाग  ने  पहले  ही  रामेव्वरम  में  8,16,650/-  रुपए  की  लागत  पर  एक  64  बेड  वाले

 पर्यटक  बंगले  का  निर्माण  किया  है  ।  पयंटक  बंगला  1975  में  चालू  हुमा  था  नश ग्र र  इसका  प्रबन्ध

 तमिलनाडु  पयटन  विकास  निगम  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  ।  पूर्ववर्ती  योजनाग्रों  रामेदवरम  में

 निम्न  ara  at  के  लिए  एक  विश्वाम  ग्रह  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  राज्य

 सरकार  के  साथ  लागत  का  50%,  वहन  किया  ।  रामश्वरम  में  पहले  से  ही  प्रदत्त  सुविधाओं  को

 देखते  केन्द्रीय  सैक्टर  के  ग्रन्तगंत  इस  केन्द्र  पर  श्रतिरिक्त  पर्यटक  सुत्रिधाएं  विकसित  करने

 का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  र!ज्य  सरकार  ने  भी  केन्द्र, य  सैक्टर  के  श्रन्तर्गत  रामेदवरम

 में  कोई  स्कीम  प्रारम्भ  करने  हेतु  प्रस्ताव  नहीं  किया  है

 कृषि  पर  miaiicta  सहकारी  एकक

 9747.  श्री  गद्दाधर  साहा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछड़े  राज्यों  में  अरब  तक  सहकारी  तेल  faa,  चावल  faa,  पटसन  की

 गांठें  तैयार  करने  वाले  कताई  कागज  डेरी  प्रशीतगार  श्रादि  जेसे

 कृषि-झ्राधारित  सहकारी  एकक  कित ने  तथा  कहां-कहां  स्थापित  किये  गये  हैं  ?

 नागरिक  पति ्  शौर  सहकारिता  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :  सहकारिता  की  दृष्टि  से  श्रल्पविकसित  श्रेणी  में  आने  वाले  राज्य  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेश

 ये  हैं  :-  हिमाचल  जम्मू  तथा

 पश्चिम  सिक्किम  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेश  ग्रंडमान  एवं

 झरुणाचल  लक्षद्वीप  त्रौर  मिजोराम  ।  जहां  तक  अन्य  राज्यों  केन्द्र  बासित  प्रदेशों  के

 सहकारिता  की  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  सम्बन्ध  इनका  न  तो  पता  लगाया  गया  है  तौर  न

 ही  उनके  लिये  सहायता  की  कोई  विशेष  योजना  ही  बनाई  गई  है  ।  wa  तक  सहकारिता  को  दृष्टि

 से  भ्रल्पविकसित  राज्यों  तथा  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  392  कृषि  श्राघारित  एककों  की  स्थापना  की

 गई  है  ।  एक  राज्यवार  विवरण  विवरण-प  में  दिया  गया  है  ।  इनमें  से  जिन  334  एककों  के  नाम

 तथा  स्थान  तुरन्त  उपलब्ध  में  दिये  गये  हैं  ।

 [ WeaTAT  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  4417/79]

 कलकत्ता  में  चाँदी  शोघधनडाला

 9748.  थी  ज्योतिमंत्र  बसु  :  कया  उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्यो  यह  सच
 है

 कि  47,  स्ट्रान्ड  कलकत्ता  स्थित  भारत  सरकार  की  चांदी

 दोधनशाला  को  और  कदाचार  के  कारण  गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़

 रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  समय  निर्मित  क्षमता  की  उसमें  कितनी  दर  से  उपयोग  होता  है  ;

 > क्या
 हिन्दुस्तान  कोपर  लिमिटेड  के  प्रतिनिधिमण्डल  q  संयंत्र  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  तिकले  ;  और

 (=)  तत्सम्बन्धी  ara  बातें  क्या
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रौर  कदाचार  से

 पैदा  होने  वाले  किसी  भी  राम्भीर  संकटਂ  के  संबंध  में  सरकार  को  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 चांदी  गोधनशाला  साफ  करने  वाले  की  स्थापित  क्षमता  के  उपयोग

 की  मौजूदा  दर  के  सम्बन्ध  में  सुचना  देना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इस  कारखाने  का  उपयोग  उस

 प्रयोजन  से  भिन्न  प्रयोजन  के  लिए  किया  जिसके  लिए  मूलतः  इसकी  स्थापना  की

 गई  थी  ।

 नही ं।

 और  (=)  चांदी  शोधनयाला  साफ  करने  वाले  को  तांबा  साफ

 करने  वाले  कारखाने  में  बदलने  के  लिए  श्रतेक  परिवंतन  करने  पड़ेंगे  जिस  पर  काफी  रकम  खर्चें  होगी  |

 इस  afeaaa  के  सिलसिले  में  तकनीकी  संभाव्यता  तथ्रा  आधिक  परिणामों  का  गहराई  से  अध्ययन
 न

 करने  की  त्रावश्य कर्ता  है  ।  इस  बारे  में  सम्बन्धित  ग्रघिकारी  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 दिल्‍ली  से  हैदराबाद  तक  की  Tawra  विमान  सेवा

 9749.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  ° yey  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  से  हैदराबाद  तक  प्रात:कान  एक  विमान  चलायेगी  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ale  15

 1979  से  इंडियन  एयरलाइंस  ने  प्रातःकाल  (1000  हैदराबाद  के  मागं  से  दिल्‍ली  से  बंगलौर

 तथा  सांयकाल  हैंदराबाद  के  माग  से  रवानगी  1625  बंगलौर  से  दिल्‍ली  की  एक

 देनिक  एयरबस  सेवा  चालु  की  है  ।  मुख्य  मांग  हैदराबाद  से  दिल्‍ली  के  लिए  काफी  सुबह  रवाना

 होने  वाली  एक  ate  सेवा  की  भी  है  ।  कारपोरेशन  इस  मांग  के  प्रति  जागरूक  है  श्रौर  वह  इस  पर

 उस  समय  विचार  करेगी  जब  इसके  विमान-वेड़े  में  वृद्धि  हो  जायेगी  तथा  इस  सैक्टर  पर  कुल

 यातायात  की  मांग  से  भी  इसका  शभ्रौचित्य  सिद्ध  हो  जाएगा  |

 बकों  के  लिये  किराये  पर  लिये  गये  भवनों  को  बकों  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 9750.  डा०  रामजी  fag:  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  बेक  उन  गर-सरकारी  भवन-मालिकों  को  ऋण  देते
 हैं  जिनके  भवन  उन्होंने

 किराये  पर  ले  रखे  हैं  तथा  उन  मकानों  पर  किराये  की  ऊंची  दरें  दे  रहे  हैं  ;

 सारे  देश  में  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  किराये  के  रूप  में
 कुल  कितनी  राशि  श्रदा

 की  जाती

 कितने  प्रतिदात  कमेंचारियों  के  लि  q  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ;  झ्रौर

 कया  बैंक  उस  राथि  का  उपयोग  अपने  मकान  बनाने  के  लिये  नहीं  कर  सकते  जो  वे

 उन  भवन  मालिकों  को  ऋण के  रूप  में  देते  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  बेंकों  द्वारा  किराये  कर

 लिये  जाने  वाले  भवनों  का  भवनों  की  उनकी  विकल्पों  की

 उपलब्धता  तथा  उस  क्षेत्र  में  प्रचलित  आम  किराये  जसी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित

 किया  जाता  है  ।  हालांकि  किराये  की  राशि  की  मात्रा  हर  मामले  में  श्रलग-प्रलग  होती  है  फिर  भी

 frag  बेक  ने  वाणिज्यिक  बकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कहा  हैं  कि  परिसर  के  किराये

 प्रचलित  दरों  से  ऊंचे  स्तर  पर  निर्धारित  तो  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  बक  यदि  होती  है  तो

 किराये  पर  लिये  गये  परिसरों  के  मालिकों  को  स्थानीय  कानून  अथवा  amatd  द्वारा  किये  गये

 करारों  के  श्रग्िम  घन  भी  प्रदान  करते  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  22  बकों  से  प्राप्त  सुचना  के  लगभग  हर  ay  36  करोड़

 रुपये  की  कुल  राशि  किराये  के  रूप  में  भ्रदा  की  जाती  है  जो  जमा  राशियों  ate  लिये  गये  ऋण

 पर  तदा  किये  जाने  वाले  ब्याज  को  छोड़कर  त्र्न्य  सभी  मदों  पर  होने  वाले  उनके  व्यय  का  लगभग

 5  प्रतिदयत  बठता  है  |

 att  wae  सम्पत्ति  में  किसी  बैंक  के  समग्र  निवेश  भर  उसके  ata  कोषों  में

 एक  समुचित  श्रनुपात  होना  श्रावश्यक  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  खोली  जाने  वाली  दाखादों

 की  भारी  संख्या  तथा  उसके  कमंचारियों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  बेंक  इसे  ठीक  नहीं

 समभते  कि  अपने  भवनों  के  मंहगे  निर्माण  कार्यक्रमों  पर  जोर  इसके  बजाए  वे  उचित  किरायों

 पर  उपलब्ध  उपयुक्त  भवन  किराये  पर  लेना  अधिक  प्रसन्द  करते  हैं  ।  झधिकांद  ह. बेंकों  ने  सुचित्

 किया  है  कि  अपने  कमंचारियों  के  लिये  मकानों  के  निर्माण  का  उनका  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतीय  festa  बक  के  द्वारा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  बठक  सं

 भाग  लिया  जाना

 9751.  श्री  धर्मवीर  बदिष्ठ  :  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  face  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  रिजंव  बैंक  के  गवर्नर  ने  हाल  ही
 में  वाशिगटन  में  हुई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  की  दो  दिवसीय  बैठक  में  भाग  लिया  था  ;

 भारतीय  शिष्ट  मण्डल  ने  किस  प्रकार  के  सुक्ताव  दिए ;  श्रौर

 बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 ~
 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  aati  हां  ।  भारतीय  feta

 बंक  के  गवर्नर  ने  7  1979  को  हुई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  गवर्नरों  के  बोर्डे  की  श्रंतरिम

 समिति  की  बठक  में  भाग  लिया  था  ।

 श्रंतरिम  समिति  at  बठक  में  बोलते  हुए  भारतीय  रिजंव  बेक  के  गवर्नर  ने  इस  बात

 पर  जोर  दिया  कि  श्रंतरिम  समिति  को  चाहिए  कि  वह  संरक्षणवाद  की  प्रवृत्ति  के  रुख  को  मोड़ने  की

 सिफारिश  करे  ।  उन्होंने  श्राग्रह  किया  कि  हाल  में  तेल  को  सप्लाई  श्रौर  उसके  मुल्यों  संबंधी

 तताओओं  के  श्रत्यघिक  प्रतिकूल  प्रभाव  के  बारे  में  श्रंतरिम  समिति  ने  जो  चिन्ता  व्यक्त  की  है  वह

 केवल  बड़े  झौद्योगिक  देशो ंके  बारे में  ही  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  बहुत  से  देश  भी  इससे  प्रभावित

 हैं  ।  उन्होंने  पूरक  वित्तपोषण  सुविधा  के  लिए  एक  सहायता  खाताਂ  खोलने  की  बात  पर
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 विचार  करने  के  कहा  ताकि  इस  सुविधा  से  लाभात्वित  होने  वाले  गरीब  देशों  पर  ब्याज  के

 are  को  कुछ  कम  किया  जा  सके  ।  उन्होंने  इस  बात  पर  भी  जोर  दिया  कि  कोष  को  एक  व्यापक

 जांच  के  arse  पर  एक  प्रतिस्थापन  खाता  खोलने  की  विस्तृत  योजना  तैयार  करनी  चाहिए  जिस

 पर  सदस्य  देश  कोष  के  श्रंतगंत  करेंसियों  की  प्रारक्षिक  राशियों  के  एक  भाग  को  एस०डी०आर०  में

 वर्णित  परिसम्पत्तियों  में  बदलने  के  लिए  एक  प्रतिस्थापन  खाता  खोलने  की  वांछनीयता  पर  घिचार

 कर  सके ं।

 समिति  ने  पुरक  वित्तपोषण  सुविघा  के  लागू  कर  दिए  जाने  का  श्रौर  ऋणा

 देनदारियों  का  निपटारा  करने  श्रौर  अन्तरण  को  शर्त  के  ae  वचनों  तथा  श्रन्तरणों  की

 प्रतिभुति  के  रूप  में  एस०डी०श्रार०  का  उपयोग  किए  जाने  के  फंसले  का  स्वागत  किया  श्रौर

 कार्यकारी  ate  द्वारा  खाताਂ  पर  सक्रिय  faarz-fara  किए  जाने  का  समर्थन  किया  ।

 समिति  ने  निम्नलिखित  टिप्पणियां  कीं

 (i)  समिति-ने  यह  देखा  कि  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  में  श्रंतर्राष्ट्रीय  श्रर्थव्यवस्था  की  स्थिति
 ~

 बराबर  श्रसंतोषजनक  बनी
 हुई  है  किन्तु  उसने  श्राशा  व्यक्त  की  कि  1979  में

 औद्योगिक  देवों  के  बीच  भुगतान  शेष  संबंधी  स्थिति  सुधर  जाएगी  |

 (ii)  समिति  ने  इस  बात  को  नोट  किया  कि  जहां  कुछ  श्रौद्योगिक  देशों  में  श्रौद्योगिक

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  वहां  बाकी  श्रन्य  देशों  में  उत्पादन  में  वुद्धि  भ्रपर्याप्त  रही  है

 शर  परिणामस्वरूप  समिति  बेरोजगारी  कम  करने  तथा  निवेश  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  प्रेरित  करने  में  श्रसमर्थ  रही  है  ।  इसके  श्रलावा  विकास  की  धीमी  गति  श्रौर

 विकसित  देशों  द्वारा  संरक्षणवादी  व्यापार  के  उपायों  के  बढ़ाए  जाने  के

 स्वरूप  व्यापार  के  परिणाम  में  वृद्धि  की  रफ्तार  धीमी  रही  ।  समिति  शभ्राष्या  करती

 है  कि  जेनेवा  में  होने  वाली  व्यापार  संबंधी  बहुपक्षीय  बातचीत  से  संरक्षणवाद  को

 प्रवृत्ति  के  रुख  को  मोड़ने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 (iii)  समिति  ने  खासतौर  से  युरोप  में  मुद्रास्फीति  की  ऊ  ची  प्रवृत्ति  को  नोट  किया  श्रौर

 इस  प्रवृत्ति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  संबंघित  देशों  द्वारा  कड़े  प्रयत्न  किए  जाने

 का  सुभाव  दिया  ।

 (iv)  समिति  a  विशेष  चिन्ता  के  साथ  ag  भी  नोट  किया  कि  aga  से  गर-प्रौद्योगिक

 अथवा  प्राथमिक  उत्पादक  देव  विकास  की  सामान्य  से  कम  दरों  श्र  मुद्रास्फीति  की

 उच्च  दरों  से  त्रस्त हैं  ।

 (v)  इसने  श्रधिकांदा  विकासशील  देवों  के  संबंध  में  चालू  खाते  के  भुगतान  शेष  के  घाटे

 की  वृद्धि  at  बड़े  शरौद्योगिक  देशों  के  चालू  खाते  की  शेष  राशियों  के  पहले  से

 बेहतर  वितरण  की  संभावनाओं  को  भी  नोट  किया  ।

 (vi)  समिति  ने  श्राथिक  मुद्रास्फीति  श्रौर  भुगतान  शेष  की  समस्याश्रों  को  हल

 करने  के  उपयुक्त  नीति  श्रपनाए  जाने  के  वास्ते  सदस्य  देशों  से  समन्वित

 प्रयत्न  करने  की  मांग  की  ।  उसने  श्रौद्योगिक  देशों  से  विकासशील  देशों  की  श्राथिक

 झावदयकताश्रों  का  भी  ध्यान  रखने  के  लिए  कहा  are  श्रौव्योगिक  देशों  से

 शील  देशों  द्वारा  निर्यात  किए  जाने  वाले  माल  को  उनके  बाजार  तक
 पहुंचने

 में
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 सहायता  प्रदान  करने  श्रौर  प्रधिक  सरकारी  fasta  सहायता  देने  का  आग्रह  किया
 ।

 ।

 इस  ह. सदभ  में  समिति ने  उच्च  स्तर  पर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  प्राधिक  सहयोग  के  महत्व  पर

 जोर  दिया  we  कोष  पर  विनिमय  दर  ate  समायोजन  प्रक्रिया  को  सुदृढ़  बनाने  के

 साधन  के  रूप  में  सभी  सदस्यों  की  संबंधित  नीतियों  पर  कडी  निगरानी  रखने  पर

 जोर  दिया  ॥

 समिति  ने  पुरक  वित्तपोषण  सुविधा  को  कार्यरूप  दिए  जाने  का  स्वागत  किया  जिससे

 भुगतान  दोष  संबंधी  गंभीर  श्रसंतुलनों  जो  उनके  कोटे  से  कहीं  alow  सामना  करने  वाले

 सदस्यों  की  सहायता  करने  की  कोष  की  क्षमता  बढ़  जाएगी  ।  समिति  ने  ara  इस  विचार  को
 ~

 दोहराया  कि  कार्यकारी  बोड  को  एक  श्राथिक  सहायता  सुविधा  की  स्थापना  .  करने  के  प्रश्न  पर

 विचार  करना  चाहिए  ताकि  इस  सुविधा  का  उपयोग  करने  वाले  कोष  के  कम  श्रामदनी  वाले

 सदस्यों  पर  ब्याज  के  बोभ  को  कम  करने  में  सहायता  प्रदान  की  जा  सके

 समिति  ने  विशेष  श्राहरण  अधिकारों  डी  oB1Xo )  की  समस्याश्रों  पर  कार्यकारी  बोर्ड

 के  निरणय  का  स्वागत  किया  जिसके  ग्रन्तगंत  ऋणा  देनदारियों  का  सीधे  निपटारा  करने  श्र

 श्रन्तरण  की  शर्तों  के  भ्रधीन  वचनों  ate  अ्रन्तरणों  की  प्रतिभुति  के  रूप  में  एस  ०ढी  ०श्रार०  का

 इस्तेमाल  जा  सके  तथा  कार्यकारी  बोर्डे  से  का  अन्य  कार्यों  के  लिये  भी

 उपयोगों  की  रूपरेखा  तयार  करने  का  अनुरोध  किया  |

 समिति  ने  एक  खाते  के  संबंध  में  कार्यकारी  बोर्ड  की  रिपोट  पर  विचार  किया  जिसका

 प्रबंध  कोष  द्वारा  किया  जाएगा  ।  इस  खाते  में  कोष  के  सदस्यों  से  स्वेच्छिक  अधार  पर  ०

 अर ०  में  वर्णित  दावों  के  बराबर  राशि  के  जमा  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  स्वीकार  की  जाएगी

 जिंससे  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  में  एस०डी०आर०  को  मुख्य  प्रारक्षित  परिसम्पत्ति  बनाने  में

 सहायता  मिलेगी  ।

 डालर  श्रौर  पौंड  cela  के  संबंध  में  रुपए  का  मूल्य

 9752.  श्री  arate  वदिष्ठ  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ar  1979  में  डालर  ale  पौंड  celery  की  तुलना  में  रुपए  के  मुल्य  में  ह्लस  gar

 यदि  तो  कितना  att  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  adler  पौंड  स्टलिंग  की  तुलना  में

 रुपए  के  मुल्य  में  1979  में  ह्लास  हुमा  है  ।  लेकिन  अ्रमेरिकी  डालर  की  तुलना  में  इस  महीने

 मे  रुपए  का  मूल्य  थोड़ा-सा  बढ़ा  है  ।

 25  1975  से  रुपए  की  विनिमय  दर  उन  देशों  की  चुनी  हुई  करेंसियों

 की  विनिमय  दरों  में  प्रतिदिन  होने  वाली  घटबढ़  के  संदर्भ  में  तय  की  जाती  जिनके  साथ  area

 का  श्रधिकतर  व्यापार  होता  है  |  इस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  पौंड  की  तुलना  में  रुपए  का
 मुल्य

 13

 1979  को  16.50  रुपए  प्रति  पौंड  से  बदल  कर  16.80  रुपए  प्रति  पौंड  कर  दी  गई  जो

 1979  में  पौंड  की  तुलना  में  रुपए  के  मुल्य  में  1.79  प्रतिशत  के  ह्लस  की  सूचक है
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 श्रमेरिकी  डालर  के  मामले  विनिमय  दर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  पौंड  telam-aat  रिकी

 डालर  की  दर  में  ate  भारतीय  रिज  बक  द्वारा  घोषित  रुपया-पौंड  स्टलिंग  दर  में  घटबढ़  के

 झाधार  पर  प्रतिदिन  बदलती  रहती  हैं  ।  माचं  1979  के  महीने  में  इस  घटबढ़  का  परिणाम  यह

 gar  कि  डालर  की  तुलना  में  रुपये  के  मूल्य  में  थोड़ी  सी  अर्थात  0.27  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  गई  ।

 गांव  श्रपनाश्रों  योजना  के  श्रत्तगंत  वाणिज्यिक  dat  द्वारा  श्रपनाये  गये  गांव

 9753.  श्री  धमंबीर  वदिष्ठ  :  कया  उप  प्रधान  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa  :

 प्रत्येक  राज्य  में  31  1978  तक  गांव  श्रपनाश्रो  योजना  के
 श्र  तगंत

 समेकित  विकास  में  तेजी  लाने  के  लिये  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  कितने-कितने  गांव  अपनाये  गये  ।

 इसी  प्रकार  उद्योगपत्तियों  ने  प्रत्येक  राज्य  में  कितने-कितने  गांव  श्रपनाये  ;  शौर

 सम्बन्धित  गांवों  को  नेंकों  द्वारा  किस  प्रकार  की  मदद  या  सहायता  दी

 गई  तथा  ऐसे  पहले  दस  गावों  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  ढंग  से  विकास  किया  गया  है  तथा

 वहां  क्या-क्या  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा

 अंगीकृत  गांवों  की  प्रत्यक्ष  कृषि  के  लिए  दिये  गये  ऋण  खातों  की  संख्या  तथा  1978

 (afaa  सुचना  मिलने  के  भ्र  तिम  शुक्रवार  तक  प्रत्येक  राज्यों  में  बकाया  राशियों  से  संबंधित

 राज्यावर  श्रांकड़े  विवरण--एक  में  दिये  गये  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  कम्पनियों/सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाये  गये  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  जिसके  लिये  आयकर  1961  की  घारा  35  ग-ग

 के  ह. अझन्तगत  उनके  श्रायकर  का  निर्धारण  करते  समय  कटौती  की  छूट  दी  जाती  है  ।  श्रायकर

 1961  की  धारा  35  ग-ग  के  श्रंतगंत  निर्घारित  प्राधिकारी  द्वारा  श्रनुमोदित  विभिनन

 राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  ताजा  उपलब्ध  विवरण  विवरण--दो  में  दिये  गये  हैं  ।

 सवत्तिम  विकसित  ग्रामों  के  नामों  को  तय  करने  के  बारे  में  कोई  विवरण  एकत्र  नहीं

 किये  जाते  ।  बैंकों  द्वारा  चलाई  जा  रही  ग्रामीण  भ्रंगीकरण  योजना  का  उद्देस्य  ग्रामों  के  समग्र

 विकास  के  चरणबद्ध  रूप  में  गावों  की  समग्र  ऋण  श्रावश्यकताओं  को  पुरा  करना  हैं  ।

 विवरण-एक

 78  की  स्थिति  के  श्रनुसार  वाणिज्यिक  बेंकों  हारा  चलाई  गई  ग्राम  अगोकरण  योजना  के

 परिचालन  परिणाम  दददानि  वाला  विवरण

 राज्य  का  नाम  गांवों  की  खातों  की  बकाया  राशि

 संख्या  संख्या  रुपयों

 3  4
 we

 य्रांघ्र  प्रदेश  5669  429452  10495.90

 असम  1508  13610  129.89
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 को

 बिहार  3101  60664  859.33

 गुजरात  2020  27930  1205.78

 हरियाणा  1419  24030  896.72

 हिमाचल  प्रदेदा  939  10915  132.86

 जम्मु  श्रौर  कश्मीर  160  3957  36.35

 कर्नाटक  3135  86516  2315.09

 केरल  807  1  10900  965.52

 महाराष्ट्र  2931  82347  3047-37

 मणिपुर  150  2489  45.88

 मध्य  प्रदेश  5737  36325  1042.17

 मेघालय  71  3907  45.82

 नागालैंड  16  219  3.32

 उड़ीसा  2029  85872  984.25

 पंजाब  2428  48490  2129.86

 राजस्थान  5242  44155  1648.47

 तमिलनाडु  2425  141213  2123.78

 त्रिपुरा  1091  17557  112.00

 उत्तर  प्रदेश  10486  202714  2824.78

 पश्चिम  बंगाल  10339  222622  3135.79

 श्ररूणाचल  प्रदेश  16  94  0.66

 चंडीगढ़  17  10  0.11

 दिल्ली  126  2308  59.85

 दमन  श्रौर  दिवयु  95  2150  28.24

 मिजोरम  2  30  0.23

 66 पांडिचेरी  4547  88.99

 62025  1665023  34359.01

 काणा
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 ध्रायकर  श्रधिनियम  1961  की  घारा  35  ग-ग  के  meade  निर्धारित  प्राधिकारी  द्वारा

 ध्रचमोदित  ग्रामीण  विकास  कायक्रम  द्वारा  व्याप्त  राज्यों  के  ania

 क्षेत्रों  का  ब्योरा  देने  वाला  विवरण

 राज्य  वह  प्रामीण  क्षेत्र  जहां  यह  कार्यक्रम  चलाया  जाना  है

 2

 1.  प्राघ्र  ग्राम  श्रीकाकुलम  विश्व रबापट्रनम्‌  जिलों  के

 प्रदश  गुडा  गुज्जनगिवालसा  हैदराबाद  तथा  महबूबनगर  जिलों  के

 टी०  कोटापालम  के  तल्लागडा  देवी  तथा  नागाराम  तथा

 पोडावदाटा  सिरपुर  तालुका  तथा  श्रासिफाबाद  तालुका  के  रेपाले

 तथा  feay  तालुका  के  तटवर्तीय  श्रदेलाबाद  जिले  के  गांव  तथा  नदलापुर

 गांव  |

 2.  बिहार  गांव  नियाटोली  तथा  पलामू  तथा  रांची  जिलों  के  गांव  |

 3.  दस्क  रोई  तालुका  के  गांव  atHryre  तालुका  में  हरनेव

 पुरदी  तालुका  के  पाटन  तालुका  के  मांडवी  तथा  मुंद्रा  तालुका  के  गांव

 दौलतपुर  तथा  नखराणा  केन्द्रों  के  गांव  श्रबदासा  के

 धनौरा
 रामपुरा

 के  स्रगघ  तथा  गांव  गांव

 कारी  तथा  बांसडा  तालुका  के  गांव  जुज  तथा  चेराडवा  तथा  सारा

 केन्द्रों  के  डबादे  तालुका  के  मेहसाना  जिले  के  गांव

 aE  तालका  के  गांव  जामनगर  तथा  खेडा  जिलों

 के  गांव

 हरियाणा  गांव  बल्लभगढ़  तथा  रेवाड़ी  तहसीलों  गाव  तथा  नलवा  गाव  |

 नाटक  गांव  हीराबलली  तथा  गुलबर्गा  जिले  के  गांव  ।

 केरल  पट्टीरुत्तम  तथा  परापेडिका  के  गांव  |

 मध्य  प्रदेदा  गांव  श्रानन्दपुर  के  चित्रकोट केन्द्र के के  तहसील

 सोहागपुर  के  श्रमरकन्टोक  दुर्ग  तथा  जबलपुर  जिलों  के  गांव  |

 महा  राष्ट्  गांव  गांव  गांव  गांव  कड़र  गांव  गलसन्ड

 अ्रौंधा  नागनाथ  के  महागांव  के  गांव

 ग्रडगांव  तथा  पुसाद  लाडीवाली  तथा  gare

 कलामतूरी  के  हदगांव  तथा  हिमायत  नगर  चन्द्रपुर

 तथा  यवतमाल  जिलों  के  गांव  तथा  गांव  संवां  |

 उडीसा  गांव  सम्बलपुर  जिले  के  गांव  तथा  भारबेडा  गांव  ।

 10  राजस्थान  तहसील  डीडगन  तहसील  के  नन्दबेल  तथा  नेहर  मागरा

 जिले  के  गांव  तथा  मौलापुर  |

 11  तमिलनाडु  गांव  वंदीयुर  गांव  पाडुर  सोमासुन्दरम  हरिजन  गांव  श्रन्घातुर

 गांव  कल्लाकुडी  तथा  पुल्लियमपट्टी
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 12.  उत्तर  गांव  विजयापुर  एटा  जिने  के  मोहामदी  ब्लाक  के  गांव

 प्रदेश  चुडियाला  मुरादनगर  ब्लाक  का  गांव

 पूठरी  तथा  भोजपुर  ब्लाक  के  गांव  कठगरे  हरचंदपुर  तथा  serdar

 ब्लाक  के  मेनकपुर  तथा  पाठाखेता  ब्लाकों  के  गांव  तथा  तहसील  सरधना

 के  गांव ।

 13.  पश्चिम  बिइनुपुर  तथा  गौरंगपुर  के  भगतपुर  तथा  ग्रासमोर  पोस्ट  नागरहाटा  के

 बंगाल  दार्जिलिंग  की  ब्लूमफील्ड  इस्टेट  के  जिला  24  परगना  में  पुरन्दपुर

 मठ  के  गांव  गांव  मोयना  पालघाट  तथा  24  परगना  के

 ————  ब्लाक  बरसात-1 सनम
 के  गांव  ।

 श्रहमदाबाद  में  aa fan  हवाई  wes  का  दर्जा  बढ़ाना

 9754.  प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अहमदाबाद  में  ग्रसैनिक  हवाई  ड  x  दर्जा  बढ़ा  कर  पूर्ण  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 हवाई  अड्डे  का  दर्जा  किया  जा  रहा
 है

 ;

 यदि  तो  कब  ak  श्र

 यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  :  mre

 झहमदाबाद  विमान  क्षेत्र  को  एक  ग्रस्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  में  परिवर्तित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  हैं  अ्रहमदाबाद  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  ऐसी  विमान  qatar  द्वारा  बम्बई  ate  दिल्‍ली  से

 जुड़ा  gar  है  जिनसे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  को  श्राराम  से  संयोजी  उड़ानें  प्राप्त  हो  जाती  हैं

 बम्बई  के  कन्ट्रोल  टावर  के  कमंचारियों  द्वारा

 हड़ताल  की  ART

 9755.  Sto  पो०  जी०  मावलंकर :

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :

 कया  qaza  IT  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सांताक़ज  हवाई  बम्बई  में  कन्ट्रोल  टावर  में  क्मेंचा  रियों
 ने  हड़ताल  कर  दी  है  अथवा  ऐसा  करने  की  धमकी  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  श्रौर  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  ्रौर

 सरकार  कमंचारियों  की  समस्याओं  ate  मांगों  को  पारस्परिक  संतोषजनक  ढंग

 पर  शौर  स्थायी  श्राधार  पर  हल  करने  के  लिए  क्या  कर  रही  है  ?

 e qqer  ait  नागर  विसानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  :  ate  विमान

 यातायात  नियन्त्रक  faze  के  सदस्यों  ने  21-4-1979  से  सभी  विमानक्षेत्रों  पर

 कायें  करना  श्रारम्भ  कर  दिया है  ।
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 विमान  यातायात  नियन्त्रक  fice  ने  शुरू  में  8  मांगें  रखी  परन्तु  बाद  में  उन्होंने

 aT  इन  मांगों  में  से  निम्नलिखित  4  मांगों  की  पु्ति  कराने  के  टि  21-4-1979  से

 नुसार  करना  अरम्भ  कर  दिया  :  श्र्थात

 (i)  टाटा  समिति  की  fone  को  कार्यान्वित  करना ;

 (ii)  विमान  यातायात  नियन्त्रक  गिल्ड  को  एक  सेवा  संगठन  के

 रूप  में  मान्यता  प्रदान

 (iii)  रेडार  रेटिंग  भत्ता  ;  तथा

 (iv)  वर्दी  भत्ते  में  वुद्धि  करना  ।

 (1)  टाटा  समिति  की  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  एक  लगातार  चलने  वाली

 प्रक्रिया है  झ्ौर  यह  काय  क्रमिक  चरणों  में  किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  मान्यता  प्रदान  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 (3)  रेडार  रेटिंग  भत्ता  स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।.

 (4)  वर्दी  भत्ते  में  वृद्धि  करने  के  प्रदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मन्त्री  महोदय  द्वारा  जेनेवा  तथा  पेरिस  का  दौरा

 9756.  Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  हाल  में  जेनेवा  तथा  पेरिस  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  saa  दौरे  का  उद्देश्य  क्या  था  ;  और

 उक्त  दौरे  के  यदि  देश  के  लाभ  के  लिए  कुछ  ठोस  परिणाम  निकले  तो  वे  क्या  हैं  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रारिफ  :

 (#)

 तथा  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वाशिज्य  मंत्री  की  जेनेवा  यात्ना  को  उद्देश्य  लौह  श्रयरक  निर्यातक  देशों  की  ऐसोसियेशन

 की  कांफ़ंस  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  उसके  मंत्रिस्तरीय  कांफ़ेस  के  दूसरे

 अधिवेशन  का  5  1979  को  उद्घाटन  करना  था  |

 जेनेवा  जाते  समय  वारशिज्य  मन्त्री  ने  पेरिस  में  चार  घंटे  के  रुकने  के  समय  को  सम्मिलित

 व्यापार  कार्यालयों  का  निरीक्षण  करने  में  लगाया  जो  उनके  श्रनुरोध  पर  बेहतर

 समन्वय  श्रौर  faze  में  श्राघुनिक  भारत  की  प्रतिष्ठा  की  बेहतर  तस्वीर  प्रस्तुत  करने  के  हित

 में  एक  छत  के  नीचे  लाये  गए  हैं  ।

 भारत  में  1975  में  लौह  श्रयस्क  निर्यातक  देशों  की  ऐसोसियेशन  (wo

 की  स्थापना  करने  में  कुछ  लौह  श्रयरक  उत्पादक  तथा  निर्यातक  देशों  के  साथ  सीधे  पहल
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 निश्चित  करना  है  । की  थी  |  इस  batfewea  का  एक  उद्देश्य  लौह  wae  पर  लाभप्रद  प्राप्ति  सु

 यह  संगठन  भारत  के  सक्रिय  सहयोग  से  उपयु क्त  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  प्रयास  करता  रहा

 है  |

 ए०पी०ई०एफ०  की  स्थापना  करने  वाले  करार  के  श्रनुसार  वाणिज्य  मन्ती  ने  जो

 दूसरी  मन्त्रिस्तरीय  aim  बुलाई  थी  उसकी  उपलब्धियां  इस  प्रकार  रही  हैं

 (1)  ए०पी०ई०एफ०  ME  से  कहा  गया  कि  वह  श्रपनी  श्रलग  बैठक  में  WHS  में

 gfvadar  श्रौर  ए०पी०ई०एफ०  एवं  WHEE  के  सचिवालयों  द्वारा  किए  गए

 किन्हीं  लेखों  के  प्रकाश  में  लौह  झ्रयस्क  की  स्थिति  समीक्षा  करे  ।  इस  समीक्षा

 का  उद्देद्य  wees  की  श्रगली  प्रारम्भिक  बैठक  में  उत्पादकों/निर्यातकों  की

 सामान्य  स्थिति  बनाना  होगा  |  यह  व्यवस्था  की  गई  कि  लौह  श्रयस्क  सम्बन्घी

 TRS  की  प्रारम्भिक  बठक  में  उत्पादकों  का  कांक्लेव  किया  जाए  श्रौर

 सामान्य  स्थिति  के  लिये  सभी  का  समर्थन  प्राप्त  करने  को

 पूरी  की
 जाए

 ।

 (2)  लौह  अयस्क  के  बाजार  को  बेहतर  तरीके  से  सम भने  की  सुविधा  देने  के  लिए  ale

 एसोसिएशन  के  अनुच्छेदों  में  way  गए  रूप  में  ए०पी०ई० एफ  ०

 के  सदस्य  देशों  के  बीच  परामद्ं  को  रूप-रेखा  के  श्रन्तगंत्त  ए०पी०ई०एफ०

 बोड  से  कहा  गया  कि  वे  श्रपनी  कार्यसूची  में  carat  पद  के  रूप  में  ate

 श्रपस्क  के  बाजार  की  दिशाश्ों  पर  विचार  नामक  मद  सम्मिलित  करें  ।

 सदस्य  देशों  को  इस  बात  का  स्वविवेक  दिया  गया  कि  वे  इस  मद  के  अन्तगंत

 चर्चा  के  लिए  aga  मन्त्रिमण्डल  में  विशेषज्ञ  सम्मिलित  करें  |

 सामान  लिए  जाने  के  नियमों  में  ढील  देना

 9757.  प्रो०  पी०  जी०  सावलंकर  :

 थी  इपाम  सुन्दर  लाल  :

 श्री  विजय  कुमरा  एन०  पाटिल  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  हवाई  aes  अथवा  समुद्री  पत्तनों  पर  उत्तरने  वाले  भारतीय  श्रौर

 विदेशी  यात्रियों  के  सामान  ले  जाने  के  नियमों  में  ate  अधिक  ढील  दे  दी  है  TTAT  उन्हें  हाल  में

 कठोर  बना  दिया  गया है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  श्रौर  इसके  पीछे  क्या  प्रयोजन  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  ate  नही ं।

 फिलहाल  सामान  नियमों  में  पौर  भ्रागे  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं है  ।
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 राज्य  व्यापार  निगम  पर  प्रतिवेदन

 9758.  श्री  कुमरी  श्रनन्तन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ale  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  aim  मंनेजमैंट  जिसने  राज्य  व्यापार  निगम  के  कार्यकरण  की

 जांच  की  ने  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  में  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  हैं
 ;  a

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 तथा  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विचरण

 इण्डियन  इंस्टीट्युट  श्राफ  झहमदाबाद  के  अध्ययन  दल  ने  सिफारिदा  की
 ~

 है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  की  भुमिका  पहले  निष्पादित  की  गई  भूमिका  सं  अलग  होनी

 चाहिए  ।  राज्य  व्यापार  के  लिए  नई  भूमिका  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 (1)  श्रपने  खाते  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  वास्तविक  ब्यापार  करना  जिसमें

 भण्डारण  करना  श्रादि  यामिल  है  ।

 (2)  मार्गीकृत  करों  को  प्रबन्घ  करते  रहना  परन्तु  विगत  की  तुलना  में  श्रपेक्षाकृत  कम

 पैमाने  पर  |

 (3)  नए  उत्पादों  तथा  निर्वात  के  लिए  बाजारों  का  विकास  करना  तथा  सप्लाई

 आधार  एवं  झ्रवस्थापना  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  मजबूत  बनाने  तथा  उनका  विस्तार

 करने  में  मदद  देने  के  लिए  कार्यवाही  करना  |

 (4)  श्रपने  कार्यों  को  इस  प्रकार  संगठित  करना  कि  इनसे  रोजगार  में

 बिचौलियों  द्वारा  किए  जाने  वाले  शोषण  को  बन्द  करने  श्रादि  जसे

 उद्दृश्यों  को  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिले  ।

 (5)  सरकार  की  तरफ  से  श्रथंव्यवस्था  के  कुछ  क्षेत्रों  को  बाजार  में  अपने  क्षेत्र  झ्भिकरणों

 के  रूप  में  मानीटर  करने  के  लिए  अपने  श्राप  को  संगठित्त  करना  तथा  उचित

 उपचारात्मक  कार्यवाही  के  लिए  समय  पर  पुर्नानिवेशन  प्रदान  करना  |

 (6)  निष्पादन  के  श्राघार  पर  देश  में  व्यापारिक  समुदाय  के  भीतर  नेतृत्व  का  पद  तथा

 भ्रन्तर्राष्ट्री  य  बाजार  में  सुदृढ़ता  की  स्थिति  प्राप्त  करना

 इन  सिफारिशों  पर  मंत्रालय  में  विचार  किया  गया है  तथा  इन  पर  शीघ्र  ही

 निर्णाय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 भारत  के  हाथ  से  कार्पेट-ब्र  किंग  का  श्रमरीका  व्यापार

 का  निकल  जाना

 9759.  श्री  कुमरी  श्रनन्तन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  MIT  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कार्पेट-बेकिंग  के  मामले  में  भारत  अ्रमरीकी  व्यापार  खो  चुका

 है  ;  श्र

 162



 14  1901

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पोत ध्  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  बेग  )

 तथा  संदिलिष्ट  पदार्थों  से  प्रतियोगिता  के  कारण  श्रमरीकी  बाजार  में  पटसन  कालीन  अस्तर

 के  प्रयोग  में  कमी  अराई  कलकत्ता  पत्तन  पटसन  उद्योग  में  हुई  हाल  की  हड़तालों

 तथा  नाविकों  की  हड़तालों  के  पटसन  से  बने  माल  के  निर्यात  को  गम्भीर  रूप  से  धक्का

 पहुंचा  है  ये  हड़तालें  अरब  समाप्त  हो  गई  हैं  तथा  श्रब  सामान्य  निर्यात  अ्रामतौर  पर  पुनः  श्रारम्भ

 हो  गए  हैं  ।

 झर  जापान  को  चमड़े

 के  जुतों  का  निर्यात  बढ़ाना

 9760.  श्री  कुमरी  अनन्तन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  fazer  व्यापार  संस्थान  द्वारा  न्यूजीलैंड  श्रौर  जापान  को  जो

 रुपये  की  श्रतिरिक्त  निर्यात  मण्डी  चमड़े  के  जूतों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कया  सिफारिदों

 की  गई  हैं  ;  श्ौर

 सरकार  ने  उन  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ

 तथा  चमड़े  के  जूते  श्रादि  का  निर्यात  बड़ाने  के  लिए  रिपोर्ट  में  की  गई  महत्वपूर्ण

 सिफारिशें  ये  हैं  :

 (1)  उस  पूंजीगत  माल  का  शुल्क-मुक्त  श्रायात  जिसका  देश  में  उत्पादन  नहीं  किया

 जाता  ;

 (2)  जिन  कारखानों  में  2  este  पावर  से  अ्रधिक  का  प्रयोग  किया  जाता  हो  are

 49  कमंचारियों  से  श्रधिक  कमंचारी  काम  करते  उन्हें  उत्पादन-शुल्क  से

 हट ;

 (3)  चमड़े  के  जूते  अदि  के  निर्यातों  पर  शुल्क  वापसी  समान  दर  की  लेवी  |

 1978-79  में  सरकार  ने  बड़ी  संख्या  में  जुते  श्नादि  बनाने  की  को  श्रो०जी ०  Gao

 के  अन्तगंत  रखा  था  ।  1978-79  में  बड़ी  संख्या  में  टेनिंग  मशीनों  पर  श्रायात  शुल्क  घटाकर

 40  प्रतिश्त  से  25  प्रतिशत  कर  दिया  गया  था  |

 जूते  की  मशीनों  पर  aaa  शुल्क  घटाने  के  प्रदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  हे  ।

 चमड़े  के  जूते  श्रादि  के  निर्यातों  से  संबंघित  उपयुक्त  रिपोर्ट  की  सिफारिशें  केवल  कुछ  ही  देशों

 के  बारे  में  हैं  ।  बतंमान  नीतियों  में  यदि  ऐसी  कोई  मजबूरियां  और  कठिनाइयां  जिनसे  निर्यात

 की  वृद्धि  में  बाधा  पड़ती  तो  उनका  पता  लगाने  के  लिए  जूतों  के  निर्यातों  का  पुनरीक्षण  करने

 के  सामान्य  प्रश्न  पर  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  सफलता  के  लिए  सिफारिदों  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  किए  गए  चमड़ा  तथा  चमड़े  के  माल  सम्बन्धी  कायंदल  ने  wea  बातों  के  साथ-साथ

 विचार  किया  है  ।  कार्यदल  के  श्रन्तरिम  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  में  भारतीय  विदेश

 व्यापार  संस्थान  के  भ्रध्ययन  में  किए  गए  कुछ  उपयु क्त  मुद्दे  भी  शामिल  हैं  श्रौर  सरकार  ने  उनका

 कार्यान्वयन  कर  दिया  है
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 रबड़  का  सामान  बनाने  वाले  लघु  एकक

 9761.  थ्रो  बसन्त  ats  :

 श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 देश  में  रबड़  का  सामान  बनाने  वाले  लगभग  2000  लघु

 एककों  के  रबड़  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  बन्द  होने  का  खतरा  है  श्रौर  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  अघिक  aria  तथा  ग्रायातित  माल  के  वितरण  से  संकट  श्रौर  भी  गम्भीर  हो  गया

 है  ;

 यदि  तो  क्या  रबड़  निर्माताग्रों  के  संगठन  ने  सरकार  को  भ्रम्यावेदन  दिया

 उसका  ब्यौरा  क्या  है  site  रबड़  का  सामान  बनाने  वालों  को  राहत  देने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई

 >
 ्  ?

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1979  में  फ्री  प्रेस  aaa  बम्त्ई  में  टी

 ato  मंडल  पुशिश  at  रबड़  प्राइसिजਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ate  दिलाया  गया  है

 att  उसमें  की  गई  गम्भीर  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  पौर

 मामलों  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है।/करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  :

 तथा  रबड़  की  ऊंची  रबड़  माल  तैयार  करने  लघु  एककों

 के  बन्द  होने  की  श्र  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  तित  रबड़  के  में  देरी

 के  बारे  में  रबड़  माल  के  विनिर्माताओं  के  संगठनों  की  श्रोर  से  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 उद्योग  को  राहत  देने  की  दृष्टि  सरकार  ने  देश  में  रबड़  की  मांग-पुर्ति  स्थिति  की

 समीक्षा  करने  के  बाद  1978-79  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  15,000  मे०  टन

 रबड़  की  दो  feral  के  श्रायात  की  श्रनुमति  दी  ।

 तथा  प्रइनाधीन  समाचार  को  सरकार  ने  देखा है  ।  15,000  मे०  टन  की

 प्राधिकृत  पहली  किस्त  की  तुलना  राज्य  व्यापार  निगम  ने  14,750  Ao  टन  का  अ्रायात

 किया  था  ait  तकरीबन  सारी  मात्रा  रबड़  विनिर्माण  एककों  में  वांट  दी  गई  है  ।  15,000  मे०

 टन  के  दूसरे  प्राधिकार  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  aft  तक  14,600  मे ०  टन  के  लिए

 संविदा  की  है  ।  11,100  मे०  टन  मात्रा  मद्रास  पहुंच  चुकी  है  ।  रबड़  वस्तुझ्रों  के

 विभिन्‍न  विनिर्माताओं  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  में  fam  9280  मे०  टन  की  मांग  के  लिए

 पंजीकरण  किया  गया  है  जिनमें  कुल  7457  मे०  टन  कवर  करने  वाले  अ्बंदटन  झ्ादेश  जारी  किए

 जा चुके हैं

 रबड़  की  पति  तथा  कीमत  के  रुख  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  जब  यह

 पाया  जाता  है  कि  मांग  पुरी  करने  के  लिए  घरेलू  उपलब्धता  श्रपर्याप्त  तो  कीमत  विनियमित

 ्
 करने  अरर  पुति

 की  frorfa द  Wala  में  सुधार  करने  के  लिए  रबड़  के  श्रायात  की  नुमति दी  जाती  है  ।
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 कर्स  हिट  पि  FARA  — --——_ ZISH  विद  बीषक  से  समाचार

 9762.  थी  बदस्त  साठ :  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  9  1979  के  टाइम्स  आफ  इन्डिया  में

 कर्ब्स  हिट  फिजकल  टाइज  faz  वीषक  से  प्रकाशित  समाचार  की  are  दिलाया

 गया  है  ;

 यदि  तो  इससे  की  गई  टिप्पणियों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  ;  श्रौर

 तत्संबंधी  क्या  तथ्य  हैं  श्रौीर  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  श्रथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 हां  । वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :

 श्र  (#1)  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  23  दिसम्बर

 1977  को  सभा  पटल  पर  रखे  गए  श्रौद्योगिक  नीति  विषयक  विवरण  के  परा  24  से  26

 तक  दी  गई  है  ।  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  इस  नीति  की  परिधि  के  श्रन्तर्गत  श्रौद्योगिक

 क्षेत्र  में  भारत-जापान  तकनीकी  श्रौर  वित्तीय  सहयोग  के  लिए  काफी  aware  है  सरकार

 ने  झरौद्योगिक  लाइसेंसों  श्रौर  विदेशी  सहयोग  को  श्रनुमोदन  किए  जाने  के  संबंध  में  प्रक्रिया  को

 सुचारु  बनाने  के  लिए  भी  कारंवाई  की  है  ।

 कम  लागत  के  जनता  होटलों  के  विकास  के  लिए  प्राइवेट  होटल  मालरकों  को  प्रोत्साहन

 9763.  श्री  wax  fag  वी०  राठवा  :

 श्री  हरोराम  मरकासर  गोदरा  :

 श्रीमती  मोहसिना  facas  :

 क्या  ° qa  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कम  धनी  पर्यटकों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  के  लिए  कम  लागत  के  जनता

 होटलों  का  विकास  करने  के  लिए  प्राइवेट  होटल  मालिकों  को  कुछ  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  विचार

 कर  रही  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  ऐसे  प्रत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  at  यह  मामला

 विचाराधीन  है  ।

 सरकारी  तथा  गर-सरकारी  aeaiai  द्वारा  प्रशिक्षित  किये  जा  रहे  होटल  प्रबन्ध

 व्यवस्था  विदेषज्ञ

 9764.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समुचे  देश  में  sina  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  विशेषज्ञों  के  बाहर  चले

 जाने  से  होटल  उद्योग  को  भारी  धक्का  लगा  है  ;
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 सरकार
 ा  नन  ह सरकारी  श्रथवा  संस्थाश्रों  द्वारा  प्रतिवर्ष  होटल  प्रबन्ध  व्यवस्था  के

 कितने  विद्वेषज्ञों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है
 Be roy

 गात  टु ये  प्रतिभाशाली  व्यक्ति  किन  देशों  में  ह

 देश  में  तथा  विदेशो ंमें  वेतन  ate  परिलब्धियों  में  क्या  अन्तर

 क्या  ये  व्यक्ति  श्रपनी  मर्जी  से  fata  जाते  हैं  ्रथवा  उचित  ढंग  से  विज्ञापित  रिक्त

 स्थानों  श्रौर  मांग  पर  एजेंट्स  के  माध्यम  से  जाते  हैं  ;  श्रौर

 भारत  में  पर्यटन  की  श्रधिक  क्षमता  को  देखते  हुए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  जिससे  हमारे  विज्ञेषज्ञों  का  विदेदा  जाना  कम  हो  जाये  ?

 पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  .(7),

 श्री  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  त्रौर  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी

 इंडियन  टोबेको  कम्पनी  ale  Area  होटल  के  बीच  करार

 9765  शय  याम  सुन्दर  लाल  क्या  पप्रंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि

 क्या  यह  सच है
 कि  दो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों--इंडियन  टोबैको  कम्पनी  श्रौर  शेरटन

 को  देदा  में  ब्रड़  जो  केवल  रईसों  oa  बुद्धि  वर्ग  के  काम  आते  का  संचालन करने  के  लिए

 करार  करने  की  अनुमती  दी  गई  हैं
 ;

 श्रौर

 यदि  तो  देश  को  प्यंटकों  ग्रौर  भ्रन्य  ग्राहकों  से  होने  वाली  ग्राय  की  मात्रा  की

 तुलना  में  ठेके  के  श्रन्तगंत  प्रतिवर्ष  देश  से  कितनी  cfs  बाहर  चली  जायेगी  ?

 पटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्रों  पुरुषोत्तम  भारत  सरकार  ने

 उद्योग  मन्त्रालय  में  मसस  श्राई०  eto  ato  लि०  के  निम्नलिखित  तीन  होटलों  के  बारे

 में  मार्केटिंग  तथा  श्रारक्षण  प्रयोजनों  के  लिए  मसस  श्राई०  टी०  सी०  लिमि०  श्रौर  मसस

 शेरटन  इन्टरनेदानल  इन्कार्पोरेटेड  यू०एस०ए०  के  बीच  10  ag  की  श्रवधि  के  लिए  हयोग  संबंधी

 एक  करार  का  1979  में  श्रनुमोदन  किया

 होटल  मद्रास

 )  होटल  अ्रागरा

 होटल  माय  दिल्‍ली

 ये  लग्जरी  प्रकार  के  होटल  परन्तु  इन्हें  स्टार  श्रेणी  के  भ्रनुसार  at  तक  वर्गीकृत  नहीं

 किया  गया  |

 मसस  शेरटन  इन्टरनेशनल  इन्कार्पोरेटे  यू०एस०ए०  को  विदेशी  मुद्रा  में  देय

 फीसों  का  मसस  आई ०  टी०  सी ०  द्वारा  किए गए  wer  के

 ~ Tea a afe

 पांच  वर्षों  में  एक

 करोड़  रुपये  श्रौर  10  ag  की  कुल  अर  after से ह  ह  iH  a  लगभग  453  अपक
 Nts  Ss  न

 के  बहिगेंमन  का  अ्रनुमान

 वर्ष  1978  में  पर्यटन  सैक्टर  से  देश  को  कुल  330  करोड़  रुपये  के  विदेशी  मुद्रा  राजस्व  की

 प्राप्ति  होने  का  श्रनमान  है  ।
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 साप  भट्ठी  इस्पात  पर  उत्पादन  You  A  छुट

 9766.  श्री  के०  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  चाप  भट्ठी  इस्पात  के  बहुत  श्रधिक  मुल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  इस्पात  पर

 एं  ग i  अ उत्पादन-शुल्क  से  छूट  जारी  रखी  ज

 यदि  तो  इसे  कब  तक  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  उत्पादन  शुल्क  कब्  तक  लगाया  जायेगा
 ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  ग्रौर  विद्युत

 भट्ठी  वाले  एककों  द्वारा  निर्मित  इस्पात  के  sat  को  उत्पादन  शुल्क  से  जो  ge  मिली  हुई  वह

 वापस  ले  ली  गई  है  अर 9 ्  1979  से  ऐसे  डलों  पर  105  रुपये  प्रति  मी०  टन  की  दर  से

 gen  विशेष  उत्पादन  शुल्क  भी  शामिल  लगता  है  ।

 प्रशीचक  उद्योग  से  ज्ञापन

 9767.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ि करेंगे  fa:

 क्या  सरकार  को  प्रशीतक  उद्योग  की  श्र  से  कोई  WrAaeaT  अथवा  ज्ञापन  हुए  हैं

 जिसमें  कठिनाइयों  अथवा  सुभावों  का  उल्लेख  है  ;  अर

 यदि  तो  उन  श्रभ्यावेदनों  का  मुख्य  ब्यौरा  कया  है  Ale  उन  पर  क्या  कार्यवाही

 को  गई  waar  निकट  भविष्य  में  किये  जाने  की  सम्भावना  है  जिससे  प्रशीतक  उद्योग  को  सुव्यवस्थित

 किया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  सतीश  हां  ।  wea  लोगों  के

 साथ-साथ  अ्रखिल  भारतीय  वातानुकूलन  झौर  प्रदयीतन  संस्था  नई  दिल्‍ली  से  दरख्वास्तें  मिली  हैं  ।

 इन  SLCTITAT  wea  बातों  के  साथ-साथ  सरकार  से  उत्पादन  You  में  राहत  देने

 का  उाग्रह  किया  गया  है  त्रौर  प्रधीतन  उद्योग  से  सम्बन्धित  कतिपय  कार्यविधिक  पहलुश्नों  के  बारे

 में  सुभाव  दिए  गये  हैं  सरकार  ने  इस  उद्योग  के  प्रमुख  अ्रनुरोध  ate  सुकावों  पर  विचार  किया

 राहतों  के  बारे  में  निम्नलिखित  निणांय  लिये  गये  हैं  ।

 (1)  वर्ष  1978  के  वजट-प्रस्तावों  के  भ्रंग  के  रूप  उन  ay  निर्माताप्रों  को  लुल्क  से

 छुट  देने  की  एक  नई  योजना  शुरू  की  गई  है  पुर्वेवर्ती  वित्त  वर्ष  कुल  निकासी  15

 लाख  से  अ्रधिक  की  नहीं  हुई  हो  वित्त  वर्ष  में  उनकी  पहली  निकासी  पर  5  लाख  रुपये  के

 सकल  मुल्य  ;  यह  योजना  |  1978  से  लागू  की  गयी  है  ।  इस  योजना  से  लाभ  उठाने
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 वाली  उत्पादन  शुल्क्य  मदों  में  से  एक  मद  सभी  प्रकार  के  प्रशीतन  श्र  — ——_ ATA THAT  साधित्र  श्र

 मची नें  और  उनके  एस पुज  हैं  ।

 (2)  वर्ष  1979  के  बजट  प्रस्तावों  के  भ्रंग  के  रूप  इस्पात  की  ताम्बे  के  पाइपों

 श्रौर  ट्यूबों  शौर  एलूमी  नियम
 पर  श्रदा  किये  गये  शुल्क  की  खाता  जमा  की  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 भ्रंतर्गामी  माल  पर  इस  शुल्क  सम्बन्धी  राहत  प्रशीतन  उधोग  के  तेयार  उत्पादों  पर  संचयी

 उत्पादन  शुल्क  के  भार  में  कमी  किये  जा  सकने  की  सम्भावना  है  |

 (3)  भारत  में  विदेशी  राजनधिक  मिशनों  द्वारा  सरकारी  इस्तेमाल  के  लिए  श्रौर  उक्त

 राजनयिक  मिदनों  राजनयिक  हैसियत  वाले  अधिकारियों  द्वारा  व्यक्तिगत  इस्तेमाल  के  लिए

 श्रपेक्षित  प्रनीतकों  ate  जलशीतकों  एक  श्रधिसूचना  के  अन्तर्गत  समस्त

 उत्पादन  You  से  छूट  मिली  हुई  है  ।

 प्रदीतकों  श्रौर  बोतल  छीतकों  के  प्रयोक्ता  वर्ग  को  देखते  हुए  इन  वस्तुओं  पर  उत्पादन

 दयुल्क  कम  करने  का  स्वीकार्य  नहों  श्रौर  उत्पादन  शुल्क  के
 यु  क्तथुक्तकरण  के  अंग  के

 रूप  में  वर्ष  1979  के  बजट  में  दरों  की  समीक्षा  की  गयी  है  ।  उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टैरिफ  की  मद  की  उप  मद  (1)  के  टेरिफ  विवरण  में  संशोधन  करने

 के  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 दिनांक  1  art  1978  की  ge  प्रदायी  श्रधिसुचना  सं०  56/78  के०  उ०  Yo  में

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  1944  के  भ्रध्याय  श्ध्में  दी  गई  का्यंविधि  को  लागू  करने  संबंधी

 वात  (111)  को  निकाल  देने  के  सुभाव  पर  सरकार  द्वारा  कोई  ग्रन्तिम  निर्णय  नहीं  किया

 गया है  |

 रेफ़िजरेटरों  के  उत्पादन  तथा  बिक्री  पर  श्रतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क

 9768.  श्री  के ०  लकप्पा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  qa  की  कृपा

 करेंगे  fr

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  पांच  वर्षों  रेफ्रिजरेटरों  विशेषकर  165  लिटर

 क्षमता  वाले  रेफ़िजरेटरों  के  उत्पादन  तथा  बिक्री  पर  श्रतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  झ्रथवा  श्रन्य  करों

 की  सीमा  निर्धारित  करते  समय  किन  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  रहा  है  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  अ्रतीत  अवस्था  को  ध्यान  में  रखकर  यह  ame  है  कि  इन  श्रतिरिक्त

 करों  से  रेफ़िजरेशन  उद्योग  के  विकास  को  प्रत्याशित  बढ़ावा  मिला  है
 फ

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wate  प्रइन  का

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  क्षमता  वाले  प्रद्ी तकों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  की  दरों  में  की

 गयी  वृद्धि  से  है  ।  प्रशीतकों  पर  लगने  वाली  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  में  तीन  वर्षों  में  asta

 1975-76,  1976-77  wit  1977-78  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई है  ae  1978  के  बजट
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 प्रभावी  ga  शुल्क  के  5  प्रतिशत  की  दर  से  समान्य  विशेष  उत्पादन  en  लगाने  के  कारण

 प्रशीतकों  पर  भी  बढ़े  हुए  शुल्क  का  भार  पड़ा  ।

 इस  वर्ष  के  बजट  165  लिटर  से  श्रनधिक  की  क्षमता  वाले  सभी  घरेलू  प्रशीतकों  पर

 शुल्क  मुल्या  नुसार  40%  की  दर  से  लगाया  गया  है  ।  100  लिटर  से  अ्रनघिक  की

 क्षमता  वाले  घरेलू  प्रधीतकों  उत्पादन  शुल्क  का  भार  मुल्यानुसार  31.5%  से  बढ़कर

 नुसार  40%,  हो  गया  है  जबकि  100
 लिटर  a afar  लेकिन  165  लिटर  से  श्रनधिक  की  क्षमता

 वाले  प्रशीतकों  पर  यह  भार  40  प्रतिशत  रखा  गया  है  जो  कि  बजट  से  ga  42  प्रतिशत  था  ।

 165  लिटर  से  अ्रघिक  की  क्षमता  वाले  घरेलु  प्रशीतकों  पर  शुल्क  को  78.75  प्रतिशत  से  बढ़ाकर

 मूल्यानुसार  80  प्रतिदात  कर  दिया  है  ।

 इस  वर्ष  के  बजट  में  किये  गये  परिवंतनों  के  प्रभाव  को  श्रांकने  में  प्रशीतकों  के  निर्माण  में

 य  ो  >
 चना  पी  सम्बन्ध  में प्रयुक्त  इस्पात  की  Tegay  नियम  श्रौर  तांबे  के  पाइपों  ् 7 ह र  टू

 जमा  की  सुविधा  लागू  करने  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  होता  है  ।

 वर्ष  1977  ज अर  1978  के  उत्पादन  आंकड़ों  से  पता  चलता है  कि  वर्ष  1977  के

 उत्पादन  के  मुकाबले  वर्ष  1978  में  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 छोटे  किसानों  को  ऋण  दना

 मंत्री 9769.  श्री  युबराज  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  Us  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  छोटे-छोटे  किसानों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  की  गयी  व्यवस्था  के

 अ्रन्तगंत  बड़े-बडे  जमीदार  लिखत  पढ़त  के  जरिये  ऋण  का  बड़ा  भाग  ले  जाते  हैं  ;

 क्या  ऋण  के  मामले  में  सहकारी  वाणिज्यक  बेकों  ने  जम्मू

 राजस्थान  तथा  उड़ीसा  की  श्रपेक्षा  की  है  ;

 क्या  अतिरिक्त  ऋण  एजेंसियों  की  स्थापना  मात्र  से  ग्रामीण  ऋण  प्रणाली  की  गति

 नहीं  बढ़।यी  जा  सकी  है  ;  श्रौर

 तो  सरकार  का  विचार  ऋण  प्रणाली  में  क्या  सुधार  करने  का  है  और  कब

 तक  करने  का  है  ताकि  छोटे  किसान  अपना  जीवन  स्तर  बड़ानें  के  लिए  श्रासानी  से  ऋणा  प्राप्त  कर

 सकें  wie  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुट्फिकार  :  नहीं  ।  भारतीय

 रिजंव  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  ऐसी  कोई  विशिष्ट  घटना  उनकी  जानकारी  में  नहीं  arg  है  ।

 जम्मू  श्रौर  राजस्थान  थ्रौर  उड़ीसा  राज्यो ंमें  सहकारी  भ्र
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 वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा  कृषि  को  दिये  गये  ऋणो ंमें  काफी  वुद्धि  हुई है  जसा  कि  संलग्न  विवरण  1

 अर  11  से  प्रकट  होता
 है  ।

 नी  दी  गई  सारणी  से  गत  तीन  वर्षों  क़षि  के  लिये  प्रत्यक्ष  संस्थागत  ऋणों  में

 होने  वालो  प्रगति  का  पता  चलता  है

 रुपयों  में

 जुन  को  समाप्त  हुए  वर्षों  के  दौरान

 जारी  किये  गये  ऋण  श्रौर  भ्रम्चिम

 976  1977  1978

 AQ2Q  6 सहकारी  समितियां  1186.7  465 0  1821.6

 वाणिज्यिक  बक्र  406.4  383.1  825.0

 81.5  82.0  109.1 सरकार

 जोड़  1674.6  2153.9  2755.7

 ष॑  1975  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  रूप  में  नई  संस्थाओं  ने  भी  कार्य  करना  शुरू  किया

 1978  के  wea  की  स्थिति  के  51  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक  स्थापित  किये  जा

 चुके  थे  शौर  समाज के  कमजोर  वर्गों  को  122.02  करोड़  रुपये  के  ऋण  भी  बांट  चुके थे
 |

 छोटे  शर  सीमांतिक  किसानों  को  वाणिज्यिक  gat  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  का

 गति  बढ़ाने  के  लिए  भारतीय  Rare  बेक/सरकार  द्वारा  कुछ  निम्नलिखित  महत्वपूणं  उपाय  किये

 गय ेहैं
 :--

 (i)  ant  को  सलाह  दी  गई  कि  वे  उन  क्षेत्रों  में  अपने  शाखा  जाल  का  विस्तार  करें

 जहां  इस  समय  बेकिंग  सुविधायें  अपर्याप्त

 (ii)  विलम्ब  को  समाप्त  करने  के  लिए  gat  से  कहा  गया  है  कि  वे  विशेष  रूप  से  छोटे

 अर  सीमांतिक  किसानों  तथा  ग्रामीण  कारीगरों  के  मामले  में  अ्रपनी  ऋण  देने  की

 प्रक्रियाश्नों  को  सरल  बनायें  झ्र  सरलीकृत  आवेदन  पत्र  अपनायें  ।

 (ii)  बंकों  से  कहा  गया हैं  कि  वे  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अ्रन्तगंत  श्रपने  ऋणों  का

 कम  से  कम  1  4  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर  उधार  दे ंरें
 att  यह  सुनिश्चित

 करें  कि  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  उनके  ऋणों  का  कम  से  कम  2/3  भाग  उनकी

 ग्रामीण  ae  भ्र्घशहरी  शाखाओं  के  माध्यम  से  ही  दिया  जाये  ।

 (iv)  उन  इलाकों  में  श्रौर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  खोले  जा  रहे  हैं  जहां  बैंकिंग  सुविधायें

 ma  भी  श्रपर्याप्त  हैं  त्रौर  सहकारी  ढांचा  कमजोर  है  ।
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 विवरण-एक

 सभी  श्रनुसुचित  बेकों  द्वारा  दिये  गये  कुल  कृषि  ऋण

 रुपये  में )

 जन  जुन  जन

 1976  1977  1978

 बदी ५  &
 असम  291.56  IUO  310  874.17

 155.70  245.62  384.61 जम्मू  व  कश्मीर

 राजस्थान  3147.29  4497.09  6932.67

 उड़ीसा  1182.14  2024.00  2971.52
 एए  एएए

 श्रखिल  भारतीय  185066.71 109177.50
 138083.90 हक

 —  2

 सहकारी  समितियों  के  अ्रल्पकालिक  wit  मध्यकालिक  सावधिक  ऋण *

 रुपये  में

 राज्य
 hal  197

 7-78

 असम  149.0  0  200.00

 140.00  319.00 जम्मू  व  कश्मीर

 राजस्थान  5917.00  7800.00

 उड़ीसा  2318.00  2800.00

 अखिल  भारतीय  120316.00

 #  अनन्तिम

 1978-79  मं  राज्यों  में  ब  कों  में  जमा  कराई  गयी  राशि

 9770.  श्री  चित्त  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1978-79  में  प्रत्येक  राज्य  में  बैंकों  में  कुल  कितनी  राशि  जमा  करायी  गयी  ;

 इसी  श्रवधि  में  प्रत्येक  राज्य  में  बेकों  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  का  faaar

 किया  गया  ;  श्रौर

 इसी  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितनी  दाखायें  चल  रही  थीं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  (*)  श्रौर  हाल

 चना  f द  वि  थर  ण
 में  दे  दी  गई  है ही  में  ताजा

 उपलब्ध  |
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 लिखित  उत्तर 14  1901

 कृषि  पर  त्राय  कर

 यता ना  उप  प्रधान  सत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 9771.  श्री  चित्त  बसु  :

 करेंगे  कि  :

 (
 ् न  )  Far  सरकार  कृषि  पर  शझ्राय-कर  लगाये  जाने  के  seq  पर  विचार  कर  रही  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसका  क्या  श्रौचित्य  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  श्रौर  कृषि  श्राय  पर

 घान  राज्यों  के  राजकोषीय  श्रधिकार-क्षेत्र  में  भ्राता  है  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना  के

 बिहार  सरकार  ने  1  1979  से  कृषि  प्राय  कर  को  समाप्त  कर  दिया  है  श्रौर  भूमि

 की  श्रधिकतम  सीमा  अधिनियमों  के  लागू  किए  जाने  की  वजह  से  राजस्व  में  हुई  कमी  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  बृहद  जोतकर  अझ्रघिनियम  1963  को  निरसन  करने  के  प्रदन

 पर  विचार  कर  रही है  ।  अन्य  राज्य  सरकारों  ने  जो  कृषि  श्रायकर  लगाती  बताया है  कि

 वे  उक्त  कर  को  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 मद्रास  में  निधंनों  को  बांटने  के  लिये  कथित  रूप  से  ata  fax  गये

 कपड़े  के  बारे  में  जांच

 9772.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  व्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa  :

 नत टार  के  रूप  में  निर्धनों क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मद्रास  में  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  उप  etn

 में  वितरन  के  उद्देश्य  से  कपड़े  की  3000  गांठों  के  कथित  श्रायात  की  जांच  करने  के  लिये

 राजस्व  भ्रासूचना  विभाग  को  gram  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  मामले  का  ब्यौरा  क्या  है  श्र  इस  घोटाले  में  किन  लोगों  का

 हाथ  है  ;  श्रौर

 जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ate  किन  vagal  की  जांच  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  ate  (7)  इस  तथ्य

 को  देखते  हुए  कि  कपड़ों  att  wea  वस्तुझ्रों  के  उपहार  के  रूप  में  किये  जाने  वाले  श्रायात  के

 संबंध  में  सीमा  शुल्क  से  उपलब्ध  छुट  के
 कथित  दुरुपयोग के  कुछ  मामलों  की  सीमा  शुल्क

 मद्रास  ने  सूचना  दी  इस  मंत्रालय  ने  राजस्व  गुप्त  सूचना  fatareaa  से  कहा  है

 कि  ag  कपड़ों  के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं  बल्कि  श्रन्य  वस्तुप्नों  के  लिए  भी  शुल्क  से  छूट  के  कथित

 दुरुपयोग  के  विभिन्‍्त  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  की  सेवाएं  मद्रास

 सीमा  शुल्क  गृह  को  उपलब्घ  करायें  |

 इंस्टीट्युूदान  श्रॉफ  इंजीनियस  द्वारा  गोष्ठी

 9773.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  क्या  qa  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  इन्स्टीच्यूशन  श्रॉफ  इंजीनियर्स  द्वारा

 प्रायोजित  उड़ान  क्षमता  तथा  सुर  क्षा  पर  एक  गो
 Orr  शकीना  rzਂ

 ष्ठी  झ्रायोजित  की  गई  at  ;
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 > np यदि  तो  गोष्ठी  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  और

 क्या  यह  सच  हैं  कि  मंत्री  महोदय  ने  इस  गोष्ठी  क  द्घाटन  करते  समय  बताया

 था  कि  सरकार  की  नीति  तीसरे  स्तर  को  फीडर  बिमान  सेवाएं  अ्रारम्भ  करने  के  लिये  राज्य

 सरकारों  को  प्रोत्साहित  करने  की  है  ?

 पर्यटन  wie  नागर  विमानन  मंत्री  पुरषोत्त्स  हां  ।  गोष्ठी  का

 भ्रायोजन  इंजी  नियसं  स  स्थान  तथा  भारतीय  वैमानिक  सोसाइटी  द्वारा  सयुक्त  रूप  से

 किया  गया  था  भ्रौर  यह  गोष्ठी  10  से  13  1979  तक  नई  दिल्‍ली  में  हुइ  थी  ।

 गोष्ठी  ने  उड़न-योग्यता  तथा  विमान  सुरक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कई  सिफारिशें

 की  हैं  प्रौर  उन्हें  उसने  उपयुवत  प्राधिकारियों  के  पास  विचार  करने  तथा  उन  पर  भ्रनुवर्ती

 कार्यवाही  करने  के  लिए  भेज  दिया  है  ।

 मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  सरकार  फिलहाल  तीसरी  वायु  सेवा  संबंधी  रिपोर्ट  की

 जांच  कर  रही  है  ।  मंघा  यह  है  कि  राष्ट्रीय  वाहक  at  me  श्रौर  इन  सुदूरवर्ती  क्षेत्रों  को
 ०

 विमान  सेवा  से  जोड़ने  के  लिए  इस  संदर्भ  में  विचार  चर  कि  पिछले  लगभग  25  वर्षों  में  उनका

 तंत्रजाल  लगभग  स्थिर  ही  रहा  है  ।  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  भ्रपने-अपने  राज्यों  में  ऐसे

 qat  शहरों  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  में  eats  है  जो  इस  समय  इण्डियन  एयरलाइन्स  के

 मागं-तंत्र  में  सम्मिलित  नहीं  हैं  सरकार  की  यह  मंशा  है  कि  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  स्थानों  के

 लिये  तीसरी  वायु  सेवाएं  परिचालित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जहां  इंडियन

 लाइन्स  ऐसा  करने  की  स्थिति  में  न  हो  ।

 गेर-योजना  झीष के  श्रतरगंत  खर्च  में  कटौती

 9774.  श्री  दुर्गा  चन्द
 :

 क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  हाल  में  केन्द्र

 सरकार  से  गर-योजना  शीष  के  अन्तर्गत  श्रपने  खर्चे  में  कटौती  करने  के  लिए  श्रनुरोध  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (77)  गेर-योजना  शीर्ष  के  gata  खर्चे  में  कटौती  करने  के  लिए  बया  कारंवाई  की

 जा  रही  है  ;

 द गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  ष॑  इस  re  के  mata  व्यय  में  कितनी  वृद्धि  हुई  ;

 तति
 )  aar  वित्त  मंत्रात्य  में  गैर-योजना  दीप  के  gaia  त  eater  व्यय  के  बारे  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया  हैं  ;

 इस  झीष॑  के  अ्रन्तगंत  प्रति  व्यक्ति  व्यय  कितना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  तथा  व्यय  पर  एक
 प्रायोग  के  गठन  करने  के  बारे  में  सरकार  के  निशाय  का  उल्लेख  करते  हुए  भारतीय  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मण्डल  संघ  ने  यह  सुभाव  भी  दिया  था  कि  mala  को  गैर  विकासात्मक  व्यय  यहां
 तक  कि  विकासत्मक  कार्यक्रमों  के  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  ठोस  सुभाव  देने  के  sera  से
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 विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  तथा  संगठनों  के  a  iT  वकत  क  लिए  पर्याप्त  समय  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 सभी  मंत्रालयों  य्रौर  विभागों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  किफायत  करने  के  उद्देश्य

 से  श्रपनी  कर्मचारियों  संबंधी  मौजूदा  पद्धतियों  श्रादि

 की  समीक्षा  करें  ।  यात्रा  समयोपरि  बिजली

 श्रादि  पर  होने  वाले  व्यय  पर  भी  नियंत्रण  लगा  दिया  गया है  ।  व्यय  पर  प्रस्तावित  ara

 सरकारी  व्ययों  की  विस्तृत  जांच  भी  करेगा  |

 केन्द्रीय  सरकार  का  श्रायोजना-शभिनन  व्यय  उसका  स्थुल  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया  है  :--

 1976-77  1977-78  1978-79

 )

 भ्रनुमान
 परतु

 9016  12333 जोड़  अ्ायोजना-भिनन  व्यय  जिसमें  से  10626

 राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों

 1222  1411  2307 को  अमुदान  व

 रक्षा  व्यय  2563  2752  2845

 1374  1561  1857 ब्याज  अ्रदायणियां

 /
 548  492 विदेशी  सरकारों  को  अ्रनुदान  त्रौर  ऋण  226

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कॉष  में  श्रनुदान  60  245

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुराने

 ऋणों  का  सामान्य  शेयरों/नए  ऋणों

 में  रूपांतरण  329  257

 आयो  तना-भिन्‍न  व्यय  का  झष  3571  4025  4330

 पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  मद  संख्या  में

 हुई  वृद्धि  454  +  305 +  194

 eo  re

 पहली  ats  1976  को  भार  तीय  ara  निगम  को  — = — Weal  रित  किए  गए  उवंरक

 भण्डार  के  संबंध  में  उससे  की  जाने  वाली  वसूली  के  1977-78  के  संशोधित  झनुमानों

 के  246  करोड़  रुपये  1978-79  के  संद्योघित  want  के  45  करोड़  रुपये

 दामिल  नहीं  हैं  ।

 ate  नहीं  ।
 प्रति  व्यक्ति  श्रायोजना-भिन्‍न  व्यय  उचित  तरीके  से

 हिसाब  लगाने  के  लिए  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  खर्चों  को  जोड़ना  पड़ेगा  ।  इसके  लिए
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 ण

 ag  भी  ग्रावश्यक  है  कि  इसमें  उन  खर्चों  को  अत  नकिया  जे  जो  वि  a  सात्मक  कार्यों

 विद्यालयों  aris  का  श्रथवा  समाज  के  कमज़ोर  वर्गों  के  लाभ  के

 लिए  (wala  खाद्य  आथिक  नियंत्रित  के  लिए  थ्रायोजना-भिन्‍न  मदों  के
 ~

 रूप  में  वर्गीकृत  किये  गये  हैं  ।  ऐसी  समीक्षा  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  की  गई  है  ।

 श्रत्यावइयक  वस्तुश्रों  की  नई  वितरण  प्रणाली  का  भविष्य

 9775.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  व्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1979  के  इक्नोमिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  श्रोर  गया  है  जिसमें  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  श्रत्यावश्यक  वस्तुग्रों  की  नई

 रण  प्रणाली  जिसे  1979  में  श्रारम्भ  जाना  भविष्य  स्पष्ट  नहीं
 है

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किये

 गये  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  को  नहीं  समभती  हैं  ;  झ्रौर

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  को  1979  से  नई  वितरण  प्रणाली  श्रारम्भ

 ने  के  लिए  सुक्षम  बनाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 नागरिक  र्पति  शौर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  :

 हां  ।

 व  राज्य  सरकारों  को  3-2-1979  को  स्पष्ट  मार्गदर्शन  सिद्धान्त  भेज  दिये

 गये  थे  ।  राज्यों  के  खाद्य  सचिवों  का  सम्मेलन  4  1979  को  बुलाया  गया  है  जिसमें  इस  बारे

 में  कायंवाही  करने  में  हुई  प्रगति  का  पुनर्विलोकन  किया  जायेगा  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  मनाली  के  निकट  वदिष्ठ  में  पानी  के  चइमों  के

 विकास  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 9776.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  पटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  मनाली  के  निकट  वशिष्ठ  में  गर्म  पानी  के

 चश्मों  के  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्यंटन  विभाग  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;

 a  एयर बया  यह  सच  है  कि  इस  परियोजना  के  लिये  aaa  NING  के  एक  विशेषज्ञ  की

 सेवाएं  प्राप्त  की  गई  थीं  ;  शर

 यदि  तो  उसकी  fantfzay  का  ब्यौरा  क्या है  ate  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 जार ही  है  ?

 e qqzq  शौर  नागर  विमानन  मन्त्री  (sit  पुरुषोत्तम  :  श्रौर  (7)

 जी  हां  मनाली  के  निकट  वशिष्ठ  में  गर्म  पानी  के  चश्मों  के  विकास  का  प्रस्ताव है
 ।  इस  उद्देश्य  हेतु

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  को  यह  सलाह  देने  के  लिए  कि  wa  पानी  के  चश्म  का  किस  प्रकार  उपयोग

 fear  जाये  TouTosl  ०पी०  तकनीकी  सहायता  कार्यक्रम  के  श्रधीन  एक  स्नान  चिकित्सा
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 विज्ञान  विशेषज्ञ  की  सेवायें  प्राप्त  की  TS  द  विशेषज्ञ  के  mara  से  पूर्व  गर्म  पानी

 के  के  प्रवाह  ate  मात्रा  को  निर्धारित  करने  के  लिये  भारतीय  भूवज्ञानिक  सर्वेक्षण  के

 माध्यम  से  3.25  लाख  रुपये  की  लागत  पर  एक  जल  विज्ञान  सर्वेक्षण  किया  गया  ।  पयंटन  के

 उद्देश्यों  के  लिये  qo  एन०  विशेषज्ञ  ने  वशिष्ठ  में  गर्म  पानी  के  चश्में  के  fanart  कई  सिफारिशों

 की  हैं  ।  मुख्य  सिफारिशें  निम्नलिखित

 वशिष्ठ  की  ग्रामीण  श्रौर  पर्यावरण  सम्बन्धी  विशेषताश्रों  को  सुरक्षित  रखा (i)

 जाना  चाहिए  |

 गमे  पानी  के  चर्मे  के  पुर्व  की  त्रोर  ढलान  पर  वन  रोपण  किया  जाना  चाहिए (17)

 तथा  भूमि  कटाव  को  रोकने  के  लिये  अरर  गमं  पानी  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिये

 वनों  को  सुरक्षित  रखा  जाना  चाहिए  ।

 (iii)  चश्मे  के  ae  पानी  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिये  केन्दीय  पयंटन  विभाग  द्वारा

 1977  में  तयार  की  गई  वशिष्ठ  की  महा  योजना  के  अझ्राधार  पर  वशिष्ठ  गांव  की

 सफाई  की  हालत  में  सुधार  की  झावद्यकता  है  |

 (iv)  गम  पानी  के  चर्मे  की  अतिरिक्त  निकासी  को  निर्धा'रत  करने  के  लिए  तथा  गम

 पानी  की  सप्लाई  बड़ाने  हेतु  और  जल-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  किए  जाने  चाहिए  ।

 (v)  वदिप्ठ  में  मौजूदा  गम  पानी  स्नान  घरों  का  विस्तार  |

 |  vi  ) )  वशिष्ठ  में  गर्म  पानी  के  एक  स्विमिंग  पुल  का  निर्माण  ।

 (vii)  वडिष्ठ  में  केटॉरिंग  सुविधाओं  को  व्यवस्था  ।

 (viii)  परिवहन  की  श्रच्छी  सुविधाएं  ।

 (ix)  वदिष्ठ  ate  मनाली  को  अतिरिक्त  बिजली  की  सप्लाई  ।

 {
 {xX  )  एक  थमंल  होटल  जिसमें  2  एक  रेस्तरां  श्रौर  मध्यम  ग्राकार  का  एक

 स्विमिंग  पुल  शामिल  का  विकास  करने  के  लिए  मनाली  तक  पाइपिंग  द्वारा

 चश्मे  के  ग्  पानी  को  Te  चाना  ।

 वदिष्ठ  में  तत्काल  गर्म  पानी  स्नान  घरों  को  विस्तृत  करने  ate  केटरिंग  सुविधाएं  प्रदान

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  झ्रनुसरण  में  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  राज्य  सरकार  से  इन  सुविधाश्रों

 की  व्यवस्था  करने  हेतु  ग्रतिरिक्त  भूमि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  श्रनुरोध  किया  है  ।

 देश  में  काम  कर  रहे  प्राइवेट  qh

 9777.  at  दौलतराम  सारण :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 >  शर  उनके देश  में  काम  कर  रहे  प्राइवेट  बेकों  की  संख्या  श्रौर  नाम  क्या  ए

 क्षेत्राधिकार  व्या

 प्रत्येक  बैंक  की  कार्यकारी  श्र  देयर  पूंजी  कितनी

 गत  वित्तीय  वर्ष  में  प्रत्येक  बैक  को  कितना  लाभ  शौर

 प्रत्येक  बेंक  में  जमा  धनराशि  कितनी  है  ?
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 ह  ee

 वित्  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  afeoare  :  are

 देश  में  कार्यरत  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  उनकी  कार्यचालन  देयर  पंजी  श्ौर  वर्ष

 977  के  लाभ/हानि  शौर  1978  के  fan  शुक्रवार  की  स्थिति  के  श्रनुसार  जमा

 राशियों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  प् a  |  नयी  aaa  खलने  के  लिये

 तीय  feat  बंक  की  लायसेंस  देने  वाली  नीति  को  ध्यान  में  रखते  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 ant  देश  के  किसी  भी  कोने  में  काम  करने  की  ge
 है  ate  इसलिये  उनके  कार्यक्षेत्र  के  बारे

 में  बताने  का  प्रदन  नहीं  उठता  |

 faary

 देश  में  कार्यरत  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  के  उनकी  काय  चालन  पंजी

 शेयर
 पुज

 {,  लाभ  तथा  जमारादियां

 बक  का  नाम  कार्यचालन  शेयर  पूजी  लार्भ  जमा  राशियां

 पूजी  बक

 (31  दिसम्बर  977  की  स्थिति  जमाश्रों  को

 के  छोड़

 209,  दिसम्बर

 1978  को

 लाख  रुपयों  में  करोड  रुपयों  में

 l

 es  ४

 श्रनुसुचित  बक

 1.  न्र  बक  35782.88  100.00  71.08  348.40

 2  बंक  झाफ  कोचीन  लि०  2130.24  9.00  16  28.00

 3  बेक  श्राफ  करोड  लि०  1202.55  7.01  2.84  10.20

 4  बंक  श्राफ  मदुर  लि०  7792.90  56.13  10.13  71.50

 5  बंक  आफ  राजस्थान  लि०  7633.00  0.00  2.17  84.60

 2288.69  10.27  10.06  25.50 बंक  आफ  थाजावूर  लि०

 बरेली  कार्पोरेशन  बेक  लि०  463.44  6.32  4.29  14.10

 बनारस  स्टेट  बेक  लि०  3044.02  24.66  0.34  33.20

 भारत  भ्रोवरसीज़  बक  लि०  2582.89  50.00  8.50  17.00

 10  कंथोलिक  सीरियन  बैंक  लि०  4172.79  15.00  0.21  49.10

 धनलक्ष्मी  TH  fo  1819.75  6.62  2.77  20.10

 12  फडरल  बंक  लि०  9434.76  100.00  18.96  98.00

 13  हिन्दुस्तान  aaa 4 बेक

 लि०  5504.76  125.00  0.33  56.90

 ि  न  की
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 नके |  4  5

 14  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  बैंक  लि  10501.75  11.79  15.40  158.40

 15.  कर्नाटक  बैंक  लि ०  6458.80  30.00  6.62  70.60

 16  करूर  वैद्य  बक  लि०  -4238.6 1.0  20.00  0.82  44.00

 17  कम्बकोपम  सिटी  यूनियन

 बैंक  लि०  971.68  6.76  3.83  11.00

 18  लक्ष्मी  क्माशियल  बैंक  लि०  7006.89  16.54  5.01  80.30

 19  लक्ष्मी  विलास  बक  3066.27  22.88  11.56  31.30

 20  लाड  कृष्णा  बैंक  लि०  $24.62  2.05  0.43  9.24

 21  मिराज  स्टेट  बैंक  लि  5  12.55  6.00  0.57  5.20

 22  2255.58  8.60  1.14  23.80
 नेदुनगाडी  बेक  लि०

 23 न  30788.01  75.68  69.24  310.10 न्यु  बैंक  आफ  इण्डिया  fao

 24 ~~  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामस  14869.46  16.61  8.61  146.40

 25  पंजाब  एण्ड  सिंध  बेक  लि०  33142.22  58.22  25.16  340.80

 % a  6  पंजाब  कोश्रापरेटिव  बेक  लि  156.71  10.00  2.33  1.19

 7.84 27  पूर्वाचल  बैंक  लि०  751.05  15.13  3.20

 Ps  रत्नाकर  बेक  लि०  589.30  7.92  14.06  5.72

 29  सांगली  बैंक  लि०  6178.02  33.08  16.05  56.90

 30  साउथ  इंडिया  बैंक  लि०  1313.64  10.00  2.32  13.90

 3]  साउथ  इंडियन  बेक  feo  6970.88  21.14  3.49  70.10

 32  तमिलनाडु  मर्केन्टाइल
 बैंक  लि०  1798.13  5.16  6.05  21.00

 33  esq  बेक  लि०  153.59  11.05  2.37

 4893.56  22.01  8.06  49.40 34  युनाइटेड  इंडस्ट्रियल  बैंक  लि०

 35  5930.48  24.00  6.70  68.80 युनाइटेड  Feet  बैंक  लि०

 36  विजया  बैंक  लि०  28005.87  118.10  24.28  287.30

 37  बय्य  बेक  लि०  8132.55  26.22  30.96  81.00

 38  कार्पोरेशन  बेक  लि०  16029.9]  62.50  19.68  157.30

 nv-aqataat  qh

 55.45  2.00  5.48  0.27 1.  बड़ी  दोश्राब  बैंक  लि०

 2.  बैंक  अ्राफ  करु  डवाड  लि०  73.30  0.75  0.28  0.71

 3,  काशीनाथ  सेठ  बैंक  लि०  238.29  00  0.57  2.97

 4.  नैनीताल  बैंक  लि०  572.54  5.00  1.90  6.20
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 faa  मंत्रालय  के  विदेशों  का  दौरा  करने  बाले  अधिकारी

 9778.  श्री  दौलतराम  सारण  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 HAT  करेंगे  कि  :

 वित्त  मंत्रालय  तथा  इसके  श्रधीनस्थ  कार्यालयों  के  उन  श्रधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं

 जिन्होंने  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  विदेशों  के  दौरे  किए  शौर  उनके  दौरों  के  प्रयोजन  क्या

 उनके  विदेशी  दौरों  पर  कितना  समय  ate  धन  श््रौर

 विदेशों  के  दौरों  की  श्रनुमति  संबंधी  नियम  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  ate  सुचना

 इकट्री  की  जा  रही  है भ्रौर  यथा  संभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विदेशी  मुद्रा  का  sata

 9779.  श्री  बागुन  सुम्बरुई  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 चालू  वर्ष  के  दौरान  व्यापार  तथा  TL-2ATTTZ  शीर्षों  के  श्र  cana
 oie  A)  शप्  विदेशी  मुद्दा  के

 प्रत्यावतंन  के  बारे  में  श्रनुमानों  का  ब्यौरा  कय  श्रौर

 देश  की  fatty  अ्रस्तियों  के  बारे  में  श्रद्यतन  स्थिति  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  चालू  वर्ष  (1979-1980)

 में  व्याप।र  तथा  व्यापार  fart  विदेशी  मुद्रा  प्रषणों  के  संबंध  में  श्रांकड़े  इतनी  जल्दी  प्राप्त  नहीं  हो

 सकते  ।  तथापि  भारतीय  रिज  बेक  के  तुरन्त  अनुमानों  पर  श्राधारित  1978-79  से

 झांकड़  इस  प्रकार  हैं  :

 प्राप्तियां

 निर्यात  5305.87

 निर्यात  भिन्न  2285.71

 जोड़  7591.58

 श्रदायशियां

 अयात  5643.17

 ्रायात  भिन्न  1096.49

 जोड़  6739.66

 निवल  प्राप्तियां  851.92

 27  ava  1979  को  का  श्रांतिम  भारतीय  बैक  की  विदेशी

 मुद्रा  परिसंपत्ति  5466.69  करोड़  रुपए  की  थी  ।
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 प्रबतन  निदेशालय  द्वारा  विदेशी  मुद्रा
 तथा  नशीले  पदार्थों  के
 तेगा  सदल  4a  ना  घोटाले  का

 9780.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  प्रबतन  निदेगालय  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  तथा  जालन्धर  में  लगभग  1.2

 करोड़  रुपये  की  राशि  वाला  विदेशी  मुद्रा  नशीले  पदार्थों  के  एक  घोटाले  का  भण्डाफोड़

 किया  है  ;  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  पूरे  तथ्य  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  श्र  हां  ।

 प्रबतन  निदेशालय  एक  ऐसे  मामले  का  पता  लगा  सका  हैं  जो  एक  नयी  कार्यप्रणाली  द्वारा

 बड़े  पैमाने  पर  भारत  से  बाहर  निधियों  का  योजनाबद्ध  और  गर-कानूनी  अ  तरण  का  प्रतीत  होता

 इस  मामले  का  पता  दिल्‍ली  श्रौर  जालन्घर  से  सतत  तथा  सक्रिय  रूप  से  की  गयी  श्रनेक

 कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  लगाया  जा  सका  ।  इस  जालसाजी  के  दो  पहलु  हैं--एक  भारत  से

 बाहर  विदेशी  मुद्रा  का  गुप्त  रूप  से  अ  तरण  करना  श्रौर  दूसरा  नार्कोटिवस  का  श्रवंध  रूप  से

 व्यापार  करना  ।  ऐसी  ग्राह्यं का  हैं  कि  इस  जालसाजी  में  एक  करोड़  रुपये  से  fey  की  रकम

 ्न्तग्रस्त  है  बम्बई  त्रौर  दिल्‍ली  में  जिन  तीन  भारतीयों  पर  जालसाज  होने  की  श्राद्यका  है  उनका

 एक  भारतीय  बेक  के  श्रधिकारी  एक  विदेशी  यात्रा  एजेंसी  कम्पनी  के  दो  अधिकारियों

 तंज्ञानियां  के  एक  राष्ट्रिक  को  श्रौर  भारतीय  मूल  के  एक  विदेशी  को  fazaty  मुद्रा  विनियमन

 अ्रधिनियम  के  ग्रतगत  हिरासत  में  ले  लिया  गया  है  ।

 पूरे  मामले  की  सक्रिय  रूप  से  जांच  की  जा  रही  है  ate  यदि  इस  चरण  पर  विवरणों  को

 बताया  जाता  है  तो  इससे  अ्रागे  जांच  करने  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  |

 भारत  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रघिनियम  के  उल्लंघन  के  लिये  विदेशी  कम्पनियों

 पर  मुकदमें  चलाया  जाना

 9781.  श्री  एस०  श्रार०  रेड्डी  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  विदेशी  कम्पनियों  पर  यदि  भारत  में  उनकी  कोई  शाखाएं  श्रथवा

 कम्पनियां  हों  तो  उनके  1976-77  और  1977-78  में  बिदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रौर

 उसके  अन्तर्गत  बने  विनियमों  के  उल्लंघन  के  लिये  मुकदमे  चलाये  उनके  बारे  में  ब्यौरा  क्या

 है  ;  ak

 क्या  ऐसे  भी  अवसर  हैं  जब  उनमें  से  किमी  के  विरुद्ध  गत  तीन  वर्षों  में  मुकदमे
 वापस  भी  लिये  गये  ?

 fart  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  acter  :  1976-77  तथा  1977-

 78  के  वर्षों  के  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  ote  उसके  अंतर्गत  बनाये  गये  विनियमों

 के  उल्लंधन  में  किसी  भी  विदेशी  कम्पनी  की  भारत  स्थित  किसी  शाखा  या  सहायक  कम्पनी

 किसी  भी  न्यायालय  में  कोई  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  |

 उपयु क्त
 भाग  में  गये  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 कर्नाटक  में  bs 2 rs |  स्थलों  के  लिये  सर्वेक्षण

 9782.  sit  एस०  श्रार०  रेड्डी  :  क्या  qaza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  राज्य-वार  पर्येटन-स्थलों  का  पता  उन्हें  विक  सित

 करने  का  श्रधिकाधिक  प्यंटक  श्राकर्षित  करने  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  कर्नाटक  राज्य  में  ऐसे  पर्यंटन-स्थलों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 qazq  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  तथा  जहां

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  प्यंटन  सभावनाओं  का  पता  लगाने  के  बारे  में  कोई  राज्य-वार  सर्वेक्षण

 नहीं  वहां  राज्य  सरकारों  से  1977  मे  श्रपन-अपने  राज्य  के  लिए  पयंटन  विकास  की  एक

 योजना  तयार  करने  शीघ्र  ही  एक  सर्वेक्षण  करने  का  श्रनुरोध  किया  गया  था  ।  बाद

 में  1978,  में  नई  दिल्‍ली  में  हुए  पर्यटन  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  प्रत्येक  Usa /AgT  शासित

 क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  से  ऐसे  दो  केन्द्रों/सकी मों  की  सिफारिश  करने  का  भ्रनुरोध  किया  था  जिनका

 केन्द्रीय  सैक्टर में  विकास  करने  पर  विचार  जा  सके  |  इसके  श्रनुसरण  कर्नाटक  के

 प्रतिनिधियों  ने  केन्द्रीय  सेक्टर  में  निम्नलिखित  केन्द्रों  बे  विकास  का  सुभाव  दिया

 1.  मैसूर  काम्पलेक्स

 2.  केम्ननुगूंडी

 aah  उपलब्ध  होन  की  दात  पर  पारस्परिक  प्राथमिकताश्रों  का  ध्यान  रखते  हुए  इन

 केन्द्रों  के  विकास  का  कायें  शुरू  किया  जाएगा  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  कर्नाटक  की

 राज्य  सरकार  से  28  कमरों  की  क्षमता  वाले  ललित  महल  पैलेस  मसूर  को  पट्टे  पर  लिया

 ने  30  कमरों  की  वृद्धि  करने  के  लिये  40  लाख  रुपये  को  लागत  पर  एक  विस्तार  कार्यक्रम

 शुरू  किया  है  ।  बिस्तार  कार्यक्रम  के  चालू  वर्ष  के  ग्र्त  से  पहले  पुरा  हो  जाने  की  संभावना है
 ।

 इससे  मंसूर  काम्पलेक्स  में  श्रंतर्राष्ट्रीय  तथा  स्वदेशी  दोनों  प्रकार  के  पयंटकों  के  यातायात  को  बड़ाने

 में  सुविधा  होगी  |

 उत्पाद  शुल्क  समाप्त  किये  जाने  का  उत्पाद  शुल्क  faain

 में  कर्मचारियों  पर  प्रभाव

 9783.  श्री  सी०  भ्रार०  महाटा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रपरिष्कृत  तम्बाकू  पर  से  उत्पाद  yew  हटा  लिये  जाने  के

 फलस्वरूप  उत्पाद  शुल्क  विभाग  में  कर्मचारी  फालतू  हो  जायेंगे  ;  श्र

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ग्रौर  इस  मामले  में  श्रब  तक  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  और  श्रनिमित  तम्बाकु
 ह को  शुल्क  मुक्त  करने  के  मोटे  तौर  लगभग  2100  निरीक्षक  ate  265

 जिनके  बारे  में  कहा  जा  सकता  है  कि  वे  केवल  श्रथवा  मुख्य  रूप  से  ऐसे  तम्बाकू  से  संबंधित  केन्द्रीय
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 उत्पादन  शुल्क  के काय  पर  तैनात  फालतू  हो  जायेंगे  ।  अ्रनिभित  तम्बाकू  पर  से  शुल्क

 हटाए  जाने  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टरिफ  में  कुछ  ate  ofa  भी  किए  गए  हैं  जेसे

 कि  बिना  ब्राण्ड  वाली  बीड़ियों  पर  शुल्क  श्रायद  गया  है  श्रौर  मद  68  के  श्रन्तगंत  शुल्क  की

 दर  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  जिनकी  वजह  इस  प्रकार  के  उत्पादन  शुल्क  के  सम्बन्ध  में

 निक  तंत्र  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  कमंचारियों  की  तैनाती  श्रावव्यक  होगी  ।  समग्र  मुल्यांकन

 हेतु  कार्यवाही  श्रारम्भ  की  गई  है  ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 प्रशासन  के  wea  क्षेत्रों  में  कमंचारियों  की  संख्या  में  वुद्धि  करने  की  श्रावव्यकता  को  पूरा  करने  के

 लिए  झ्रावइ्यक  समायोजन  और  तैनाती  करने  के  बाद  कुल  मिलाकर  कोई  कर्मचारी  फालतू

 होंगे  अथवा  नहीं  |

 इण्डियन  ब  क  के  कर्मचारियों  द्वारा  चेक  श्रौर  aia-graz  ACAHIT  किया  जाना

 9784.  श्री  ao  श्रार०  महाटा  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  बेक  के  कमेंचारियों  ने  ऐसे  सब  पत्र

 फाइल  झ्रादि  को  स्वीकार  न  करने  का  faata  लिया  है  जिन  में  का  प्रयोग  होगा  ;

 ्रौर

 (a)  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 (ix) वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  त  ॥  इण्डियन  बैंक  के

 rr  पत्ध चारी  ग्राजकल  भ्रक्षरोंਂ  वाले  डिमांड-ड्राप  प ह  1.0  फाइलें  wife  स्वीकार  कर  रहे  हैं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 श्रायकर  मध्य  प्रदेश  के  विचाराधीन  करों  से  माफी  चाहने  हेतु

 पड़े  श्रावेदन-पत्र

 9785.  श्री  राघवजी :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कपा

 करेगे  कि  :

 क्या  श्रायकर  मध्य  भोपाल  के  पास  31-3-1979  को  श्रायकर  एवं

 सम्पत्ति  कर  के  जुर्माने  शौर  ब्याज  से  माफी  मांगने  लिये  कितने  श्रावेदन-पत्र  विचाराधीन  थे  ;

 उनमें  से  कितने  श्रावेदन-पत्र  एक  वर्ष  से  श्रघिक  समय  से  विचाराधीन  हैं  ;  wiz

 वित्तीय  aq  1977-78  श्र  1978-79  के  दौरान  श्रायकर  मध्य  प्रदेश

 द्वारा  कुल  कितने  श्रावेदन-पत्रों
 का  निपटान  किया  गया  तथा  उनमें  से  कितने  श्रावेदन-पत्र  पूर्ण

 या  भ्रांदिक  रूप  से  स्वीकार  किये  गये  र  कितने  अस्वीकार  किये  गये  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  तथा  श्रायकर

 1961  तथा  धन  कर  अघिनियम  1957  के  ata  श्रथे-दण्ड  को  घटाने  azar

 माफ  करने  के  सम्बन्ध  में  श्रपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो  है
 आते म्  र  सदन-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।
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 ofssa
 पाध्चसल  ब गाल  श्रौर  महाराष्ट्र  के  HTT  कारखानों  म  diaz

 9786.
 ह

 Sto  समर  Je:  क्या  वाणि  ज्य  तथा  नागरिक  पति १  और  सहकारिता  मंत्रों  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिचिम  बंगाल  आर  महाराष्ट्र  के  कुछ  काजू  कारखानों  को  कच्चे  काजुद्नों  के

 आयात  के  अभाव  में  काफी  कठिनाई  हो  रही  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  संकट  ait  कच्चे  माल  के  ग्रायात  की  कमी  का

 सामना  कर  रहे  ऐसे  कारखानों  को  बनाये  रखने  के  लिए  अपनी  ama  नोति  तथा  कच्चे  काजुओं

 के  श्रायात  के  लिग्रे  लाईसेंस  वितरण  पद्धति  का  पुनरीक्षण  करने  का  है

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  महाराष्ट्र  के  कारखानों

 को  बचाने  के  लिये  भारतीय  arg  निगम  से  अ्रपनी  नीति  का  पुनर्विलोकन  करने  के  लिये  भी  कहने

 का

 नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 तथा  वर्तमान  आयात  नीति  के  पश्चिम  बंगाल  स्थित  काजू  प्रोसेस  करने

 कोई  भी  एकक  भारतीय  काजू  निगम  द्वारा  ्रायातित  कच्चे  काजू  के  order  के  लिए

 पात्र  नहीं  है  ।  महाराष्ट्र  स्थित  काजू  प्रोसेस  करने  वाले  एककों  में  से  केवल  एक  एकक  ऐसे  श्राबंटन

 का  पात्र  लेकिन  उस  एकक  का  भी  विगत  आबंटनों  के  साथ  संलग्न  निर्यात  दायित्व  को

 पुरा  न  करने  की  वजह  से  ग्राबंटन  रद  कर  दिया  गया  |  श्र्त  कच्चे  काजु  के  श्रायात  में  गिरावट  से

 पश्चिम  बंगाल  तथा  महाराष्ट्र  स्थित  प्रोसेस  करने  वाले  एककों  के  कार्यचालन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 नहीं  पड़ना  चाहिए  |

 मामला  विचाराघीन  है  |

 बीड़ी  पर  कराधान

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 9787.  प्रो ०  समर  गुह

 करेंगे  कि  :

 क्या  बीड़ी  पर  प्रस्तावित  श्रधघिक  कराधान  से  बीड़ियों  के  पैविट  तथा  सरती  सिगरेट

 के  पैकेट  के  मूल्यों  के  बीच  अन्तर  कम  हो  जाएगा  ;

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  कुटीर  उद्योग  में  निर्मित-बीड़ी  की  तुलना  में  मशीनों  से

 बनी  सिरेगट  की  बिक्री  अधिक  हो  जाएगी  ;

 क्या  इससे  बीड़ी  उद्योग  तथा  बीड़ी  मजदूरों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ;  शर

 यदि  तो  बीड़ी  उद्योग  को  सिगरेट  उद्योग  के  साथ  श्रसमान  प्रतियोगिता  से  बचाने

 के  लिए  क्या  सरकार  का  विचार  बीड़ियों  पर  बजट  से  पहले  का  कराधान  बहाल  करने  का  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  वस्तुश्रों  के  मूल्यों  पर  केवल

 उत्पादन  शुल्क  के  भार  का  ही  श्रसर  नहीं  पड़ता  है  भ्रपितू  वे  मांग  ate  प्रतिस्पर्धात्मक

 उत्पादों  की  कीमतों  भ्रादि  जैसे  श्रन्य  seat  पर  भी  निभंर  हो  हैं  इसके  ay

 1979  के  बजट  प्रस्तावों  में  केन्द्रीय  उत्पादन  युल्क  की  दरों  में  किए  गए  परिवतंनों  के  परिणामतः

 शुल्क  का  वास्तव  में  बीड़ियों  की  ग्रपेक्षा  सस्ती  सिगरेटों  पर  श्रधघिक  बढ़ा है
 |
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 नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 ह  |
 भाग  के  उत्तर  को  देखते  बीड़ी  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  को

 1979  के  बजट  परिवतेनों  में  पर्व  की  स्थिति  क  तने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकारी  aq  पर  विदेशों  को  भेजे  गए  अ्रधिकारी

 9788.  श्री  दौलत  राम  सारण  :  वया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित  मंत्री  ह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  सरकारी  aq  पर  किन  श्रधिकारियों  को  fata  भेजा  गया  तथा

 किस  प्रयोजनाथे  ait  कितने  समय  के  लिए  ;

 इंस  भ्रवधि  में  एक  से  अधिक  बार  विदेश  जाने  वाले  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं

 तथा  उक्त  श्रवधि  के  दौरान  प्रत्येक  मामले  में  वे  कितनी  बार  गए  ;

 उक्त  अवधि  में  इन  विदेश  aTarat  पर  सरकार  को  कितना  व्यय  वहन  करना

 पड़ा  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  aa wal  है  कि  सरकारी  शअधिकारियों  में  विदेश  जाने  की  प्रवृत्ति  बढ़

 रही  है  ate  इस  पर  नियन्त्रण  की  झ्रावदयकता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुट्फिकार  :  att  सुचना

 इक्ट्री  की  जा  रही  है  श्रौर  यथासम्भव  शीघ्र  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 नहीं  ।  विदेशों  में  सरकारी  अधिकारियों  के  दौरों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  को

 निपटाने  के  लिए  एक  विशेष  कार्यावधि  निर्धारित  की  गई  है  भारत  सरकार  के  सचिवों  से  भिन्न

 ्रघिका  रियों  के  मामले  में  ऐसे  प्रस्तावों  का  निपटान  सचिवों  की  समिति  द्वारा  किया  जाना

 है  ।  सचिवों  के  मामले  में  प्रस्तावों  पर  प्रधानमन्त्री  का  श्रनुमोदन  भी  प्राप्त  करना  होता है
 |  इस

 कार्यावधि  का  उद्देश्य  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  है  कि  श्रधकारी  सरकारी  aa  पर  विदेशों

 का  दौरा  केवल  उसी  स्थिति  में  ही  करें  जब  यह  श्रनिवायं  रूप  से  श्रावश्यक  हो  और  यह  भी  कि

 ऐसे  दौरों  पर  व्यय  कम  से  कम  हो  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  बोइ ग  737  के  इंजनों  को

 सरम्मत  करने  का  निराय

 9789.  श्री  ईदइवर  चौधरी  :  क्या  Gaza  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  इंडियन  एयरलाइंस  का  विचार  बोइंग  737  विमानों  के  इ  जनों  की  मरम्मत

 के  लिए  जो  इस  समय  विदेशी  फार्मों  द्वारा  दी  जा  रहो  श्रपने  निजी  प्रबन्च  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ट
 से

 क्या  सरकार  को  इस  श्राराय  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  eat  है  कि  यह  श्रतिरिकत  काय
 fan  जा कलकत्ता  क्षेत्र  को  सौंप  ब्या  जा  ए  ;  श्रौर
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 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निणंय  किया  है  ?

 quza  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ate  बोइ
 ग

 737  विमान  पर  लगाए  गए  जे०टी०  8  डी०  इंजनों  को  ओवरहॉल  करने  के  लिये  सुविधाएं  स्थापित

 करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  का  इन्डियन  एयरनाइन्स  भ्रध्ययन  कर  रही  है

 श्रौर  सरकारी  उद्यमों  सम्बन्धी  समिति  के  चेयरमन  को  एक  ज्ञापन  प्राप्त

 gat  था  तथा  उसकी  एक  प्रतिलिपि  लोक  सभा  सचिवालय  ने  टिप्पणी  के  लिए  इस  मंत्रालय  को

 भी  भेजी  थी  ।  उठाए  गए  विषयों  के  बारे  में  टिप्पणियां  इन्डियन  एयरलाइन्स  जैसे  भी  समिति

 उचित  श्रगली  श्रावव्यक  कार्यवाही  के  सीधे  ही  लोक  सभा  को  भेज  दी  थी

 इनामी  लाटरियों  में  सफल  रहने  वाले  डाकघर  बचत

 बंक  खाताधारियों  के  नाम  प्रदर्शित  करना

 9790.  डा०  वस्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डाकघर  बचत  बैंक  खाताधारियों  को  नकद  इनाम  देने  के  लिए

 वर्ष
 में  दो  बार  लाटरी  निकाली  जाती  यदि  हां  तो  इस  बारे  में  योजना  का  पुरा  ब्यौरा  क्या

 क्या  इनामी  लाटरियों  में  सफल  होने  वाले  खाताधारियों  के  नाम  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 की  जानकारी  के  लिए  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  नहीं  कराए  जाते  त्रौर  सम्बद्ध  डाकघर  में

 प्रदर्शित  नहीं  किए  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  श्रौर  उनको  सुचना  देने  की  वर्तमान

 पद्धति  क्या है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इनाभी  लाटरियों  में  सफल  रहने  वाले  के  नाम

 लोकप्रिय  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  करने  तथा  सम्बद्ध  डाकघरों  में  प्रदर्शित  करने  हेतु  कोई

 तरीका  निकालने  का  ate  यदि  तो  ऐसा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  डाकघर

 बचत  बैंक  इनाम  प्रोत्साहन  योजना  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 att  इनाम  के  ड्रा  में  भाग  लेने  वाले  सभी  मान्य  खाताधारियों  को  श्रखिल

 भारतीय  अधार  पर  कोड  संख्या  अलाट  कर  दी  जाती  है  जिसे  डाकघरों  के  सूचना  पट्टों  पर

 चिपका  दिया  जाता  है  ।  प्रत्येक  ड्रा  के  पद्चात  इनाम  जीतने  वाली  कोड  संख्याश्रों  को  भारत

 के  राजपत्र  में  भ्रधिसूचित  कर  fear  जाता है
 तथा  विज्ञापन  ate  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के

 माध्यम  से  हिन्दी  तथा  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  समाचारपत्लों  में  भी  इन्हें  प्रकाशित

 किया  जाता  है  ।  श्रधिसूचना  की  प्रतिलिपियां  प्रत्येक  प्रधान  डाकघर  तथा  उप-डाक  कार्यालय  के

 सुचना  पट्टों  पर  जनता  की  सुचना  के  लिए  लटका  जाती  हैं  ।  प्रत्येक  डाक  प्रभाग  से  सम्बन्धित

 इनामों  के  सारांश  की  सूची  क्षेत्रीय  भाषाश्रों  में  भी  dare  की  जाती  है  श्र  जनता  की  सुचना

 के  लिए  इसे  शाखा  डाकपालों  को  भेज  दिया  जाता  है  ।  श्रावेदन  करने  पर  राष्ट्रीय  बचत  श्रायुक्त

 से  भी  इनाम  की  सुची  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।

 चूंकि  इनाम  जीतने  वाले  खाताधारियों  की  संख्या  बहुत  श्रघिक  होती  है  इसलिए  इनके

 नाम  प्रकाशित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।
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 वे  खाताधारी  जो
 तीसरा  अ्रथवा

 चौथा  इनाम  जीतते  हैं  उन्हें  सम्बन्धित

 प्रधान  डाकपाल  डाक  द्वारा  सुचित  करते  हैं  ।  इनाम  जीतने  वाले  इन  व्यक्तियों  से  दावों  के  सम्बन्ध

 में  ग्रावेदनपत्र  महानिदेशक  डाक-तार  से  इनामों  की  रकमों  को  स्वीकृत  कराने  के  लिए  डाक

 क्षेत्रीय  कर्मचारियों  के  माध्यम  से  प्राप्त  किए  जाते  हैं  पांचवे  श्रौर  छड़े  इनामों  की  रकमों  को

 इनाम  जीतने  वालों  के  बचत  बेक  खातों  में  जमा  कर  दिया  जाता  है  ।  इन्हें  भी  डाकपालों  द्वारा

 सूचित  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 डाकघर  बचत  बेक  खाताधारियों  के  लिए  इनाम  प्रोत्साहन  योजना  पहली

 1973  से  शुरू  की  गयी  थी  ।  इस  योजना  के  साल  में  दो  बार  जनवरी  श्रोर  जुलाई  के

 अन्तिम  सप्ताह  में  अ्रखिल  भारतीय  अ्रधार  पर  इनामों  का  ड्रा  निकाला  जाता  है

 पात्रता

 वे  सभी  व्यक्ति  जिनका  डाकघर  बचत  बैंक  में  एकल  खाता  श्रथवा  संयुक्त  खाता  WAaT

 श्रावश्यक  खाता  अथवा  पेंगन  खाता  हो  ग्रौर  जिन्होंने  कम  से  कम  200  रुपये  की  झेष  रकम

 पर  ब्याज  दिया  जाना  है  )  अपने  खातों  में  जना  रहने  दी  हो  वे  सब  इनामी  ड्रा  में  भाग  लेने  के

 हकदार  हैं  जनवरी  में  होने  वाले  ड्रा  के  लिए  श्रप्रैल-सितम्बर  से  पिछली  छः  महीनों  की  श्रवधि

 में  कम  से  कम  200  रुपये  की  शेष  रकम  खाते  में  जमा  होनी  चाहिए  ;  इसी  तरह  जुलाई  में

 होने  वाले  ड्रा  के  लिए  श्रक्टूबर-माचे  की  पिछली  कहीनों  की  श्रवधि  में  कम  से  कम  200

 रुपये  की  शेष  रकम  जमा  होनी  चाहिए

 कोई  भी  खाताधारी  प्रत्येक  ड्रा  में  एक  से  श्रधिक  इनामें  पाने  का  हकदार  नहीं  होगा  ।

 इनाम

 प्रत्येक  ड्रा  में  aw. जी
 90  0  लाख  रुपये  के  मुल्य  के  11.000  से  अ्रधघिक  इनाम  निकाले  जाते  हैं

 जो  इस  प्रकार  होते  हैं

 पहला  इनाम  एक  1,00,000  रुपये

 50,000  रुपये  का  दूसरा  इनाम  पांच  2,50,000  ह

 20,000  रुपपे  का  तीसरा  इनाम  दस  2,00,000  म

 5,000  रुपये  का  चौथा  इनाम  सौ  5,00,000  )

 500  रुपये  का  5,00,000  ” पांचवा  इनाम  एक  हजार

 50  रुपये  का  छठा  इनाम  दस  हजार  5,00,000
 1.0

 रुपये

 प्रत्येक  ड्रा  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  की  जाने  वाली  एक  जिसमें

 सरकारी  ate  गर-सरकारी  व्यक्ति  शामिल  होते  की  देख-रेख  में  एक  मद्यीन  की

 से  इनाम  जीतने  वाले  खाताधारियों  की  संख्याएं  निकाली  जाती  हैं  ।
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 वाणिज्य  मंत्रात्य  के  Ua Fal  fess  द्वार  मद्रतस  sia  पर  छापा  मारा  जाना

 9791.  at  कंवर  लाल  गुप्त  क्या  वाणिज्य  cat  नागरिक  र्प्ति  शोर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वाणिज्य  मंत्रालय  के  सतकंता  निदेशक  ने  मद्रास  कार्गो  कम्पलैक्स

 पर  छापा  मारा  था  जहां  से  उसने  उस  चमड़े  के  कुछ  नमूने  एकत्र  किये  जो  सीमा  शुल्क  श्रधिकारियों

 द्वारा  संसाधित  चमड़े  के  रूप  में  पास  किया  गयो  पिछला  कार्गों

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिनांक  3  are  1979  के  मद्रास

 संस्करण  में
 वट  कन्सटीट्यूटस  फिनिव्ड  कीषंक  अ्ातर्गत  समाचार  छपा

 aaHa4  अधिकारी  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई

 माल  की  इन  खेपों  को  विदेश  भेजने  वाली  पार्टियों  के  नाम  क्या

 पत्  ः
 (  ~~)  )  सरकार  को  इन  खेपों  पर  ale  कितनों  धनरादि  sr

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  इस  प्रकार  की  किकायतें  पहले  भी  प्राप्त  होती

 रही  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 बतायें शौर

 उन  पर  कया  कार्रवाई  की  गई  ?

 नागरिक  ्पुति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 से  वाणिज्य  मंत्रालय  के  सतकंता  निदेशक  ने  संबंघित  विभागों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  के

 साथ  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  तैयार  चमड़े  की  खेपों  की  जांच  करने  की  दृष्टि  से  7  फरवरी

 1979  को  मद्रास  कार्गो  कम्पलैक्स  का  निरीक्षण  किया  ।  उन्होंन  कोई  छापा  नहीं  मारा  था  बल्कि

 उन्होंने  श्रचानक  जांच  की  थी  श्रौर  इस  लिए  नमुने  लिए  गए  थे  ।  सतकंता  निदेशक  ने  इस  बीच

 सरकार  को  अ्रपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  केन्द्रीय  चमड़ा  ग्रनुसंधान  मद्रास  से  परामशं  करके

 मामले  की  जांच  की  गई  है  ।  सीमा  शुल्क  श्रधिकारियों  ने  कुछ  संबंधित  पार्टियों  को  नोटिस  जारी

 कर  दिए  हैं  ।  श्रायात  व  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  द्वारा  भी  ऐसी  कार्यवाही  के  लिए  जांच  की  जा

 रही  है  जो  भ्रावस्यक  समभी  जाए

 सरकार  ने  ट  कांस्टीट्युट्स  फिनिक्ड  लैदर  वीर्षक  के  भ्रन्तगंत  एक्सप्रैसਂ  में

 प्रकाशित  समाचार  देख  लिया  है  ।

 अ्रक्तूवर  1977  से  पहले  तैयार  चमड़े  के  निर्यात  की  अनुमति  1973  में  निर्धारित

 मानदण्डों  के  अधार  पर  दी  जाती  थी  ।  इन  मानदण्डों  में  भारतीय  मानक  केन्द्रीय  चमड़ा

 अनुसंधान  संस्थान  सम्बन्धित  श्रभिकरणों  भर  विभागों  से  परामशं  करके  संशोधन  किया  गया  है

 तथा  1  1977  से  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  तयार  चमड़े  की  परिभाषा  देने  वाले  संशोधित

 att  धिक  कड़े  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  लागू  किए  गए  ।  इस  मामले  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा
 x

 है  श्रौर  जो  श्न्त  मंत्रालय  समुह  हाल  में  गठित  किया  गया  था  उसने  तैयार  चमड़े  कं  लिए

 दर्शी  सिद्धान्तों  के  संशोधन/पुनेंवर्गीक<ण  का  प्रदन  अपन  हाथ  में  है  ।
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 सरकारी  स्वामित्व  वाली  कंपनियों  मे में  जीवन  बीमा  निगम  का  पु  निवेदा

 9792.  श्री  ज्योतिमंय  बस ु:  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 सरकारी
 स्वामित्व  वाली  पब्लिक  लिमिटेड  कंपनी/कंपनियों  में  जीवन  बीमा  निगम

 ने  कितनी  पूंजी  लगाई

 कितने  चुककत्ताओओं  ने  मूलधन  राशि  श्रौर  ब्याज  के  भुगतान
 में  चूक  की  है  we

 श्रन्त ग्रस्त  घनराणि  कितनी है  नामों  का  ब्यौरा  क्या हैं  जिन  पर  पांच  लाख  रुपये  से  श्रधिक

 की  राशि  तौर

 ऋणों  wife  पर  ब्याज  की  दर  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  31  1978  को

 सरकारी  कंपनियों  में  जीवन  बीमा  निगम  के  पंजी  निवेश  की  स्थिति  इस  प्रकार  थी

 26.79 मियादी  ऋप  |

 ऋण  पत्र  3.62

 ग्रधिमान्य  दोयर  1.45

 सामान्य  गेयर  11.18

 जोड  43.04

 31  art  1978  तक  विभिन्न  वर्गों  के  ऋणकर्ताग्रों  द्वारा
 जीवन

 बीमा  निगम  के

 मामले  थे  जिनकी ऋणों  के  मूलधन  की  रादि  ग्रौर  ब्याज  की  अदायगी  के  संबंध  104  चुक के

 राशि  902.35  लाख  रुपये  वठती है  ।

 20  कम्पनियां  ऐसी  हैं  जिन  पर  5  लाख  रुपए से  श्रधिक  की  रकम  बकाया  एक

 विवरणा  1  संलग्न  जिसमें  उन  कम्पनियों  के  नाम  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  के  द्वारा  चुकाई  न  गई

 रकम  दिखाई गई  है  ।

 एक  विवरण  ह  संलग्न  है  |

 विवरण--एक

 उन  कम्पनियों  के  नामों  का  विवरण  जिनपर  जीवन  बीमा  निगम के  ऋणों  के

 सुलधन  श्रौर  ब्याज  की  श्रदायगी  की  5  लाख  रुपए  से  श्रधिक  की  रकम

 बकाया  है  |

 क्रम  स०  कम्पन  का  नाम  राणि

 ब्याज  मूलधन  जोड़

 ी
 Se

 2  4

 1.  अरुण  शुगस  लि०  7.59  10.00  17.59

 2.  अलोक  पेपर  face  fo  ला  ऋण  19.00  55.00  74.00

 दूसरा  ऋण  14.17  12.80  26.97

 तीसरा  ऋण  7.17  1.17
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 2  3  4

 iw

 बिहार  एलाएज  स्टील्‍्स  10.00  10.00

 दावनगेरे  शुगर  क०  लि०  4.21  7.38  11.59

 गंगावती  शुगसं  लि०  पहला  ऋण  15.00  7.00  22.00

 6.48  5.00  11.48 दूसरा  ऋण

 0.25  10.00  10.25
 हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍्सं  कन्सट्रक्शन  लि

 ०

 23.33  23.33
 हिन्दुस्तान  शुगर  मिल्स  लि०

 मंगलौर  कमी  कल्स  एण्ड  फर्ट्लाइजसं  feo

 पहला  ऋण  56.07  45.00  101.07

 24.00  24.00 दूसरा  ऋण

 9.50  9.50
 ‘ AAAs  केरा  सीमेंट्स  लि०

 10  प्लास्टिक  रेसिन्स  एण्ड  केमिकल्स  लि०

 26.33  60.00  86.33 पहला  ऋण

 दूसरा  ऋण  12.83  25.00  37.83

 11  रेमन  एण्ड  डेम  लि०  12.00  12.00

 12  8.10  12.00  20.10
 संदूर  मैंगनीज  ऐण्ड  ्राइरन  ata  fete

 13  aed  पंट्रो  कैमिकल्स  ऐण्ड  इण्डस्ट्री ज

 कारपोरेदान  लि०  36.00  36.00

 14  स्टील  कम्पलक्स  लि  ०  पहला  ऋण  9.50  5.00  14.50

 0.70  1.03
 दूसरा  ऋण  0.33

 15  9.25  7.50  16.75 सिल्वानिया  ऐण्ड  लक्ष्मण  लि०

 15.00  6.00  21.00 16  ट्रावनकोर  कोचीन  कैमिकल्स  fao
 ०  पहला  ऋण

 दूसरा  ऋण  18.75  5.00  23.75

 17  7.47  7.47 दाक्ति  शुगस  लि०

 18  टिनप्लेट  कम्पनी  श्राफ  इंडिया  लि०  5.66  65.6

 19  ग्रान्घ्र  प्रदेश  celoa  लि०  7.20  7.20

 20  विक्रांत  टायसं  लि०  9.51  9.51

 जोड़  259.87  388.21  648.08

 a  ए  एएए  एएए
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 Lot

 (3%)

 faazy—2at

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  fo
 | दि  दी  द  द  नन  श्रेणियों  के  ऋणों  पर  लिए  गए  ब्याज  की  दर

 का  विवरण

 HA  संख्या  ऋणों  की  श्र  frat  ब्याज को  दर

 प्रतिशत  बवाषिक

 |  राज्य  सरकारों  को  उनकी  विभिन्‍न  सामाजिक  श्रावास

 योजनाओं  के  लिए  ऋण

 नगर  जलपूर्ति  तथा  मल  निकासी  योजनाग्रों  के  लिए  ऋण

 ग्रामीण  जल  पुर्ति  योजनाओं  के  लिए  ऋण

 दीषेस्थ  सहकारी  श्रावास  वित्तपोषण  समितियों  को  ऋण  8}

 अ्रावास  श्र  नगर  विकास  निगम  को  ऋण  104

 अ्रौद्योगिक  क्षेत्रों  को  ऋण  82

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  ऋण  11

 दर  2  प्रतिशत  afer

 लेकिन  कम  से  कम

 चीनी  सहकारी  समितियों  को  ऋण  11

 कम्पनियों  को

 11  एक  या  श्रधिक  सहकारी
 =  त्र

 क
 यं  > ना संस्थाओं  साध

 मिलकर  age  किए  गए  ऋणों

 के  लिए

 12  अकेले  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  दिए  गये  ऋणों  के  लिए

 10  9 at  पालिसियों  पर  उनके  समपंण  मूल्य

 के  ग्रन्दर-अ्न्दर  ऋण  जिसमें  गैर  जब्ती  श्रग्रिम

 भी  शामिल  है  ।

 एयरबस  दुर्घटना  टल  जाना

 9793.  श्री  के०

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :

 क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  os  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  23  1979  को  इन्डियन  एयरलाइन्स  के  एक  विमानन  द्वारा

 दिल्‍ली  से  कलकत्ता  के  लिए  vera  करने  के  कुछ  मिनट  के ग्रन्दर  ही  चालक  दल  द्वारा  सुरक्षित
 दिल्‍ली  वापस  ले  श्राया  गया  था  ae  इस  प्रकार  एक  बड़ी  टुघंटना  टल  गई  ;
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 क्या  एयरबस  की  facresart  पैनल  विमान  द्वारा  उड़ान  भरने  के  मिनटों  के

 ग्रत्दर  ही  उड़  गई  थी  जिससे  यात्रियों  ate  चालक  दल  को  कष्ट  पहुंचा  ;

 यदि  भाग  ate  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  उक्त  घटना  के

 बारे  में  कोई  जांच  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 qazay  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  (ait  पुरुषोत्तम  :  ate  23

 1979  को  इंडियन  एयरलाइन्स  का  एयर  बस  विमान  वी०  टी०-ई०  डो०  वाई०

 401 उड़ान  संख्या  श्राई०  सी०  दिल्‍्ली-कल कत्ता  के  परिचालन  पर  11°50

 बजे  दिल्‍ली  से  रवाना  gat  दाबाचुकुलन  की  खराबी  के  कारण  उड़ान  के  55  मिनट

 बाद  ही  वापस  सुरक्षित  उतर  गया  ।  विमान  के  निरीक्षण  से  पता  चला  कि  उसमें  एक  एक्सेस  पैनल

 गायब  था  ।  यह  भी  पाया  गया  कि  प्रत्येक  यात्री  के  लिए  जो  श्रलग-श्रलग  प्राक्सीजन  मास्क  उपलब्ध

 वे  सभी  उपयोग  के  लिये  उतर  श्राये  थे  ।  यह  विमान  के  ही  श्रन्दर  बनी  बनाई  एक

 कालीन  व्यवस्था  होती  है  ताकि  जब  कभी  दाबानुकूलन  में  खराबी  हो  जाती  है  तो

 ऑक्सीजन  मास्क  अपने  श्राप  ही  नीचे  ar  जाते  हैं  जिससे  कि  यात्री  का  प्रयोग  कर

 सकें  और  इस  संबन्ध  में  होने  वाली  किसी  भी  तकलीफ  को  कम  किया  जा  सके  ॥

 श्रौर  इंडियन  एयरलाइन्स  एक  जांच  बोर्डे  उक्त  घटना  की  जांच  कर  रहा

 है  att  घटना  के  कारणों  का  ज बोड  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जने  पर  ही  पता  चल  सकेगा  |

 व्यस्त  मौसम  के  लिए  faa  बंक  की  ऋण  नीति

 9794.  श्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर  ate  :

 श्री  निहार  लास्कर  :

 श्री  ए०  प्रभार ०  बद्रीनारायण  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  31  माचे  को  समाप्त  होने  वाले  व्यस्त  मौसम  के  लिए  food  बक  की  ऋण

 नीति  टंडन  समिति  की  सिफारिशों  के  उल्लघंन  के  समान  हैं  जिसके  लिए  स्वयं  भारतीय  रिज

 बैंक  ने  आग्रह  किया  था  कि  बेक  उसका  पालन  करें  ;

 यदि  तो  क्या  टंडन  समिति  के  प्रतिवेदन  के  भ्रन्तर्गत  श्रौद्योगिक  एककों  को  aay

 के  पास  काफी  समय  पहले  उत्पादन  प्ल।न  भेजने  होते  हैं  ताकि  बंक  ऋण  देने  का  निरांय

 कर  सके ं;

 यदि  तो  क्या  ऋण  जिसे  भारतीय  fora  बंक  द्वारा  लागू  करने  की  मांग

 गई  में  श्रचानक  रुकावट  श्रा  जाने  के  कारण  बेक  उद्योग  से  किये  गये  श्रपने  वायदे  से  पीछे

 हटने  के  लिए  विवश  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  ौर

 ऋण  नीति  को  व्यवस्थित  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की
 जा  रही  है  ?
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 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (HT  जुल्फिकार  :  नहीं  भारतीय

 fead  बैंक  के  गवर्नर  द्वारा  ऋण  श्रनुदासन  के  हित  में  टण्डन  समिति  द्वारा  निर्धारित  सिद्धान्तों

 के  कार्यान्वयन  की  श्रावश्यकता  पर  फिर  से  जोर  दिया  गया  है  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  |

 सरकार  शर  भारतीय  e frag  बैंक  द्वारा  ऋण  नीति  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती

 है  wt  अथं-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की
 बदलती  हुई  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए

 समय-समय  पर  श्रावव्यक  संशोधन  किये  जाते  हैं  |

 प्रति  परिवार  सोना  रखने  की  श्रधिकतम  सीमा

 9795.  श्री  दुर्गा  चन्द
 :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सोने  के  भंडार  को  बाजार  में  लाने  के  लिए  प्रति  परिवार  सेना  रखने  की

 अधिकतम  सीमा  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  निजी  सोने  को  बाहर  निकालने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 facet  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  ग्र  इस  प्रकार  FT

 कोई  फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  स्वां  नीति  की  सभी  पहलुद्ों  से

 समीक्षा  करने  तथा  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  सिफारिश  प्रस्तुत  करने  के  लिये  सरकार  ने  भारतोय

 fara  बैंक  के  गव्नेर  की  श्रध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 श्रायकर  विभाग  में  कार्यक्रम  बनाने  वाले  केलकुलेटर

 का  उपयोग  किया  wat

 9796.  श्री  एम०  श्ररुगाचलम  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंती  श्रायकर

 लय  में  स्वचालित  मथीनों  के  लगाये  जाने  के  बारे  में  30  नवम्बर  1973  के  अ्रतारांकित  seat  स ं०

 2898  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्यक्रम  बनाने  वाला  केलकुलेटर  वाइि्गिटन  से  खरीदा

 गया  था  श्रौर  नई  दिल्‍ली  में  लगाया  गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  केलकुलेटर  विदेशी  मुद्रा  से  खरीदा  गया  था  ;

 क्या  उक्त  केलकुलेटर  पिछले  कई  साल  से  उपयोग  में  नहीं  त्  रहा  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  प्रत्यक्षकर  धज बोडं  के  संगठन  तथा  प्रबन्ध  सेवा  निदेशालय  के

 विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  हां  ।

 हां  ।

 बीच  की  थोड़ी-सी  ऐसी  ग्रवधघि  को  छोड़कर  जब  मशीन  खराब  हो  गई  विभाग

 में  केलकुलेटर  निरन्तर  इस्तेमाल  किया  जाता  रहा  ।  पुर्जे  की  एक  खराबी  के  कारण  उक्त  केलकुलेटर

 पिछली  बार  1978  में  खराब  हम्ना  था  ।  खराब  पुर्जे  को  बदलने  के  लिए  पुर्जे  का  श्रायात

 किया  जाना  है  ate  इसके  लिए  पहले  ही  कार्यवाही  की  जा  रही है  ।

 यह  प्रदन  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रीयकृत  ब  कों  द्वारा  100  रुपये  सासिक  श्राय  वाले  लोगों

 को  दिया  गया  ऋणा

 9797.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  fad  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  100  रुपये  अथवा  इससे  कम  मासिक  श्राय  वाले  लोगों  को  गत

 दो  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कुल  तथा  श्रौसतन  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  ;

 कुल  ऋण-राशि  की  तुलना  में  उक्त  ऋण-राशि  का  प्रतिशत  कितना  है  ;  अ्रौर

 क्या  उक्त  ऋण  पद्धति  acta  सरकार  की  नीतियों  तथा  उद्देश्य  का  प्रतीक  स्वरूप

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जुल्फिकार  उल्लाह  )  :  श्रौर  जिस  रूप  में

 सूचना  मांगी  गई  है  उस  रूप  में  उसे  एकत्र  करने  को  वर्तमान  सांख्यकीय  सुचना  प्रणाली  में
 व्यवस्था

 नहीं  है  ।  भारतीय  fad  बैंक  ऋण  सीमाओं  के  आकार  के  श्रनुसार  alas  एकत्र

 करता  है  ।  छोटे  ऋणों  के  ब्यौरे  विवरण-एक  में  देखे  जा  सकते  हैं  ।

 निम्न  झाय  वाले  व्यक्तियों  के  भारत  सरकार  ने  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  तैयार

 की  जिसके  adit  कमजोर  से  कमजोर  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  4  प्रतिशत  प्रति  ag  ब्याज

 दर  पर  ऋणा  प्रदान  किए  जाते  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  जिन  व्यक्तितयों  की  oa  2  हजार  रुपये

 प्रति  वर्ष  से  शर  श्रघं-दाहरी  और  शहरी  क्षेत्रों  में  3  हजार  रुपये  प्रति  वर्ष  से  अधिक  नहीं  है  वे

 इस  योजना  के  aha  ऋण  के  लिए  पात्र  हैं  ।  बैंकों  द्वारा  इस  योजना  के  ata  दी  जाने  वाली

 न्युनतम  राधि  की  शर्तें  धव  पिछले  वर्ष  के  wea  में  उनके  कुल  ऋणों  के  श्राधा  ofaarat  से  बढ़ाकर

 1  प्रतिशत ax  दी  गई  है  ।  इस  योजना  के  भ्रधीन  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  के

 1977  ate  1978  के  अन्त  की  स्थिति  के  शझ्रनुसार  ब्यौरे  भी  विवरण-दी  में

 देखे  जा  सकते  हैं  ।

 हां
 ।
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 1979

 कठोर  श्रायात  प्रतिबन्धों  के  कारण  विकासशील  राष्ट्रों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ना

 9798.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पद्ति  की  घटनाओं  श्रौर  विकसित  राष्ट्रों  द्वारा  कठोर

 श्रायात  प्रतिबन्धों  के  माध्यम  से  श्रपनाये  गए  संरक्षणात्मक  उपायों  के  बारे  में  श्रंकटाड  सचिवालय

 द्वारा  किए  गए  विश्लेषण  के  श्रनुसार  इनका  विकासशील  राष्ट्रों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  उनकी  उक्त  मामले  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  श्रौर

 विकसित  राष्ट्रों  के  इस  प्रकार  के  रुख  का  प्रतिरोघ  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  श्रौर  उक्त  Aw aay  में  WHET  में  भारत  का  क्या  योगदान  है  ?

 नागरिक  पूरि  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :

 हां  ।

 तथा  7  1979  से  1  1979  तक  मनीला  में  होने  वाले  अंकटाड

 के  पांचवें  सत्र  में  व्यापार  में  बिकासਂ  के  सम्बन्ध  में  गंभीर  वार्ताश्रों  के  लिए  विभिन्‍न

 पहलू  उठाए  जाएंगे  ।  1979  में  भ्ररूशा  में  श्रपनी  चौथी  मन्त्रिस्तरीय  बैठक  में

 दील  देशों  ने  के  सम्मुख  पेश  होने  वाली  कार्यसूची  की  विभिन्‍न  मदों  के  सम्बन्ध  में

 अपनी  संयुक्त  स्थिति  बना  ली  थी  ।  अरूशा  बैठक  द्वारा  एकमत  रूप  से  स्वीकृत  दस्तावेज  में

 विकासदील  देशों  ने  अपने  निर्यात  में  Yar  आने  वाली  कठिनाइयों  के  लिए  उन  घिकासशील  देशों

 को  जिम्मेदार  ठहराया  है  जिन्होंने  श्रपनी  श्रक्षम  तथा  अला भवर  उत्पादन  क्षमताओं  का  समंजन

 करने  में  झसमथंता  प्रकट  की  है  ।  अरूदा  दस्तावेज  जिसमें  विकासशील  देशों  की  संयुक्त  स्थिति

 प्रस्तुत  की  गई  प्रौद्योगिक  पुर्नाविन्यास  के  लिए  संरक्षणवादी  उपायों  तथा  दीर्घावधि  नीतियों

 पर  रोक  लगाने  के  लिये  श्रल्पावधि  नीतियों  के  बनाने  के  सम्बन्ध  में  एक  समन्वित  श्रन्तर्राप्ट्रीय

 कायेवाही  कार्यक्रम  की  मांग  की  गई  है  ।  इसमें  प्रभावित  विकसित  देशों  द्वारा  एक-टूसरे  से

 परामदं  करने  की  भी  व्यवस्था  है  ताकि  संरक्षणवादी  उपायों  को  प्रभावहीन  करने  के  लिए  उचित

 संयुक्त  कार्यवाही  विनिश्चित  की  जा  सके  ।  जहां  तक  दीर्घावधि  नीतियों  का  सम्बन्ध  इनके

 लिए  ag  सुभाब  दिया  गया  है  कि  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जाए  fare  विकसित  देदों  में

 समंजन  की  श्रावइ्यकता  है  ताकि  एं  क्षेत्रों  के  उत्पादन  कारकों  के  संचलन  को  सुकर  बनाना

 मुमकिन  हो  सके  ।  यह  सिफारिशें  भी  की  गई  हैं  कि  समंजन  प्रक्रिया  की  निरन्तर  और

 समय-समय  पर  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  श्र  कटाड  के  भीतर  वार्ताश्रों  की  रूपरेखा  के  बारे  में

 एक  करार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  यूनीडो  एवं  के  सहयोग  से  वे  उपाय

 व  नीतियां  तैयार  की  जा  सकें  जिनको  इस  प्रकार  से  पता  लगाये  गये  क्षेत्रों  में  समंजन  की  प्रक्रिया

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  विकसित  देशों  द्वारा  भ्रपनाये  जाने  की  झ्रावस्यकता  हो  ।  द्रूदा  बैठक

 में  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने  उन  वार्ताश्रों  में  सक्रिय  रचनात्मक  भूमिका  निभाई  है  जो

 विकासशील  देशों  की  संयुक्त  स्थिति  बनाने  के  लिये  की  गई  थी  ।  विकासशील  देशों  के  निर्यात

 व्यापार  पर  कुप्रभाव  डालने  वाली  इस  गम्भीर  समस्या  का  सोहेश्य  हल  ढूंढने  वास्ते  अर  कटाड  5

 में  जाने  वाला  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  श्रपना  प्रयास  जारी  रखेगा ।
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 लिखित
 उतर

 भारत  गाट  तथा  एस्केप  जेसे  ग्न्य  ग्रन्तर्राष्ट्रिय  मंचों  पर  भी  भ्रपनी  चिन्ता  व्यक्त  करता

 रहा  है  विकसित  देशों  द्वारा  किए  विशिष्ट  संरक्षणवादी  उपायों  पर  जो  हमारे  निर्यात  हित

 पर  प्रभाव  डालते  द्विपक्षीय  स्तर  पर  इस  विचार  से  विचार-विमर्श  किया  जाता  है  जिससे

 कोई  हल  ढूंढा  जा  सके  ।  जहां  हमारे  निर्यातों  के  विरुद्ध  श्रधिकाधिक  संरक्षण  हेतु  उपायों  पर

 विचार  करने  के  लिये  श्रायातक  देशों  की  सरक।रों  द्वारा  कानूनी  क्रियाविधि  श्रारम्भ  की  गई

 वहां  हमारे  मिदनों  के  माध्यम  से  झथवा  कानूनी  परामशंदाताओओं  को  लगाकर  म्रभ्यावेदनों  द्वारा

 इनका  विरोध  किया  गया  है  ।

 तेजी  से  ऋण  प्रसार  होने  के  बारे  में  भारतीय  रिजव  बेक

 द्वारा  चिन्ता  व्यक्त  किया  जाना

 9799.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तेजी  से  ऋण  प्रसार  होने  श्रौर  मुल्य  स्थिरता  की  स्थिति  पर  इसके  प्रभाव  के  बारे

 में  भारतीय  रिज  बेक  द्वारा  गम्भीर  चिता  व्यक्त  किये  जाने  के  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  वाणिज्यिक  बैकों  ate  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  से  उक्त  मामले  में  पर्याप्त  उपाय

 करने  के  लिए  कहा  गया  हैं  ;  शर

 यदि  तो  ये  उपाय  किस  प्रकार  के  होंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  adie  :  वर्ष  1978-79  के  दौरान

 खाद्य  fart  सकल  बैंक  ऋण  में  होने  वाली  भारी  वृद्धि  से  सरकार  को  भी  उतनी  ही  चिन्ता  है  ।

 अर  खाद्य  भिन्न  सकल  ऋणों  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  1978

 में  घोषित  1978-79  के  व्यस्त  मौसम  से  सम्बन्धित  ऋण  नीति  के  द्वारा  दो  मुख्य  उपाय  किये  गये

 ,

 (1)  प्रनुसुचित  वारिज्यिक  gal  के  खाद्य  भिन्न  सकल  ऋण  जमा  वृद्धि

 अनुपात  को  पहली  1978  से  1979  के  भ्रन्त  तक  की  अवधि  के  लिये  ज्यादा  से

 ज्यादा  40  प्रतिशत  तक  ही  सीमित  रखा  जाये  ;  शौर  (Il)  भ्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा

 रखे  जाने  वाले  सांविधिक  नगदी  श्रनुपात  (Tq oUMoM!Zo)  को  पहली  1978  से

 33  प्रतिषत  से  बढ़ाकर  34  प्रतिदात  कर  दिया  wie  इसको  पहली  1978  से

 सांविधिक  नगदी  अनुपात  में  हुई  किसी  भी  वृद्धि  के  अ्रतिरिक्त  जमा  राशियों  पर  सख्ती

 के  साथ  any  किया  गया  ।  बैंकों  को  यह  भी  निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  कि  वे  केवल  जायज़  उद्देश्यों

 के  लिये  ही  ऋण  दें  ate  उतनी  ही  रकम  के  ऋण  जो  वास्तविक  श्रावश्यकताओं  को  ही  पुरा

 कर  सके

 खाद्य  freq  ऋणों  के  विस्तार  में  इन  उपायों  के  बावजूद  भी  जब  कोई  कमी  नहीं  आई  तो

 भारतीय  fora
 वे

 बैंक  1979  में  भारतीय  रिजव  ऋण  नीति  का  पुनरीक्षण  करते  हुये

 बैकों  को  बताया  कि  Glaieal,  तम्बाकू  और  चाय  जैसी  वस्तुग्रों  के  सम्बन्ध  में

 मौसमी  ऋण  की  बढ़ती  हुई  श्रागामी  श्रावश्यकताओं  को  देखते  जिनको  श्राने  वाले  महीनों  में

 पुरा  करना  होगा  यह  बहुत  जरूरी  हो  जाता  है  कि  ऋण  दिये  जाने  को  इस  प्रकार  से  विनियमित
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 लिखित  उत्तर  4  1979

 कया  जिससे  कि  उन  श्रन्य  ऋण  कर्ताश्रों  को  भ्रग्रिम  देने  के  स्थान  पर  जिन्होंने  बै ंकिंग  प्रणाली

 से  पहले  ही  से  ही  भारी  ऋण  लिये  हुये  सबसे  श्रनिवायं  झ्रावश्यकताश्रों  की  पूर्ति  gases  की

 जा  सके  ।  इस  उद्देश्य  की प्राप्ति  के  लिये  बैंकों  को  यह  निदेश  दे  दिये  गये  हैं  कि  वह  50  लाख

 रुपये  are  अधिक  की  तक  के  ऋणों  का  पुनरीक्षण  करें  ताकि  ag  सुनिश्चित  किया  जा  सके

 कि  जिन  पार्टियों  ने  श्रपनी  मौजुदा  ऋण  सीमाओं  का  60/65  प्रतिशत  भाग  अब  तक

 इस्तेमाल  कर  लिया  उनको  और  ऋण  देने  की  तभी  व्यवस्था  की  जाये  यदि  वह  ऋण  स्पष्ट

 रूप से  सुनिर्दिष्ट  जैसे  कि  तागे  उत्पादन  Fate  प्रधिक  वृद्धि  करने  ATT  मौजूदा

 वचनबद्धताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  श्रावश्यक  हो  ।  बैंकों  को  यह  at  कह  दिया  गया  है  कि

 वह  श्रपनी  जमा  रकमों  से  भिन्न  संसाधनों  पर  कम  से  कम  निरभर  श्नौर  प्रत्येक  सप्ताह  हुई

 ऋण  वृद्धि  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  श्रांकड़ों  का  संकलन  करने  wiz  निरीक्षण  करने

 की  अपनी  व्यवस्था  को  श्रौर  सुदृढ़  बनाएं  |

 उन  बैंकों  जिन्होंने  30  1979  तक  नगदी  श्रौर  नगद  प्रारक्षित  निधि

 अनुपात  को  बनाये  रखने  में  चूक  को  अनुशासित  करने  के  लिये  रिज  बंक  ने  उन्हें  पुर्ावित्त

 रि-डिस्काउंट  की  सुविधाएं  देने  से  तब  तक  के  लिये  इंकार  कर  दिया  है  जब  तक  कि  वे  कमियां

 पुरी  नहीं  कर  लेते  इसके  भ्रतिरिक्त  उनसे  30  1979  को  बकाया  पुनर्वित्त  fe-fecargz

 के  उस  हिस्से  पर  जो  कि  सांविधिक  नगदी  श्रौर  नगद  प्रारक्षित  maga  में  होने  वाली  कमी  के

 बराबर  30  प्रतिशत  भ्रतिरिक्त  ब्याज  भी  लिया  जाएगा  |

 प्रति  व्यक्ति  ara  र  रुपये  at  क्रय  शक्ति

 9800.  श्री  Fo  TIA :  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  fad  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  वर्ष  1976-77  में  प्रत्येक  राज्य  में  रजिस्टर  प्रति  व्यक्ति  ara  की

 विकास  दर  श्रौर  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-म्रलग  वास्तविक  प्रति  व्यक्ति  श्राय  के  बारे  में  उल्लेख  करने

 की  स्थिति  में  है  ;

 वर्ष  के  दौरान  श्रत्यापब्यक  वस्तुद्नों  के  मृत्यों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  श्रौर  उपयु क्त
 वर्ष  में  रुपये  की  क्रय  शाक्ति  के  रूप  में  प्रति  व्यक्ति  की  श्राय  में  श्रौसतन  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;

 और

 गत  वर्ष  के  झ्रांक डॉ
 ay

 तुलना  में  पंचवर्षीय  योजना  के  area  में  श्राय  कितनी

 थी ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  wats  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 (a)  श्रखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मृत्य  सुचक  शर्क  द्वारा  झ्रांके  जाने  के  भ्रनुसार

 1977  में  श्रनिवायं  वस्त्रों  की  art  1976  की  कीमतों  के  स्तर  की  तुलना  में

 थीं  ।  जबकि  1976-77  में  चालू  कीमतों  पर  प्रति  व्यक्ति  श्राप  5.9  प्रतिशत  अधिक

 किन्तु  उसी  ag  स्थिर  कीमतों  (1970-71)  पर  यह  0.6  प्रतिशत  कम  हो  गई  थी  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |
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 14  190 1  लिखित  उत्तर

 विवरण  — GR

 प्रति  व्यक्ति  निवल  घरेलू  उत्पाद

 GIS १७६ਂ  qq  स्थिर  कीमतों  पर  1975-76  से

 राज्य  1976-77  में

 1975-76  1976-77

 प्रतिशत

 आंध्र  प्रदेश  333  305  (-  8.4

 1970-71  564  544  (-  3.5

 1970-71  41  ead  उण्त० बिहार

 गुजरात  1960-61  413  400  (-)  3.1

 हरियाणा  1960-61  462  482  (+)  4.3

 हिमाचल  प्रदेश  1960-61  36  353  (-)  2.2

 1960-61  29  345  4.9 जम्मू  भ्रौर  करुमीर  (+)

 कर्नाटक  1960-61  99  366  (-)  8.3

 केरल  1960-61  97  खउ०्त०  go  qo

 10  मध्य  प्रदेश  1960-61  275  252  (-)  8.4

 11  1960-61 महाराष्ट्र  478  उण्त०७  उ०्न०

 12  1960-61  202  197  2.5 मणिपुर  (-)

 13  उड़ीसा  1970-71  523  उण्न०  gordo

 14  पंजाब  1960-61  51  588  (+)  6.7

 15  राजस्थान  1960-61  317  319  (+)  0.6

 16  1970-71  609  611  0.3 तमिलनाडु  (+)

 17  त्रिपुरा  1960-61  374  उजज्त०  उ०्तन०

 18  उत्तर  सुदेश  1960-61  270  273  (+)  1.1

 19  पश्चिम  बंगाल  1960-61  384  387  (+)  0.8

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 20  1960-61  799  785  1.8 (-)

 21  दमन  श्रौर  दीव  1970-71  1224  1240  1.3 (+)

 उ०  न०--उपलब्ध  नहीं

 टिप्पणी  :  बाकी  के  राज्यों  शर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  ांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 ख्रोत  :  केंद्रीय  सांख्यिकी  संगठन
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 लिखित  उत्तर

 —_—_—<——————

 4  1979

 विवरण —  at

 प्रतिव  यक्ति  निवल  घरेलू  उत्पाद

 स्थिर  कीमतों  पर

 राज्य  ग्राघार  अ  ee ee

 aq  1950-  1955-  1960.  1968-  1973-  1975-  1976-

 56  61  69  74  76  77

 श्रांधघ्र  year  1960-61  275  276.0  J  LO 328  333  305

 असम  1948-49  251  272  541*  564%  544%

 215 बिहार  1960-61  205  382%  413%  उण०्तन०

 गुजरात  1960-6 1  362  363  398  413  400

 हरियाणा  1960-61  327  354  425  462  482

 हिमाचल

 प्रदेश  1960-61  उण्त०  331  346  361  353

 जम्मू  शर

 कश्मीर  1960-61  269  276  318  329  345

 कर्नाटक  1960-61  296  337  385  399  366

 केरल  1960-61  259  286  301  297  खउण०्न०

 10  मव्य  प्रदेश  1960-61  260  244  263  275  252

 11  महाराष्ट्र  1960-61  409  423  446  478  उण्न०

 12  1960-61  154  204  193  202  197 मणिपुर
 ke

 13  उडीसा  1960-61  216  262  490%  §23%  उ०्त०
 18

 14  पंजाब  1960-61  Ir  366  476  519  551  588

 15.0  राजस्थान  1960-61  284  249  308  317  319

 16  तमिल  नाडु  1960-61  334  329  625  %  609%  611%

 17  1960-61  249  239  298  374  ड०्नत० त्रिपुरा

 18  उत्तर  प्रदेदा  1960-61  252  241  250  270  273

 19  परिचम

 बंगाल  1960-61  390  385  368  384  387

 संध  राज्य  क्षेत्र

 20.  दिल्‍ली  1960-61  668  710  757  799  785

 21.  दमन

 1970-71  उ०्न०  उण्न०  1016  1224  1240
 ह

 दीव
 ला

 उ०न०  =  उपलब्ध  नहीं  शऑ्राघार  वर्ष  ==  1970-71

 टिप्पणी  :  बाकी  के  राज्यों  श्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 स्रोत  :  केंद्रीय  सांख्यिकी  संगठन
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 सभा
 पटल

 पर
 रखे  गये  पत्र

 के  प्रदन  के  बारे  में

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  लोक  सभा  की  कतिपय  कार्यवाही  को  गलत  ढंग  से

 THETA  करना

 meat  महोदय  :  श्री  मत्लिकाजु न  ने  विशेषाधिकार  के  प्रद्न  की  दिनांक  17  1979

 की  सुचना  में  यह  ares  लगाया  था  कि  हिन्दुस्तान  टाइग्स  ने  दिनांक  17  1979  के

 अंक  में  नेहानल  SUE  की  फर्म  में  तालाबन्दी के  प्रदन  पर  ध्यान  झ्राकषंण के  सम्बन्ध  में

 दिनांक  16  1979  की  लोक  समा  की  कतिपय  कायंवाही  को  गलत  प्रकाशित  किया  था

 श्री  मल्लिकाजुन  ने  कहा  था  कि  पड़ने  पर  हेराल्ड  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाएगा

 दीष॑क  के  अझन्तगंत  एक  समाचार  में  दि  हिन्दुस्तान  टाइम्स  ने  यह  बताया  था  कि  श्रम

 मंत्री  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  ने  ग्राज  लोक  सभा  को  श्राइवासन  दिया  कि  सरकार  नेशनल  हेराल्ड

 समाचारपत्र  ग्रूप  के  प्रबन्धग्रहण  सहित  विभिन्‍न  कदमों  पर  विचार  यदि  इसके  मामलों  में

 वर्तमान  विस्तृत  जानकारी  के  दौरान  या  बाद  में  ऐसा  करना  श्रावश्यक  गया ।*  श्री

 मह्लिकाजुन  ने  यह  ae  दिया  कि  लोक  सभा  की  सम्बन्धित  कार्यवाही  को  पढ़ने  से  पता  चला  कि

 मंत्री  ने  ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  शरर  ऐसा  कोई  विचार  व्यक्त  नहीं  किय  प

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  सम्पादक  श्रौर  प्रकादाक  जिन्हें  मेरे  निदेशानुसार  मामले  में  वह

 सब  कुछ  कहने  के  लिए  कहा  गया  जो  वे  कहना  चाहते  पने  उत्तरों  में  दिनांक  17

 1979  के  अंक में  अशुद्धि के  लिए  गहरा  खेद  व्यक्त  किया है  ।

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  सम्पादक  शौर  प्रकाशक  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  खेद  को  स्वीकार  कर

 लिया  जाए  श्र  इस  मामले  को  समाप्त  समभा  जाए  |

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 तम्बाकू  बोर्ड  गुन्द्वर  का  वष  1977-78  का  वारिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण

 at  विलम्ब  के  कारणों  का  एक  वक्तव्य

 नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मंत्रालपर  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 (1)  तम्बाकू  बोर्ड  1975  की  धारा  19  की  उपधारा  (4)  के

 साथ  पठित  धारा  22  की  उपधारा  (3)  के  mata  तम्बाकू  बोर्ड  गुन्टुर

 के  ay  1977-78  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 तम्बाकू  MS  गुन्टूर  के  बर्ष  1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 (2)  उपयुक्त  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में
 हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक

 विवरण  (farat  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण  |

 (Weqreary  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०

 203



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  4  1979

 रबड़  ats,  कोट्टायम  का  aifag
 प्रतिवेदन  site  समीक्षा  तथा  इसके

 लेखे  का

 faaxu,  इलायची  कोचीन  ate  काफी  ate  के  aq  1977-78  के  बाधषिक

 प्रतिबेदन  तथा  समीक्षा  और  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  fao  का  ag

 1977-78  का  प्रतिवेदन  तथा  विलम्ब  के  कारणों  का  विवरण  तथा  रबड़

 श्रधिनियम  1947  के  gata  अधिसुचनाएं

 नागरिक  पति  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  रबड़  ats  कोट्टायम के  se  1977-78  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  वार्षिक

 प्रतिवेदन  (farat  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 रबड़  बोर्ड  कोट्टायम  के  वर्ष  1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  तथा  wash  की  एक  प्रति  ।

 (2)  रबड़  बोर्डे  कोट्टायम  के  ब्ष  1977-78  के  लेखे  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन

 तथा  ग्रंग्रे जी  की  एक  प्रति  तथा  लेखे  का  विवरण  ।

 [ Weta  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  |

 (3)  इलायची  ats  कोचीन  के  वर्ष  1977-78  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 ७७ ग्रग्रज ी  की  एक  प्रति  ।

 इलायची  बोर्ड  कोचीन  के  वर्ष  1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  तथा  wast  की  एक  प्रति  |

 [wearaTa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-4398/79]

 (4)  काफी  बोर्ड  के वर्ष  1977-78  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  म्रंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 काफी  ats के  वर्ष  1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 तथा  taal  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-4399/79]

 (5)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  ग्रन्तर्गत

 लिखित  पन्नों  तथा  wast  की  एक-एक  प्रति

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1977-78  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1977-78  का

 वाषिक  लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरी क

 की  टिप्पणियां

 (6)  उपयुक्त  (5)  के  पत्र  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  ( faret  तथा  wast  |

 [ weet  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-4400/79]
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 (7)  रबड़  1947  की  धारा  25  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत  रबड़  श्रौर

 लेटेक्स  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  झर  किस्मों  के  मूल्य  निर्धारण  के  बारे  में  अधिसूचना

 संख्या  सां०  ato  211  (farat  तथा  wast  एक  जो

 दिनांक  18  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 [ weaTaa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-440  1/79]

 केन्द्रीय  statis  सुरक्षा  बल  1979

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल
 :

 मैं  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल

 1968  की  घारा  22  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा
 बल

 1979  तथा  म्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 जो  दिनांक  21  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसुचना  संख्या  ato  ato  fro  564

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ग्रन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  (aTazT)  संशोधन  1979

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  मैं  11  1979  को

 द्वारा  दिये  गये  निदेशों  के  श्रनुसरण  में  संविधान  के  WTIS  148  के  खंड  (5)  के  साथ  पठित

 309  के  ग्रन्तगंत  जारी  किये  गये  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  (HATA)  संशोधन  1978

 तथा  as  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  जो  दिनांक  30

 1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रधिसुचना  संख्या  सां०  जाज  2859  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 | wearer  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०

 श्रायकर  1961,  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  श्रौर  सीमा

 शुल्क  1962  के  श्रघीन  श्रधिसुचनाएं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता हूं  :

 (1)  झ्रायकर  1961  की  घारा  296  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखिय  अ्रधिसूचनाशों

 तथा  wast  की  एक-एक  प्रति  ।

 कर  निर्धारण  वर्ष  1976-77  के  लिए  नेशनल  सेन्टर  फोर  परफोरमिग

 area  की  श्रायकर  1961  की  धारा  के

 ि अ्रन्तगत  छुट  सम्बन्धी  सां०  त्रा०  406  जो  दिनांक  10  1979  को

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकादित  हुई  थी  ।

 सां०  ato  467  जो  दिनांक  10  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  4  1978  की  झधिसुचना

 संख्या  2209  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ्रौर  नौसेना

 संघ  निधि  के  स्थान  पर  नौसेना  सुविधा  निधिਂ  प्रतिस्थापित

 किया गया  है

 | weareta  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ay  ०-4404/791]
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 (2)  श्रघिसूच ना  संख्या  ato  सां०  नि०  265  (=)  (ferat  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 एक  जो  दिनांक  25  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 तथा  जिसमें  केः  उत्पाद  शुल्क  1944  के  ग्रन्तगंत  इन  नियमों  के  नियम

 56.0  (#)  के  श्रधीत  विशिष्ट  तैयार  माल  के  उत्पादन  में  काम  ara  वाली  कतिपय

 वस्तुओं  के  लिए  श्रौपचारिक  ऋण  की  सुविधा  के  विस्तार  सम्बन्धी  दिनांक  1

 1979  की  श्रधिसुचना  संख्या  95/79  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  हे  तथा

 एक  च्यारुयात्मक  ज्ञापन  |

 [arate  सें  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी ०-4405/79 |

 (3)  सीमा  1962  की  घारा  159  के  ante  निम्नलिखिय  अझधिसुचनाओं

 तथा  श्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :---

 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  इंजनों  के  श्रायात  पर  शुल्क  में  छुट  देने  संबंधी

 साए  ato  नि०  230  जो  दिनांक  4  1979  के  भारत  के

 पत्  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 रेशम-कीड़ा  बीजों  को  मूल  तथा  सहायक  सीमा  शुल्क  में  छुट  देने  सम्बन्धी

 are  aio  नि०  268  (=)  ate  269  जो  दिनांक  26  1979

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुई
 थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 क़ल्िम  इलेक्ट्रोनिक  स्वर  यन्त्र  तथा  इसके  फालतू  पुर्जों  के  किसी

 व्यक्ति  हारा  झपते  fate  उपयोग  के  लिए  श्रायात  करने  पर  उसे  मूल

 रिक्त  और  सहायक  सीमा-शुल्क  से  पूरी  छूट  देने  सम्बन्धी  सा०  aio  नि०

 641  सौर  642  जो  दिनांक  28  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 [ wearer  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी०-4406/79 ]

 अ्रविलभ्वनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 दमन  ste  te  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  राष्ट्रपति  श्ञासन  लागू  किये  जाने  से

 उस  क्षेत्र  में  उत्पपन  असंतोष  का  समाचार

 श्री  सोगत  राय  :  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामले  की

 झोर  सु  मंत्री  का  घ्य[स  दिलाता  हैं  और  श्रनुरोध  करता  हैं  कि  वह  इस  पर  एक  वक्तव्य  दें

 नमन  ate  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  से  उस

 क्षेत्र  में  उत्पन्न  असन्तोष  का  समाचार  क

 TE  मन्त्री  wae  एम०  23  1979  को  गोवा  विधान  सभा  ने  श्रनुदान

 मांगों  के  विचार  के  समय  एक  कटौती  प्रस्ताव  पारित  किया  ।  सदन  में  श्रध्यक्ष  समेत  कूल  29

 सदस्यों  में  से  15  सदस्य  प्रस्ताव  के  पक्ष  सरकार  के  विरुद्ध  मत  ट ष् रे  ए  संभव  हो  सका

 क्योंकि  सत्तारूढ़  दन  के  तोन  सदस्य  विपक्षी  दल  में  प्रवेश  कर  चुकें  थे  |
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 विपक्ष  में  10  कांग्रेस  जिनमें  से  एक  को  मन  देने  hl  startet  नहीं  3  जनता

 सदस्य  तथा  3  ग्रन्प  थे  जिन्होंने  सत्तारूढ़  दल  को  छोड़  दिया  था ।  इन  तीनों  में  से  एक  श्री  शंकर

 लाड  ने  विपक्ष  के  अन्य  15  सदस्यों  के  साथ  प्रद्यासक  से  ar  की  ate  georges  की  कि  उन्हें

 वैकल्पिक  सरकार  बनाने  का  अवसर  दिया  जाये  ।  प्रशासक  ने  इस  fava  में  हमारे  अ्रनुदेश  मांगें  ।

 प्रशासक  ने  यह  भी  सूचित  किया  कि  यदि  नई  सरकार  बनाने  की  भ्रनुमति  दी  जाती  है  उसमें

 मुख्य  मन्त्री  के  रूप  में  श्री  बंकर  लाड  तथा  दो  श्रन्य  सदस्य  जिन्होंने  दल  लदता  ग्न्य  मन्त्री  के

 रूप  में  होंगे  ।  10  कांग्रस  सदस्यों  तथा  3  जनता  सदस्यों  ने  प्रस्तावित  नई  सरकार  को  श्रपना

 समर्थन  दिया  ।  हमें  यह  विचार  करना  पड़ा  कि  क्या  ऐसी  परिस्थितियों  में  नई  सरकार  स्थायी

 होगी  ।  हमें  यह  भी  विचार  करना  पड़ा  कि  तीन  व्यक्ति  जिन्होंने  ay  दिन  पहले  सत्तारूढ़  दल

 को  छोड़ा  को  ऐसी  नई  सरकार  को  श्रनुमति  देना  क्या  aaifad  aa  के  हित  में  होगा  ग्रथवा

 प्रजातान्त्रिक  परम्परा  के  भ्रनुरूप  होगा  ।  हम  इस  face  पर .  पहुंचे  fy  दलों  की  स्थिति

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  नई  सरकार  स्थाई  नहीं  होगी  श्रौर  इस  प्रकार  के  दल  बदल  को

 हित  करने  के  लिए  विधान  सभा  को  भंग  करना  तथा  Twa  नमे  चुनाव  कराना  श्रधिक

 उपयुक्त  होगा  ।  तदनुसार  राष्ट्रपति  ने  संघशासित  क्षेत्र  सरकार  अधिनियम  की  घारा  51  के

 अ्रघीन  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुये  विधान  प्रभा  को  भंग  करने  इसके  परिणामस्वरूप

 saa  झ्रधिनियम  के  विदिष्ट  उपबन्ध  को  छः  महीने  की  श्रवधि  के  लिए  स्थगन  का  aes  अपने

 श्रादेश  तारीख  27  1979  के  द्वारा  दिया  जिसकी  एक  प्रतिलिपि  सदन  के  पटल  पर  पहले

 ही  रखी  जा  चुकी  है  ।

 सरकार  को  मालुम  है  कि  जिन  व्यक्तियों  को  नई  सरकार  यनाने  का  श्रवसर  प्राप्त  नहीं

 gar  वे  श्रसन्तुष्ट  gate  उनके  साथी  भी  प्रदर्शन  श्रौर  विरोध  कर  रहे
 हैं  ।  ये  विरोध  ate

 Waa  शांतिपु्णं  है  ।  सरकार  इस  विचार  से  सहंवत  नहीं  ह  कि  विवान  सभा  के  भंग

 होने  पर  संघशासित  क्षेत्र  में  कोई  सामान्य  श्रसन्तोष  है  ।  मैं  उन  व्यक्तिप्नों  से  भी  हर्दिक  अपील

 करू गा  जो  हमारे  इस  निणंय  से  श्रसन्तुष्ट  हैं  कि  वे  कोई  श्रान्दोलन  ने  करें  इसके  स्थान  पर

 मतदाताश्रों  का  श्रभिनिणुंय  प्राप्त  करें  ।  हम  निर्वाचन  से  जितनी  जल्दी  संभव  हो  सके

 चुनाव  कराने  का  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सौगत  राय  :  ग्रह  मन्त्री  का  वक्तव्य  एक  ढोंग  है  ।  जनता  पार्टी  को  इस  प्रकार  की

 सीख  देने  का  कोई  श्रधिकार  नहीं
 है  ।  वक्तब्य  में  उन्होंने  इस  प्रकार  aaa  है  :

 ee
 हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  विभिन्न  दलों  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 तई  सरकार  स्थाई  नहीं  होगी  ्रौर  इस  प्रकार  के  दल  बदल  को  हतोत्साहित  करने

 के  लिए  विधान  सभा  को  भंग  करना  तथा  BAe ST  नमे  चुनाव  कराना  श्रधिक

 उपयुक्त  होगा  ।
 ?

 जनता  गृह  मंत्री  को  यह  कहना  SNA  नहीं  देता  कि  वह  दल  बदल  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना

 चाहते  ।

 1977  में  जनता  सरकार  बनने  के  बाद  पहली  सरकार  त्रिपुरा  में  टूटी  थी  जहां  पर  कुछ

 सदस्य  कांग्रेसदल  छोड़कर  जदता  पार्टी  में  जा  मिले  थे  ।  ्रौर  उन्हें  कम्यु०  के  साथ  मिल

 कर  सरकार  वनाने  की  अ्रनुमति  दी  गई  थी  ।  उसके  बाद  सिक्किम  की  नारी  ars  जहां  कांग्रस

 पार्टी  के  सभी  32  सदस्य  जनता  पार्टी  में  जाकर  मिले  गये  ike  न्हें  सरकार  में  बने  रहने  दिया ~
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 गया  ।  इसके  बाद  मणिपुर  में  यंगमाशों  शायजा  के  नेतृत्व  में  कुछ  विधायक  कांग्रेस  पार्टी  को  छोड़

 गये  श्रौर  उन्हें  सरकार  बनाने  की  श्रनुमति दी  गई  श्रौर  यह  सरकार  श्राज  भी  वहां पर

 चल  रही

 मैं उन  दल-बदल की  बात  नहीं  कर  जो  mer  स्थानों  में  हुए  हैं  श्रौर
 न

 ही  मैं  उन

 समस्याध्ों  की  बात  कर  रहा  हूँ  जो  जनता  पार्टों  के  सम्मुख  उत्तार  sea  श्रौर  विहार  में  श्रपने

 विधायकों  द्वारा  पार्टी  के  संचेतक  के  Mal  का  उल्लंघन  करने  तथा  दल  बदलने  के  कारण

 श्र्त  जनता  पार्टी  द्वारा  यह  कहना  कि  वे  दल  बदल  को  हतोत्साहित  कर  रहे  केवल  एक  ढोंग

 है  ।  वे  सभा  में  was  बार  अ्राश्वासन  देने  के  बाद  भी  वे  दल-बदल  विरोधी  विधेयक  नहीं  ला

 सके हैं  ।

 गोझा  में  क्या  स्थिति  है  ?  वहां  पर  वया  दाशिकला  काकोडकर  सरकार  का  वहां

 पर  बहुमत  नहीं  था  ।  1977  गोझा  विधान  सभा  के  चुनाव  हुए  थे  श्रौर  शशिकला

 काकोडकर  की  एम०जी०पी०  ने  केवल  15  स्थान  प्राप्त  किये  कुल  स्थानों  के  आधे  थे  श्र

 वे  सरकार  नहीं  बना  सके  |  त्र्त  उन्होंने  दो  दल  बदलुश्रों  ब्नौर  एक  निर्दलीय  सदस्य  की  सहायता  ली  ।

 उनके  THAT  से  वे  सरकार  में  बने  रह  सके  ।  इस  सरकार  के  विरुद्ध  समय-समय  पर  भ्रष्टाचार

 के  मामले  थे  श्रौर  जब  श्री  चरण  सिंह  ग्रह  मंत्री  तो  उन्हें  एक  याचिका  दी  गई  थी  are

 केन्द्रीय  गह  मंत्रालय  इन  areal  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 इस  सरकार  के  कार्य  में  गोझा  से  व्यापक  अ्रसन्तोष  जिसके  फलस्वरूप  एम०जी०पी०  के

 विधायक  स्वयं  यह  महसुस  कर  रहे  हैं  कि  शशिकला  काकोडकर  की  जिसका  समधन

 गोआ  में  बड़े-बड़े  लौह  झ्रयस्क  के  व्यापारी  कर  रहे  में  बने  रहना  उनके  भविष्य  के  लिये  ठीक

 नहीं  है  ।  शंकर  लाड  के  नेतुत्व  में  तीन  लोग  23  1979  को  बजट  पर  एक  कटौती

 प्रस्ताव  पर  सरकार  छोड़  कर  बाहर  हो  गये  ।

 ब  wat  यह  है  कि  यह  सरकार  शकिकला  काकोडकर  सरकार  को  बचाने  के  लिये  किस

 प्रकार  से  प्रयास  कर  रही  एम०जी०पी०  के  लोग  Ha  सभा  में  हारने  के

 एम०जी०पी०  ने  विधान  सभा  में  तबाही  मचा  दी  ।  उन्होंने  महात्मा  गांधी  की  एक  भ्रद्ध-प्रतिमा

 को  नष्ट  कर  संविधान  की  एक  प्रति  को  जला  दिया  और  उन्होंने  श्री  नारायण

 फिगरो  पर  एक  कुर्सी  फेंकी  ।  इस  प्रकार  के  लोग  वहां  पर  हैं  ।

 हमने  यह  मामला  संसद्‌  में  24  श्रप्रैल  शर  26  तारीख  को  उठाया  था  ।  स्  मंत्री

 ने  इसका  कोई  नहीं  दिया  ।  उसके  बाद  27  ava  को  दाशिकला  काकोडकर  विमान  से

 दिल्‍ली  आई  ate  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  तथा  राष्ट्रपयि  के  साथ  भेंट  की  ।

 बाद  में  उस  दिन  जब  ag  प्रधान  मंत्री  से  मिलने  गई  हमें  बताया  गया  था  कि  गोशा

 के  हित  में  विधान  सभा  को  भंग  करने  का  fata  किया  गया  है  ।  उसी  दिन  रात  में  जनता  पार्टी

 के  श्री  चन्द्रशेखर  पौनार  से  वापस  ay  शर  प्रधान  मंत्री  से  श्रनुरोध  किया  कि  वहां

 पर  एक  लोकतंत्री  सरकार  चलती  रहने  दी  क्योंकि  केवल  दो  वर्ष  ga  ही  चुनाव  हुए  थे

 are  विधान  सभा  के  लिये  नये  चुनाव  सरकार  को  तथा  लोगों  को  बहुत  मंहगे  पड़ेंगे  ।  परन्तु  इस

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ate  27  श्रप्रैल  को  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  गया

 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  किस  प्रकार  के  लोगों  को  संरक्षण  देने  का

 प्रयास  कर  रही  है  और  श्रीमति  शशिकला  काकोडकर  के  दिल्‍ली  श्राने  के  बाद  सरकार  ने  क्या
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 व्यवस्था  सोची  है  ।  मैं  सरकार  पर  यह  सीधा  श्रारोप  लगाता  हूं  कि  गोझा  के  भूतवर्ष  मुख्य  मंत्री

 श्र  प्रधान  मंत्री  के  बीच  गुप्त  रूप  से  यह  तय  न्  कि  श्रीमति  शशिकला  काकोडकर  को  सलाह

 मानकर  विधान  सभा  भंग  कर  दी  जाये  त्रौर  श्री  शंकर  लाड  को  सरकार  बनाने  की  श्रनुमति  नहीं

 दी  जाये  ।  यदि  श्रीमति  शशिकला  काकोडकर  सत्तारूढ़  होती  तो  वह  गोआ  में  लीगों  की

 इच्छाश्रों  के  विपरीत  मद्यनिषेद्य  लागू  करेंगी  ।  प्रधान  मंत्री  श्रौर  गोझा  की  भुतपुर्व॑  मुख्य  मंत्री  के

 बीच  यह  तय  हुम्रा  था  जिसके  फलस्वरूप  गोश्ना  के  लोगों  की  लोकतंत्री  को  पुरा

 होने  नहीं  दिया  गया  |

 मैं  गोगा  में  मद्यनिषेध  के  प्रशन  के  बारे  में  चिन्तित  नहीं  हूं  ।  मैं  जनता  पार्टी  के  सदस्यों  से

 अपील  करना  चाहता  हूं  कि  गोझा  की  ag  घटना  उनके  लिये  एक  महत्वपूर्णों  घटना  की  द्योतक  है  ।

 गोझा  जैसे  छोटे  प्रदेश  में  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करके  प्रधान  मंत्री  तथा  गृह  मंत्री  विभिन्‍न

 राज्य  में  जनता  के  भ्रसन्तुष्ट  विद्यायकों  को  चेतावनी  दे  रहे  हैं  ।  बिहार  में  एक  नई  सरकार  बनी

 है  श्ौर  यह  चेतावनी  दी  गई  safe  श्राप  सरकार  के  विरुद्ध  यदि  श्राप  सरकार  के

 विरुद्ध  मतदान  करेंगे  तो  हम  विधान  सभा  भंग  कर  देंगे  ग्रौर  चुनाव  कराये  जायेंगे  जसाकि  हमने

 गोझा  में  किया  है  ।”  उ०  प्र०  के  अ्रसन्तुष्ट  विधायकों  को  भी  यह  चेतावनी  दी  गई  कि  यदि  वे

 कोई  ऐसी  का्य॑वाही  करते  तो  हम  विधान  सभा  भंग  करके  चुनाव  करायेंगे  ।  भ्रन्ततोगतवा  केन्द्र

 में  असन्तुष्ट  सदस्यों  को  भी  यही  चेतावनी  है  कि  यदि  कोई  ऐसी  बात  करते  हैं  तो  जो  शंकर  लाड

 के  साथ  हुन्ना  वही  अपके  साथ  भी  होगा  |

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रत्येक  विधान  सभा  को  श्रपनी  अवधि  पुरा

 करने  का  अ्रधघिकार  है  ।  मोगा  में  उस  हृद  तक  दल  बदल  नहीं  झरा  जिस  हृद  तक  कुछ  अन्य  राज्यों

 में  है  हरियाणा  तथा  अन्य  राज्यों  में  भी  दलबदल  हुए  हैं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  गोगा

 में  बहुमत  की  सरकार  को  चलने  की  श्रनुमति  न  देने  के  कया  संवैधानिक  तथा  कानूनी  कारण  थे  ।

 उन्हें  झपना  अदय  स्पष्ट  करना  चाहिये  श्रौर  लोगों  को  यह  बताना  चाहिये  कि  उनके  श्राद्यय

 खराब  नहीं  हैं  श्रौर  वह  इस  देश  में  लोकतंत्र  की  परम्पराश्ों  के  अनुकूल  है  |

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मुभे  प्रतीत  होता  है
 कि  मेरे  faa  को  कुछ  गलतफहमी  हो  गई

 उन्होंने  कहा  है  कि  यह  ढोंगਂ  है  ।  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  हमने  ठीक  कार्यवाही

 की  है  ।  हमने  बिल्कुल  ठीक  कार्यवाही  की  लोकतंत्र  में  मतदाताश्रों  के  पास  जाकर  उनका

 निरांय  प्राप्त  करने  के  अ्रलावा  और  क्या  ठीक  कार्यवाही  हो  सकती  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  हमें  संसद  के  लिये  भी  चुनाव  कराने  चाहियें  |

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  जब  एक  सरकार  बहुमत  खो  देती  सद्दी  बात  यह  है  कि  चुनाव

 कराये  जाएं  |  इस  मामले  में  यह  सुभाव  दिया  गया  कि  जिन  लोगों  ने  दल  बदला  श्रौर  जिसके

 कारण  सत्तारूढ़  दल  की  सरकार  जिन  लोगों  ने  समथेन  देने  का  वचन  दिया  तौर  कांग्रेस

 alt  जनता  के  विघायकों  ने  भी  समथेन  देने  का  वचन  दिया  था  ।  कांग्रेस  पार्टी  तथा  जनता  पार्टी

 का  कोई  विधायक  भी  सरकार  में  शामिल  नहीं  हो  रहा  था  ।  परन्तु  सत्तारूढ़  दल  से  दल  बदलने

 पाले  तीन  व्यक्ति  सरकार  बनाना  चाहते  थे  ।  हमारे  बिचार  में  ऐसी  सरकार  श्रधिक  देर  तक

 नहीं  टिक  पाती  ste  वहां  पर  निरन्तर  भ्रस्थिरता  रहती  ।  हमारा  ऐसा  प्रनुमान  था  श्रौर  यह

 अनुमान  सही  तथा  जायज़  था  |  इस  सम्बन्ध  में  हमें  यही  कहना  है  ।
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 at  कंवर  लाल  गुप्त  अध्यक्ष  मेरे  माननीय  साथी  ने  जो

 कहा  मैं  उससे  सहमत  नहीं  मंत्री  महोदय  ने  गाग्रा  में  प्रेजिडेंट्स  रूल  लागू  करने  के  दो

 कारण  बताये  हैं  :  एक  तो  यह  कि  वहां  स्टेबिलिटी  नहीं  are  दूसरे  यह  कि  सरकार

 डिफ़ेक्शन्ज़  को  एनकरेज  नहीं  करना  चाहती  है  ।  श्री  सौगत  राय  ने  राज्यों  के  उदाहरण  दिये

 जहां  डिफ़ेक्शन्ज़  होने  के  बाद  भी  जनता  पार्टी  ने  सरकार  बनाई  |  लेकिन  माननीय  सदस्य  त्रौर

 श्रागे  नहीं  वह  उससे  श्रागे  बढ़  सकते  थे  ;  श्रौर  भी  राज्य  जिनकी  श्रोर  उन्हें  इशारा

 करना  चाहिए  था  |

 मुद्दिकिल  यह  है  कि  उनकी  पार्टी  तो  खत्म  हो  रही  लोग  उसको  छोड़-छोड़  कर  भाग

 रहे  शर  हमें  वह  नसीहत  देते  है  !  भ्रपने  ग्रादमियों  को  तो  वह  श्रपनी  पार्टी  में  नहीं  रख  सकते

 हम  चाहते  हैं  कि  उनके  श्रादमी  उनकी  पार्टी  में  लेकिन  वे  उसमें  रहना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 मैं  समभता  हुं  कि  are  जनता  पार्टी  ने  पहले  कुछ  ग़लती  की  भी  लेकिन  श्रगर  अ्राज  वह

 एक  ऐसा  श्रादश  कायम  करना  चाहती  है  कि  डिफ़  क्यान्ज़  को  एनकरेज  न  किया  जाये--जनता

 पार्टी  भी  इस  कोलीशन  में  होती  --,  तो  उन्हें  एतराज़  नहीं  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  गुजरात  में  ast  भी  feqaeq  जनता  पार्टी

 में  श्रा  w  si

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  अगर  गोगा  में  डिफ़ेक्शन्ज़  को  रोकने  का  प्रयास  किया  गया

 तो  यह  कोई  बुरी  बात  नहीं  सबसे  ज़रूरी  सवाल  स्टेबिलिटी  का  है  ।  महाराष्ट्र  की  मिसाल

 यहां  पर  नहीं  लागू  हो  सकती  क्योंकि  महाराष्ट्र में  एक
 स्टेबल  गवर्नमेंट  है  ।  (saat)

 गोशा  में  स्टेबल  गवर्नेमेंट  हो  सकती  है  या  यह  डाउटफुल  है  |

 लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  ज़रूर  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  एक  एक्सपेरिमेंट  ज़रूर

 करना  चाहिए  प्मौर  अगर  वह  एक्सपेरिमेंट  कामयाब  न  तो  उसंके  बाद  वहां  पर

 प्रैज्िडेंट्स  रूल  लागू  कर  देना  चाहिए  था

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वहां  पर  जो  डिमांस्ट्रेशन्ज्  हो  रहे  वह  बहुत  थांतिपुवक  हो

 रहे  मैं  कहना  चाहता  हं  कि  श्रीमती  शशिकला  ने  हारने  के  बाद  भी  रिज्ाइन  नहीं

 वह  किसी  भी  चीफ़  मिनिस्टर  के  लिए  बहुत  श्रनडेमोक्रेटिक  wit  खराब  बिहेवियर  है  ।  कोई  भी

 डेमोक्रेटिक  पर्सन  उसका  anda  नहीं  कर  सकता  है  ।  सदन  में  उनकी  पार्टी  ने  जो  कुछ

 मैं  उसको  भी  पूरी  तरह  कन जे थि म  करना  चाहता  हूं  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  वहां  पर

 शान्तिपुण  डिमांस्ट्रशन  हो  रहे  हैं  ।  वहां  पर  प्रधान  मंत्री  की  एफ़िजी  को  जलाना  श्रौर  उनके  बुत

 को  चप्पलों  के  हार  पहनाना  इन्सानियत  से  गिरी  हुई  चीज़  है  ।

 श्री  सौगत  राय  :  वे  प्रधान  मंत्री  के  बुत  पर  चप्पलों  का  हार  पहना  र  ष  जनता

 पार्टी  के  लोग  यह  काम  कर  रहे  हैं  ।

 meat  महोदय  :  सौगत  श्राप  ्रपनी  बात  कह  चुके
 हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  जनता  पार्टी  कोई  पार्टी  उसके  लोगों  के  ख़िलाफ़

 से  हे
 कायंबाही  होनी  चाहिए  ate  चारों  तर  DU,  ba  समभा  हूं  इधर  से  भी  ate  उधर  से  इसकी

 पुरी  निन्दा  होनी  चाहि ~  इसके  बारे  में  कोई  जस्टिफिकेशन  नहीं  होना  चाहिए  ।
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 दिलाना

 मैं  मंत्री  महोदय  से  दो  तीन  सवाल  पुछना  चाहता  पहला  सवाल  यह  है  कि  कई

 जगह  पर  vada  की  रिपोर्ट  पर  श्राप  प्रेसीडेंट्स  रूल  लागू  करते  हैं  या  नहीं  इसकी  कोई

 गाइडलाइन  श्रभी  तक  नहीं  है  ।  पहली  सरकार  में  भी  इसी  तरह  होता  था  कि  गवर्नर  जिस

 तरह  की  fone  दे  दे  उस  पर  सरकार  जो  चाहे  करे  ।  तो  यह  चीज  ठीक  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 कोई  एक  गाइडलाइन  गवनेर  के  लिए  होनी  चाहिए  कि  किन  स्थितियों  में  वह  प्रेसीडेंट्स  रूल  लागु

 किन  स्थितियों  में  न  करे  ।  क्या  सरकार  उसके  लिए  कोई  गाइडलाइन्स  गवर्नेस  को  देगी  ?

 दूसरा  सवाल  यह  है  कि  क्या  सरकार  इस  चीज  का  विश्वास  दिलाएगी  कि  गोवा  के

 Heat  जल्दी  से  जल्दी  एलेक्शन  कब  हो  जाएंगे  |

 तीसरा  मेरा  सवाल  यह  है  कि  दमन  श्रौर  दीव  के  बारे  में  श्रापका  ऐटीच्यूड  यही  है

 fe  श्रसेम्बली  के  एलेक्डान  में  वह  भी  शामिल  होंगे  या  इस  हिस्से  को  दूसरी  बराबर  की  स्टेट  के

 साथ  मिलाया  जाएगा  ?  ये  तीन  सवाल  मैं  पुछना  चाहता  हूं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  जहां  तक  श्रन्तिम  set  का  सम्बन्ध  यह  उठता  ही  नहीं  है  ।

 श्राज  ये  गोवा  के  भाग है  शर  रहेंगे  |

 जहां  तक  चुनाव  की  तारीख  का  सम्बन्ध  हमने  चुनाव  श्रायुक्त  को  TATA eT  कोई  तारीख

 निर्धारित  करने  के  लिये  कह  दिया  है  wie  वह  ऐसा  करेंगे  ।  तारीख  निर्धारित  करना  उसका  काम

 है  ।  परन्तु  उसने  कहा  है  कि  मतदाता  सुचियों  को  पण  रूपेण  पुनरीक्षित  करना  श्रावश्यक  है  श्रौर

 यह  काम  पुरा  होते  ही  चुनाव  कराये  जायेंगे  ।

 जहां  तक  पहले  प्रइन  का  सम्बन्ध  aaa  सिद्धान्तों  का  प्रइन  ही  नहीं  है  ।  वे  पहले

 से  विद्यमान  हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  वे  क्या  हैं  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  वे  पहले  से  विद्यमान  क्योंकि  जिन  सिद्धान्तों  के  श्रनुसार  हमने

 यहां  कार्यवाही  की  है  वही  राज्यपाल  के  लिये  मार्गदर्शन  सिद्धान्त  का  काम  करते  हैं  |
 परन्तु  स्मरण

 रहे  कि  समय-समय  पर  परिस्थितियां  भिन्न-भिन्न  होती  हैं  ।

 महाराष्ट्र  का  उल्लेख  किया  गया  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  महाराष्ट्र  तथा  गोग्रा  के  बीच  कोई

 तुलना  तथा  समानता  नहीं  है  ।  महाराष्ट्र  में  कांग्रेस  छोड़ने  वाले  विधायकों  ने  जनता  पार्टी  के

 साथ  मिलकर  सरकार  बनाई  त्रौर  जनता  पार्टी  के  सदस्य  भी  नई  सरकार  के  सदस्य  बन  ।

 श्री  दीनेन  Aelaty  :  एक  खिचड़ो  पार्टी  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हो  सकता  है  ।  परन्तु  यहां  पर  दलबदलु्रों  ने  श्रकेले  सरकार  बनाई

 और  इन  दोनों  पार्टियों  ने  समर्थन  देने  का  वचन  दिया  ।  दूसरे  शब्दों  वे  कभी  भी  श्रौर  किसी

 कारण  से  अपना  AAMT  वापस  ले  सकते  हैं  |

 श्री  alta  श्राप  उन्हें  सरकार  में  शामिल  होने  के  लिये  कह  सकते  थे  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  माननीय  सदस्य  ऐसी  बात  कह  रहे  हैं  जसेकि  यह  कोई  खेल  हो  ।

 हम  तो  स्थिति  पर  fa  ही  विचार  कर  रहे  हैं  च् जसी  हमारे  सामने  art  है
 *

 ।

 ्रापने  मुझ  से  तीन  प्रत  पुद्ध  ।  प्रधान  मंत्री  के  विरुद्ध  प्रदशन

 श्री  सौगत  र NUS  श्री  सेक्वीरा  ने  प्रधान  मंत्नी  की  मूर्ति  को  चप्पलों  का  हार  पहनाया  |
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 श्री  ugatet  फेलीरो  (HTITAATAT)  :  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यह  जो  इस  बात

 के  कारण  सत्तारूढ़  हुई  थी  कि  यह  संसदीय  लोकतन्त्र  को  बहाल  कर  रही  थोड़ी  से  शअ्रवधि  में

 अधिक  राज्यों  में  राष्ट्रपति  area  लागू  करने  के  लिये  उत्तरदायी  है  ।  दो  वर्ष  की  भ्रव्घि  में  इस

 देश  के  इतिहास  में  इतने  अधिक  राज्यों  में  राष्ट्रपति  शासन  लागु  नहीं  किया  गया  था
 *  |

 1977  में  इस  सरकार  द्वारा  8  विधान  सभाएं  भंग  की  हालांकि  सत्तारूढ़  दल  बहुमत

 में  था  ।  बाद  में  अनेक  eg  राज्यों  में  विधान  सभाएं  भंग  की  गईं  ate  राष्ट्रपति  शासन  ary

 किया  गया  ।  मैं  केवल  मिजोरम  ate  गोशा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  उल्लेख  करता  हूं  ।

 aaa  लोकतन्त्र  में  यह  पता  लगाने  का  प्रइन  उठता  ही  नहीं  है  कि  क्या  वहुमत  स्थायी  है

 या  नहीं  ।  सत्तारूढ़  दल  या  जिसे  बहुमत  प्राप्त  को  तथा  तुरन्त  सरकार

 बनाने  के  लिये  कहा  जाता  है  ।  इंग्लैंड  में  भी  ऐसा  ही  होता  जहां से  हम  भारत  में  यह  परम्परा

 लाये  स्थिरता  के  इस  सिद्धान्त  को  लागू  करना  संसदीय  लोकतंत्र  के  भ्रनुरूप  है  ।  कल  वे

 ary  तमिलनाडु  ate  पश्चिम  बंगाल  में  तथा  ऐसी  किसी  भी  जगह  जहां  वासन  उनके

 झनुकूल  नहीं  है  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करेंगे  ।

 श्री  ज्योतिमेय  बसु  :  वे  भी  पुराने  काग्रेंसी  हैं  ।

 श्री  ugarel  फलीरो  :  मंत्री  जी  स्थायी  बहुमत  की  बात  करते  वह  भी  स्थायी  सरकार

 के  बारे  में  भी  बात  करते  हैं  ।  क्या  आपको  यह  सरकार  स्थायी  है  ?  क्या  यह  जिसमें

 भारतीय  जनसंघ  ale  शामिल  स्थायी  है  या  स्थायी  रहेगी  ?  क्या  यह

 जिसमें  श्री  चरण  सिंह  हैं  ate  जिन्होंने  प्रधान  मंत्री  तथा  wea  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  स्रष्टाचार  के

 कतिपय  arg  लगाकर  त्यागपत्न  दिया  था  शौर  बाद  में  वह  उप-प्रधान  मंत्नी  के  रूप  में  पुनः

 सरकार  में  स्थायी  है  ?  क्या  बिहार  या  उत्तर  जहां  मुख्य  मंत्री  A  श्रसन्तुष्ट

 विधायकों  को  निकाल  बाहर  किया  की  सरकार  स्थायी  है  ?

 मेरा  यह  कहना हैं  कि  श्राप  संसदीय  लोकतंत्र  के  सिद्धान्त  को  तोड़ते  रहे  हैं  थ्रौर  तोड़  रहे

 अर  प्राप  देश  के  संघीय  ढांचे  को  भी  तोड़  रहे  हैं  ।  जो  निर्वाचित  प्रतिनिधि  चाहते  श्राप

 उसका  सम्मान  नहीं  कर  रहें  हैं  ।  श्राप  स्थायी  बहुमत  की  बात  कर  रहे  थे  ।  हम  श्रसन्तुष्टों  द्वारा

 सरकार  बनाने  की  बात  कर  रहे  हैं  |  क्या  यह  सच  नही ंहैं
 कि  महाराष्ट्र  में  श्रसन्तुष्ट  ग्रप  ने  कई

 पार्टियों  से  मिलकर  वहां  सरकार  बनाई  ?  क्या  सरकार  की  यह  कार्यवाही  ठीक  थी  या  क्या  सरकार

 ने  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  कि  क्या  बहुमत  स्थायी  होगा  ?  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  !

 परन्तु  क्या  श्राप  यह  कह  सकते  हैं  कि  महाराष्ट्र  सरकार  स्थायी  नहीं  है  ?  वहां  पर  सरकार  स्थायी

 है  ।  यह  कहने  की
 कोई  वजह  नहीं  कि  गोग्रा  सरकार  स्थायी  नहीं  होगी  ।  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  करते  समय  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  सभा-पटल  पर  श्रव्य  रखनी  चाहिये  ।

 माननीय  गृह  मंत्री  उप-राज्यपाल  की  रिपोर्टे  ga  सभा-पटल  पर  रखेंगें  ताकि  हम  श्रापके

 AATdsay  को  भांप  सकें  ?  यदि  साप  इसे  सभा-पटल  पर  नहीं  रखते  तो  यह  निश्चित  है  कि  राज्यपाल

 ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  श्री  लाड  को  सरकार  बनाने  की  अनुमति  दी  जाये  |  वह  स्पष्ट
 बहुमत

 प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  ।

 श्राप  नहीं  चाहते  थे  कि  श्री  लाड  सरकार  बनायें  ।  श्रापने  कांग्रेस  पार्टी  को  सरकार

 बनाने  के  लिये  क्यों  नहीं  कहा  ?  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  से  पव  वहां  पर  सरकार
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 विशा

 बनाने  का  हमारा  दावा  था  ।  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  वे  मागंदशंन  सिद्धान्त  क्या  हैं

 जिनके  श्रनुसार  भविष्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जायेगा  ।  कया  इन  मागंदर्दी  सिद्धान्तों  को

 सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 जिन  राज्यों  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जाता  वहां  पर  राष्ट्रपति  या

 सरकार  उस  क्षेत्र  के  ससंद-सदस्यों  की  एक  सलाहकार  समिति  की  सलाह  पर  काम  करती  हैं  |

 वक्तव्य  में  यह  बताया  गया  है  ।  अब  अप  यह  कह  रहे  हैं  कि  विधान  सभा  रखने  वाले  संघ  राज्य

 क्षेत्र  राज्यों  के  समान  हैं  श्रोर  उन्हें  राज्य  का  दर्जा  देने  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।  क्या  भ्राप  ऐसी

 सलाहकार  समिति  गठित  करेंगे  जिसमें  सभा  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  संसद-सदस्य  होंगे  जिनमें  गोश्रा

 से  निर्वाचित  सदस्य  भी  होंगे  ।

 अन्त  यदि  झाप  श्रपनी  सदाशयता  को  सिद्ध  करना  चाहते  तो  क्या  श्राप  उप-राज्यपाल

 की  रिपोट  सभा-पटल  पर  रखेंग  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  को  तह  मालूम  नहीं  कि  संघ

 राज्य  क्षेत्र
 के

 मामले  में  स्थिति  राज्य  की  स्थिति  से  बहुत  भिन्‍त  है  ।

 यह  स्पष्ट है
 ।  मैं  इसे  उस  समय  पढ़  चुका  हूं  जब  मैंने  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  सभा-पटल

 पर  रखी  थी ।  जहां  तक  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  का  सम्बन्ध  हमारे  यहां  मार्गदर्शी

 सिद्धन्त  हैं  जिनके  बारे  में  मैं  ग्रापको  बता  चुका  हूँ  हम  उन  सिद्धान्तों  के  भ्रवुसार  काम  कर  रहे

 हैं

 श्री  सौगत  राय  :  वे  मागंदर्शी  सिद्धान्त  क्या  हैं  ?  क्या  वे  गोपनीय  हैं  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  जी  वे  गोपनीय हैं  ।

 श्री  सौगत  राय  :  क्या  यह  दस्तावेज  का  ञ्रग  हैं  ?

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  मैं  इसका  उत्तर  माननीय  मित्र  को  नहीं  देना

 जिन्होंने  रॉ  के  भ्रनेक  दस्तावेजों  को  देखा  होगा  ।  माननीय  सदस्य  ने  सभी  प्रकार  की  बातें  कहीं

 हैं  कि  ऐसा  क्यों  किया  कसे  इत्यादि  |  मुझे  खेद  है  कि  उन्होंने  जो  काल्पनिक

 वक्तव्य  दिए  उनका  कोई  अधार  नहीं है  )

 मैंने  महाराष्ट्र  अझौर  गोझा  के  बीच  स्थिति  में  भ्रन्तर  को  स्पष्ट  कर  दिया  बहुमत  का

 seq  ही  नहीं  है  ।  दो  पार्टियों  के  समथंन  से  बहुमत  इसलिये  प्राप्त  नहीं  किया  गया  कि  वे  पार्टियां

 सरकार  में  शामिल  हो  गई  हैं  या  शामिल  होने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  वे  तो  केवल  समर्थन  देने  के

 लिये  तेयार  थीं  ।  यह  सुभाव  दिया  गया  कि  हम  सबसे  म्रघिक  सदस्यों  वाली  पार्टी  को  सरकार

 बनाने  के  लिये  बुलायें  जबकि  हम  जानते हैं  कि  इसमें  केवल  10  सदस्य  हैं  ate  यह  सरकार  बनाने

 की  स्थिति  में  नही ंहै
 ।  वास्तव  में  हमने  वही  कुछ  किया  जो  एक  लोकतंत्र  में  जरूरी  था  ।  मिजोरम

 का  उदाहरण  ले  लीजिये  ।

 श्री  सौगत  राय  :  मणिपुर  के  बारे  में  क्या  ear  ?

 श्री  एच ०  एम०  पटेल  :  उस  उदाहरण  को  लीजिए  जिसका  मैंने  उल्लेख  किया  है  ।  यंह  इससे

 तुरन्त  पूर्वे  द्रा  था  ।  झापने  देखा  होगा  कि  हमारा  अनुमान  सही  था  श्रौर  जिस  पार्टी  से  दलबदल
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 1979

 कि  वही  चुनाव  जीती  है  वहां  चुनाव  कराये  गये  हैं  ale  यह  कहना  कि  हमारा  उद्देश्य  कुछ

 और  सही  नहीं  है  ।

 मुभे  खेद  है  कि  ये  माननीय  सदस्य  भुल  गये  हैं  कि  लोकतंत्र  का  ae  क्या  है  ।  स्र्ब

 घीरे  वे  सीख  रहे  हैं  कि  लोकतंत्र  का  at  कया  है  त्रौर  वे  हमें  बता  रहे  हैं  कि  लोकतंत्र  का  We  क्या

 है  ।  हमें  प्रसन्नता  है  ।  यह  आवश्यक  है  कि  हमें  निरन्तर  यह  चेतावनी  मिलती  रहे  कि  हमें  क्या

 चाहिये  ।

 श्री  uentst  फँलीरो  :  नियम  370  के  अधीन  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  दमन  श्रौर  दीव  के  उप-राज्यपाल  द्वारा  दी  गई  राय  का  उल्लेख  किया

 नियम  370  इस  प्रकार  है  :

 किसी  प्रश्न  के  उत्तर  में  वाद-विवाद  के  दौरान  कोई  मंत्री  किसी  सरकारी

 ्रधिकारी  या  किसी  अन्य  व्यक्ति  या  प्राधिकारी  द्वारा  उसे  दिये  गये  परामद  को  प्रकट

 करता  तो  वह  सम्बन्धित  दस्तावेज  दस्तावेज  का  जिसमें  उक्त

 राय  या  परामशं  दिया  गया  सभा-पटल  पर  रखेगा  ।
 ”'

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  कहीं  भी  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 श्री  ugutst  wate  :  वह  एसा  क्यों  नहीं  कर  रहे  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  ऐसा  चाहते  परन्तु  उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा  ।

 श्री  Ugutst  क्यों  ?

 श्री  सौगत  राय  :  उन्होंने  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  ।  त्र्त  उसे  सभा-पटल

 पर  रखा  जाना  चाहिये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  aa  इसका  प्रश्न  नहीं  उठता  |  जब  हम  श्रगली  मद  पर

 विचार  करते  हैं  ।

 समिति  का  प्रतिवेदन  --  श्री  कवर  लाल  गुप्त

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  ग्रध्यक्ष  मैं  सभाप-टल  पर  रखे  गये  पन्नों

 सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अ्रंग्रजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 wey  महोदय  :  झ्ब  माननीय  aaa y-Hly  मंत्री  वक्तव्य  देंगे  ।

 —__——

 सभा  का  कार्य

 संसदीय-काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  मैं  श्रापकी  श्रनुमति  से  यह

 घोषणा  करता  कि  7  1979  से  श्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सभा  में  सरकारी

 कायें  इस  प्रकार  होगा  :

 (1)  are  की  कार्यसूची  से  बचे  सरकारी  कार्य  की  किसी  भी  मद  पर  विचार  ।
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 (2)  विचार  करना  तथा  पास  करना

 संविधान  1978

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1979

 सम्पदा  शुल्क  संशोधन  1979

 श्रतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  की  संशोधन  1979

 भारत  में  निर्वाचन  के  लिये  श्रमरीका  सरकार  द्वारा  दी  गई  धनरादि  के  बारे

 में  श्री  मोयनीहान  द्वारा  अपनी  पुस्तक  डेन्जरस  प्लेस  में  किये  गये

 रहस्योद्घाटन  पर  7  1979  को  मध्याह्न  पबचात्‌  4  बजे

 चर्चा ।

 कुछ  माननीय  खड़े  हुए

 घ्च्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  करके  ।  मैं  एक-एक  करके  पुकारू गा  ।  मैं  उन  सब  को  पुकारू गा

 जिन्होंने  मुझे  सूचनाएं दी  हैं

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिन्डे  :  अध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 *  *  *

 श्रध्यक्ष  :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  अ्राप  कुछ  दिनों से  अनुपस्थित  मुभे  मालूम  है  |

 श्री  श्रण्णासाहिब  mTzfars  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।  मैं  आपका  केवल  एक  मिनट

 qa  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  सुचना  नहीं  दी  और  लोगों  ने  सुचना  दी  है  ।  आपको  सुचना

 देनी  चोहिये  ।

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिन्डे  :  मेरा  प्ररन  बड़ा  साधारण  है  जो  इस  प्रकार  है  कि  माननीय  मंत्री

 महोदय  ने  संविधान  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  कहा  था  किन्तु  वास्तव  में  वह

 संद्ोधन  होना  चाहिये  ।  हम  कौन-से  संद्योधन  पर  चर्चा  करने  जा  रहे  पर  या

 संदोधन  पर  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  या
 ?

 aaata-HTy  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  परिचालित  सुची  दो  संख्या  1378)  में  इसको

 संशोधन  बताया  गया है  ।  फिर  भी  मैं  इस  पर  विचार  करूगा

 श्री  कामथ

 श्री  सौगत  राय  :  इसमें  कुछ  भ्रम  है  क्या  वह  इसका  निवारण  कर  सकते  हैं

 एक  माननीय  सदस्य  :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  यह  टाइप  संबंधी  गलती  है  ।

 mae  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करू
 गा

 |  भ्रच्छा  श्री  कामत  श्राप  कुछ  कहना  चाहते

 श्री  हरि  कामत  अध्यक्ष  श्रफसोस  के  साथ  कहना

 पड़ता  है  कि  हमारी  एक  श्रौर  भविष्यवाणी  सत्य  होने  जा  रही
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 अध्यक्ष  महोदय  :  भविप्य  वाणियां  ?  तो  हर  भविष्यवाणी  सत्य  निकलती  है

 श्री  हरि  कामत  :  जसा  कि  मैंने  मैं  इससे  खुश  नहीं  इससे  26

 ata  को  मैंने  कहा  था  कि  लोकपाल  विधेयक  इस  सभा  में  पास  नहीं  होगा  ।  मुभे  यह  कहते  हुए

 अ्रफसोस  होता  है  कि  मैं  इससे  बिल्कुल  भी  gat  नही ंहं  इसकी  कोई  संभावना  भी  नजर  नहीं  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  कार्यसूची  पढ़कर  सुनायी  इसमें  विधेयक  का  कोई  उल्लेख  भी

 नहीं है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  जैसाकि  श्राप  जानते  ही  हैं  झ्रगले  सप्ताह  चार  दिन  का  सप्ताह  है  ale

 हमारे  पास  केवल  4  दिन  ही  होंगे
 *

 ।

 श्रध्यक्ष  महोदय :  श्री  कामत  जी  हमने  कोय  घंटे  बढ़ा  दिये  काये  मंत्रणा  समिति  ने

 यह  सिफारिश  की  है  कि  शेष  दिनों  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  छुट्टी  नहीं  होगी  श्रौर  सभा  शाम  को

 7.00  बजे  तक  बे  ठेगी  |

 श्री  हरि  faci  कामत  :  इसके  बावजुद

 भ्रथ्यक्ष  महोदय  वह  कार्यक्रम  बदल  दिया  गया श्री  dq  wgtaly

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  होगा  ।

 श्री  हरि  कामत  :  फिर  भी  मेरा  प्रश्न  यह  है  ।  मुभे  पता  नहीं  ।  हमने

 ail  तक  उस  प्रतिवेदन  को  ग्रहीत  नहीं  किया  है  ।  किन्तु  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मैं  यह  भ्रनुरोध

 करूगा  कि  दोनों  ही  सिफारिशों  अर्थात  दोपहर  के  भोजन  की  छुट्टी  समाप्त  करना  तथा  सभा  की

 बैठक  शाम  को  सात  बजे  तक  को  एक  साध  स्वीकार  नहीं  किया  जाये  ।  श्राप  कोई  सी  भी  एक

 सिफारिश  स्वीकार  कर  लें  ।

 शअच्यक्त  महोदय  :  हम  दोनों  को  ही  स्वीकार  करेंगे  ।

 श्री  हरि  कामत  :  महोदय  जब  तक  सत्र  की  अवधि  नहीं  बढ़ाई  जाती  तब  तक  मुझे

 इस  सत्न  में  दोनों  ही  सदनों  द्वारा  लोकपाल  विधेयक  को  पास  किये  जाने  की  कोई  संभावना  नजर

 नहीं  ard  ।  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  सत्र  की  श्रवधि  बढ़ाने  के सुभाव  के

 संबंध  में  कोई  उत्तर  देंगे  या  कुछ  बाद  में  ।  हमें  इस  बारे  में  कोई  fata  काफी  पहले  ही  ले  लेना

 चाहिये  ।  मैं  श्राशा  करता  हुं  कि  श्राप  मेरी  बात  से  सहमत  होंगे  श्र  सारी  सभा  ही  सहमत  होगी

 कि  लोकपाल  विधेयक  इसी  सत्र  के  भीतर  दोनों  सदनों  द्वारा  पारित  कर  fear  जाना  चाहिये  झ्रौर

 राष्ट्रपति  को  उसके  बारे  में  श्रपनी  अ्रनुमति  दे  देनी  चाहिये  ताकि  पहला  लोकपाल  श्रगले  महीने  जुन

 अथवा  जुलाई  में  प्रारम्भ  से  कार्य  प्रारम्भ  कर  दे  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  धन्यवाद  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  श्री  कामत  को  पहला  लोकपाल  नियुक्त  किया

 जाये  ।

 श्री  सौगत  राय  :  हम  इसका  पुरा  समधन  करते  हैं  |

 meat  महोदय :  डा०  रामजी  fag

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  श्रापने  मेरे  सुभाव  का  कोर्ट PER  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 डा०  रामजी  tag  (arTaTIz)  :  मैं  माननीय  कामत  साहब  के  विचार  से  बिल्कुल

 सहमत  हूं और  सरकार  को  यह  दोष  देता  हू ंकि
 अ्रभी  तक  वह  लोकपाल  बिल  के  विषय  में
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 अ्रालर  य  कर  रही  है  ।  इस  ग्रालस्य  को  छोड़कर  लोकपाल  बिल  शौर  एंटी  -feqaaat  बिल  अगर

 गवर्नमेंट  नहीं  लाती  है  तो  मैं सम भता  हूं  कि  यह  राजनीतिक  बेईमानी  होगी  ।  इनको  उसे  रखना

 चाहिए  ।

 इस  बार  दिक्षा  भ्रनुदान  श्रायोग  की  fede  पर  बहस  नहीं  हो  सकी  है  ।  साथ  ही  दिक्षा

 नीति  पर  बहस  करना  बहुत  जरूरी  है  |

 पंचायतों  सम्बन्धी  अ्रशोक  मेहता  कमेटी  की  रिपोर्ट  पर  बहस  करने  का  हम  लोगों  के

 वास्ते  समय  नहीं  निकाला  गया है  ।  संजय  गांधी  की  गुंडागर्दी  पर  तीन  घंटे  समय  दिया  जा  सकता

 लेकिन  राष्ट्र  के  निर्माण  के  कामों  के  लिये  समय  नहीं  निकाल  सकते  हैं  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 एंटी-डिफेक्शन  बिल  श्रौर  लोकपाल  बिल  के  विषय  में  आलस्य  का  परित्याग  होना  चाहिये  ।

 साथ  ही  अशोक  मेहता  समिति  की  रिपोर्ट  aire  शिक्षा  नीति  के  सम्बन्ध  में  भी  बहस  करने  के  लिए

 समय  श्रवश्य  निकाला  जाना  चाहिये  ।

 श्री  agate!  फलीरो  :  अध्यक्ष  दमन  श्रौर  दीव  में

 राष्ट्रपति  शासन  ary  होने  के  परिणामस्वरूप  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र
 का

 बजट  ससद्‌ ष्  को  पास  करना

 होगा  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  संसद्‌  में  पुरे  बजट  पर  चर्चा  होगी  तथा  उसे  पास  किया

 जायेगा  क्योंकि  कुछ  एक  मांगें  तो  वहां  पहले  ही  पास  की  जा  चुकी  हैं  ।  इस  पर  कब  चर्चा  होगी  ?

 सरकार  को  चाहिए  कि  वहू  काफी  पहले  ही  पत्नादि  वितरित  कर  दे  ताकि  उस  पर  कोई  लाभप्रद

 चर्चा  की  जा  सके  ।  सरकार  यह  कब  करने  जा  रही  है  ।

 श्री  पुरा  नारायण  tag  सरकारी  कायें  के  बारे  में  श्री  कामत  झ्रौर

 डा०  रामजी  सिंह  ने  जो  कहा  हैं  उसके  श्रलावा  मैं  यह  कहूंगा  कि  गर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य

 को  बहुत  कम  समय  दिया  गया  है  ।  भ्राज  भी  इस  विषय  पर  केवल  एक  ars  घंटे  की  चर्चा  है

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  नहीं  यह  तो  ढाई  घंटे  की  चर्चा  है  ।

 श्री  पूर्ण  नारायण  सिह  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  सभा  की  बैठक  दाम  7  बजे  तक  चले  ।

 दोपहर  के  दौरान  की  छुट्टी  न  हो  ।  इसके  अलावा  इस  सत्र  के  समाप्त  हो  जाने  पर  जुन  के  मध्य  के

 लगभग  एक  दूसरा  सत्र  हो  ताकि  हम  पिछले  कुछ  as  को  समाप्त  कर  सकें  श्र  एकं  या  दो

 गर-सरकारी  सनस्यों  के  विधेयकों  श्रादि  पर  चर्चा  कर  सकें  ।  यदि  सम्भव  तो  पिछले  वर्ष

 की  तरह  सभा  की  दानिवार  को  भी  बैठक  हो  जिसमें  झ्विलम्बतीय  मामलों  पर  चर्चा  की  जाए  |

 श्री  कामत  तथा  डा०  रामजी  सिंह  ने  जो  कुछ  उसकी  श्रोर  उचित  ध्यान  दिया  जाए  श्र

 कायें  मन्त्रणा  समिति  द्वारा  कुछ  किया  जोए  जिससे  कि  सरकारी  कार्य  निपटाने  तथा  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  कायें  को  करने  के  लिए  are  अ्रधिक  समय  उपलब्ध  हो  ।  कायें  मन्त्रणा  समिति  इस  पर

 पुर्ावचार  करे  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  व्यवस्था  के  एक  प्रइन  पर  अपने  झभी-ग्रभी  कहा
 था  कि  कार्य  मन्त्रणा  समिति  ने  कुछ  निर्णय  लिये  है  ate  ara  यह  कहा  था  कि

 *  *  *  '

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  Heya  हैं  ।  यह  सभा  के  समक्ष  आयेगा  |

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  मुभे  यह  मालूम  है  कि  वे  अस्थाई  हैं  ate  श्रापते  पहले  से

 ही  उनके  बारे  में  बताकर  बड़ी  कृपा  की  ।  सामान्य  तौर  पर  व  प्रतिवेदन  कल  ही  ar

 जानी  चाहिए  थी  ताकि  हम  उस  पर  श्राज  चर्चा  कर  सकते  |
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 महोदय  :  काय  मन्त्रणा  समिति  की  बेठक  अराज  भी  ‘Hear  परचात्‌  2.30  बजे

 हो  रही  है  ।

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  मन्त्री  महोदय  से  कहा  जाए  कि  वह  श्राज  के  वक्तव्य  में

 हमें  यह  झाइवासन  दें  कि  बजट  सत्र  निश्चित  हो  18  मई  को  समाप्त  हो  जाएगा  क्योंकि  यदि

 17  मई  को  वह  हमसे  कहत ेहैं  कि  दो  दिन  ara  चार  दिन  श्रौर  तो  हमें  अपने  कार्य  क्रम

 में  तबदीली  करना  कठिन  हो  जाएगा  ।  मेरा  झापसे  ages  है  कि

 श्राप  उनसे  यह  श्रनुरोध  करें  कि  वह  हमें  निश्चित  रूप  से  यह  बता  दें  कि  18  बाद  सत्र  नहीं

 चलेगा  |

 श्रध्यक्ष  कहोदय  :  यह  तो  श्री  कामत  का  प्रदन  नहीं  है  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  होशंगाबाद  के  मेरे  माननीय  faa  ने  कहा  कि  उनकी  भविष्यवाणी

 सत्य  हो  गई  है
 *

 ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  सत्म  होने  वाली  है  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  मुभे  कुछ  ठीक  पता  नहीं  है  कि  उन्होंने  होने  की  सम्भावना  हैਂ

 कहा  था  या  अरब  वह  होने  की  सम्भावना  हैਂ  कहना  ज्यादा  ठीक  समभ  रहे  हैं  ।  मैं  उनके

 साथ  भगड़े  में  नहीं  पड़ना  चाहता  |

 श्री  हरि  fasy  कामत  :  att  श्राप  सही  कह  रहे  रांची  के  माननीय

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  वह  बार-बार  मुझे  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  की  याद  दिला  रहे  हैं  |  मुभे  भी

 कुछ  श्रहसास  है  एक  प्रकार  का  पूर्ण  अभास  ae  वह  यह  है  कि  वह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से

 जलते  हैं  ।  वह  मेरे  रिवाचिन  क्षेत्र  में  निवास  बनाना  चाहते  हैं

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  सभा  का  समय  लेना  चाहते  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  मैं

 दोनों  के  लिए  ही  कह  रहा  हूँ  ।

 श्री  हरि  विप्णु  कामत  :  कृपया  उनसे  भी  कहिए  |

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा
 :

 कहें  लेकिन  उनसे  चुप  रहने  को  कहें  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  बूढ़ों  में  जवानों  से  ज्यादा  शक्ति  होती  है  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  इस  मुख  का  ज्यादा  सबूत  पेश

 किया  है  जिसको  किसी  अन्य  में  होते  की  स्थिति  में  बेसब्र  की  संज्ञा  दी  जाती  है  जबकि  उन्होंने

 एक  दम  यह  कह  दिया  ।  उनकी  भविष्य  सही  साबित  होगी  ।  sare  मैंने  पिछले  सप्ताह

 लोकपाल  विधेयक  पर  इस  सत्र  के  दौरान  निश्चित  रूप  से  चर्चा  होगी  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  डा०  रामजी  सिंह  ने  भी  वही  बात  कही  किन्तु  एक  दूसरी  भाषा  में

 झर  ए  क  कुछ  अपेक्षाकृत  अधिक  उत्साही  तथा  उत्तेजित  माननीय  सदस्य  होने  के  नाते  उनका

 यह  विचार  है  कि  जब  तक  बेईमानीਂ  जसे  दाब्दों  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता

 तब  तक  उनका  यहां  या  भ्रन्यत्र  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 डा०  रामजी  fag  :  यह  तो  घोषणापत्र  में  है  ।  हम  उन  सब  चीजों  की  श्रवहेलना  कर

 रहे  हैं
 ।
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 श्री  रवीन्द्र  वर्मा
 :

 किन्तु  उत्तर  उनके  लिए भी  वही  है  जो  कि  मैंने  अपने  होशंगाबाद के

 साननीय  faa  को  दिया  अर्थात ्  लोकपाल  विधेयक  इस  सत्र  में  लाया  जायेगा  ।

 उन्होंने  कई  और  विषयों  का  उल्लेख  किया  है  ।  निःसंदेह  कई  विषय  इतने  महत्वपूर्ण  हैं

 कि  सभा  को  उन  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  लेकिन  प्रइन  उठता है  समय  का  शौर  यदि  समय

 का  सभी  लोग  ठीक  उपयोग  करें  तो  हम  इन  विषयों  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं

 श्री  gat  नारायण  सिंह  ने  मुद्दे  उठाये  ।  संभवतः  उनका  यह  ख्याल  था  कि  हम  कायें

 मन्त्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  झ्रक्सर  होता  है  ।  मुभे  दो-दो  चीजों  का

 ख्याल  रखना  होता  एक  तो  सरकारी  कार्य  के  बारे में  कहना  था  जो  मैं  हर  शुक्रवार  देता  दूसरा

 कार्य  मन्त्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  का  जिसको  मैं  स्वीकृत  किये  जाने  हेतु  रखता  हूं  जिसके  अप

 सभापति  हैं  जो  श्रापकी  जिम्मेदारी  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  तो  Wan  जिम्मेदारियां  हैं  ।

 श्री  रवीन्द्र  बर्मा  :  उनका  यह  सुभाव  कि  गर-सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  के  लिये

 अर  ज्यादा  अवसर  दिये  एक  सामान्य  प्रइन  है  जिस  पर  किसी  are  समय  विचार  करना

 सरकारी  कार्य  के  सम्बन्ध  में  इस  वक्तव्य  के  संदर्भ  में  नहीं  ।  उनका  यह  सुभाव  कि  सभा

 को  जुन  के  प्रारम्भ  में  बुलाया  जाये  ae  यह  कि  उस  समय  दिल्‍ली  में  परिस्थितियां  ठण्डे  दिमाग

 से  कार्यवाही  के  लिये  ज्यादा  श्रनुकुल  हो  विचार  करने  लायक  सुझाव  है  |

 मेरे  मित्र  फेली रो  ने  एक  बड़ा  महत्वपुर्ण  प्रश्न  उठाया  है  जो  गोवा  के  बजट  के  बारे  में

 मैं  qa AdT  हूँ  कि  वह  चाहते  हैं  मांगें  यहां  स्वीकृत  की  जायें  इस  समय  विचार  यह  है  कि

 लेखानुदान  पास  कराने  के  लिये  उपयुक्त  विधेयक  लाया  जाये  ।  श्रगले  दो  दिन  में  इसके  बारेमें

 वक्तव्य  दिया  जायेगा  |

 प्रोफेसर  मावलंकर  तपने  रेलवे  बुकिंग  के  बारे  में  भ्रौर  यदि  वे  gat  भी  विमान  से  यात्रा

 करते  तो  एयर  बुकिंग  के  बारे  में  श्राइवासन  चाहते  हैं  ।  इस  समय  इरादा  यह  है  कि  सभा

 18  मई  को  स्थगित  हो  जायेगी  श्रौर  सत्र  की  अवधि  बढ़ाने  का  कोई  विचार  नही  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  नियम  377  से  म्रन्तगंत  विषय  लेंगे  ।

 नियम  377  के  श्रधीन  सामले

 एक  फिल्‍म  डिवीजन  को  स्वायतता  प्रदान  किये  जाने  सम्बन्धी  कार्यकारी  ग्र प
 में  श्रमरी की

 के  एक  श्रधिकारी  की  नियुक्ति

 श्री  बसन्त  साठे  नियम  377  के  भ्रन्तर्गत  मैं  यह  विषय  उठाना

 चाहता  हूँ  :

 faery  प्रभाग  सुचना  ौर  प्रसारण  मन्त्रालय  एक  महत्वपूर्ण  प्रभाग  है  जो  सावंजनिक

 क्षेत्र  तथा  रक्षा  से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  फिल्‍मों  का  निर्माण  कर  रहा  है  ।  हाल  में  24

 1979  को  सुचना  र  प्रसारण  मन्त्री  श्री  एल ०  Fo  अडवानी  ने  फिल्म  प्रभाग  को  स्वायतता

 प्रदान  करने  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  गठित  करने  तथा  अरन्य  सम्बन्धित  विषयों  के  बारे  में  सरकार

 के  निरांय  की  घोषणा  की  ।  तथापि  बड़ी  चिन्ता  का  विषय  है  कि  अमरीकी  दूतावास  के  एक

 कालिक  कमंचारी  को  इस  कार्यकारी  दल  में  नामजद  किया  गया  है  ।  श्र्त  माननीय  मन्त्री  महोदय
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 से  मेरा  यह  श्रनुरोध  है  कि  वह  इस  सदस्य  का  नाम  श्र  कनेक्टान  बतायें  क्योंकि  इस

 व्यत्ति  का  सी ०  श्राई०  To  से  सम्बन्धित  होने  का  श्रारोप  है  ।  यह  सही  है  अथवा  फिर  भी

 दूतावास  के  एक  कमंचारी  को  भारत  सरकार  के  कार्यकारी  दल  में  प्रचार  साधन  ( faer

 विषयक  महत्वपूर्णों  नीति  सम्बन्धी  निणंय  लेने  हेतु  नियुक्त  करना  स्वयं  में  एक  गम्भीर  मामला  है

 alt  मैं  चाहता हूं
 कि  मन्त्री  महोदय  स्थिति  स्पष्ट  करें  ate  इस  मामले  में  उपयुक्त  कार्य  Brel

 करें  ।

 जिम्बाबवे  में  सरकार  परिवतंन  के  प्रति  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 श्री  हरिविष्णु  कामत  :  अ्रध्यक्ष  प्रापकी  अनुमति  से  नियम  377  के

 अन्तरगत  एक  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामले  पर  निम्नलिखित  वक्तव्य  देता  हूं  ।  रोडेशिया

 में  हाल  ही  में  हुए  चुनावों  के  परिणामस्वरूप  इवेत  श्रल्पसंख्यकों  का  शासन  जो  13  वर्ष

 पुर्व  वहां  ईयान  स्मिथ  की  अ्रध्यक्षता  में  लादा  गया  था  समाप्त  हो'गया  झ्रौर  अ्रफ़ीकी  लोगों  का  शासन

 स्थापित  हो  गया  ।  नई  सरकार  बनी  श्रौर  बिशप  अ्रवेल  मुजोरेवा  को  वहां  का  प्रधान  मंत्री  बनाया

 अथवा  बनाया  जाने  वाला है  ।
 यद्यपि  आन्तरिक  समभौता  जिसके  परिणामस्वरूप  ये  चुनाव

 पुरी  तरह  से  संतोषजनक  नही ंहै  फिर  भी  ईयान  स्मिथ  के  स्थान  पर  बिशप  aaa  मुजोरेवा

 को  स्थापित  कर  वहां  जो  राजतंत्र  की  स्थापना  हुई  उसको  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 यह  तो  कमजोर  ही  सहो  उस  सही  दिशा  में  यह  पहला  कदम  तो  है  जोकि  पुर  प्रजातंत्र  की  श्रोर

 जाता  है  श्रौर  जिसके  लिए  जिम्बाबवे  के  समस्त  राजनीतिक  दलों  ने  सहमति  व्यक्त  की  है  ।  सरकार

 को  जिम्बाबवे  में  हुए  इस  परिवर्तन  के  बारे  में  श्रपने  विचार  स्पष्ट  करने  चाहिए  त्रौर  यह  बताना

 चाहिए  कि  बिशप  aaa  मुजोरेवा  के  अघीन  बनी  सरकार  के  प्रति  उनका  क्या  waar  है  |

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (att  समरेन्द्र  :  हमारी  सरकार  उन  तथाकथित

 गैर-कानूनी  चुनावों  को  मान्यता  नहीं  देती  जोकि  रोडेशिया  के  गैर-कानूनी  सासन  द्वारा  संयुक्त

 राष्ट्र  के  संगत  संकल्पों  को  हुए  हाल  ही  में  ade  किये  गये  ।  संयुक्त  राष्ट्र  ने  चुनाव

 होने  के  ga  ही  उनको  aaa  तथा  रह  घोषित  किया है  ate  यह  कहा  कि  जिम्बाबवे  में  सही

 अर्थों  में  उपनिवेशवाद  समाप्त  करने  तथा  बहुसंख्यक  शासन  स्थापित  करने  से  इसका  कोई

 सरोकार  नहीं  है  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  ने  हाल  ही  में  30  asta  को  पारित  एक  संकल्प

 में  इस  बात  की  दोबारा  पुष्टि  की  है  ।  इसके  विपरीत  यह  कर  चली  गई  चाल  जोकि

 पुर्ववर्ती  adits  समभौते  से  fara  नहीं  है  इस  बात  का  स्पष्ट  संकेत  करती  है  यह  जिम्बाबवे

 में  श्रल्पसंख्यकों  के  प्रभुत्व  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  गया  है  जैसाकि  उन  परिस्थितियों  से

 स्पष्ट  हो  जाता है  जिनमें  ये  तथाकथित  चुनाव  सम्पन्न  हुये  ait  इस  क्षेत्र  के  प्रद्यासन  में  श्रपना

 कब्जा  बनाये  रखने  के  लिये  वेत  श्रल्पसंख्यक  समुदाय  ‘Poppet  के  बहाने  अरपना

 काम  कर  रहा  हैं  जिम्बाबवे  की  जनता  ने  जिस  उदेश्य  को  लेकर  संघर्ष  किया  श्रौर  वर्षों  झपना

 खुन  बहाया  उन  उद्देश्यों  को  विफल  करने  का  यह  एक  दूसरा  तरीका हैं
 |  मेरा  विश्वास  है  कि  उनका

 संघर्ष  अरब  और  जोर  पकड़  जायेगा  दक्षिणी  रोडेशिया  में  उपनिवेशवादी  शक्ति  जिम्बाबवे  की

 जनता  के  प्रति  अपने  दायित्वों  से  बच  नहीं  सकती  श्रौर  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  जिम्बाबवे  में

 बहुसंख्यक  शासन  स्थापित  करना  होगा  ।  हमने  पहले  भी  इस  सदन  में  यह  कहा  है  कि  रोडेशिया

 में  उपनिवेश  की  afer  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  वहां  सच्ची  स्वतंत्रता  ale  बहुसंख्यक

 दासन  स्थापित  करे  ।  इसके  अतिरिक्त  हमने  यह  कहा  है  कि  रोडेदिया  में  गैर-कानूनी  शासन  के

 विरुद्ध  निरांयों  को  तत्काल  लागु  करने  तथा  इनको  कड़ा  बनाने  की  झावश्यकता  हैं  |
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 श्री  हरि  facy  कामत  :  उपनिवेशवादी  दाक्ति  का  नाम  वह  कौन  है  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय :  वह  स्पष्ट  है  ।

 श्री  समरेन्द्र  कुण्ड  :  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  संगत  संकत्पों  के  श्रनुसार  agra  राष्ट्र  संघ

 के  सदस्य  देशों  द्वारा  जिम्बाबवे  में  हुये  गैर-कानूनी  चुनावों  के  परिणामस्वरूप  बनी  सरकार  को

 मान्यता  बिल्कुल  नहीं  देनी  चाहिये  ।  इस  बात  के  श्रासार  पहले  ही  नजर  रहे  हैं  जिनसे

 यह  पता  चलता  है  कि  कुछ  देश  तथाकथित  चुनावों  का  बहाना  लेकर  रोडेशिया  के  विरुद्ध  faa

 को  हटाने  को  उचित  ठहरायेंगे  ।  जसाकि  मैंने  पहले  कहा  हमारा  यह  विचार  है  कि  ब  जाकर

 यह  शौर  भी  महत्वपूर्ण  हो  जाता  है  कि  हम  रोडेशिया  में  गर-कातुनी  शासन  के  विरुद्ध  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  में  कानूनी  तौर  से  किये  गये  निराँयों  की  प्रभावी  क्रियान्विति  के  लिये  तत्काल

 कदम  उठायें  श्रौर  जिम्बाबवे  में  वास्तविक  स्वतंत्रता  लाने  श्रौर  बहुसंख्यक  शासन  की  स्थापना  की

 दिला  में  प्रयास  किये  जाएं  ।

 विल्लीपुरम  में  1978  में  सवर्ण  fargut  तथा  हरिजनों  के  बीच  हुए  i ट्र  की

 न्यायिक  जांच

 श्री  टी०  बालकृष्णया  मैं
 नियम

 377  के  ata  श्रविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  मामले  पर  वक्तव्य  देता  हूँ  :

 सरकार  1978  में  विल्लीपुरम  में  उस  घटना  से  परिचित  जिसमें  12  हरिजनों  की

 बबंरतापूर्णां  हत्या  कर  दी  गयी  थी
 ।

 स्रध्यक्ष  महोदय  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसुचित

 जातियों  संबंधी  समिति  को  धटनास्थल  का  दौरा  स्थिति  का  जायजा  लेने  तथा  अपराधियों

 के  विरुद्ध  समुचित  कार्यवाही  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  झ्रावश्यक  उपाय  सुभाने  की  श्रनुमति  दी

 थी  ।  लेकिन  तमिलनाडु  के  मुख्य  संत्री  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  aa

 संसदीय  समिति  के  दौरे  पर  इस  श्राघार  पर  श्रार्पात्त  की  थी  कि  उन्होंने  मामले  की  जांच  के  लिए

 न्यायिक  श्रायोग  नियुक्त  कर  दिया  है  ।

 wa  न्यायिक  झ्रायोग  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  चुका  है  ।  उसमें  कुछ  ऐसे  विचार  व्यक्त
 किये  गये  हैं  जो  हरिजनों  के  हितों  में  विपरित  हैं  ।  इसमें  विल्लीपुरम  की  थीरिया  कालोनी  के

 हरिजनों  को  तनाव  पेदा  करने  वाले  उपद्रवी  बताया  गया  है  श्रौर  कातुन  तथा  व्यवस्था  बनाये

 रखने  का  उत्तरदायित्व  श्रार ०डी  डी  oMTLoWlo  शर  डी  ०एस०पी०  तथा  सब  इंसपेक्टर  जेसे

 मातहत  शभ्रधिकारियों  पर  डाल  दिया  गया  जो  हरिजन हैं  wie  एस०  पी०  तथा  कलक्टर  को

 बचा  दिया  गया  है  ।  सचाई  का  जायजा  लेने  तथा  निर्दोष  हरिजनों  atk  हरिजन  श्रधिकारियों

 को  श्रनावश्यक  परेशानी  से  बचाने  के  लिए  प्रतिवेदन  पर  ससद्‌ च्  में  चर्चा  किये  जाने  की

 अवस्यकता  है  |

 मैं  as  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  श्रायोग  का

 प्रतिवेदन  मंगवाये  at  उस  पर  संसद्‌  में  चर्चा  की  अनुमति  दी  जाये  ।
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 नियम  aaa  मामले  व  4  1979

 कर्नाटक  में  भगवान  गोमातेदवर  की  प्रतिमा  की  स्थापना  के

 ह  ag  का  समारोह

 क  श्री  निमल  चन्द  sta
 :

 मैं  नियम  377  के  झन्तगंत  महत्व  का  निम्न  मामला

 उठान
 T  चाहता

 TANITTTIAT  में  भगवान  गोमातेश्वर  की  मूर्ति  सन्‌  981  में  स्था  की

 उठाना गयी थी  ह ।  1981  ह  स्थापना के
 1000

 वर्ष  पुरे  हो  जायेंगे  ।
 fara  के  श्रानच्यों  में

 से  एक  है  ।  इसकी  सौंदयं  ate  मूर्तिकला  वर्णनातीत  है  |

 1981  में  सहस्त्राब्दी  प्रतिस्थापना  महामास्तिकुभिशेर  के  रूप  में  श्रवणबेनगोला  में  ब

 समारोह  किये  जायेंगे  ।  उस  अवसर  पर  वहां  पूरे  भारत  से  लाखों  लोगों  और  विदेशों  से  हजारों  लोग्

 ः  के  श्राने  की  संभावना है  |  कर्नाटक  राज्य  ने  राज्य  स्तर  की  एक  समिति  का  गठन  किया  है  ।  af

 क्षा  मंत्रालय  द्वारा  राष्ट्रीय  स्तर  की  एक  समिति  भी  बना  दी  जाये  तो  ate  भी  अच्छी  बात  हो

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  दो  वकतव्य  ग्रौर  बच  गये  हैं  ।  क्या  सभा  इन्हें  wal  निपटाना  चाहती है

 बहुत  से  साननीय  सदस्य  :  ati

 टेकनीशियनों  के  AACA  के  कारण  इंडियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  विलम्ब

 तथा  उनका  रद  किया  जाना

 श्री  ato  राच या  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  विमानों  के  रख-रखाव  में

 स्तव  में  ही  कुछ  खराबी  है  ।  यह  सबको  मालूम  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  पर

 पनी  विमान  सेवाएं  बनाये  रखने  का  भारी  बोभ  पड़  गया  क्योंकि  इसकी  पांच  एयर-बसों  मे ंसे

 al ahi वल  दो  एयरबस  पुरी  तरह  से  ध् काय  करने  की  स्थिति  में  28-4-79  को  एयरबस  फ्लाइट  झाई ०

 सी०  403,  जो  दिल्‍ली  से  बंगलौर  के  लिए  10  बजे  सुबह  खाना  होनी  चार  घंटे  लेट  हो  गयी

 1  1979  को  एयरबस  फ्लाइट  आराई  सी  401  में  कुछ  खराबी  हो  गयी  ।  जो  यात्री  उसमें

 सवार  हो  चुके  उन्हें  उतारना  पड़ा  ।  वाम  को  एक  दुसरी  एयरबस  के  किसी  पक्षी  से  टकरा

 जाने  से  उसे  काफी  नुकसान  gat  ।  गत  सप्ताह  मद्रास  में  बोइंग  737  उतरते  हुए  भुमि  से

 दवारा
 गया  |  एक  एयरबस  को  भारी  रख-रखाव  कायं  के  लिए

 कुछ
 समय  के  लिये  जमीन  पर  रखन

 पड़ा  उड़ानों  को  श्रचानक  रह  करके  यात्रियों  को  आ्राइचयं  में  डाल  दिया  जाता  है  ।  उन्हें  एक  दि  ड

 में  चार  बार  हवाई  ASS  की  श्रोर  दौड़ना  पड़ता  है  श्रौर  होटल  तथा  खाने  पर  हुए  व्यय  के  अलाव

 टेक्सियों  पर  150  रुपया  खच  करना  पड़ता  है  ।

 उड़ानों  की  अनिश्चितता  के  इस  वातावरण  में  1  1979  को  इंडियन  एयरलाइन्स  के

 are  एयरइंडिया  के  विमान  मिस्त्रियों  ने  झपना  आंदोलन  शुरू  कर  fear  जिसके

 परिणामस्वरूप  gag  को  दिल्‍ली-कलकत्ता  एयरबस  उड़ान  रह  कर  दी  गयी  |  इंडियन  एयरक्राफूट

 टेक्नीडियन्स  दिल्‍ली  क्षेत्र  ने  केन्द्रीय  कार्यालय  को  हाल  ही  में  यह  अधिकार  दिया

 कि  वह  जिसमें  बच्चों  के  लिये  दिक्षा  ga  अवकाश  के  समय  कोई  काम  नहीं

 साप्ताहिक  waar  में  कोई  काम  भ्रनुसुची  के  श्रलावा  कोई  काम  नहीं  इत्यादि  शामिल

 पर  जल्दी  निरणंय  कराने  के  लिये  हड़ताल  सहित  कोई  भी  उचित  क्राय  कर  सकता है  ।  बम्बई  के  क

 युक्त  को  एयरक्राफ्ट  टेक्नीशियन्स  की  मांगों  से  श्रवगत  करा  दिया  गया  है  ।

 थ  इस  श्रसहयोग  श्रान्दोलन  से  उड़ानों  में  पांच  से  घंटे  का  विलम्ब  हो  रहा  है  ।

 एशोसियेशन  की  श्रगली  बैठक  23  मई  के  लिए  निद्चित  की  गयी है
 ।  इस  स्थिति  को  जारी  रहने  देने

 222



 14  1901  विज्षेष  न्यायालय
 विधेयक

 की  बजाय  यह  aso  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  देश  में  श्रपना  कार्य  ही  बंद  कर  दे  ।

 नागर  विभानन  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  विषय  में  एक  विस्तृत  वक्तव्य  दें  |

 (3)  बंगलादेश  को  खाद्यान्नों  को  सप्लाई

 श्री  ज्योतिमेंय  बसु  :  प्रधान  मंत्री  श्री  मोरार  जी  देसाई  की  हाल  की  ढाका

 यात्रा  के  दौरान  बंगलादेश  को  2  लाख  टन  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  का  वचन  दिया  गया  था  ।

 बंगलादेश  में  व्यापक  रूप  से  सुखा  पड़ा  हुम्मा  है  श्रौर  श्रकाल  की  स्थिति  भी  तेजी  से

 नजदीक  आ  रही  है  ।  हमारा  यह  नेतिक  कत्त॑ं  व्य  are  दायित्व  है  कि  संकट  की  इस  स्थिति  में  हम

 बंगलादेश  के  लोगों  की  भरसक  मदद  विशेष  रूप  से  जब  कि  हमारे  पास  खाद्यान्न  का

 बफ़र  स्टाक  है  श्रीर  फसल  बहुत  श्रच्छी  हुई  है  ।  वास्तव  में  इस  ag  फसल  इतनी  अच्छी  हुई

 है  कि  बहुत  से  स्थानों  पर  तो  श्रनाज  रखने  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  भी  नहीं  हैं  ।

 बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  ज़ियाउर  रहमान  ने  प्रघान  मंत्री  को  एक  संदेश  भेजा  है  कि

 वहां  खाद्यान्न  शीघ्र  भेजा  जाये  ताकि  वे  खाद्यान्न  की  भीषण  कमी  का  सामना  कर  सकें  ।  मुभे  यह

 भी  पता  चला  है  कि  बंगलादेश  के  खाद्य  श्री  अब्दुल  मोमिन  जो  कल  यहां  पहुंचे

 ने  प्रघान  मंत्री  को  यह  aeq  दिया  हैं  इस  संदभे  Hag  भ्रनुवर्ती  उपायों  पर  चर्चा  करना  भी

 चाहते  हैं  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  सभा  इस  बात  के  लिए  मेरा  समथेन  करेगी  कि  हम  उन्हें

 खाद्यान्न  उपहार  में  दें  था  मामूली  कीमत  पर  क्योंकि  विभिन्‍न  कारणों  से  वहां  की  श्राथिक

 स्थिति  बहुत  खराब  है  wie  प्रति  व्यक्ति  ara  बहुत  कम  है  ।

 ae  ऐसी  भी  भ्राद्यंका  हैं  कि  हमारे  बीच  भ्रच्छे  सम्बन्धों  को  खराब  करने  के  लिए  कोई

 तीसरी  दाक्ति  काम  कर  रही  है  ।  कुछ  qed  राष्ट्र  ऐसा  कर  रहे  हैं  शौर  अपना  खाद्यान्न

 भेजना  चाहते  हैं  ।  यदि  हम  संकट  के  इस  समय  में  उनकी  मदद  नहीं  कर  तो  यह  न  केवल

 बहुत  भ्रनुचित  बल्कि  इससे  हमारा  बहुत  नुकसान  होगा  |

 श्रघ्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।

 तत्पदचात्‌  लोक  सभा  मध्याहू  न
 भोजन  के  लिए  2  बजे  स०  प्‌०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  |

 तत्पदचात्‌  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  बाद  2  बजे  समवेत  हुई  |

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 म

 न्यायालय  faaaqn——TTTt

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विशेष  न्यायालय  विधेयक  में  संशोधनों  पर  विचार  are

 करते  हैं ।

 थी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 कल  मैं  व्यवस्था के  प्रदन  के  लिए  खड़ा  हु  था

 ।  मैंने  प्रक्रिया  नियमों के  नियम  100,  101  तथा  102%  साथ  पठित  श्रनुच्छेद

 143  धौर  108  के  ्य ग्रन्तगत  व्यवस्था  का  प्रइन  उठाया  था  |  व्यवस्था  के  इस  प्रइन  को  उठाने  का

 मेरा  ver  केवल यह  सुनिश्चित  करना  नहीं  है  कि  यह  महत्वपूर्ण  हमारे  देश के
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 4  1979
 faars

 न्यायालय  विधेयक
 गाना

 प्रजातंत्र  के  लिए  श्राववयक  शीघ्र  पास  हो  बल्कि  यह  सुनिश्चित  करना  भी  है  कि

 स्वतंत्र  भारत  के  सर्वाधिक  काले  25  जुन  से  बहुत  जल्दी  से  जल्दी  विशेष  न्यायालय

 स्थापित  हो  जाये  site  यदि  विशेष  न्यायालय  25  1979,  श्रगले  महीने  के  wea  तक

 स्थापित  कर  दिये  जायें  तो  वह  स्वर्गिक  न्याय  का  ara  होगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जिन

 इतने  युवा  को  जांच  शाह  झायोग  श्रौर  ग्रत्य  ने  दोषी  पाया  है  और

 जिनके  मन  में  श्रापातकाल  के  दौरान  की  गयी  ज्यादतियों  को  लेकर  श्रपराघ-भावना  उन्होंने

 नयी  दिल्‍ली  नयी  दिल्‍ली के  कुछ  भागों  में  फिर  हिसात्मक  aria  की  मैं  उसमें

 नहीं  जाना  चाहता  |  मैं  उसकी  व्याख्या  नहीं  कल  ही  इस  पर  चर्चा  की  गयी थी  मैं

 इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 मैंने  ग्रह  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  को  विचार  के  लिए  प्रस्तुत  किये  जाने  की  प्रती  क्षा

 की  ।  इसके  पहले  भी  मेरे  मन  में  व्यवस्था  के  प्रइन  को  उठाने  का  विचार  लेकिन  मैंने  सोचा  कि

 मैं  उनके  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जाने  की  प्रतीक्षा  करूगा  क्योंकि  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये

 गये  श्र  इस  सभा  द्वारा  विचार  के  लिए  शअनुशंसित  किये  गये  इन  संशोधनों  के  बारे  में  सरकार  की

 धारणा  का  अरब  मुझ क»  संकेत  मिल  गया  हैं  ।

 अब  तक  हमने  यह  कायंवाही  की  है  लोक  सभा  ने  यह  विधेयक  9  are  को  पास  किया

 पौर
 इसमें  दूसरी  सभा  को  भेज  दिया  ।  ग्रीष्मकालीन  पता  नहीं  श्राप  उसे  क्या  कहते

 या  बसन्त  अ्रवकादा के  लिए  स्थगित  होने  से  पहले  उन्होंने  इस  विधेयक  को  पास  कर  दिया

 श्र  कुछ  संशोधनों  सहित  विधेयक  हमारे  पास  लाया  गया  ।  श्रब  सभा  के  सामने  यह  seq  हैं  कि

 ag  किस  दिशा  में  जायें  श्रौर  कसे  जायें  ?

 qh  arta  है  कि  राज्य  सभा  द्वारा  स्वीकृत  शौर  wa  गृह  मंत्री  द्वारा  इस  सभा  में

 विचार  के  लिए  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधन  यदि  पूरी  तरह  स्वीकार  कर  लिए  तो  इस  सभा

 या  संसद्‌  द्वारा  शरारती  राष्ट्र  विरोधी  प्रजातंत्र  विरोधी  तत्वों  को  राज्य  सभा

 द्वारा  संशोघित  इस  विधेयक  की  बीघता  को  चुनौती  देने  के  लिए  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एक  बार

 जाने  का  श्रवसर  मिल  मैं  यह  क्यों  कह  रहा  हूं  ?

 भारत  के  संविधान  के  खण्ड  (1),  भ्रनुच्छेद  143  के  श्रन्तगंत  सरकार  ने  विशेष  न्यायालय

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  1978  का  ज सदभ  व  संख्या  1  सर्वोच्च  न्यायालय  को  भेजा--मैं  सलाहकारी

 अभिमत  के  पाठ  से  उद्घरण  दे  रहा  जो  मेरे  पास  है  ।  सरकार  ने  उसे  सर्वोच्च  न्यायालय  को

 पिछले  वर्ष  भेजा  था  श्रौर  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  झपना  सलाहकारी  अ्रभिमत  1

 1978  को  दिया  ।  निरांय  को  विस्तार  में  पढ़कर  मैं  सभा  के  धर्य  को  समाप्त  करना  नहीं  चाहता

 लेकिन  सलाहकारी  श्रभिमत  का  afar  अन्तिम  मैं  जो  कुछ  कहने  जा  रहा  हूं

 उसकी  दृष्टि  से  बहुत  बहुत  महत्वपूर्ण  श्रौर  उचित  है  ।

 सलाहकारी  अ्रभिमत  के  ्रन्तिम  wa  में  यह  कहा  गया  है  :

 के  खण्ड  4,  उपखण्ड  (2)  में  दिया  गया  वर्गीकरण
 *  *

 *  पी

 यह  उस  समय  था  ।  विधेयक  जब  सभा  के  सामने  श्राया  ag  बन

 गया  ।  जिस  रूप  में  वह  खण्ड  सभा  के  सामने  राया  और  राज्य  सभा  में  भी  गया  उसे  मैं  पढ़  रहा

 इसमें  aa  राज्य  सभा  ने  संदोधन  कर  दिया  है  |
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 ware  eect

 केन्द्रीय  की  यह  राय  हैं  कि

 विधेयक

 *“उद्दे दियता  में  उल्लिखित  श्रवधि  के  दौरान  भारत  में  किसी  ऊंचे  सावंजनिक  या

 राजनेतिक  पद  को  धारण  करने  वाले  व्यक्ति  द्वारा  किये  गए  श्रभिकथित  किसी

 are  के  किये  जाने  का  प्रथमदृष्टया  साक्ष्य  है  श्रौर  इसकी  उद्देदियका  में  दिये

 गये  ATs  के  श्रनुसार  उक्त  अपराध  को  इस  शभ्रधिनियम  के  श्रधीन  निपटाया

 जाना  चाहिए  तो  केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  जिसमें  उसकी  ऐसी  राय

 इस  भाव  की  घोषणा  करेगी  है

 इस  खण्ड  के  बारे  में  सर्वोच्च  त्यायालय  ने  जो
 कहा  है  उसे  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :-

 के  खण्ड  4,  उपखण्ड  (1)  में  जिस  वर्गीकरण  की  व्यवस्था  की  उस
 ”

 सीमा  तक  वह  वैध  वैघ  है  शब्दों  की  श्रोर  ध्यान  z—  ||

 जानबूक  कर  शौर  एक  निश्चित  उद्देश्य  से  धीरे-धीरे  पढ़  रहा  हूं  ताकि  जो  लोग

 सुनना  चाहते  वे  ध्यान  से  सुन  सके

 में  किसी  ऊंचे  सावंजनिक  राजनेनिक  पद  को  धारण  करने  वाले  व्यक्तियों

 द्वारा  श्रापातकाल  के  दौरान  किये  गये  श्रभिकथित  अपराधों  के  बारे  में  घोषणा

 ।
 ह

 करने  का  श्रधिकार  केन्द्रीय  सरकार  को  है
 '  '  '

 उस  ग्रभिमत  का  सार  ate  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  भ्रंश

 ्
 की  घोषणा  के  पर्व  faa  व्यक्तियों  ने  तथाकथित  अपराध

 किये  उन्हें  नहीं  '
 ह

 —iF  दोहराता  उन्हें

 “
 +  बँधता  उन  व्यक्तियों  के  लिए  जिन्होंने  के  दौरान

 कथित  area  किये  हैं  इसलिए  जिन  व्यक्तियों  ने  27  1975  से

 1975  के  बीच  तथाकथित  श्रपराध  किये  हैं  उनके  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  विधेयक

 के  खण्ड  4,  उपखण्ड  (1)  के  अधीन  घोषणा  करने  में  सक्षम  नहीं  है  प्र

 उस  थोड़ी  अवधि  अधातु  27  1975  से  1975  की  जो मेरे

 माननीय  मित्र  अर  साथी  के  विधेयक  में  उल्लिखित  की  गई  मैं  जिन  लोगों  ने  अपराध  किये

 उन  पर  इस  जो  विधेयक  सर्वोच्च  न्यायालय  को  भेजा  के  अन्तगंत  मुकदमा  नहीं

 चलाया  जा  सकता  |  उन्होंने  यह  कहा  कि  इस  विधेयक  के  gears  केवल  उन  लोगों  पर  मुकदमा

 चलाया  जा  सकता  है  जिन्होंने  प्रापातकाल  भ्रर्थातु  जून  1975  से  उस  समय  तक  जब  तक  ग्रापात

 स्थिति  के  बीच  अयराध  किये  ।

 राज्य  सभा  ने  क्या  किया  है  ?  दुर्भाग्य  से  राज्य  सभा  ने  क्या  किया  है  ?  राज्य  सभा  की

 विशेष  बनावट  की  वजह  से  हमें  हर  बार  उसके  सामने  भूकना  पड़ता  है  ।
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 4  1979 विशेष
 न्यायालय

 विधेयक

 att  Fo  पी०  उन्नीकृष्णन
 :  क्या  विशेष  स्थिति  है  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 मैं  श्रनादर  के  ae  में  ऐसा  नहीं  कह  रहा  हूँ  युवा  व्यक्ति  होने  के

 नाते  उन्होंने  पहले  दाब्द  को  पकड़  लिया  ।  मेरा  उसकी  उपयुक्तता  संविधानसम्मतता

 से  नहीं है

 महोदय  अ्रापको  यह  याद  होगा  कि  गतवषं  इस  सभा  को  राज्य  सभा  के  सामने  WHAT  पड़ा

 झ्र  संविधान  संशोधन  दिधेयक  जिस  रूप  में  राज्य  सभा  से  उसे  उस  रूप  में  पास  करना

 पड़ा  |  त्र्ब  दूसरी  बार  हमारे  सामने  वही  स्थिति  ar  गई  है  ।  मुभे  डर  है  कि  यदि  ये  संशोधन  इस

 सभा  द्वारा  स्वीकार  कर  लिये  गये  तो  सरकार  विपत्तियों  श्रौर  संवंधानिक  sama  में  पड़  जायेगी

 क्योंकि  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दिया  गया  श्रभिमत  सपष्ट  ate  निश्चित  है  ate  उनमें  कोई

 संदिग्धता  नहीं  है  ।  राज्य  सभा  ने  जो  पांच  संशोधन  किये  मैं  उनमें  से  दो  का  विशेष  रूप  से

 उल्लेख  करू  गा--उद्देश्यिका  में  संशोंधन  और  संदोधन

 संद्ोधन  का  पाठ  क्या  है  ?

 जबकि  सभी  श्रधिकार  एक  न्यास  ate  ऊंचे  सावंजनिक  या  राजनतिक  पद  को

 धारण  करने  वाले  व्यक्ति  अपने  श्रधिकारों  के  लिए  उन  सभी  मामलों  में  जवाबदेह

 हैं  जहां  जांच  ara  झ्रधिनियम  1952  के  gata  जांच  श्रायोग  नियुक्त  किया

 गया है  अथव ग्  सरकार  द्वारा  श्रपनी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  की  गई  जांच  से  उन

 धारकों  द्वारा  किये  गये  अपराध  प्रकट  होते  हों  प

 इसके  पीछे  जो  भावना  मैं  उसके  विपरीत  नहीं  लेकिन  इस  सभा  में  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  इस  प्रकार  या  यही  प्रइन  उठाया  था  कि  उसे  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाना

 माननीय  गृह  मंत्री  ने  यह  कहते  हुए  सरकार  की  स्थिति  को  स्पष्ट  विधेयक  के  क्षेत्र

 के  बाहर  है  ।  इसे  विधेयक  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  ag  एक  निर्दिष्ट  उद्देश्य  के  लिए

 श्रापातकालीन  श्रपराधों  के  लिए है  ।  इसे  हम  इम  विधेयक  में  सम्मिलित  नहीं  कर  सकते  ह

 यदि  मेरी  यादाइत  सही  तो  उन्होंने  यही  कहा  था  ।

 अब  सरकार  ने  राज्य  सभा  के  संदोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  उसके  कारण  उनको  ही

 मालुम  हैं  लोक  सभा  में  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  बाद  सरकार  ने  राज्य  सभा  में  संशोधन

 को  स्वीकार  कर  लिया  ।  संशोधन  की  शब्दावली  को  श्रापने  देखा  ।  यह  संद्योधन  aqartaa  है  ।

 इसमें  भ्रुतकाल  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  इसमें  कहा  गया  प्रकट  करते

 मुल  विधेयक  Fagus  प्रकट  किये  होंਂ  शब्दों  का  प्रयोग  किया  गया  उसका  मतलब
 ~

 है  मेंਂ  ।  राज्यसभा  द्वारा  स्वीकार  किये  गये  में  प्रकट

 करते  होंਂ  कहा  गया  है  ।  पता  नहीं  यह  वर्तमान  समय  के  लिये  है  या  भविष्य  के  श्रतीत  के

 लिए  नहीं  है  ।  इसमें  करते  होंਂ  कहा  गया  है  किये  गये  होंਂ  नहीं  उस  सीमा  तक

 यह  श्रस्पष्ट  है  ।  पता  नहीं  मेरे  माननीय  faa  का  क्या  श्राद्यय  है  ?  मंत्री  महोदय ने  राज्य  सभा  में

 इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लिया  ।  वह  इसको  सपष्ट  करें  ।

 मैं  विशेष  न्यायालय  के  न्यायाधीद्यों  को  मनोनीत  करने  से  सम्बन्धित  दो  संशोधनों  के

 विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  वे  इसे  नहीं  बदलते  ।  इसके  श्रलावा  संशोधन  संख्या  3  है  जो  बहुत  गंभीर  संशोधन

 है  जो  ada  faa  के  लिए  श्रधिक  ग्रहितिकर  है  ।  उसमें  कहा  गया  है  :

 ग्कि  पृष्ट  2,  पंक्ति  34,  पर  में  उल्लिखित  अवधि  के  शब्दों  को

 निकाल  दिया

 226



 14  1901  विद्षेष  न्यायालय
 विधेयक  —

 यदि  इसे  विधेयक  में  सम्मिलित  कर  गया  तो  पुरा  विधेयक  गड्ड-मड्ड  हो  क्योंकि

 उद्देशियिका  के  पहले  परा  में  एक  विशेष  श्रवधि  का  ही  उल्लेख  किया  गया  है  ।  वह  aquifaa

 है  इसके  बाद  अचानक  यह  बात  ले  श्राई  गयी  उद्देदियिका  में  एक  संद्योधन  किया  गया

 चौथे  पैरा  के  बाद  जांच  श्रायोगों  के  बारे  में  एक  सावंजिक  संशोधन  किया  है  जो

 वर्तमान  श्नौर  भविष्य  के  बारे  में  लेकिन  इससे  भी  श्रघिक  गंभीर  संशोधन  जिसके  विषय  में

 हम  सबको  चिन्तित  होना  चाहिए  वह  खण्ड  5  में  संशोधन  है  ।  वर्तेंमान  रूप  में  खण्ड  5  का  पाठ

 इस  प्रकार है  :

 केन्द्रीय  सरकार  की  यह  राय  है  कि  उद्देश्यिका  में  उल्लिखित  waft  के

 दौरान
 occ:

 किसी  व्यक्ति  द्वारा  किये  गये  श्रभिकथित  ATT  के  किये  जाने  का

 प्रथमदृष्टया  साक्ष्य  है
 द्

 संशोधन  में  यह  कहा  गया  है  कि  में  उल्लिखित  अ्रवधि  के  दौरानਂ  शब्दों  को  निकाल

 दिया  जाए  ।  इसे  स्वीकार  करने  से  हमारी  क्या  स्थिति  होगी ?
 खण्ड  में  कहा  गया  है

 ह
 सावंजनिक  पद  को  घारण  करने  वाले  व्यक्ति  द्वारा

 '
 कहां  श्रौर  कैसे  ?  इस  बारे  में

 कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।  भविष्य  में  किसी  भी  समय  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  उद्देश्यिका  अभी  भी  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  लेक्रिन  यहां  हम  क्या  करें  ?  क्या  उसे  भी  निकाल  दिया  गया  है  ?

 उसे  नहीं  निकाला  गया  उद्देश्यिका  रहेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  भी  यह  उद्देश्यिका  रहेगी  ।

 श्री  हरि  fasy,  कामत  :  श्राप  मेरी  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  मैं  श्रापके  हस्तक्षेप  के

 लिए  भ्राभारी  हूँ  ।  वही  उद्दद्यिका  रहेगी  जिसमें  श्रापातकाल  की  श्रवधि  के  लिए  सरकार  की

 वाही  को  सीमित  किया  गया  है  ।  क्या  एसा  नहीं  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  प्रदन  यह  है  कि  खण्ड  5  में  इस  वाक्य  के  निकाल  देने  से  क्या

 विधेयक  पर  असर  पड़ा  है  !

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  सर्वोच्च  न्यायालय  के  सलाहकारी  अभिमत  के  कारण  वह

 सक्षम  नहीं  है  ।  कोई  व्यक्ति  इस  विधेयक  की  बेधता  को  सर्वोच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दे  सकता  —

 मैं ''दे  सकता  कह  रहा  नहीं  कह  रहा  हूं  इन  दो  ने  विधेयक  के

 स्वरूप  श्रौर  ऑ्राद्य  को  ही  नया  ast  दे  दिया  है  इसलिए  यह  विधेयक  सभा  में  प्रस्तुत  किये

 विधेयक  से  भिन्न है  ।  राज्य  सभा  द्वारा  संद्योधित  किया  गया  यह  विधेयक  सभा  में  लाये

 गये  पहले  विधेयक  से  भिन्न  है
 '

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  सभा  को  इस  विधान  को  पास  करने  का

 अघिकार  है  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  कि  सभा  को  इस

 विधान  को  पास  करने  का  श्रधिकार  है  |

 कानून  तथा  संविधान
 के  तारे
 क  बार  में  मेरी  जानकारी  बहुत  कम

 हैं
 ।  फिर  भी  gh

 श्राशंका  है  कि  यदि  ag  विधेयक  सर्वोच्च  न्यायालय  में  ले  जाया  गया--मै  ले  जाया  जा  सकता  है
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 कह  रहा  ले  जाया  जायेगा  नहीं--तो  वह  उसे  way  ठहरा  सकता  है  श्रौर  वह  लम्बी  कार्यवाही

 के  कारण  महीनों  तक  पड़ा  रहेगा  मैं  सरकार  श्रौर  इस

 केन्द्र  a—  श्राग्रह  करता  हैं  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करें  ।

 राज्य  सभा  द्वारा  स्वीकार  किये  गये  संशोधनों  को  यदि  हम  स्वीकार  न  करें  तो  हमारी

 बया  स्थिति  होगी  ?  इस  स्थान  पर  नियम  100,  101  श्र  102  ay  होते  a

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ये  सब  बातें  श्राप  इस  विधेयक  पर  बोलते  समय  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  इस  बारे  में  पहले  निणंय  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।  सरकार

 सभा  में  यह  स्पष्ट  करे  कि  क्या  वह  इन  संशोधनों  को  सभा  द्वारा  स्वीकार  किये  जाने  पर  जोर  देती

 है  क्यों कि  कुछ  लगभग  हम  सभी  सदस्यों  का  मतदान  सरकार  के  रव  ये  पर  निभेर

 रहेगा  ।

 संविधान  संशोधन  विधेयक  के  विपरीत  संविधान  के  श्रनुच्छेद  108  के  श्रन्तगंत  लोक  सभा

 राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  को  स्वीकार  करने  के  लिये  बाध्य  नहीं  है  पिछले  वर्ष

 संविधान  संशोधन  विधेयक  को  हमें  चाहे-प्रनचाहे  स्वीकार  करना  पड़ा--श्रनचाहे  रूप  में  ही

 ज्यादा  |  श्रन्यथा  वह  चवालीसवां  संविधान  संशोधन  विधेयक  गिर  जाता  ।  विधि  मंत्री  यहाँ  वह

 भो  उस  पर  श्रप्रसन्न  थे  ।  लेकिन  हमें  उसे  स्वीकार  करना  क्योंकि  उसके  श्रलावा  तर  कोई

 चारा  नहीं  था  ।  लेकिन  सामान्य  विधेयक  के  मामले  में  इस  प्रकार  का  कोई  बन्धन  नहीं  है  ।

 यहां  नियम  100,  101  श्रौर  102  लागू  होते हैं  ।  इन  नियमों  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि

 श्राप  एक  या  संद्योधनों  को  स्वीकार  कर  सकते  हैं  कृपया  नियम  पढ़िए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  पहले  ही  पढ़  चुका  हूँ

 थी  हरि  विष्णु  कामत  :  उन्हें  प्रलग-अलग  या  इकट्ठा  करके  प्रयोग  किया  जा  सकता

 नियम  100  में  यह  कहा  गया  है  :

 (1)  यदि यह  प्रस्ताव  कि  संदोधन  पर  विचार  किया  स्वीकृत  हो

 तो  अध्यक्ष  ऐसे  संद्योधन  को  सभा  के  सामने  ऐसी  रीति  से  रखेगा  जिसे  वह  उस

 पर  विचार  करने  के  लिए  सबसे  श्रधिक  सुविधाजनक  समभे  |

 (2)  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गए  संशोधन  के  विषय  से  संगत  कोई  संशोधन  प्रस्तुत

 किया  जा  किन्तु  में  कोई  भ्रग्रेतर  संशोधन  तब  तक  प्रस्तुत  नहीं

 किया  जा  सकेगा  जब  तक  कि  वह  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  किसी  संशोधन  से

 अ्रनुषंगिक  या  वैकल्पिक  न  हो। है

 नियम  101  का  पाठ  इस  प्रकार है  :

 यदि  वह  राज्य  सभा  द्वारा  किये  गये  संशोधन  से  सहमत  तो

 सभा  को  उस  संबन्ध  संशोधन  किन्तु  यदि  वह  तुरत  संशोधन  से

 श्रसहमत  हो  या  कोई  श्रग्रेतर  संदोधन  भ्रथवा  वेकल्पिक  संशोधन  प्रस्थापित  करे

 तो  सभा  विधेयक  को  या  अ्रग्रेतर  संदोधित  रूप  में  विधेयक  को  इस  area

 के  एक  संदेश  के  साथ  राज्य  सभा  को  लौटा
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 afer  बहुत  महत्वपुर्ण है
 ।  नियम  102  का  पाठ  इस  प्रकार  है  :

 cafe  विधेयक  सभा  को  इस  संदेश  के  साथ  लौटा  fear  जाये  कि  राज्य  सभा  उस

 संदोधन  या  उन  संशोधनों  पर  झा  करती

 क्योंकि  यह  हमारे  ऊपर  faaz  है  कि  हम  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लें  wie

 दो  संदोधनों  को  स्वीकार  न  करें  ।

 (se  संदेश  के  साथ  लौटा  दिया  जाये  कि  राज्य  सभा  उस  संदोधन  या  उन

 संशोधनों  पर  झ्राग्रह  करती  जिनसे  सभा  भ्रसहमत  तो  यह  सम  भा  जायेगा

 कि  संद्योधन  या  संशोधनों  के  बारे  में  दोनों  श्रन्तिम  रूप  से  प्रसहमत  हो

 गये  ="

 इस  श्रवस्था  में  श्रनुच्छेद  108  लागू  होता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  संयुक्त  श्रधिवेशन  ।  लेकिन  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ?  आप

 अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  को  ही  स्पष्ट  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  यह  चाहता  हूँ  कि  यह  स्पष्ट  किया  जाये  कि  यह  faxan

 सभा  द्वारा  स्वीकार  किये  गये  विधेयक  से  fara  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  ag  स्पष्ट  किया  जाये

 कि  राज्य  सभा  के  संशोधनों  सहित  लाया  गया  यह  विधेयक  चो  में  सभा  द्वारा  पास  किये  गये

 विधेयक  से  fart  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  सरकार  विधेयक  को  पास  कराने  के  लिए  सभाझ्ों

 की  संयुक्त  बैठक  के  विरुद्ध  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  बाद  में  श्राती  है  ।  यह  केवल  प्रक्रिया  का  मामला  है  |

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  संशीधित  विधेयक है

 या  नया  विधेयक  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  संयुक्त  बैठक  के  मामले  को  बाद  में  लिया  जा  सकता  है  ।

 न्याय  श्रौर  कंपनी  काय  मंत्री  aa  :  होशंगाबाद  के  माननीय

 सदस्य  ने  वतंमान  विधेयक  में  दूसरी  सभा  द्वारा  किये  दो  संदयोधनों  की  श्रोर  इस  सभा  का  ध्यान

 श्राकर्षित  किया  है--भ्र्थात्‌  संदोघन  संख्या  1  ate  संशोधन  संख्या  3  ।  एक  संशोधन  द्वारा

 उद्देश्यिका  में  परिवतंन  किया  गया  है  श्रौर  दूसरे  के  द्वारा  खण्ड  5  में  से  एक  खण्ड  विशेष  को  निकाल

 दिया  गया  है  श्रर्थात  उद्देश्यिका  में  उल्लिखित  अवधि  के  दौरान  भ्रर्थात  झ्रापातकालीन  अवधि  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  संदेह  भी  व्यक्त  किया  है  कि  क्योंकि  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  उस  विधेयक  को

 ठीक  बताया
 था

 जिस  पर  उसने  विचार  किया  ate  चूंकि  सर्वोच्च  न्यायालय ने  उस  विधेयक

 का  अनुमोदन  किया  था  आर  यह  परिवतंन  TATA  afrada  इसलिए  इस  विधेयक  की  वैघता

 झर  संविधान  सम्मतता  संदिग्ध  रहेगी  ।  इन  दो  संशोधनों  को  लेकर  सरकार  के  रव ये  के  बारे  में

 भी  उन्होंने  पूछा  है  ।

 सरकार  के  रवये  का  जहां  तक  संबंध  ये  दो  संशोधन  विशेष  सरकार  ने  दूसरी  सभा  में

 स्वीकार  कर  लिए हैं  ।  इसलिए  दूसरी  सभा  में  सरकोौर  ने  जो  रवँया  grata  उसे  ध्यान  में

 रखते  सरकार  ५५ अपन  रव ये  पर  कायम  रहेगी  श्रौर  श्रब  इस  सभा  में  भी  इन  संशोधनों  को

 स्वीकार  करेगी  अरर  इन  दो  संशोधनों  को  लेकर  azar  अधिवेशन  नहीं  बुलायेगी  ।
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 होशंगाबाद  के  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  किये
 गये  संदेहों  का  जहां  तक  संबंध  मैं  यह

 कहूंगा  कि  इस  संशोधन  से  विधेयक  में  सुधार  हुआ  है  ae  वह  इस  रूप  में  कि  बहुमत  ने  यद्यपि

 वर्गीकरण  को  स्वीकार  किया  यहां  तक  कि  ऊंचे  सार्वजनिक  पदों  पर  आसीन  श्रपराधियों  को  दो

 उपखण्डों  में  भी  वर्गीकृत  किया  है  अर्थात्‌  जिन्होंने  श्रापातकालीन  श्रवधि  में  अपराध  किये  भ्रौर

 उच्च  पदों  पर  aaa  वे  व्यक्ति  जिन्होंने  श्रापातकालीन  अवधि  से  अलग  किसी  अन्य  श्रवधि  में

 अपराध  किये  लेकिन  उन्होंने  इसलिए  स्वीकार  कर  लिया  है  क्योंकि  श्रलग-प्रलग  वर्ग  हैं  ।

 पहला  वर्गीकरण  उन  लोगों  को  लेकर  है  जो  उच्च  पदों  पर  होते  हैं  श्रौर  ग्रपराध  करते  हैं  और

 दूसरे  वे  जो  उच्च  पदों  पर  नहीं  हैं  तौर  ग्रपराध  करते  हैं  ।  इस  वर्गीकरण  का  जहां  तक  संबंध

 इसकी  युक्तियुक्तता  को  न  केवल  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  स्वीकार  किया  बल्कि  न्यायमूर्ति  कृष्ण

 श्रय्यर  ने  भी  स्वीकार  किया  है  |  वास्तव  में  न्यायमूर्ति  कृष्ण  श्रय्यर  ने  इस  ्राद्य  के  कुछ  विचार

 व्यक्त  किये  हैं  कि  यह  वर्गीकरण  पर्याप्त  नही ंहै  mata  इसमें  संदेह  है  कि  ate  आगे  वर्गीकरण

 संवंधानिक  दृष्टि  से  मान्य  हैं  या  नह्दीं  क्योंकि  ऐसा  उन्होंने  अपने  श्रभिमत  के  पुष्ठ
 7  श्रौर  8  पर

 विशेष  रूप  से  कहा  है  ।  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  उच्च  सावंजनिक  पदों  पर  श्रासीन  व्यक्ति

 कालीन  अवधि  में  श्रपराध  करते  हैं  या  श्रापातकालीन  अवधि  से  श्रलग  किसी  दूसरी  श्रवधि  में  अपराध

 करते  इससे  कया  श्रन्तर  पड़ता  है  ।
 *

 व्यक्तियों  का  वर्ग  स्थापित  करने  के
 बाद  ---

 ऊंचे  सावंजनिक  पदों  पर  area  न्यायमूर्ति  कृष्ण  श्रय्यर  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  कि  हो  सकता

 है  कि  श्रौर  art  उपवर्गीकरण  उचित  श्रौर  यहां  तक  fe  संविधानसम्मत  न  हो  att  कहा

 कि  हो  सकता है  कि  ag  ayaa afanat  के  बहुत  समीप  हो  ।  इसलिए  उन्होंने  ag  मत  व्यक्त  किया

 कि  श्रापातकालीन  अ्रवधि  Hale  आपातकालीन  wafs  के  बाद  उच्च  सावंजनिक  पदों  पर  grata

 व्यक्तियों  द्वारा  किये  गये  झ्रपराधों  के  मामले  में  विशेष  न्यायालय  की  वही  तीब्र  प्रक्रिया  मान्य  होनी

 चाहिए  श्रौर  लागू  होनी  चाहिए  |  इसके  बाद  भी  उन्होंने  कहा  कि  यद्यपि  उन्हें  बाद  में  विचार  करने

 श्रादि  पर  संदेह  तो  भी  उन्होंने  अनुभव  किया  कि  उपवर्गीकरण  का  भी  श्रौचित्य  हो  सकता  हैं

 श्र  इस  अधार  पर  उपवर्गीकरण  को  र. श्रवघ  नहीं  ठहरायेंगे  ।

 ऐसा  लगता  हैं  कि  जिन्होंने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  उन्हें  यह  सुत्र  न्यायमूर्ति  कृष्ण

 भ्रय्यर  के  निरांय  से  मिला  श्र  कहा  है  एक  जेसे  श्रधिकार  उच्च  सावंजनिक  पदों  पर

 श्रासीन  व्यक्तियों  द्वारा  झापातकाल  या  अझ्रापातकाल  के  पश्चात  किये  गये  अपराधों  के  लिए  समान

 प्रक्रिया  क्यों  न  लागू  की  जाये  ।”  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  ऐसा  उद्देदियका  में  संशोधन  में

 कुछ  जोड़  कर  और  इसके  बाद  में  उल्लिखित  अवधि  के  दौरानਂ  शब्दों  को  निकाल  कर

 किया  गया  ।  सरकार  ने  इस  स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया  स £.] ह गर  विशेष  न्यायालय

 संबंधी  इस  विधेयक  की  परिधि  को  यदि  आप  बढ़ाना  चाहते  तो  हमें  उस  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।

 दूसरी  सभा  में  यह  ar  भ्रपनाने  के  बाद  सरकार  उससे  पीछे  नहीं  हट  रही  है  उसे  कोई  श्रापत्ति

 नहीं  यह  श्रलग  बात  है  कि  इस  श्रतिरिक्त  उद्देशियका  के  जोड़  जाने  श्रौर  इन  शब्दों  के  निकाल

 दिये  जाने  की  व्याख्या  का  यह  fasay  निकलेगा  ही  या  सारांश  में  विधेयक  अछूता  इस

 बारे  में  विवाद  हो  सकता  है  यदि  एक  विचार  रखा  तो  खण्ड  5  में  से  दब्दों  के  निकाले

 जाने  श्र  एक  श्रन्य  उद्देदियिका  के  जोड़े  जाने  के  बाद  भी  पुरानी  स्थिति  बनी  रहती  है  ।  उस

 उद्देदियका  में  इस  प्रकार  का  उल्लेख  श्रभी  भी  उद्देश्यिका  में  श्रापातकाल  का  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  खण्ड  5  में  से  इन  शब्दों  के  निकाल  दिये  जाने  के  बाद  यह  स्थिति  रहती

 है  कि  इसमें  श्रापातकाल  के  दौरान  किये  गये  अपराधों  की  बात  कही  गयी  है  यह  संभव  विचार  हो
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 सकता  है  ।  यदि  ag  विचार  लिया  तो  मुल  विधेयक  बना  रहता  है  ।  दूसरी  झोर  इम  संशोधन

 az  यदि  यह  विचार  बनाया  जाता  है  कि  श्रापातकाल  के  दौरान  उच्च  सावजनिक  पदों  पर

 व्यक्तियों  द्वारा  किये  गये  तक  सीमित  नहीं  तो  यह  उन  areal  पर  भी  लागू

 होंगे  जो  झ्रापातकाल  से  अलग  किसी  दूसरी  के  दौरान  किये  गये  हैं  और  इस  प्रकार  fa  ag

 न्यायलयों  की  प्रक्रिया  फिर  भी  लागु  होंगी  ।  कोई  नुकसान  नहीं  होगा  ।  लेकिन  जहां  त

 वर्गीकरण  का  संबंध  है
 )

 श्री  हरि  विष्णु  कासत  :  इस  बारे  में  श्राप  क्या  करेंगे  ?  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  ag  विचार

 व्यक्त  किया  है  कि  यह  सक्षम  नहीं  है--सरकार  सक्षम  नहीं
 है  ।

 att  wife  भूषण  :  नहीं  ऐसी  भाषा si  लेकिन  उसका  यह  wa  नहीं  है  ।  न

 सब  के  द्वारा  किये  गये  श्रपराधों  के  लिए  विशेष  न्यायालय  वही  प्रक्रिया  श्रपनाते

 सर्वोच्च  न्यायालय  यह  नहीं  कहता  कि  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  इस  मामले  में  कोई  वर्गीकरਂ

 नहीं  होता  ale  बिल्कुल  भी  कोई  भेदभाव  नहीं  रहेगा  ।  यहां  तक  कि  इस  झवधि  के  बाहर  सामान्य

 व्यक्तियों  द्वारा  किये  गये  अपराघ  सामान्य  न्यायालयों  में  जायेंगे  ।  लेकिन  उच्च  सावंजनिक

 पदों  पर  श्रासीन  व्यक्तियों  द्वारा  किये  गये  अपराधों  को  विशेष  न्यायालयों  में  न  ले  जाने  का  कोई
 a

 श्रचित्य  नहीं  क्योंकि  उच्च  पदों  पर  झ्रासीन  लोगों  की  शीध्र  विचारण  की  शझ्रावश्यकता  है  ।

 उस  मामले  में  इस  वर्गीकरण  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  यह  इसकी  बात  है  कि  सर्वोच्च

 न्यायालय  ने  उपवर्गीकरण  को  भी  स्वीकार  कर  लिया  है  ग्र्धात  उच्च  सावंजनिक  पदों  पर  श्रासीन

 व्यक्तियों  में  से  वे  व्यक्ति  जिन्होंने  श्रापातकाल  के  दौरान  अ्रपराध  किये  हैं  श्रौर  दूसरे  वे  जिन्होंने

 झापातकाल  से  अलग  किसी  दूसरी  श्रवधि  में  ares  किये  ।  वे  इस  वर्गीकरण  को  स्वीकार  करने

 के  लिए  भी  dare  हैं  लेकिन  संविधान  इस  वर्गीकरण  को  श्रावश्यक  नहीं  बताता  ।  विभिन्‍न  खण्डों

 को  आप  एक  जसा  मान  सकते  हैं  श्रौर  उसी  प्रक्रिया  को  लागू  कर  सकते हैं  इस  पर  कोई  श्रापत्ति

 नहीं  हो  सकती  ।  यही  कारण  है  कि  न्यायमूर्ति  कृष्ण  ने  यह  कह  कर  इस  उपवर्गीकरण  पर

 atta  को  है  सावंजनिक  पद  पर  श्रासीन  कोई  व्यक्ति  श्रापातकाल  के  दौरान  किसी  की

 हत्या  करता  है  या  श्रापातकाल  से  अलग  किसी  दूसरी  wats  में  हत्या  करता  इससे  क्या  फक

 पड़ता  है  ।  दोनों  ही  मामलों  में  जिस  बात  का  महत्व  वह  है  शीध्र  मुकदमा  ।  मेरे  विचार  में

 न्यायालय  द्वारा  यह  कहे  जाने  का  तनक  भी  जोखिम  नहीं  हैं  कि  चूंकि  हम  दोनों  खण्डों  को  हम  एक

 ही  प्रक्रिया  में  ले  भराये  इसलिए  इसमें  कोई  भी  भेदभाव  at  कोई  भी  श्रसंवधानिकता  निहित

 नहीं  है  इसलिए  सरकार  का  रवैया  यह  है  कि  cad  सभा  में  इन  संद्योधनों  को  स्वीकार  कर

 नेने  के  सरकार  ने  इन  संदोधनों  को  यहां  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  कामत  श्रौर  विधि  मंत्री  को  सुन  लेने  के  बाद  मेरा  यह

 बनता  हैं  कि  श्री  कामत  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहते  थ्रौर  यह  व्यवस्था  का  sat  नहीं  है  ।

 चार  से  उसका  पूरा  स्पष्टीकरण  कर  दिया  गया  है  ।

 जसा  कि  मैंने  पहले  उद्देश्यिका  में  यह  श्रापातकालीन  श्रवधि  से  ates  होता  है  शर

 ड  5  उन्होंने  उन  शब्दों  को  निकाल  दिया  लेकिन  उद्देशियका  में  भी  श्रापातकालीन  श्रव

 है  इसलिए  मेरे  विचार  से  सरकार  उद्देश्यिका  से  शासित  होगी  ।  वह  उससे  बच  नहीं  सकती

 इस  प्रकार  मेरे  विचार  में  संशोधन  में  बहुत  were  नहीं  उन्होंने  विधेयक  में  किसी  रूप  में

 बहुत  afaan  परिवर्तन  नहीं  किया  है  ।  इसलिए  हम  विधेयक  पर  झ्रागे  काय  वाही  शुरू  करें
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 श्री  हरि  विष्णु  कामत  मुझे  श्रापका  अभिमत  faa  गया है  अगर  मुभे  सही  स्मरण

 भारती  के  मामले  जब  उच्चतम  न्यायालय  में  प्रस्तावना  का  उल्लेख  किया  तो  *  यालय

 आता  तो  केशवानन्द  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  था  —fafa  मंत्री  मेरे  वक्तव्य  में  संशोधन  कर

 सकते  हैं--कि  प्रस्तावना  संविधान  का  aa  नहीं  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें as  बात  न्यायालय पर  ही  छोड़  देनी  चाहिये मैं  श्री  पी०

 दिवशंकर  से  भाषण  देने  के  लिये  कहता  हूं  ।

 श्री  पी०  दिव  इंकर  (fapeacrata)  उपाध्यक्ष  श्रीमान  मैं  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  विशिष्ट  विधेयक  का  प्रारूप  सर्वाधिक  गलत  तरीके  से  तयार  किया  गया  है

 संदोधनों  के  कारण  स्थिति  ate  भी  खराब  हो  गई  है  ।

 विधि  मंत्री  ने  श्रभी-प्रभी  सदन  में  निवेदन  किया  कि  दूसरे  सदन  में  संशोधन  पेश  करने

 वाले  व्यक्तियों  की  इच्छा  यह  थी  कि  अपराधियों  की  श्रवधि  केवल  झ्ापातस्थिति  तक  ही  सीमित

 नहीं  रहनी  परन्तु  उसमें  उससे  पहले  की  अवधि  भी  शामिल  की  जानी  चाहिए  ale  इस

 स्थिति  को  सरकांर  ने  स्वीकार  कर  लिया  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  उचित  रूप  में

 इसे  स्वीकार  किया  है  ।  गर  ऐसा  तो  क्या  सरकार  के  लिए  यह  उचित  नहीं  था  कि  श्रगर

 संदोधन  की  शब्दावली  कुछ  भ्रनुचित  तो  उसे  किसी  wer  संशोधन  या  कुछ  श्रन्य  शब्दों  द्वारा

 प्रतिस्थापित  किया  जाय  जिससे  श्राश्य  स्पष्ट  हो  सके  ।  जब  कि  विधि  मंत्री  ने  बहुत  उचित  रूप

 में  बताया  कि  aaa  केवल  श्रापातकालीन  अपराधों  को  ही  शामिल  करने  का  नहीं  बल्कि

 पहले  के  gaara  को  भी  शामिल  करने  का  था  ।  जब  उसकी  शब्दावली  श्रौर  वाक्य  गठन  का

 gat  oar  है  तो  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  संदेह  के  लिए  गुंजाइश  है  श्र  मेरे  विचार

 यह  स्पष्ट  दिखाई  देता  है  मानो  अपराध  केवल  श्रापातस्थिति  तक  ही  समिति  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह्दी  वजह है
 कि  मैंने  कहा  था  कि  प्रस्तावना  में  संद्ोधन  किया

 जाना  चाहिए  ।

 श्री  पी०  शिव  यही  कारण  है  fr  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  सरकार  का

 व्यवहार  बहुंत  ही  भ्रनुचित  रहा  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मगर  उन  सदस्यों  को  जो  दूसरे  सदन  में  संशोधन  करना  चाहते

 उन्हें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  था  ।

 श्री  पी०  शिव  दांकर  :  वह  एक  सझलग  मुद्दा  है  ।  हम  विधेयक  का  विरोध  कर  रहे

 aay  के  कारण  खण्ड  5  में  यह  व्यवस्था  है  कि  तक  प्रस्तावना  में  sie

 safer  के  शब्दों  को  दिया  जाय  ।  सम्भवतः  यह  सोचा  गया  था  कि  wafer  के  बारे

 में  इस  विशिष्ट  शब्द-समूह  को  हटाने  से  लक्ष्य  की  पूर्ति  हो  गई  है  ।  मैं  शब्द-समूह  को  बिना

 हटाये  खण्ड  को  पढ़  रहा  हुं श्रौर  झपना  निवेदन  करता  हूं

 केन्द्रीय  सरकार  की  यह  राय  हैं  कि  प्रस्तावना  में  उल्लिखित  अवधि  के

 दौरान  किसी  ऐसे  ब्यक्ति  द्वारा  अपराध  किये  जाने  के  लिये  प्रथमदृष्टया  साक्ष्य

 जो  भारत  में  उच्च  सावंजनिक  या
 राजन

 तिक  पद  पर  रहा  हो  श्रौर  यह

 कि  प्रस्तावना  में  उल्लिखित  मार्गदर्शी  के  श्रनुसार
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 श्रब  तक  की  प्रस्तावना  म  उल्लिखित  मार्गदर्शी  सिद्ध  न्तों  के बारे में उ  ee

 wa  श्रपराध  के  बारे  में  इस  श्रधिनियम  के  श्रधीन  कायंवाही  की  जानी  चाहिए  i  wae  पि

 गेंदर्शी  सिद्धान्तों  की  श्रोर  तो  सबसे  पहला  मागंदर्शी  सिद्धान्त  श्रापातकालीन  स्थिति के

 बारे  में  है  ।  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  हूँ  कि  स्थिति  यह  है  कि  सरकार  श्रफसोस  की  बात  है
 त

 राज्य  सभा  को  गुमराह  किया  है श्रोर यह  कहकर  इस  सदन  को  भी  गुमराह  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं  कि  हम  संशोधन  को  स्वीकार  कर  रहे  हैं  ।

 इसे  अधिक  विवाद-ग्रस्त  क्यों  बनाया  जाय  ।  क्या  यह  सदन  का  दायित्व  नह

 है  कि  श्रगर  इसे  श्र धिक  स्पष्ट  बनाया  जा  सकता  तो  इसे  स्पष्ट  जाय  ?
 जहां  तक  इस

 प्रय्न  का  सम्बन्ध  यह  मेरा  निवेदन है
 ।  अगर  श्राप  विधेयक  का  श्रध्ययन  तो  ग्रापव

 पता  चलेगा  कि  इससे  स्थिति  और  भी  स्पष्ट  हो  गई  हालांकि  विधि  मन्त्री  ate  ग

 मन्त्री  ने  ग्रपना  aaa  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  के  कारण  श्रापातस्थिति  से  पहले  के

 अपराध  भी  क्षेत्राधिकार  में  ्रा  गये  परन्तु  इस  श्राशय  को  विधेयक  में  कतई  स्पष्ट  नहीं  किया
 ब

 गया  है  ।  सारे  विधेयक  बुरे  विधेयक  के  रूप  में  भ्रस्वीकार  किया  जाना  है  ।  wea  जो

 खण्ड  (1)  प्रस्तावना  के  संशोधन  के  बारे  में  है  ।  दूसरा  संशोधन
 व  महत्वपूर्ण

 है  वह  यह

 खण्ड  5  में  शब्दों  को  हटाने  के  बारे  में  है  ।  wea  जो  विधेयक  के  खण्ड

 3  के  बारे  में  जो  सेवारत  न्यायाधीश  के  बारे  में  है  ।  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  उच्च

 लय  का  मुख्य  न्यायाधीश  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  सहमति  से  न्यायाधीश  को  मनोनीति

 रेगा  त्रौर  ऐसा  न्यायाधीश  सेवारत  न्यायाधीश  होना  चाहिए  ।  विशेष  स्यायालय  विधेय

 बारे  में  संविधान  के  श्रनुच्छेद  4311.0  के  अधीन  श्रपनी  राय  देते  हुए  न्यायाधीश  श्री  शिगल

 जो  कुछ  उसकी  झोर  मैं  ध्यान  श्राकर्षित  करना  उन्होंन  यह  कहा  है
 रौ

 उद्धत  करता  gi

 यह  उचित  श्रथवा  स्वीकार्य  नहीं  होगा  कि  उच्च  न्यायालय  के  क

 सेवारत  sayaretyat  को  विशेष  न्यायालय  के  एक  पीठासीन  श्रधिकारी  के  रूप  में

 नियुक्त  किया  जिसका  स्तर  उच्च  न्यायालय  से  कम  है  ।

 इस  बात  की  पुर्ण  सम्भावना  हे  कि  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीश  विशेष  न्यायालयों  के  पीठासीन  =aTareyary  के  रूप  में  काम  करने  से

 इंकार  कर  देंगे  श्रौर  संविधान  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  जिसके  ग्रा  गत

 उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध  बहां  काम  करने  के  लिए  उन्हें  बाध्य  किया  जा  सः

 ‘alee  दिया  जा  सके  |

 ऐसी  सम्भावना  विधेयव  के  उपबन्धों  को  निष्क्रिय  कर  देगी--श्रर

 तक  के  लिए  ag  मान  भी  लिया  जाय  कि  प्रन्यथा  वे  वेध  att  संवधानिक  हैं  ।

 कुछ  भी  इस  बात  की  वास्तविक  सम्भावना  है  कि  उच्च  न्यायालय  का

 न्यायाघीश  विशेष  न्यायालयों  के  पीठासीन  स्यायाधीदशों  के  रूप  में  काय

 करने
 के  लिए  सहमत  न  हों  श्रौर  उनकी  अ्रस्वीकृति  से  न्यायिक  परेशानी

 पड़  जायेगा  are  न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा  भी  घट  जायेगी  पी

 मैंने  केवल  यह  दर्शाने  के  लिए  इसे  पढ़ा  है  कि  विधेयक  के  अधीन  विशेष =  यालयों

 को  उच्च  न्यायालय  के  मान  स्तर  पर  नहीं  रखा  जा  सकता  ate  इसी  संदर्भ  में t  न्यायालयों  के
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 संवघानिक  ढांचे  का  श्रध्ययन  करते  हुए  न्यायाधीश  श्री  शिंगल  ने  विशेष  न्यायालयों  के  पीठासीन

 न्यायाधीश  के  रूप  में  अपनी  स्वीकृति  देने  के  संदर्भ  में  श्रपना  मत  व्यक्त  किया  था  ।  wa,

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  श्रगर  यह  स्थिति  है  ate  अगर  एक  या  दो  या  कुछ  eATaT aay

 को  विशेष  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  रूप  में  पद  स्वीकार  करने  के  लिए  कहा  जाता  तो

 अ्रफसोस  की  बात  है  कि  ag  होता  है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इससे  यह  धारणा  बनती  जिसके

 बारे  में  कल  विपक्षी  नेता  ने  areal  व्यक्त  की  थी  ।  मैं  उन  भ्रभिमतों  को  दुहराना  नहीं

 जिन्हें  उन्होंने  कल  बाध्य  होकर  व्यक्त  किया  इससे  निद्चित  रूप  से  न्यायपालिका  का  उच्च

 स्तर  नीचे  भ्राता  है  ।  अ्रफसोस  की  बात  है  कि  यह  धारणा  इस  खण्ड  के  बारे  में  बनती  है  ।  तरब  हम

 एक  ऐसी  प्रक्रिया  निर्धारित  कर  रहे  जो  प्रक्रिया  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  न  केवल

 एक  fart  स्तर  पर  रखती  बल्कि  उससे  यह  धारणा  भी  बनती  है  कि  ऐसे  पदों  पर  न्यायाधीशों

 की  नियुक्ति  राजनीति  से  प्रेरित  होती है  ।  मेरी  यह  बहुत  इच्छा  थी  कि  ग्रह  श्रौर  विधि

 जो  एक  उत्सुक  पाठक
 हैं  श्री  खिचेंमेर  द्वारा  लिखित  पुस्तक  जस्टिसਂ  नामक

 पुस्तक  पढ़ें  ।  ट्रायल  बाइ  फिएट  श्राफ  एसक्सेसर  रिजाइमਂ  नामक  श्रध्याय  श्राठ  से  एक

 छोटे  से  गद्यांददा  को  उद्ध,त  करना  चाहूंगा  |

 वह  कहते  है

 कुभियोजन  कार्यवाही  ऐसे  महत्वपूर्णां  समय  पर  होती  जबकि

 पुराना  दासन  बदल  जाता  है  श्रौर  श्राने  वाला  श्ञासन  उस  पर  निरांय  करता

 इस  प्रकार  के  परिवर्तन  के  सम्पुराਂ  न्यायालय  प्रणाली

 को  पुनेंगठित  किया  जा  सकता  शासन  श्रपने  विश्वासपात्र  व्यक्तियों  को

 महत्वपूरां  कानूनी  पदों  पर  तैनात  करके  अपने  राजनतिक  बल  के  विरुद्ध

 स्यायिक  बचाव  की  श्रपनी  व्यवस्था  निर्धारित  करती  है  1”

 यह  जिसे  श्राधार  मिलता  कल  विपक्षी  नेता  द्वारा  स्पष्ट  की  गई  थीं  श्रौर

 मंत्री  द्वारा  उनसे  पुछे  गए  seq  के  उत्तर  में  यह  धारणा  स्पष्ट  हुई  और  कम  से  कम  हमें  इह श्रपन

 देश  की  न्यायिक  व्यवस्था  का  स्तर  नहीं  गिराना  जिसकी  श्रपनी  एक  नानदार  प्रतिष्ठा

 है  ।  मैं  इस  पहलू  का  ate  आगे  व्यापक  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  ।  लेकिन  मैं  केवल  इतना  ही

 कहना  चाहूंगा  कि  दुर्भाग्यवश  उन  दो  संशोधनों  के  कारण  स्थिति  सह  हो  गई  है  ate  इनकी

 वजह  से  शंका  की  कुछ  गुंजाइश  रहती  है  ।  इसे  पहले  ही  व्यक्त  किया  जा  चुका  है  ।  मैं  विधेयक  के

 बारे  में  श्रपना  निवेदन  करना  गाहूंगा  ge  दुख  है  कि  सरकार  ने  कानून  बनाने  के  लिए  एसा

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जिससे  जनता  में  एक  asta  धारणा  बन  गई  है  ।  जैसा  कि

 बताया  गया  इस  विधेयक  का  पहला  उद्देद्य  न्यायालयों  में  काम  की  भीड़-भाड़  को  समाप्त

 करना  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  न्यायालयों  में  जो  विलम्ब  हो  रहा  उस  पर  यह

 पुरस्कार  है  ।

 अरब  यह  बताया  गया है  कि  प्रक्रिया  में  परिवतंन  गया  है  श्रौर  इसके

 परिणामस्वरूप  शीघ्र  न्याय  प्राप्त  हो  सकेगा  ।  प्रइन  यह  है  कि  क्या  ऐसा  सम्भव  हो  सकेगा  ?

 श्रगर  विधेयक  का  यह  दुहरा  उद्देश्य  तो  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  विधेयक  इन  लक्ष्यों

 को  प्राप्त  नहीं  करता  है  ।  मैं  ऐसा  क्यों  कह  रहा  उसका  कारण  यह  है  कि  जहां  तक  काम

 की  भीड़-भाड़  सम्बन्ध  इसकी  वजह  से  विशेष  न्यायालय  स्थापित  नहीं  किए  जाने हैं
 ।
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 विधेयक

 झगर  काम  की  भीड़-भाड़  की  बात  है  तो
 झ्राप

 काम  की  भीड़-भाड़  को  समाप्त  करने  की  दृष्टि

 से  कुछ  अ्रधिक  संख्या  में  न्यायाधीशों  की  भर्ती  कर  सकते  हैं  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि

 समभने  की  दुष्टि  से  विधेयक  का  थोड़ा  गहन  अध्ययन  करना  होगा  |

 स्थिति  यह  है  कि  फौजदारी  मामले  को  वापस  लेने  का  श्रौर  स्वयं  ही  मुकद्दमे  की

 कार्यवाही  चलाने  का  श्रधिकार  उच्च  न्यायालय  को  है  ।  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  यह  है  कि

 उपबन्धों  त्रर्थात  खण्ड  |  के  कारण  सभी  श्रादेशों  अर  निणंय  के  विरुद्ध  कानून  शौर  तथ्यों

 दोनों  की  वजह  से  aia  करने  की  व्यवस्था  है  ।  अगर  ऐसी  स्थिति  तो  निश्चित  रूप

 से  उच्चतम  न्यायालय  Hatta  की  जा  सकती  परन्तु  उसका  at  यह  है  कि  मान  लीजिए

 कि  कोई  श्रन्तवर्ती  आदेश  पारित  किया  जाता है  तो  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  जाया  जा

 सकता  है  ।  फिर  मामले  में  fare  हो  सकता  +
 ॥  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय  को  तथ्यों  का

 श्रध्ययन  करना  होता  है  ।  सामान्य  रूप  में  श्रगर  श्रन्तवर्ती  आदेशों  के  विरुद्ध  पुनरीक्षण  याचिकाएं

 दी  जाती  तो  उन्हें  प्रवेश  स्तर  पर  ही  रह  किया  जा  सकता  है  परन्तु  ata  मामले  में  ऐसा

 नहीं  होगा  ।  मैं  उस  प्रशन  का  श्रध्ययन  नहीं  करना  चाहूँगा  क्योंकि  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  मेरे

 विचार  मामलों  के  निंपटान  के  लिए  इससे  श्रधिक  स्वतंत्रता  मिलती  सम्भवतः  ग्रावश्यकता

 से  भी  अधिक  ।

 इस  विधेयक  का  श्रभिद्ाप  खण्ड  5
 है  गौर  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  सम्पुरां

 एंग्लो-सैक्सन  न्याय-थास्त्र  में  ऐसा  कोई  अधिनियम  नहीं  जिसमें  उप-खण्ड  (2)  जसा  प्रावधान

 हो  ।  पहले  भी  विभिन्‍न  न्यायलय  शअ्धघिनियम  लाये  गये  थे  ।  मैं  उससे  इंकार  नहीं  करता ।

 यह  श्रतव र  भ्र्ली  सरकार  मामले  से  ही  परन्तु  श्रगर  श्राप  खण्ड  5  को  तो  उससे  पता

 चलता  हैं  कि  किसी  विशिष्ट  मामले  में  घोषणा  की  जाय  या  इस  बारे  में  राय  बनाने  का

 qui  विकल्प  केन्द्रीय  सरकार  को  दिया  गया  है  ।  यही  सारे  मामले  का  श्रभिशाप  इसी  की

 वजह  से  इसे  काला  कानून  कहा  जाता  है  ।  अगर  हमें  यह  कहना  देखिए  यह  श्रपराध  है  त्रौर

 श्रगर  यह  किया  जाता  है  तो  इसे  सीधे  ही  इस  न्यायालय  को  सौंप  दिया  तब

 तो  यह  ठीक  है  ।  परन्तु  जब  मामला  निर्णय  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  मर्जी  पर  छोड़

 feat  जाता  है  श्रौर  घोषणणा  करने  से  पव  सरकार  की  राय  बननी  जरूरी  तो  मामला

 संदेहास्पद  जाता  है  ।  दो  मामले  हो  सकते  एक  मामले  में  उच्च  सावंजनिक  श्रौर

 राजनतिक  पद  पर  नियुक्त  व्यवित  द्वारा  एक  मामूली  सा  श्रपराध  किया  गया  है  att  एक  श्रन्य

 मामले  में  उसी  हैसियत  के  एक  श्रन्य  व्यक्ति  द्वारा  बड़ा  अपराघ  किया  जा  सकता  है  ।  यह  घोषित

 करना  श्र  यह  निरांय  करना  केन्द्रीय  सरकार  के  ऊपर  छोड़  दिया  गया  है  कि  कौन  से  मामले

 को  न्यायालय  को  भेजा  जाये  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि  वे  उस  मामले  को  न्यायालय  को  सौंप

 सकते  जिसमें  मामुली  अपराध  किया  गया है  श्रौर  उस  मामले  को  वे  न  जिसमें  बड़ा

 अपराध  किया  गया  है  ।  यह  बात  सम्पूर्ण  विधेयक  का  श्रभिज्ञाप  है  ।  इस  प्रकार  एक  ऐसी

 धारणा  वन  रही  है  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  हैं  जिसे  कोई  भी  व्यक्ति  न्यायिक  प्रक्रिया  के

 माध्यम  से  व्यक्तियों  के  राजनतिक  उन्मूलन  की  संज्ञा  दे  सकता  है  ।  यही  बात  जो

 पाकिस्तान  में  हुई  है  श्नौर  यही  सब  कुछ  श्रीलंका  में  हो  रहा  है  ।  यह  धारणा  मजबूत  होती  जा

 रही  है  ौर  यही  बात  है  जिसकी  वजह  से  मैं  यह  we  रहा  हैँ  कि  यह  एक  काला  कानून  है  ।
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 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  ae  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  4  1979

 श्री  जगन्नाथ  शर्मा  (wate)  उपाध्यक्ष  fara  न्यायालय  विधेयक  में

 राज्य  सभा  द्वारा  किये  गए  परिवतेन  सर्वाधिक  स्वागतयोग्य  हैं  ।

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  श्रापने  पहले  यहां  उनका  स्वागत  क्यों  नहीं  किया  ?

 at  जगन्नाथ  शर्मा
 :

 ये  परिवतंन  वहुत  महत्वपूर्ण  हैं  att  इसके  साथ  ही  उनके  दूरगामी

 परिणाम  होंगे  ।  संशोधनों  की  वजह  से  विधेयक  एक  तदथ  कानून  के  बजाय  एक  स्थायी  कानून

 बन  गया  है  ।  वे  व्यक्ति  जिनकी  यह  गलत  धारणा  थी  कि  यह  विधेयक  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 बदले,,का  एक  माध्यम  हो  सकता  जो  उच्च  पदों  पर  arta  श्रीमती  इन्दिरा  myer  भी

 इसका  स्वागत  करेंगी  |  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  को  व्यापक  बना  feat  गया  है  atc  wa  यह

 उन  सभी  weal  पर  लागू  होता  जो  श्रापातस्थिति  के  पहले  या  श्रापातस्थिति  के  बाद

 किये  गए  हो ं।

 मेरे  विद्वान  जो  मुझक  से  पहले  भ्रभी-ग्रभी  बोले  यह  कहा  था  fe  विधेयक  के

 दायरे  को  aa  उसी  रूप  में  संकुचित  हो  गया  जिस  रूप  में  इसे  लोक  सभा  द्वारा  पारित

 किया  गया  था  ।  अगर  यह  सच  भी  भी  विधेयक  के  उद्देश्य  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 संविधान  के  ्रनुच्छेद  143  के  अधीन  was  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भी  पार्टी  को

 उच्चतम  न्यायालय  जाने  से  नहीं  रोक  सकता  प्रत्येक  मामले  में  उद्देश्य  को  पति  होगी  ।

 सर्वाधिक  महत्वपुरां  परिवतंन  जो  इस  विधेयक  में  गया  न्यायाधीश  के  चयन

 के  बारे  में है  जिस  उच्च  न्यायालय  में  मामला  दायर  किया  जाना  होता  उसके  मुख्य

 न्यायाधीश  की  सिफारिशों  के  grave  पर  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  सहमति  पहले  भी

 निश्चित  हूप  भारत  सरकार  द्वारा  चयन  किया  जाता  था  wa  विशेष  न्यायालय  का

 न्यायाधीश  उच्च-न्यायालय  का  सेवारत  न्यायाधीश  जिसे  मारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  की

 सहमति  से  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीड  द्वारा  मनोनीत  किया  जायेगा

 मैंने  सोचा  था  कि  इन  संशोधनों  से  संभावित  श्रापत्तियों  का  समाघान  हो

 परन्तु  कल  विपक्षी  नेता  के  भाषण  को  सुनकर  मुभे  दुख  हुम्ना--वह  एक  प्रसिद्ध  वकील  श्रौर

 एक  योग्य  सांसद  परन्तु  प्रफसोस  की  बात  है  कि  वह  इस  समय  संसद्‌  में  नहीं
 Fo

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  विपक्षी  नेता  के  बारे  में  श्रौर  उस  न मुहू  के  बारे  में  सोमवार

 को  चर्चा  कर  सकते  जबकि  हम  इस  विधेयक  पर  my  बहस  जारी  रखेंगें  |

 हम  गर-सरकारी  सदस्यों  को  काय  को  लेते  हैं  ।  श्री  विनोद  भाई  सेठ  |

 ह

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  atc  संकल्पों  सम्बन्धों  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  विनोदमाई  बी०  313.0  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकरत्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  प्रतिवेदन  जो  2  1979  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया

 सहमत  जै यी
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 1  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  आर  संकल्पों
 सम्बन्धी  समिति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुभ्रा  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  प्रतिवेदन  जो  2  1979  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया

 सहमत  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  इस  प्रस्ताव  पर  बोलना  चाहता  ह  सदन

 के  समक्ष  प्रस्ताव  यह  है
 ”

 कि  यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  1.0  इस  प्रतिवेदन  का  सार  क्या है  ?

 इस  प्रतिवेदन  का  मुख्य  सारांश  यह  है  मैं  छिलका  नहीं  लेता  मेरे  पास  तेतीसवां

 प्रतिवेदन  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 नोट  करती  है  कि  श्रेणी  के  14  fayan  पहले  ही  विचार

 के  लिए  afro  पड़े  हैं  ग

 मैंने  अपने  विधेयक  के  श्रेणी-निर्धारण  के  लिए  समिति  से  भ्रनुरोध  किया  था  श्र  उन्होंने

 इसे  करों  का  श्रस्थायी  समाहरण  1979  नाम  दिया  है  ।  मैं  इसे  संक्षेप  में

 मुखबन्ध  विरोधी  विधेयक  कहूँगा  श्र  मैंने  समिति  से  इसे  श्रेणी  के  रूप  में  वर्गीकृत

 करने  का  भ्रनुरोध  किया  था  ।  समिति  मैं  किसी  पर  भी  दबाव  नहीं  डाल

 रहा  ।  मैं  समिति  से  ages  कर  रहा हूँ  मैं  राजी  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  अगर  मैं  राजी

 करने  में  सफल  नहीं  तो  मुभे  दुःख  होगा  fear  मेरी  मदद  करे  ।  मैंने  समिति  से  श्रनुरोध

 किया  था  कि  मेरे  विधेयक  को  श्रेणी  के  विधेयक  के  रूप  में  वर्गीकृत  करने  के  seq  पर  समिति

 विचार  करे  ।  क्योंकि  माननीय  अ्रध्यक्ष  महोदय  ने  शौर  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  श्री

 सतीश  श्रग्रवाल  ने  वित्त  विधेयक  पर  बहस  के  दौरान  अ्रौर  पहले  यह  अझ्रभिमत  व्यक्त  किये  जेसे

 ही  इस  पर  भयावह  मुखबन्ध  नजदीक  श्राता  है  ।  मैं  लोक  सभा  वाद-विवाद  से  उद्धरण  दे  रहा  हूं  ।

 मुखबन्ध  के  विरुद्ध  यह  dag  8  माचें  को  प्रारम्भ  ear  alT—aatfan  दूषित  श्रौर  बुरा  मुखबन्ध  है

 जो  सदन  को  मजाक  का  एक  पात्र  बना  देता  है  ।  अनेक  मंत्रालयों  के  बारे  में  मुखबन्ध  अपनाया  गया

 है  ।  मंत्री  प्रसन्न  परन्तु  हम  कतई  प्रसुन्न  नहीं  हैं  जब  मैंने  इस  मुद्दे  को  उठाया  तो  meat

 महोदय  ने  8  are  को  इस  पर  निम्नलिखित  अभिमत  व्यक्त  किया  था

 तक  श्रधिनियम  (sata  करों  का  HCATayY  समाहरण  1939,  जिसे

 1964  में  संगोधित  किया  गया  में  संदोघन  नहीं  श्राप  श्रवधि  को  75

 दिनों  से  बढ़ाकर  90  दिन  नहीं  कर  सकते  0.0

 ग्रध्यक्ष  महोदय  के  मागंदशंन  से  मुझे  प्रेरणा  प्राप्त  हुई  त्रौर  19  मार्च  को  मैंने  विधेयक  का

 नोटिस  दिया  att  इसे  20  भ्रप्र
 ल

 को  कुछ  सप्ताह  पहले  ही  सदन  में  पुरःस्थापित  किया  ।  इसे  करों

 का  अस्थायी  समाहरण  1978  कहते  हैं
 *

 सदन  के  शौर

 संविधान  के  कार्यकरण  के  लिए  यह  महत्वपुणं  है  ।  अन्यथा  सदन  भ्रनुच्छेद  131  के  भ्रन्तगंत  श्रपने

 संवेधानिक  दायित्व  को  पूरा  करने  में  श्रसफल  उस  सीमा  तक  सदन  अ्रपने  दायित्व  की

 गम्भीर  श्रवहेलना  का  दोषी  रहेगा  ।  यहीं  कारण  है  कि  मैंने  विधेयक  को  किया  ।  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  के  श्रगले  दिन  मैंने  समिति  भ्रापको  पत्र  लिखा  कि  इसे  श्रेणी  'F 7  में

 रखने  की  कृपा  क्योंकि  मेरे  द्वारा  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  दिये  जाने  के  बाद  सदन  में  वित्त
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 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  are  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति  4  1979

 faa  पर  बहस  हुई  att  वरिष्ठ  उप  प्रधान  मंत्री  की  झर  से  श्री  सतीश  श्रग्रवाल  सदन  में  वित्त

 विधेयक  का  संचालन  कर  रहे  थे  ।  उस  मैंने  निम्नलिखित  बात  कही  थी  :

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  श्र  वित्त  विधेयक  को  पारित  करने  की

 बीच  की  झ्रवधि  75  दिन  से  बढ़ाकर  90  दिन  कर  देनी  जिससे

 सदन  में  पूरी  तरह  चर्चा  हो  सके  ।''

 मैं  बाकी  भाषण  को  पढ़ना  नहीं  चाहता  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  इसे  बतमान  75  दिनों

 से  बढ़ाकर  90  दिन  कर  दिया  जाना  चाहिए  ate  श्री  aarar  श्रग्रवाल  ने  यह  कहा  था  :

 Hara  सहमत  ह् पी

 भ्रौर  पहले  के  अ्रवसर  पर  भी  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  यह  कहा  था  कि  श्मैं  श्रन्य  बातों  पर  चर्चा

 करने  के  माननीय  सदस्यों  के  श्रधिकार  के  बारे  में  विवाद  नहीं  उठाना  चाहता  पी  उन्होंने  काफी

 व्यापक  श्रभिमत  व्यक्त  किया  था  ।  उन्होंने  कहा  था  ‘ae  काफी  संगत  बात  क्योंकि

 75  दिन  का  प्रावधान है  पी  इसलिए  श्रापको  मांगों  के  बारे  में  मुश्नबन्घ  अपनाना  होगा  ।

 उस  बिदिष्ट  समय  तक  इसे  पास  नहीं  किया  जाता  तो  करों  की  सारी  वसुली

 कानूनी  हो  जायेगी  पी  माननीय  सदस्य  ने  एक  गर-सरकारी  विधेयक  पुरःस्थापित  किया है  ।

 वह  मेरे  बारे  में  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  वह  wae  को  75  दिन  से  बढ़ाकर  90  दिन  करना  चाहते

 परन्तु  जक  तक  तो  इसे  75  दिनों  में  पारित  करना  स्वाभाविक  तौर  पर  सारा  कार्य  समाप्त

 किया  जाना  हैं  क  wa  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  पीछे  मेरा  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना

 था  और  है  कि  कम  से  कम  श्रगले  वर्ष  तो  ऐसा  हो  ही  जबकि  जनता  पार्टी  का  श्राधा

 समय  पुरा  हो  जायेगा  |  श्रभी  झाधघा  समय  garg  अ्रथात्‌  तीसरा  साल  है--हमें  यथासम्भव

 कम  से  कम  मांगों  के  बारे  में  मुखबन्ध  अपनाना  चाहिए  ।  समिति  ने  झ्रपनी  बुद्धिमत्ता  के

 श्राप  समिति  के  पीठासीन  श्रधिकारी  थे--इसे  श्रेणी  पक  न  देने  के  बारे  में  निरांय  किया  ।  इस  बारे

 में  निणांय  उसी  बैठक  में  किया  गया  था  ।  मैं  समिति  के  प्रतिवेदन  से  उद्धत  करता  हूं  ।  इसमें

 कहा  गया  है  :

 नोट  करती  है  कि  श्रेणी  *कਂ  के  14  विधेयक  पहले  से  ही  विचार  के

 लिए  श्रनिर्णीत  पड़े  हैं  ।  उसे  ध्यान  में  रखते  समिति  यह  सिफारिश

 करती  है  कि  सभी  चारों  विधेयकों  को--मेरे  विधेयक  को  शौर  परिदिष्ट  में

 उल्लिखित  तीन  aq  विधेयकों  श्रेणी  ‘a’  के  अ्रन्तगंत  रखा  जाता

 श्रेणी  ‘eS  का  ae  यह
 है  कि  उसका  क्रम  झ्रायेगा  ही  नहीं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  श्रापको  कुछ  वेताना  चाहता  हूं  श्रेणी  ‘@  way

 आप  होने  वाली  बात  नहीं  है  ।  इसका  अरथ  यह  नहीं  हैं  कि
 इसे  कभी  भी  श्रणी  नहीं  दी

 जायेंगी  ।

 श्री  हरि  fasa  कामत  :  यह  बेलट  के  माध्यम  से  ग्रायेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्रापकी  जानकारी  के  लिए  बताना  चहता  हूं  कि  श्रणी  ‘a’  उन

 सभी  विधेयकों  को  दी  जाती  जो  पुरःस्थापित  होते  एक  बार  जब  यह  निरणांय  हो

 जाता  है  कि  श्रेणी  ‘a’  नहीं  दी  गई  तो  वे  विधेयक  श्रपने  श्राप  श्रेणी  ‘a’  के  विधेयक  बन

 जाते  परन्तु  इससे  श्रेणी  के  बिघेयकों  का  श्रणी  के  विधेयकों  के  रूप  में  quad

 करण  करने  पर  रोक  नहीं  लगती  ।
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 लक  गैरसरकारी
 सदस्यों  के  विधेयकों  त्रौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मेरे  माननीय  मित्र  श्रौर  साथी  के  विधेयक  के  बारे  में  जो  एक

 बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक  समिति  ने  सही  निर्णय  किया  ।  सोलहवें  प्रतिवेदन  में  पहले  इसे  श्रेणी

 श्ख  दी  गई  थी  ।  परन्तु  समिति के  पिछले  प्रतिवेदन  oe  इसे  श्रणी  दी  थी  मैं

 झाभारी  प्रसन्न  होता  अगर  उसी  बैठक  में  उनके  विधेयक  का  दर्जा  श्रेणी  ‘q J  से  बढ़ाकर  श्र  णी

 कर  दिया  जाता  ।  उसी  बैठक  में  भ्रापने  मेरे  विधेयक  को  श्रणी  दी  थी  ।  मैं

 उत्सुकतापूर्वक  इस  बात  की  श्राद्या  करता  हूं  ale  प्राथना  करता  हूं  कि  समिति  की  श्रगली  बैठक

 प्रगले  सत्र  पहली  don  में  ही  समिति  बुद्धिमतापूवंक  निरांय  करके  मेरे  विधेयक  को

 शरणी  F ,  प्रदान  करेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रगर  अप  निर्णय  तो  यह  बहुत  स्पष्ट  है  ।  इसमें  कहा  गया  है

 Cama  सत्न  में  सबसे  पहली  बैठक  में  समिति  सबसे  पहला  काम  जो  वह  यह  है  कि  वह

 उनका  पुनवर्गीकरण  करेगी  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  पुर्ावचार  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  श्रगली  बैठक  का  कोई  भ्रथे  नहीं  क्योंकि  उसके

 बाद  कोई  चर्चा  नहीं  होगी  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मुझे ग्रगले  सत्र  के  बारे  में  पता है  ।  मैंने  श्रगला  सत्र  ।

 इसे  ama  ag  दिसम्बर  तक  पारित  किया  जाना  है  ।  कोई  भी  मुखबन्ध  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  जहां  तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  का  सम्बन्ध  कोई  भी

 मुखबन्घ  नहीं  श्रपनाया  जायेगा

 श्री  हरि  कामत  :  मैं अगले  वर्ष  की  मांगों  के  मुखबन्ध  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  उससे  काफी  पहले  हो  जायेगा

 श्री  हरि  विष्  कामत  :  दुबारा  मुखबन्ध  अपनाया  जायेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  एक  वर्ष  है  श्रौर  उससे  काफी  पहले  यह  ar  जायेगा  ।

 श्री  विनोदभाई  बी०  )
 :  अरब  हमारी  अन्तिम  बठक  है  ।  श्रापका  बहुत

 महत्वपूर्ण  fata  है  ।  कुछ  मी  हमारे  मन  में  इसका  काफी  महत्व  क्योंकि  are  नहीं  देखना

 चाहेंगे  कि  हमारी  मांगों  के  बारे  में  मुखबन्ध  अपनाया  जाय  |  परन्तु  श्रापने  यह  उल्लेख  किया  कि

 एक  विधेयक  को  श्रेणी  में  रखा  गया  था  श्र  हम  उसके  महत्व  की  परख  कर  रहे  कुछ

 विधेयक  राष्ट्रीय  महत्व  के
 हैं  श्रौर  asa  विधेयक  वित्तीय  दृष्टिकोण  से  महत्वपूर्ण  हैं  इसलिए

 मेरा  आपसे  श्रनुरोध  है  कि  श्राप  पुनवर्गीकरण  के  लिए  सभापति  को  लिख  कर दे  दें  श्रौर  श्रगली

 बेठक  में  इसे  प्रस्तुत  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ऐसा  किया  जायेगा  ।  प्रशन  यह  है  :

 ग्प्कि  यह  सभा  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति

 के  प्रतिवेदन  जो  2  1979  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया

 गया  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 ae
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 4  1979

 विधेयक  पुरःस्थापित

 कतिपय  श्राथिक  विधियों  के  श्रधोन  न्यायिक  कृत्य  तथा  शक्तियां  विधेयक

 श्री  मनोहर  लाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हं  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  श्रौर  लवण

 1944,  सीमा  शुल्क  1962,  स्वां  1968  अर

 विदेशी  मुद्रा  विनियम  1973  के  श्रधीन  न्यायिक  कृत्यों  को  करने  ate  न्यायिक

 शक्तियों  के  प्रयोग  के  लिए  न्यायिक  न्यायाधिकरणों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रइन  यह  है

 ग्कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुत्क  और  लवण  1944,  सीमा  शुल्क

 1962,  स्वर्ण  1968  ste  विदेशी  मुद्रा  विनियम

 1973  के  श्रधीन  न्यायिक  कृत्यों  को  करने  आर  न्यायिक

 दवितयों  के  प्रयोग  के  लिए  न्यायिक  न्यायाधिकरणों  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाय  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ञ्  |

 श्री  मनोहर
 लाल  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 दमन  श्रौर  दीव  राज्य  विधेयक

 श्री  Uguisl  फलीरो  (arataat)  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 दमन  श्रौर  दीव  राज्य  की  स्थापना  श्रौर  उससे  सम्बन्धित  मामलों  की

 व्यवस्था  सम्बन्धी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाय  4.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रय्न  यह  है  :

 दमन  शौर  दीव  राज्य  की  स्थापना  श्रौर  उससे  सम्बन्धित  मामलों  की

 व्यवस्था  सम्बन्धी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनुमति  दी  जाय  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  |

 श्री  ugarst  फैलीरो  :  मैं  विधेयक  gueatfra  करता  हूं  ।

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक

 5  का

 श्री  श्रोम  प्रकाशा  त्यागी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  सिविल  प्रक्रिया

 1908  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सिविल  प्रक्रिया  1908  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  agate  दी  जाये  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 श्री  श्रोम  carat  त्यागी  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।
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 सरकारी
 सेवा  (arg  तथा

 बेरोजगारी  भत्ता  विधेयक

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ग्कि  सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  की  वर्तमान  श्रधिकतम  ary  सीमा  बढ़ाने  तथा

 गारी  भत्ते  के  संदाय  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  श्रनुमति  दी  जाये  3}

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 ग्प्कि  सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  की  बत॑मान  झधिकतम  arg  सीमा  बढ़ाने  तथा

 गारीभत्ते  के  संदाय  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  श्रनुमति  दी  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 नत

 हिंसात्मक  हड़ताल  श्रौर  तालाबन्दी  निवारण  विधेयक

 प्रो०  श्रार०  Fo  श्रमीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 हड़ताल  श्रौर  तालाबन्दी  निवारण  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  वी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत  हैं  कि  :

 ग््कि  हिंसात्मक  हड़ताल  त्रौर  तालाबन्दी  निवारण  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  ।

 Sto  श्रार०  Fo  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं ।

 यान  श्रपहरण  निवारण  विधेयक

 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 शग्कि  भूमि  श्राकादा  में  श्रौर  समुद्र  पर  यान  श्रपहरण  करने  के  दोषी  व्यक्तियों  के

 बारे  में  सांक्षेप्त  विचारण  करने  att  उन्हें  मृत्यु  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  शझ्रनुमति  दी  जाये  15.0

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  है
 :

 ग्ग्कि  भूमि  ara  में  ate  समुद्र  पर  यान  भझ्रपहरण  करने  के  दोषी  व्यक्तियों

 के  बारे  में  सांक्षेप्त  विचारण  करने  श्रौर  उन्हें  मृत्यु  दण्ड  देने  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  agate  दी  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं
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 4  1979 विधेयक
 scents  ाण

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ( Barter )

 (ater  109  श्रौर  110  का

 थ्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 दण्ड  प्रक्रिया  1973  का  are  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  झ्रनुमति  दी  जाये  क

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है

 दण्ड  प्रक्रिया  1973  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee

 संविधान  ( aatterat ) )  विधेयक

 341  का

 at  राम  विलास  पासवान  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ग्ग्कि  भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  »

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  ale  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  को  श्रनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वोकृत  ह्श्वा  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  fata  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  (amet)  विधेयक

 335  का  प्रतिस्थापन

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हं  कि  भारत  के  संविधान  का

 झोर  संदयोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  agate  दी  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्

 श्री  राम  विलास  पासवान  विधेयक  qeearita  करता  हूं  ।

 a  ee
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 14  1901  acing  मुस्लिम  विद्वविद्यालय  विधेयक

 श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  )
 विधेयक

 2  तथा  5  का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा  6  1979  को  पेश

 किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  ay  चर्चा  श्रारम्भ  करते  हैं

 *“प्रली गढ़  मुस्लिम  विदवविद्यालय  1920  का  ate  संदोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गए  रूप  विचार  किया  जाये  1.0

 श्री  frac  चन्द्र  जन  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रय्न  उठाना  चाहता  मेरा

 व्यवस्था  का  प्रश्त  यह
 है  कि  कल  श्रलीगढ़  मुस्लिम  fasafataa  विधेयक  पर  विचार  gat  था  ar

 हमने  इसे  पारित  किया  है  श्री  बनातवाला  ने  ये  ही  श्रापत्तियां  उठायी  थीं  ।  इनमें  से  बहुत  सी

 पुरानी  हैं  ।  मैं नियम  338  पढ़ता

 *'किसी  प्रस्ताव  में  कोई  ऐसा  प्रशन  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  जो  सारवान  रूप  से

 इस  प्रइन  के  समान  हो  जिस  पर  सभा  उसी  सत्र  में  विनिश्चय  कर  चुकी  है  ।”'

 क्योंकि  कल  निणय  दिया  गया  इसलिये  इस  पर  ma  विचार  नहीं  हो  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  अ्रापको  इस  विषय  पर  कुछ  कहना  है  ।

 श्री  शांति  भूषण  :  जो  व्यवस्था  का  प्रइन  गया  है  कया  मैं  उसके  बारे  में  कुछ  कह

 सकता  हूं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  उन्हें  बोलने  दीजिये  |

 श्री  जी०  एम०  वनातवाला  :  मैं  अपनी  wear  के  प्रति  सच्चाई  से  बोलु गा  ।

 नियम  338  को  पढ़ने  से  पता  चलता  है  यह  दुर्भाग्य  की  बात  कि  नियम  338  इस  विधेयक

 पर  लागु  होता है  ।  मैं  चाहता हूँ  कि  विधेयक  पर  विचार  हो  इसीलिये  मैं  तक  देने  के  लिये

 लालायित हूं  परन्तु  अपने  विश्वास  के  कारण  मैं  बहुत  भारी  हृदय  से  खड़ा  त्  हुं  शौर  मैं  इस

 तथ्य  का  समर्थक  हूं  कि  जहां  तक  नियम  332  के  का  सम्बन्ध  नियम  338  में  कहा

 गया  है  कि  :

 प्रस्ताव  में  कोई  ऐसा  प्रश्न  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  जो  सारवान  रूप  से  उस

 wat  के  समान  हो  जिस  पर  सभा  उसी  सत्र  में  विनिश्चय  कर  चुकी

 मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  मेरे  वतंमान  गैर-सरकारी  विधेयक  से  जो  श्रत्यन्त  Aaa  प्रश्न  उठता

 है  वह  acing  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  श्रल्पसंख्यक  स्वरूप  के  बारे  में  है  ।  इसमें  एक  खेद  श्रौर

 भी  है  ।  परन्तु  मेरे  गर-सरकारी  विधेयक  से  यही  एक  मुख्य  बात  उठी  है  ।  ग्र्त  मुझे  भारी  हृदय

 ते  व्यवस्था  के  प्रश्न  से  सहमत  होना  पड़  रहा  है  फिर  मुभे  प्रसन्नता  होगी  यदि  सदन  के

 कोई  माननीय  सदस्य  कोई  य्रौर  उपाय  खोज  पाते  हैं  जिससे  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जा

 सके  जो  मुसलमानों  की  अ्रकांक्षाझ्रों  और  भावनाओं  का  प्रतीक  है  ।

 कल  से  करोड़ों  मुसलमानों  की  आयां  पर  दुसारापात  श्र  है  ।  इस  बारे  में  मैं  भ्रागे  नहीं

 जाना  चाहता  जो  मुद्दा  उठाया  गया  है  उस  पर  मुभे  बात  कहनी  हैं  कम  से  कम  सुभ

 यह  तो  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  इस  गर-सरकारी  विधेयक  का  बहुत  प्रभाव  श्रलीगढ़  मुस्लिम

 विश्वविद्याय  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिये  सरकारी  विधेयक  एक  वर्ष  पुर्वें  12
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 1978  को  लाया  गया  था  ।  जब  भी  सरकार  श्रपने  कार्य  के  बारे  में  घोषणा  करती  है  तब  मैंने  यह

 पूछने  के  लिये  बार-बार  खड़ा  gut  हूं  कि  सरकारी  विधेयक  चर्चा  के  लिये  शीघ्र  ही  लाया  जाना

 चाहिये  ।  एक  ag  व्यतीत  हो  गया  है  ।  राज्य  सभा  ने  गर-सरकारी  विधेयक  पारित  भी  कर  दिया  ।

 मैंने  इसे  यहां  उठाया  ale  तब  6  श्रप्रेल  को  मेरे  विधेयक  पर  चर्चा  हुई  ।  इसके  पहचात्‌  चर्चा  20

 अप्रैल  को  फिर  श्रारम्भ  हुई  ।  सरकार  ने  महसूस  किया  कि  गैर-सरकारी  विधेयक  से  बचने  के  लिये

 कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  श्रपने  विधेयक  को  शीघ्र  ही  लाने  से  घबराती  टे  ताकि  उस  पर  भी

 चर्चा  हो  सके  ।  फिर  भी  इतना  कायें  तो  हुन्मा  ही  है  यद्यपि  मुख्य  मांग  स्वीकार  नहीं  की  गई  है  ।

 जैसाकि  मैंने  कहा  है  मैं  सदन  में  बिना
 के  खड़ा  नहीं  होता  हूँ  ।  मैं  मानता  हूं  कि  नियम  338

 लागू  होता  है  ।  सरकार  ने  इस  विधेयक  पर  हुई  कार्यवाही  को  बड़े  ्रस्पष्ट  तरीके  से  पूरा  किया  है  ।

 जिस  समय  गैर-सरकारी  विधेयक  पर  चर्चा  चल  रही  थी  उस  समय  सरकारी  विधेयक  लाया  गया  और

 मेरे  विधेयक  के  नियम  338  के  ata  ला  दिया  ।  मैं  इस  श्रस्पष्ट  प्रक्रिया  का  दिकार  हूँ  जो  एक

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामले  के  बारे  जो  भारत  में  करोड़ों  मुसलमानों  की  ara  श्रपनाइ  गई  |

 जब  सरकारी  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  तब  मैंने  गैर-सरकारी  विधेयक  की  स्थिति  के

 बारे  में  एक  प्रदन  उठाया  था  ।  झरध्यक्ष  महोदय  ने  उस  समय  यह  निण॑य  दिया  था  कि  दो  विधेयक

 एक  जैसे  नहीं  हैं  इसी  arene  पर  मामले  को  ्रागे  बढ़ाया  गया  ।  मेरे  विश्वास  की  बात  छोड़िये

 भ्रध्यक्ष  के  निशा य
 के  झनुसार  कार्यवाही  को  जानी  चाहिये  ।  ऐसा  श्रनुरोध  मैं  आपसे  अवस्य  करू

 गा
 |

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  एक  गैर-सरकारी  विधेयक  के  साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार  किया

 जाये  ।  मेरे  गर-सरकारी  विधेयक  पर  चर्चा  चल  रही  थी  कि  बीच  में  सरकारी  विधेयक  त्र  गया  wiz

 अ्रध्यक्षपीठ  ने  यह  व्यवस्था  दी  कि  दो  विधेयक  एक  जसे  नहीं  हैं  सरकारी  विधेयक  पर  चर्चा  पुरी

 हो  गई  श्रौर  गर-सरकारी  विधेयक  पर  प्रहार  करने  का  प्रयास  किया  जाता  है  ।  श्राप  इस  बात  को

 सच्चाई  के  साथ  स्वीकार  करेंगे  कि  इस  तरीके  से  एक  बहुत  ही  श्रस्वस्थ  परम्परा  कायम  की  जाती

 है  ।  मेरा  श्रनुरोध  है  कि  अध्यक्ष  महोदय  के  निरांय  को  स्वीकार  चाहिये  ।

 श्रन्यथा  एक  श्रनुरोघ  att  है  जिसके  बाद  मैं  aol  बात  समाप्त  कर  दूंगा  ।  मान  लीजिये  अराज  भी

 मुक्के  इन  राजनेतिक  जोड़-तोड़ों  का  शिकार  बनना  पड़ता  तब  मैं  एक  सुरक्षा  चाहता  ह  यदि

 mg  नियम  338  लागू  करना  चाहते  हैं  तो  मेरा  भ्रनुरोध  कि  श्राप  समस्त  चर्चा  को  श्रगले  सत्र

 तक  के  लिये  स्थगित  कर  दें  और  श्रगले  सत्न  में  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  ag  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  है  ।  हम  इस  सम्पूर्णा  मामले  को  इस  प्रकार  से  नहीं  ले

 सकते  ।  इसे  विधेयकपंजी  से  नहीं  निकाला  जा  इसके  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  विधेयकों

 को  विधेयकपंजी  से  निकालने  का  मामला  नियम  112  तथा  113  के  ada  ei  नियम  112

 तथा  113  का  कोई  उपबन्ध  यहां  लागु  नहीं  होता  है  ।  श्र्त  श्रापने  श्रध्यक्षपीठ  के  निरांय

 जो  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  स्वीकार  करने  के  लिये  कोई  उपाय  सोचा  होगा  ।  परन्तु  यदि  श्राप

 इस  विधेयक  पर  नियम  338  लागू  करना  चाहते  हैं  तो  मेरा  भ्रनुरोध हैं
 कि  नियम  89  लागू  किया

 जाये  जिसमें  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  उचित  सपभे  चर्चा  को  स्थगित  कर  सकता

 प्रद्न  जायें  और  श्रगले  सत्र  में  उसी  स्थान  से  चर्चा  आरम्भ  की  जाये  जहां  से  हमने

 उसे  छोड़ा  है  ।  ऐसा  मैं  इस  grat  से  कह  रहा  हूं  कि  भ्रन्तसंत्रावधि  में  सरकार  को  बुद्धि  प्राप्त  हो

 शर  वे  भी  विधेयक  का  समर्थन  करने  तथा  fasafaaraa  का  श्रल्पसंख्यक  स्वरूप  बनाये  रखने

 के  लिये  सहमत हो  ।

 यव  jz सरकार  ने  जिस  श्रस्पष्ट  तरीके  से  इस  विधेयक  पर  क  oe  VN दी
 की

 है
 उस

 पर  मुझ  खेद  है  ।
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 मक  श्राक्ा  है  कि  सरकार  कोई  at  निकालेगी  ।  यदि  कोई  मागं  नहीं  निकल  पाता  तो  मेरा

 अनुरोध  है  कि  समस्त  मामले  को  श्रगले  सत्र  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाये  ।  इसमें  कोई  रुकावट

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  राज्य  सभा  ने  विधेयक  पारित  कर  दिया  है  ।  यह  अत्यधिक  महत्व  रखता  है  ।

 विधेयक  पर  विचार  के  दौरान  जो  सदस्य  बोले हैं  उन्होंने  इस  विधेयक  का  aaa  किया  है  ।  इस

 बात  पर  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  i  ग्र्त  मुझ  प्राधा  है ंकि  मझ  राजनैतिक  जोड़-तोढ़  का  दिकार

 न  बनाया  जाये  |

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  समय  विधेयक  के  गुण  दोषों  के

 बारे  में  कुछ  कहने  के  लिये  खड़ा  नहीं  garg  |  मैं  श्रापके  तथा  सदन  के  विचारार्थ  यह  श्रनुरोध

 करना  चाहता  हूं  कि  जेसा  कि  मेरे  मित्र  श्री  बनातवाला  ने  बताया  नियम  338  एक

 प्रकार  से  श्राकर्षित  होता  है  ।  परन्तु  मेरा  सुकाव  यह  है  कि  यह  दो  बातों  से  लागू  नहीं  होता  है  ।

 मेरे  पास  30  सोमवार  की  कार्यवाही  की  प्रति  उपलब्ध  है  ।  इस  बारे  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 एक  लम्बे  व्यवस्था  के  प्रइन  के  सभापति  ने  यह  व्यवस्था  दी  थी  कि  दो  विधेयक  एक  समान

 नहीं  हैं  att  केवल  इसी  श्राधार  पर  चर्चा  आरम्भ  हुई  थी  |

 सरकार  के  लिये  भी  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  कि  वे  इस  प्रकार  से  श्रपनी  बात  स्वीकार

 करायें  कि  गैर-सरकारी  सदस्य  के  जो  पहले  से  ही  सीमित
 हैं  शुक्रवार  गर-सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयक  ate  दूसरे  शुक्रवार  को  बहुत  समय  पहले  पेश  किये  गये  अपने

 विधेयक  पर  फिर  से  चर्चा  श्रारम्भ  कराके  पारित  कराके  तथा  यह  तक  देकर  कि  wa  गर  सरकारी

 विधेयक  नहीं  लिये  जा  ate  सिमित  किया  जा  रहा  है  ।

 समस्त  चर्चा  में  डा०  चन्दर  यही  TH  देते  रहे  कि  अल्पसंख्यक  स्वरूप  का  प्रश्न  चर्चा  में

 भ्राता  ही  नहीं  है  ।  वास्तव  में  ag  यह  सुभाव  दे  रहे  थे  कि  ग्रल्पसंख्यक  स्वरूप  का  sea  एक  भिन्न

 चीज  है  तौर  इसका  विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  ये  दोनों  विघेयक  एक  जैसे

 किस  प्रकार  हो  सकते  हैं  ।

 एक  लोकतांत्रिक  देव  में  सरकार  का  प्रयास  गर-सरकारी  सदस्यों  को  उनके  विधेयक

 उन  पर  चर्चा  कराके  श्र  यदि  संभव  हो  तो  उनको  पारित  कराके  प्रोत्साहन  देना  होना

 चाहिए  ।  ऐसा  बहुत  कम  होता है  परन्तु  ऐसा  होना  चाहिए  ।  इसके  बजाए  यहां  एक  ऐसी

 सरकार  है  जो  बहुमत  के  परचात  चुपके  से  श्रपना  विधेयक  लाती  इसे  पारित  कराती

 है  तौर  फिर  कहती  है  कि  नियम  338  लागू  होता  है  ।

 मैं  गर-सरकारी  सदस्यों  की  श्रोर  से  इसलिये  तरके  कर  रहा  हूं  कि  श्राप  इस  प्रकार  से  मागं

 निर्देशन  करें  कि  गर-सरकारी  सदस्यों के  जो  पहले  ही  सीमित  श्री  निमल  चन्द

 जेन  द्वारा  सभापटल  पर  लाई  गई  लटकती  तलवार  जैसी  किसी  चीज  से  श्र  सीमित  न  हों  ।

 यद्यपि  यह  तकनीकी  रूप  से  ठीक  है  फिर  भी  क्या  इससे  इसके  पीछे  निहित  भावना  का  हनन

 सही  होगा ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनातवाला  ने  जी  यह  बात  कही  है  कि  TT-ATHTA  विधेयक  से

 सरकार  घबराई  झ्ौर  इसी  कारण  वे  सरकारी  विधेयक  लाये  तथा  इसे  पारित  यही  उनकी

 सफलता  यदि  श्राप  इस  दृष्टि  से  मामले  पर  देखें  तो  मेरे  विचार  से  कुछ  भी  गलत  नहीं  garg

 वास्तव  में  गर-सरकारी  विधेयक  से  बाध्य  होकर  ही  सरकार  को  श्रपना  विधेयक  लाना  पड़ा  |  परन्तु

 जहां  तक  श्री  बनातवाला  के  विधेयक  का  सम्बन्ध  मेरे  सामने  कठिनाई  मेरा  विचार  है  कि
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 दोनों  विधेयक  काफी  सीमा  तक  एक  जेसे  हैं  यद्यपि  quae  एक  जैसे  नहीं  हैं  परन्तु  सार  कौ  दृष्टि

 से  एक  जैसे हैं  ।  परन्तु  साथ  ही  मैं  यह  भी  सोचता  हूं  कि  श्री  बनातवाला  को  चर्चा  जारी  रखने  के

 श्रधिकार  से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  i  झ्रत  मैं  सदन  से  इस  विधेयक  पर  चर्चा  ana  सत्र  के

 लिये  स्थगित  करने  के  लिये  पूछता  ह  नियम  भंग  न  करने  का  उद्देश्य  भी  इससे  पुरा  हो  जायेगा  ।

 यदि  इसके  लिये  कोई  प्रस्ताव  झ्राता  है  तो  हम  ऐसा  कर  सकते  है  ।

 ato  बलबीर  fag  उपाध्यक्ष  sa  बिल  के  अगले  सेशन  में  जाने

 का  सवाल  नही ंहै
 ।  एक  बिल  पास  हो  चुका  है  ।  अ्रगर  वह  लाना  चाहते  तो  एमेंडमेंट  टु  दैट  बिल

 श्र  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  ।  विधेयक  भिन्न-भिन्न  हैं  ।  साथ  ही  विषय

 वस्तु  एक  समान  है  ।  मेरे  विचार  से  कोई  aa  है  ।  इस  प्रक्रिया  को  प्राथमिकता  दूंगा  ।

 कया  कोई  प्रस्ताव  पेश  कर  रहा  है  ?

 ato  बलबीर  fag:  एक  बिल  पास  हो  चुका  है  |  अगर  इस  बिल  को  पोस्टपोन  कर  के

 श्रगले  सेशन  में  ले  तो  इस  बिल  की  शकल  बदल  जायेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्रध्यक्षपीठ  ने  विचार  व्यक्त  भी  किया  है  कि  दो  विधेयक  एक  जैसे

 नहीं  है  ब्यवधान  a  खेद  है  मैंने  यहीं  विचार  बनाया है  ।

 श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  :  इस  पाइंट  पर  कल  हाऊस  में  डिविजन  हो  चुका  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिये  मैं  इसे  स्थगित  कर  रहा  हूं  ।  अन्यथा  मैं  सदस्य  से  श्रागे

 बढ़ने  के  लिये  कहता  ।

 श्री  ama  राय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  श्रलीगढ़  मुस्लिम

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  झ्रागे  चर्चा  अगले  सत्न  में  गेर-सरकारी  सदस्यों  के

 के  लिये  श्राबंटित  पहले  दिन  के  लिये  स्थगित  की  जाये  ग

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  यदि  चर्चा  श्रगले  सत्र  के

 लिये  स्थगित  की  जाती  है  तो  यह  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  के  लिये  श्राबंटित  पहले  दिन

 श्रारम्भ  होनी  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रांशिक  रूप  से  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  इसे  सामान्य  रूप  से  ही
 प्राथमिकता  मिलेगी  ।  मैं  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 ato  बलबीर  सिंह  :  नहीं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्राप  इस  पर  बल  दे  रहे  तब  मैं  ग्रध्यक्षपीठ  की  हैसियत  से
 नियय  89  के  अधीन  निर्देश  दूंगा  ।  मैं  ऐसा  करू गा  ae  विधेयक  पर  चर्चा  स्थगित  कर  दूंगा  ।  मैं

 सभा  से  wal  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  स्वीकार  करें  ।  प्रदन  यह  हैं

 ग्ग्कि  झलीगढ़  मुस्लिम  विष्वविद्यालय  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा

 पारित  रूप  में  आगे  चर्चा  अ्रगले  सत्र  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  के

 लिये  श्रावंटित  पहले  दिन  के  लिये  स्थगित  रि  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्
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 ato  बलबीर  fag  :  प्रस्ताव  विपक्ष  में  मत  देने  वालों  के  पक्ष  में  है  ।

 =<ror
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  इसके  विरुद्ध  हैं  वे  अपने  Qin

 ato  बलबीर  सिह  हैंडज  का  सवाल  नहीं है  ।  झाई  क्लेम  डिवीज़न  ।  श्राप  घंटी  बजा

 कर  सब  मेम्बरों  को  बुलाइये  ।

 संविधान  संदोधन  विधेयक

 श्रनुच्छेद  16  का  प्रतिस्थापन

 श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  मै  प्रस्ताव  करता

 भारत  के  संविधान  का
 संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ै

 जो  संविधान  विधेयक  मैं  लाया  उसका  seem  स्पष्ट  इस  विधेयक  के

 उद्देद्यों  श्रौर  कारणों  के  कथन  में  मैंने  कहा  है  :  वर्णाश्रिम  श्रौर  feaare  पर  areaifta  भारतीय

 समाज  के  वर्तमान  गठन  से  श्राबादी  की  बहुसंख्यक  तादाद  मानसिक  श्रौर  शारीरिक  तौर  पर  लुंज

 बन  गई  है  ।  इसके  फलस्वरूप  भ्राबादी  के  fas  10  प्रतिशत  समुदाय  ने  सरकारी-भ्रद्ध  सरकारी  श्रौर

 गर-सरकारी  Faisal  की  90  प्रतिशत  जगहों  पर  एकाधिकार  स्थापित  कर  लिया  है  ।  त्राये

 दिन  कमज़ोर  वर्गों  पर  कत्लेग्नाम  ौर  प्रागज़नी  की  घटना  बढ़ती  जा  रही  है  |  इस  विधेयक

 का  उद्द द्य  उपरोक्त  एकाधिकार  को  समाप्त  करना  श्रौर  समाज  तथा  प्रद्ञासन  में  व्याप्त  श्रसंतुलन

 को  दुर  करना  है  ।

 हमारा  जो  संविधान  उसमें  जो  फंडामेंटल  राइट्स  हैं  उनको  श्राप  देखें  ale  श्राटिकल

 16  (4)  को  आप  बढ़ें  तो  उसमें  यह  स्पष्ट  है

 श्रनुच्छेद  का  किसी  बात  से  राज्य  के  पिछड़े  हुए  किसी  नागरिक  वर्ग  के  पक्ष  में

 जिनका  प्रतिनिधित्व  राज्य  की  राय  में  राज्यधीन  सेवाओं  में  प्रयाप्त  नहीं

 नियुक्तियों  या  पदों  के  रक्षण  के  लिये  उपबन्ध  करने  में  कोई  बाधा  न

 यह  प्रावधान  संविधान  में  पहले  से  लेकिन  मैं  श्राप  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 संविधान  को  लागु  हुए  30-31  साल  हो  गए  ।  इस  30-31  साल  में  जो  सरकारी  नौकरियां  हैं

 उनमें  जो  एक  एजूकेशनली  सोदली  teas  समाज  उनकी  स्थिति  और  बिगड़ी  है  ।  उनका

 रेप्रेजेन्टेशन  सर्विसेज  में  इनएडीकेट  को  कौन  जैसा  कि  संविधान  में  लिखा  हुआ  है
 कि

 इनएडी केट  रेप्रेजन्टेशन  है  तो  स्टेट  को  कानून  बनाकर  उन  को  उनकी  श्राबादी  के  अनुसार  सरकारी

 नौकरियों  में  जगह  देनी  यह  प्रावधान  रहते  हुए  भी  गत  तीस  सालों  में  स्थिति  यह  हो  गई

 है  कि  इनएडीकेसी  को  कौन  इन  का  रेप्रेजेन्टेशन  बिलकुल  नगण्य  हो  गया  कोई  रेप्रेजेन्टेशन

 ही  नहीं  है  ।  dash  हुकुमत  में  जियना  था  उस  से  भी  घट  गया  है  ।  इसका  कारण  है  कि

 के  बाद  एक  सिद्धांत  चलाया  गया  are  झपाच्यु  facr”’  समान  अवसर  का  सिद्धांत

 चलाया  गया  कि  हर  एक  नागरिक  को  हर  श्रपाच्यु  निटी  समान  रूप  से  मिलेगी  are  किसी  के

 साथ  जाति  वगैरह  का  भेदभाव  नहीं  किया  जायगा  ।  यह  एक  सिद्धांत  गढ़ा  गया  ।  मैं  आपके  जरिए

 कहना  चाहता  हूं  कि  arse  हिन्दुस्तान  में  इससे  ज्यादा  धोखाघड़ी  का  सिद्धांत  कोई  दूसरा  नहीं

 चलाया  गया  ।  फर्जे  कीजिए  कि  श्राप  एक  साइकिल  का  रेस  करवाना  चाहते  जब  रेस  शुरू
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 होता  है  तो  कुछ  लोगों  को  दौड़ने  देते  हैं  श्रौर  15  मिनट  के  बाद  फिर

 एश

 एक  जत्थे  को  कहते  हैं  fr

 दौड़ो  श्रौर  कहते  हैं  कि  जो  पन्द्रह  मिनट  पहले  दौड़ा  है  उससे  तुम  कमपीट  तो  क्या  यह  कभी

 संभव  है  कि  वह  उस  को  कम्पीट  कर  सके  ?
 यहां  तो  भारतीय  समाज  का  बहुसंख्यक  वर्ग  3  हजार

 वर्ष  पीछे  छूट  गया  |  कसे  बराबरी कर  सकेगा

 श्रभी  हिन्दुस्तान  के  समाज  की  क्या  स्थिति  है
 ?  समाज  का  श्रधिकांश  समुदाय  लुंज  बन

 गया  है  ।  वह  किसी  काम  का  नहीं  रहा  शर  vast  सरकारी  नौकरियों  में  कोई  भी  प्रतिनिधित्व

 नहीं  है  ।  ऐसा  इसलिए  gar  कि  हमारे  यहां  हजारों  ag  से  यह  सिद्धांत  एक  मनु  भगवान  की

 व्यवस्था  थी  वर्णाश्रम  धर्म  श्रौर  द्धिजवाद  की  कि  फलां  जाति  ate  फलां  वर्गे  ही  विद्या  पढ़  सकता

 है  मलुस्मृति  को  आपने  देखा  उसमें  लिखा  gard  कि  जो  शुद्र  है  जो  वश्य  है  उसको

 विद्या  पढ़ने  का  अ्रधिकार  नहीं  है  ।  यहां  तक  लिखा  gare  कि  यदि  शुद्र  के  कान  में  वेद  वाक्य

 चला  जाए  या  ज्ञान  की  बात  चली  जाए  तो  उसके  कान  में  गरम  सीसा  घोल  कर  डाल  दिया  जाए  ।

 यह  है  मनुस्मृति  की  व्यवस्था  अर  उसके  ग्रनुसार  लगभग  तीन  चार  हजार  वर्ष  तक  इस  देश  का

 दासन  चला  ।  इसी  का  नतीजा  द्र  कि  90  प्रतिश्नत  या  80  प्रतिशत  लोग  सोशली  त्नौर

 केदानली  बैकवर्ड  हो  उनको  पढ़ने  की  श्रपाच्यु  निटी  नहीं  दी  ग  उनको  ज्ञान  की  कोई  बात

 नहीं  सुनने  दी  गई  ।  इसी  का  नतीजा  यह  ग्रा  है  कि  श्राबादी  सरकारी  नौंकरियों  से

 इज्जत  की  जगह  से  महरूम  कर  दी  गई  ale  ag  दस  प्रतिशत  श्राबादी  का  हिस्सा  जो  द्विज

 है  उसी  का  वर्चेस्व  हो  उसी  की  मोनोपली  हो  गई  |  सरकारी  नौकरी  में  इज्जत  को  जगहों

 में  शौर  समाज  के  हर  क्षेत्र  में  अन्य  लोगों  को  पीछे  धकेल  कर  वे  श्रगुवा  बन  गये  ।  र  जो

 संविधान  बनाने  वाले  थे--चाहे  श्रम्बेदकर  साहब  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  हों  या  दूसरे  लोग  हों  --

 उन्होंने  इस  श्रसंतुलन  को  समभा  शौर  इसीलिए  उन्होंने  संविधान  में  भ्रनुच्छद  16  (4)

 प्रावधान  किया  ताकि  को  समाप्त  किया  जाए  ।  लेकिन  देश  आजाद  होने  के  बाद  तीस

 साल  तक  कांग्रस  को  हुकुमत  चली  फिर  भी  श्राज  तक  इस  श्रसंतुलन  को  खत्म  करने  के  लिए  कोई

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  बल्कि  इस  श्रन्याय  ate  को  बरकरार  रखने  के  लिए

 के  सिद्धांत  को  गढ़  लिया  गया  |

 जहां  तक  हरिजन  श्रादिवासियों  का  सवाल  भी  उनकी  स्थिति  श्रच्छी  नहीं  है  ।

 उनके  लिए  30-31  साल  से  रिजवेशन  है  लेकिन  अभी  तक  वह  पुरा  नहीं  हुमा है  i  केवल  3-4

 प्रतिशत  लोग  ही  नौकरियों  में भ्रा  सके  इस  सम्बन्ध  में  संविधान  में  श्रनुच्छेद  335  का

 प्रावधान  हैं

 राज्य  के  कामों  से  संसक्त  सेवाग्रों  ate  पदों  के  लिए  नियुक्तियां  करने  में

 प्रशासन  काय  पटुता  बनाये  रखने  की  संगति  के  श्रनुसार  भ्रनुसुचित  जातियों  atc

 भ्रनुसुचित  जन-जातियों  के  सदस्यों  के  दलों  का  ध्यान  रखा  जाएगा  |

 हरिजन  श्रादिवासियों  के  लिए  संविधान  में  प्रावधान  है  इसलिए  कानून  बनाया  गया  कि

 reared  नौकरियों  में  इतनी  जगहें  उनको  मिलनी  चाहिए  लेकिन  पिछड़ी  जाति  के  जो  लोग  हैं

 उनके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  उसका  नतोजा  यह  है  कि  सरकारी  नौकरी  में  उनका

 जेन्टेशन  उनकी  श्राबादी  के  हिसाब  से  तो  कहना  ही  एक  प्रकार  से  उनका  रिप्रेजन्टेशन  नगण्य

 है  ।  विगत  तीस  सालों  में  हरिजन  श्रदिवासी  श्रादि  की  नौकरियों  में  बहाली  की  गई  है  लेकिन  जो

 मुसलमान  समुदाय  है  उसकी  हरिजनों  से  भी  बुरी  हालत  बना  दी  गई  यदि  यही  व्यवस्था
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 चलती  रही  तो  मैं  सयभकता  हूं  5-10  साल  के  बद  इस
 ae al  में  कोई  भी  मुसलमान  दरोगा  नहीं

 कोई  मुसलमान  मैजिस्ट्रेट  नहीं  मिलेगा--श्राई०  ए०  एस०  श्रौर  झाई०  पी०  एस०  को  तो

 बात  ही  छोड़  दीजिए  ।  इसके  चलते  मुसलमानों  की  हालत  श्रादिवासी  तथा  पिछड़ी  जाति

 के  लोगों  से  भी  बुरी  हो  जाएगी

 उपरोक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रख  कर  मैंन  एक  मौजूदा  संविधान

 बिल  प्रस्तुत  किया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मौजुदा  ग्रनुच्छेद  (16)  को  बदल  जसा  मैंने  संशोधन

 बिल  प्रस्तुत  किया  है  बसा  रख  दिया  जाए  ।  इसके  द्वारा  अभी  जो  सरकारी  नौकरियों  में  ग्रसंतुलन

 जो  अझ्रव्यवस्था  है  ौर  जो  स्रन्याय  है  वह  समाप्त  हो  जाएगा  तथा  समूचे  देश  का  विक्रास  सम्भव

 होगा  ।  जब  तक  प्रशासन  में  पुरे  समाज  की  भागीदारी  नहीं  तब  तक  देश  मजबूत  नहीं  हो

 सकेगा  |

 एक  बात  मैं  श्रौर  कहना  चाहता  gt  संविधान  के  श्रनुच्छेद  (340)  में  है  कि

 एजुकेशनली  पिछड़ी  हुई  जातियों  के  लिए  एक  कमीशन  बनाया  जाएगा  शझ्रौर  उसकी  रिपोर्ट  ara

 के  बाद  उनके  सरक्षण  की  व्यवस्था  की  आप  जानते  हैं  कि  1953-54  में  काका

 कालेलकर  कमीशन  गठित  किया  गया  था  जिसने  रिपोर्ट  भी  दी  लेकिन  अराज  तक  उस

 पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  ।  अब  एक  कांट्रोवर्सी  अलग  से  शुरू

 कर  दी  गई  है  कि  पिछड़ी  जाति  का  क्राइटीरिया  क्या  हो  सकता  है  क्राइटी  रिया  होगा  या

 सामाजिक  क्राइटी  रिया  होगा  ?  जहां  तक  संविधान  का  सवाल  उसमें  सपष्ट  है  कि  जो  सामाजिक

 रूप  जाति  के  हिसाब  शिक्षा  के  हिसाब  से  पिछड़े  हुए  हैं  वही  पिछड़ी  जाति  के  समभे  जायेंगे

 लेकिन  फिर  भी  एक  कांट्रोवर्सी  खड़ी  कर  दी  गई  ।  मै  सस  भता  हूं  मेरे  इस  बिल  पर  विचार  करने  श्रौर

 पास  करने  के  बाद  जो  एनामली  जो  श्रन्याय  फंला  sar  है  वह  समाप्त  किया  जा  सकेगा  |  तभी

 सैकड़े  में  दस  प्रतिशत  की  श्राबादी  वाले  समुदाय  ने  90  प्रतिशत  जगहों  पर  दखल  कर  रखा  है  ।

 शर  जो  80  प्रतिशत  श्राबादी  उस  को  5  ्ौर  यहां  तक  कि  3  परसेन्ट  जगहें

 नदी  तो  यह  समाज  चल  नहीं  सकता  है  श्रौर  यह  देश  टूट  जाएगा  यदि  इस  चीज  को  खत्म

 नहीं  किया  जाएगा  ।  इसीलिए  इस  उद्देश्य  से  यह  मौजूदा  संविधान  श्राप  के

 जरिये  इस  सदन  के  विचार  के  लिए  मैंने  प्रस्तुत  किया  है  तौर  मैं  सम भकता  हूं  कि  इस  पर  सदन

 अच्छी  तरह  से  विचार  करेगा  ale  फिर  इसको  पास  करेगा  |

 इतना  कह  कर  मैं  बैठता  हूं

 श्री  atta  Azza  :  बुनियादी  बात  क्या  है  ?

 at  विनायक  प्रसाद  यादव  :  बुनियादी  बात  तह  है  कि  जो  ब्रैकवेड  क्लासेज  जो  सोशली

 शर  एजुकेशनली  बैकवर्ड  डिफाइन्ड  हैं  श्रापके  संविधान  उनको  जैसा  संविधान  में  लिखा  gar

 उसके  श्रनुसार  सरकारी  नौकरियां  दी  जाएं  ।  यदि  कोई  स्टेट  यह  Tawa  है  कि  किसी  समुदाय
 का  सरकारी  नौकरियों  में  इनएडीकेट  रेप्रेजेन्टेशन  तो  इसके  लिए  कानून  बना  कर  उनकी

 श्राबादी  के  अ्रनुसार  सरकारी  नौकरियों  में  जगह  दी  जाए  यह  संविधान  में  भी  लिखा  हुमा  है

 लेकिन  श्राज  से  30-31  साल  पहले  संविधान  में  लिखे  जाने  पर  भी  इस  बात  को  कार्यान्वित  नहं

 किया  गया  है  इसलिए  हमारे  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यही  है  कि  पवित्र  संविधान  में  जो  वाजिब

 चीज  लिखी  हुई  उस  को  करने  के  लिए  अगर  संविधान  में  कोई  खामी  तो  उसको  टूर  करने
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 की  व्यवस्था  की  जाए  ate  इस  देश  मं  जितने  लोग  उनकों  उनकी  —= — qrarat  के  श्रनुसार  उनका

 उचित  हिस्सा  मिलना  चाहिए  सरकारी  नौकरियों  में  ।  जैसे  श्रापको  जमीन  के  बंटवारे  की  बात

 बहुत  ज्यादा  पंसद  होती  उसी  तरह  से  आप  को  aarqylaqan  इस  पर  भी  विचार  करना  चाहिए

 क्योंकि  यदि  कुछ  लोगों  को  जमीन  के  जरिये  से  जीविका  मिलती  उसी  तरह  से  कुछ  लोगों  को

 सरकारी  नौकरियों  के  जरिये  से  जीविका  के  साधन  मिलने  चाहिए  ।  जैसे  पेट  भरने  के  लिए  जमीन

 का  बंटवारा  श्रावश्यक  उसी  तरह  से  इस  देश  में  कुर्सी  का  बंटवारा  जब  तक  श्राबादी  के  अ्रनुपात

 में  नहीं  तब  तक  समानता  का  समाज  कायम  नहीं  हो  सकता  है  श्रौर  श्राप  चित्त  aq  साहब

 समाज  में  समानता  लाने  के  बहुत  बड़े  एडवोकेट  हैं  ।  इसलिए  मैं  श्राप  से  निवेदन  करू
 गा

 कि  हमारे

 दर्द  को  भी  श्राप  qa  फी  सँकड़ा  में  50.0  आदमी  श्रगर  कुर्मी  से  अलग  कर  दिये  तो

 समानता  का  समाज  नहीं  बन  सकता  चाहे  वह  बिहार  चाहे  बंगाल  हो  श्रौर  चाहे  वह  हरियाणा

 हो  या  कब्मीर  हो  ।  इस  बात  को  श्राप  ana  ।  तभी  समाज  में  समानता  स्थापित  होगी  श्रौर

 हम  यह  TAA  हैं  कि  जसा  हमारा  भाषण  Ta  ही  श्राप  भी  तकंपुर्ण  ate  जोशीला  भाषण

 देंगे  att  इसमें  श्राप  सब  हमारा  साथ  देंगे  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  झपना  विधेयक  पेश  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  sar  :

 भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संद्योधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।''

 श्री  लकप्पा  |

 उपाध्यक्ष  मैंने  सम्पूर्ण  विधेयक  का  श्रध्ययन श्री  के०  लकप्पा

 किया  है  ।  विधेयक  में  जो  उपबन्ध  हैं  मैं  उन  सभी  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  कुछ  उपबन्धों  से

 कानूनी  जटिलताएं  तथा  विवाद  पदा  होंगे  माननीय  faa  ने  समाजवादी  उद्देश्य  से  यह

 विचार  रखा  है  ।  विधेयक  के  उदेश्यों  में  बताया  गया  है

 ate  ब्राह्मणवाद  पर  झ्राधारित  वर्तमान  भारतीय  सामाजिक  ढांचे

 ने  हमारी  श्रधिकांश  जनसंख्या  को  मानसिक  तथा  दारीरिक  रूप  से  पंगु  बना

 दिया  है  ।
 “'

 हमें  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  किसी  जाति  बिशेष  पर  प्रहार  न  करके  सम्पूर्णा

 जाति-प्रथा  पर  ही  प्रहार  करना  चाहिए  ।  ब्राह्मण  अथवा  राजपूत  अथवा  जाट  श्रथवा  प्राम  किसी

 सम्प्रदाय  में  प्रभुत्व  जैसी  कोई  चीज  नहीं  है  ।  हमें  जातिवाद  कहीं  भी  मत  व्याप्त  विरोध

 करना  चाहिए  ।  हमने  uta  संविधान  में  समाज  का  जो  ढांचा  स्वीकार  किया  है  उसी  के  श्रधीन

 हमें  अपने  देश  में  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  संरचनात्मक  तथा  सामाजिक  झ्राधिक  परिवतंन  लाने  चाहिएं  ।

 बहुत  से  ofzada  हैं  ।  यद्यपि  हमारे  संविधान  में  समाजवादी  प्रणाली  की  कल्पना  की

 गई  है  फिर  भी  हमें  श्रभी  तक  यह  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  जेसा  हम  चाहते  उतना  तीव्र

 गति  से  विकास  हमारे  समाज  ने  नहीं  किया है  ।  संसद्‌  के  पक्ष  तथा  विपक्ष  के  सभी  सदस्य

 लोगों  को  उनके  श्रधिकार  और  विशेषाधिकारों  के  बारे  में  शिक्षित  करते  हैं  ।

 विधेयक  लाने  वाले  मेरे  माननीय  मित्र  बिहार  से  are  बिहार  में  जाति  भावना

 बहुत  भ्रघिक  व्याप्त
 है

 ।  प्रत्येक  राज्य  में  जातिवाद  मौजूद  है  जातिवाद  पर  नियन्त्रण  किया
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 जा  सकता  है  audi  tara fan  इच्छा  श्रौर  दाक्ति  से  इस  पर  नियन्त्रण  किया  जाए  ।  इसके

 अतिरिक्त  श्राधिक  दावित  कुछ  लोगों  के  हाथों  में  ्राधिक  शक्ति  का  केन्दीयकरण

 समाज  का  पुर्नगठन  श्रावश्यक  केवल  aqua  परिवर्तन  ही  पर्याप्त  नही ंहै
 ।  यह

 aga  श्रावश्यक  हैं  कि
 araifaa-aifar  परिवतंनों  को  राज्य  की  राजनैतिक  इच्छा  शौर

 राजनैतिक  शक्ति  का  सर्मथन  प्राप्त  हो

 यह  ठीक  ही  कहा  गया है  कि  राजनैतिक  सजा  का  एकाधिकार  जातिभेद  वाले  समाज

 के  हाथों  में  भ्रथवा  जाति  के  लोगों  के  एक  ग्र्प ्  के  हाथों  में  अथवा  जसे

 चन्द  लोगों  के  हाथों  में  जो  श्राथिक  स्थिति  पर  नियन्त्रण  रखते हैं  यद्यपि  वे  झ्रल्पसंख्यक

 यद्यपि  टाटा  जैसे  उद्योगपति  थोड़े  से  परन्तु  शभ्राथिक  दक्ति  उनके  हाथों में

 कुछ  लोगों  के  ही  हाथों  में  आर्थिक  शक्ति  केन्द्रित  वे  इस  देश  के  श्राथिक  विकास  पर  ही

 नियन्त्रण  नहीं  रखते  हैं  अपितु  लाभप्रद  रोजगार  पर  भी  उनका  ही  नियन्त्रण  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  श्राज  बिड़ला  बन्धुश्रों  को  देखिए  ।  बिड़ला  ग्रूप  के  श्रौद्योगिक  गृह

 उद्योग  रम्भ  करते  हैं  सम्पु्ण  सरकारी  तंत्र  पर  ara  नियन्त्रण  कर  लेते  हैं  जिससे

 कि  वे  रोजगार  के  अवसर  बनाते  हैं  श्रौर  पदों  पर  ग्रपन  सम्बन्धियों  को  फैलाते  हैं  उदाहरण  के

 लिए  हिन्दुस्तान  मोटसं  को  लीजिए  ।  वहां  बिड़ला  परिवार  के  4000  लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  है  ।

 ऐसा  कुछ  हो  रहा  है  ।  सहायक  उद्योगों  में  भी  ऐसी  ही  स्थिति  है  ।  मैंने  समाचारपत्र  में  एक

 लेख  पढ़ा  जिसमें  बताया  गया  था  कि  बिड़ला  ग्रप  के  400  परिवार  बड़े  उद्योगों  से  सम्बद्ध

 सहायक  उद्योगों  पर  कच्चे  माल  पर  नियन्त्रण  रखे  हुए  हैं  चपरासी  के  स्तर  से  लेकर  ऊचे
 x

 से  ऊचे  स्तर  तक  के  सभी  पदों  पर  झपने  परिवार  के  लोगों  को  नितुवत  किया  हुआ  है  ।  अ्रनुच्छेद

 16  अथवा  संविधान  के  उपबन्धों  के  ग्रधीन  ऐसी  गारण्टी  कहां  है  कि  देश  के  प्रत्येक  नागरिक

 को  रोजगार  प्राप्त  होगा  ?

 श्राज  रोजगार  समस्या  विस्फोटक  स्थिति  में  है  शर  यह  समस्या  बड़ती  जा  रही  है  ।

 पिछली  बार  मैं  रोजगार  गारण्टी  योजना  के  बारे  में  एक  विधेयक  लाया  था  ताकि  युवा  वर्ग

 के  मस्तिष्क  में  विश्वास  पँदा  हो  सके  ।  परन्तु  श्रम  मन्त्री  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  ने  यह  उत्तर  दिया

 था  कि  रोजगार  दफ्तरों  के  रजिस्टरों  में  भी  दिक्षित  तौर  दक्ष  ध् 2 ह गर  स्नातक

 अथवा  उनसे  कम  शिक्षा  वाले  बेरोजगार  लोगों  के  बारे  में  प्रांकड़े  नहीं हैं  ।  ay

 देश  में  ऐसी  स्थिति  व्याप्त  है  ।

 कुछ  सामाजिक-झ्राधिक  परिवतन  बहुत  श्रावश्यक  हैं  ।  पता  नहीं  बतमान  सरकार

 सारयुक्त  परिवतन  लाने  में  समक्ष  है  कि  नहीं  ।  हाल  ही  में  मेरे  माननीय  मित्र  उद्योग  मन्त्री

 श्री  जाज॑  फर्नानडीज  ने  कुछ  झ्रांकड़े  दिय  ।  नहीं  ये  किस  प्रकार  तैयार  किये  गए  ।

 =a उन्होंने  कहा  है  कि  उद्योग  में  विकास  दर  8  0/ £0  ।  परन्तु  ph  इस  देश  में  कोई  qfracda

 झ्नाया  प्रतीत  नहीं  होता  है  ।  गत  दो  वर्षों  में  मैंने  कोई  परिवर्तन  नहीं  देखा  है  ।  वर्तमान  सरकार

 से  ऐसे  परिवतंन  करने  के  लिए  बयों  नहीं  कहा  जाता  ।  मैं  नहीं  जानता  माननीय  सदस्य  जनता

 पार्टी  में  किस  दल  जनसंघ  स्वतन्त्र  पार्टी  के  waar  किसी  wea  दल  के  सदस्य  हैं  ।  क्या

 वह  सम्पुणा  दल  पर  सरकार  द्वारा  सारयुक्त  परिवर्तन  लाने  के  लिए  दबाव  डालेंगे  ?  परन्तु

 मुक्के  पता  हे  कि  जनता  सरकार  को  ऐसा  कोई  परिवर्तन  समाज  में  नहीं  लाना  उन्हें
 घिकारवादी  यों  का  एकाधिकार  समा  नहीं  करना  हैं  ।  वे  afsan-aH aT  तथा  श्रन्य  देशों  से
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 बहु  राष्ट्रिक  कम्पनियां  ला  रहे  हैं  शोर  उनका  पुनवंर्गीकरण  कर  रहे  वे  उनके  लिए  ga  देने

 वाली  गाय  हैं  ।  फिर  वतंमोन  सरकार  से  afraaa  की  ara  किस  प्रकार  रखी  जा  सकती  है  ।

 मैं  चाहता  हं  कि  मेरे  मित्र  अपने  दन  में  विद्रोह  करे  ।  गत  दो  वर्षों  में  क्या  क्या  वे

 कोई  afcada  समाज  में  लाए  हैं  ?  क्या  पिछड़ी  जातियों  तथा  समाज  के  अन्य  दुबल  वर्गों  के  लिए

 उन्होंने  कोई  क्रांतिकारी  वदम  उठाये  हैं  ताकि  वे  aga  को  सुरक्षित  समभ  सकें  ?

 एक  माननीय  सदस्य  श्रापकी  विचारधारा  कया  ह्

 शी  to  लकप्पा  :  मैं  ्रापफी  विचारधारा  जानना  चाहता  हु  क्या  श्राप  इस  सरकार

 का  Tag  कर  रहे  हैं  ?  कर्नाटक  में  हमने  स.र्थक  परिवतंन  किए  हमने  20  सुत्री  कार्यक्रम

 लागू  किया है  ।  हमने  बहुत  से  परिवर्तन  किए हैं  श्रपने  अधिकारों  के  लिए  लड़ने  के  लिए

 हमने  पिछड़ी  जातियों  को  जागरूक  बनाया  ्
 >  |  सामाजिक  पद्धति  में  भी  हमने  क्रांतिकारी

 परिवतन  किया  है  ।  जिस  व्यक्ति  की  वाषिक  सराय  4000  है  उसे  केवल  भुमि  ही  नहीं  मिलेगी

 ब्याजरहित  ऋथरा  भी  मिलेंगे  ।  जिन  लोगों  की  वार्षिक  अय  4000  से  कम  है
 उन्हें

 ऋणदाताओं  का  रुपया  लौटाने  की  श्रावस्यता  नहीं  है  ।  सुदखोरों  को  कमजोर  बनाने  के  लिए

 हमने  यह  उपाय  किया  है  ।  हमने  बन्धुप्ना-मजूरी  प्रथा  भी  समाप्त  कर  दी  है  ।  पठदिचम

 बंगाल  में  श्रापकी  क्या  नीति  है  ?  क्या  साम्यवादियों  प्रगतिशील  लोगों  ने  वहां  कोई  qfcaaa

 किए  हैं  ?  हमने  कर्नाटक  में  भूमिसुधार  लागु  किए  हैं  हो  सकता  हैं  ये  शत  प्रतिशत  न  हों  ।

 परन्तु  शापने  तो  श्रारम्भ  भी  नहीं  किए  हैं  ।  श्रापने  एक  प्रतिशत  काय  भी  इस  दिशा  में  नहीं

 किया है  |  ara  केवल  नारों  में  रखते  हैं  ।  श्राप  निरीह  लोगों  को  पकड़ते  हैं  और  गलियों

 में  उनकी  परेड  कराते हैं  क्या  इससे  समाजवाद  लाया  जा  सकता  है  ?  श्राप  श्री  सौगत  राय  से

 पुद्िए  ।  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  कोई  परिवर्तन  गया  है  ?  जिन  लोगों  ने  विभिन्‍न  परिवतेंनों

 को  मांग  को  लेकर  श्रांदोलन  किया  उन्हें  बन्द  कर  दिया  गया  ।  आप  कर्नाटक  को  चुनौती

 देते  हैं  ।  हमने  कर्नाटक  में  कुछ  न  कुछ  किया  ही  श्राप  हमारी  नकल  करने  का  ही  प्रयास

 करें  (at  ज्योतिमंय  बसु  से  कहिए  कि  वह  कर्नाटक  श्राएं  wit  देखें  ।  श्रापको  समाज  में

 श्रावइ्यक  परिवतन  करने  किसी  सम्प्रदाय  की  झ्रालोचना  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 श्रापको  जातिवाद  समाप्त  करना  चाहिए  और  साधंक  उपाय  किए  जाने  चाहिए  |

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  परन्तु  कुछ  उपबन्धों  में  संदोधन  होना  चाहिए  ।

 पता  नही  विधेयक  कातूनी  परीक्षा  में  र. कसा  उतरेगा  ।  फिर  भी  विधेयक  में  जो  विचार  है  उ  सका

 मैं  करता  हूं  ।  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  समाज  में  भी  परिवतंन  लाया  जाना  चाहिए  ।

 सामाजिक-अ्रार्थिक  बहुत  श्रावश्यक हैं
 ।  जहां  तक  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  वर्तमान

 सरकार  इस  दिशा  में  गत  दो  वर्षों  से  कोई  परिवतंन  नहीं  सकी  ei  हम  जानते  हैं  कि  दुसरी
 a

 ग्रोर  बैठे  लोग  समाज  में  afzadat  की  भ्रावश्यकता  के  प्रति  सजग  वे

 परिवतंनों  में  विश्वास  रखते  बेरोजगार  युवकों  को  आपके  द्वारा  रोजगार  की  गारण्टी  दी

 जानी  चाहिए  श्रन्यथा  वे  लोग  वर्तमान  सरकार  के  विरुद्ध  बिद्रोह  करेंगें  और  यदि  कोई  समाज

 aaa  के  बारे  में  कोई  विशेषक  लेगा  तो  हम  उपक्र  समधन  करेंगे  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  के  faarn  का  स  नादा क. क
 eraser

 Toca  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  श्री  विनायक  प्रसाद डा०  रामजी  सिह

 यादव  ने  जो  संशोधन  विधेयक  उपस्थित  किया  उसकी  भावना  बहुत  ही  उदात्त है  सचमुच

 में  भारतवर्ष  श्रौर  खासकर  हिन्दू  समाज  का  अगर  सबसे  बड़ा  दोष  है  तो  वह  जाति  व्यवस्था

 है  यह  ठीक  है  कि  जिस  जाति  व्यवस्थाਂ  को  हम  इतना  दोष  देते  उसके  मूल  में

 व्यवस्था  है  श्रौर  जैसा  बेद  में  बताया  गया

 ब्राह्माणोडस्य  मुख

 बाहु

 तद्‌उरुवद्यं

 पद्भ्यां  घुद्रो्न जायत्‌

 वेद  में  जो  वर्ण-व्यवस्था  कही  गई  उसमें  जाति  व्यवस्था  कहीं  नहीं  है  ।  इसलिए  गीता  में  भी

 जव  भगवान  ने  कहा  a

 चातुवण्य॑  मया  ase  गुणकर्मवि

 तस्य  कर्तारमपि  मां  विद्धि  कर्तार  वयं  ॥

 हिन्दू  समाज  का  तीसरा  बड़ा  ग्रन्थ  Q  प्रामाणिक  उसमें  भी  जाति

 व्यवस्था  नहीं  वहां  भी  क्षत्रिय  के  कम  ब्राह्मण  के  कर्म  तो  कमंणा  लेकिन  यहां

 तो  जन्मना  जाति  है  ।  इसलिए  यह  वरां-व्यवस्था  aeaay  में  नहीं  wat  वणं-ग्रव्यवस्था

 है  इसलिए  इस  वणं-श्रव्यवस्था  को  जितना  शीघ्र  हम  समाप्त  कर  वह  भ्रच्छा  होगा  ।

 1603

 एन०  Fo  NAATHT  पीठासीन  हुए  ।  |

 यह  बात  ठीक  है  कि  अराज  हमें  इसके  सम्बन्ध  में  जब  सोचना  चाहिए  fe  aa  समाज

 को  उठा  सकते  हैं  तो  बाइबल  की  एक  कहानी  है

 झ्न्द्र  दी  लास्ट  |

 जो  पीछे  उसको  ऊपर  उठाना  गांधी  जी  ने  भी  meter  से  सर्वोदय  की  शुरुग्रात
 करने  के  लिए  कहा  ।  यह  सही  बात  है  कि  भारत  का  जब  संविधान  बनने  लगा  तो

 हरिजन  झादिवासियों  को  संरक्षण  दिया  गया  था  ।  लोग  कहते  हैं  कुछ  दिन  बाद  पिछड़ी  जाति

 के  लोगों  को  भी  संरक्षण  देने  की  बात  चली  श्रौर  करीब  9  प्रान्तों  में  तो  उन्हें  संरक्षण  दिया

 गया  है  ।  लोग  इससे  उत्तेजित  हो  जाते  हैं  तौर  कहते  हैं  कि  यह  संरक्षण  क्या  यह

 वाद  के  खिलाफ  नहीं  है  ?

 हमारे  श्री  जेठमलानी  जी  संविधान  के  ज्ञाता  वह  तुरन्त  कह  सकते  हैं  कि  भारत  के

 संविधान  की  धारा  14,  जिसमें  सबको  समान  श्रवसर  !  इसके  खिलाफ  है  ।  लेकिन  मैं  बहुत
 विनश्रता  के  साथ  कहना  चाहुँगा  कि  सचमुच  में  समाजवाद  श्रौर  समान  श्रवसर  किस  के  लिए  ?

 प्रो०  हेराल्ड  लास्की  ने  कहा  AqT:-

 ‘“HAATT  लोगों  के  बीच  समानता  की  बात  करना  न्यायोचित  नहों  है  1”

 इसलिए  समाज  में  जो  उनके  लिए  समान  श्रवसर  की  बात  करना  ग़लत  होगा  ।  इस

 समाज  द्विज  समाज  माननीय  श्री  का  इतना  श्राक्रोद  है  ।  मैं  सम  भऋता  हुँ
 कि  वह  arma  हमें  सहना  चाहिए
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 aia  रिजर्वेशन  की  बात  चल  रही  लेकिन  भारतवर्ष  में  पांच  हज़ार  वर्ष  से  निज़व॑  झन

 रहा  यह  श्रलग  बात  है  कि  वह  forsee  कुछ  खास  वर्गों  के  लिए  था  ।  भारत  का  इतिहास

 इस  बात  का  साक्षी  है  कि  ब्राह्मण  मंत्री  शर  क्षत्रिय  राजा  हुश्रा  करता  था  ।  एक  दो  श्रपवादों  को

 छोड़  चन्द्रगुप्त  श्रौर  छत्रपति  शिवाजी  महाराज  को  छोड़  कर--यही  व्यवस्था  रही  ।

 अक्रोश  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  |  लोग  कहते हैं  कि  अगर  हम  ऐसे  पिछड़े  हुए  ak  श्रयोग्य

 लोगों  को  श्रधिकार  दे  देते  तो  शायद  वे  सब  कुछ  नष्ट  कर  देंगे  ।  लेकिन  चन्द्रगुप्त  को  अवसर

 श्रौर  यह  सिद्ध  हो  गया  कि  भारतवर्ष  के  इतिहास  में  इतना  कुचल  शासक  कोई  नहीं  ar

 छत्रपति  शिवाजी  महाराज  को  उनके  राज्याभिषेक  के  अवसर  पर  श्राशीर्वाद  देने  के  लिए  कोई

 ब्राह्मण  नहीं  मिला  ।  उन्हें  any  रामदास  से  मिला  ।  इतिहास  में  उनका  श्रपुर्व  स्थान  है  ।

 जब  ब्रिटिश  वाइसराय  ने  डा०  भीमराव  श्रम्बेडकर  से  पुछा  कि  श्रापकों  क्या  ard

 कयों  नहीं  छोटी-छोटी  नौकरियां  लेते  तो  उन्होंने  कहा  कि  जब  श्राप  हमारे  लोगों  को

 दीष॑स्थ  स्थान  तो  वे  हमारे  लोगों  पर  होने  वाले  अन्याय  को  रोक  सकेंगे  ।  इसीलिए  डा०

 श्रम्बेडकर  जिस  स्थान  पर  श्रगर  वह  वहां  पर  न  तो  शायद  हरिजन  ्रौर  श्रादिवासी

 उतना  न  बढ़  जितना  कि  वे  बढ़  झ्र्के  हैं  ।

 जहां  तक  श्रारक्षण  का  सम्बन्ध  श्रगर  हम  अ्राध्यात्मिक  ate  नतिक  दृष्टिकोण  से

 विचार  तो  श्रन्त्योदय  से  ही  सर्वोदय  का  प्रारम्भ  होता  है  ।  wal  मैंने  बाइबल  का  वचन

 बताया  लास्ट  |  श्रगर  हम  समाजवाद  के  दृष्टिकोण  से  विचार  करते  at  हमें

 इस  बात  को  मानना  चाहिए  कि  दि  टाक  श्राफ  ईक्वेलिटी  fazata  श्रनईक्वल्ज्  इज़  श्रनजस्ट  |

 इसीलिए  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  ने  स्पष्ट  कहा  कि  समाज  में  दवे  हुए  श्रौर  पिछड़े

 हुए  लोग  उनके  लिए  विशेष  अवसर  का  सिद्धान्त  होना  चाहिए  |

 ~~
 हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  संविधान  में  यह  व्यवस्था  की  कि  जो  सामाजिक  और

 शैक्षिक  रूप  में  पिछड़े  हुए  जो  सोशली  एंड  एजुकेशनलीं  dead  उनको  रिजर्वेशन

 दिया  ale  इस  बात  की  जांच  होनी  चाहिए  कि  कौन  लोग  सोशली  एंड  एजुकेशनली

 बैकवर्ड  हैं  ।  इसके  फलस्वरूप  काका  कालेलकर  की  में  बैकवर्ड  क्लासिज़  कमीशन

 बना  ati  जब  बिहार  में  फारवर्ड  और  बेकवडे  की  श्रग्नि-शिखा  तो  मैंने  उनसे  मिल

 कर  पुछा  विहार  अग्नि  में  जल  रहा  उसके  बारे  में  श्राप  कहते  हैं  उन्होंने  बड़े

 दर्द  से  कहा  कि  मैंने  बीस  वर्ष  पहले  जो  रिपोर्ट  दी  उसको  are  लोगों  ने  कार्यान्वित  नहीं

 अगर  उसका  कार्यात्वयन  कर  लिया  होता  तो  इन  बातों  की  श्रावव्यकता  न  लेकिन

 मैं  किसको  दोष  किसको  नद  ?

 उस  बैकवड  बलासिज़  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  संसद
 हि
 मं  शायद  बहस  लेकिन

 उसकी  किसी  भी  सिफारिश  का  कार्यान्वयन  नहीं  हुमा  ।  इसलिए  पिछड़  हुए  ate  दबे  हुए  लोगों

 के  दिलों  में  जो  भावना  है  कि  उन्हें  न्याय  नहीं  दिया  गया  वह  सही  भावना  है  ।

 ्राज  हम  केवल  नौकरियों  में  रिजर्वेदन  की  बात  करते  नौकरी  कितने  परसेंट  लोगों  को

 मिलती  है  ?  काका  साहव  कालेलकर  ने  दो  वर्षों  की  कड़ी  मेहनत  के  बाद  अपनी  रिकमेन्डेदशान्ज

 दी  थीं  |  उन्होंने  कहा  था  कि  हमें  देखना  चाहिए  कि  जो  उत्पीड़ित  पद-दलित  मानवता

 हम  उसको  हर  एक  क्षेत्र  प्राथिक  ate  राजने  तिक  क्षेत्र  में  an —hY  उठा  सकें  ।
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 सदियों  लि

 लेकिन  हम  लोगों ने  कोई  ध्यान  न  ह sy  दिया
 att  Ist  केबल  afaaat

 की  ara  होती  है  ।  सर्विसेज़

 के  बाद  में  उन्होंने  समीक्षात्मक  रूप  से  भी  विचार  किया  था  श्रौर  कहा  था  कि  यह  सिद्धान्त

 गलत  है २

 ‘lay  कारी  सेवा  में  किसी  भी  सम्प्रदाय  के  लिय  arene  मैं  निश्चित  रूप  से  इसलिए

 विरुद्ध हूँ  कि  सेवायें  सेवकों  के  लिए  नहीं  हैं  ग्रपितु  सेवाएं  समग्र  समाज  की  सेवा  के

 लिए हैं  ।  प्रशासन  को  देश  में  उपलब्ध  सर्वोत्तम  व्यक्तियों  को  सेवा  में  लेना  चाहिए

 य ह् र  ये  सर्वोत्तम  व्यक्ति  सभी  सम्प्रद!यों  में  पाए  जाने  चाहिए  पिछड़े  सम्प्रदायों

 के  लिए  पदों  का  श्रारक्षण  उतना  ही  अजीब  प्रतीत  होता  है  जितना  कि  एक  डाक्टर

 विशेष  के  लिये  मरीजों  का  डाक्टरों  की  योग्यताएं  चाहे  जो  भी  हो
 a

 मरीजों  से  यह  ग्रपेक्षा  नहीं  की  जाती  कि  वे  डाक्टरों  को  पर्याप्त  या  अनुपातिक

 संख्या  में  मरीज  देंगे  ।
 श

 लेकिन  इसके  बावजूद  भी  उन्होंने  सारी  श्रनुशंसा  की  है  झर  कहा  हैं  कि  49  प्रतिशत  तक  हो

 सकता  है  ।  केवल  नौकरियों  की  ही  बात  नहीं  है  ।  हम  तो  केवल  एक  पक्ष  लेते  हैं  ।  उन्होंने  जब  यह

 कहा  कि  कौन  बैकवर्ड  wit  कौन  फारवर्ड  इसका  क्राइटीरिया  कया  तो  उसके  उन्होंने

 15  मापदण्ड  बनाये  हैं  लोग  कह  देंगे  कि  यह  तो  बैकवड  क्लास  बात  है  ।  वज्ञानिक  ढंग

 से  उन्होंने  दिया  है  कि  पिछड़ा  कौन  है  ?  सचमुच  में  श्राज  देड्यूल्डकास्ट  में  श्रौर  बैकवडडे  क्लास  में

 कोई  अगर  बड़ा  समृद्ध  शिक्षा  ate  oe  में  हो  गया  है  we  वह  ग्रगर  संरक्षण  मांगता  है  तो

 समाजवाद  के  सारे  सिद्धान्त  का  वह  हनन  करता  ये  wee  मापदण्ड  उन्होंने  बताये
 हैं  --

 बैकवर्ड  कौन  है  श्रौरत  बैकवर्ड  है  sie  पुरुष  फारवर्ड  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जो  है  वह

 बैकवर्ड  श्रौर  हरी  क्षेत्र  में  जो  है  वह  RItqs  ।  अपने  हाथ  से  काम  करने  वाले  बकवड  श्रौर

 केवल  सुपरवाइज  करने  वाले  जो  हैं  वह  हैं  फारवर्ड  ।  जो  धूप  श्रौर  खुले  में  कार्य  करते  हैं  वे  ही

 पिछड़े  हैं  ।  मैं  सारा  नहीं  पढूंगा  ।  इस  तरह  से  15  क्राइटी  रिया  उन्होंने  बताए  हैं  ये  पन्द्रह  जो

 मापदण्ड  हैं  इनकी  कसौटी  पर  डाल  कर  के  उन्होंने  निर्णय  लिया  ati  इसलिये  उनके  सिद्धान्त

 उनकी  श्रनुशंसाओं  को  श्रगर  हमारी  पिछली  सरकार  ने  नहीं  माना
 है

 तो  यह  बड़ा  दोष

 है  ।  सचमुच  में  कोई  सनातन  काल  के  लिए  इस  संरक्षण  की  मांग  नहीं  की  गई  थी  ।  यानी  जो

 दबे  हुए  उनको  थोड़ी  दूर  तक  हम  सहारा  देकर  उठा  देते  हैं  ताकि  सबके  बरावर  श्रा

 तब  श्राटकिल  14  जो  इक्वल  अपाच्यंनिटी  का  सिद्धान्त  है  वह  चलेगा  ।  जब  तक  वह  दबे  हुए  हैं

 तब  तक  विशेष  waar  प्रेफरेंशियल  ट्रीटमेंट  देना  यही  समाजवाद  का  श्रौर  जनतन्त्र  का  लक्ष्य

 है  ।  यही  कारण  है  कि  उस  समय  जब  यह  शुरू  हम्ना  था  तो  दक्षिण  तमिलनाडु  केरल

 कर्नाटक  आन्ध्र  शौर  महाराष्ट  में  भी  यह  सब  रिजर्वेशन  उसी  समय  से  है  ।  हमारा  एक

 लड़का  है  दीनेन  weerara  जी  की  पार्टी  में  ।  नम्बूद्रीपाद  जी  जब  बिहार  में  झ्राए  थे  तो  उसने

 कहा  कि  fragt  के  पक्ष  में  श्राप  लोग  कुछ  बोलते  क्यों  नहीं  हैं  ?  तो  उन्होंने  कहा  कि  यह

 जो  रिजर्वेशन  के  खिलाफ  हल्ला  हो  रहा  है  यह  सामूहिक  हिस्टी  रिया  है
 ।  न  इसे  तप  Us  सकते

 हैं  श्नौर  नमैं  बीस  वर्ष  पहले  मैंने  केरल  में  ऐसा  किया  परन्तु  इससे  बेरोजगारी  की  समस्या  का  एक

 प्रतिश्त  समाधान  भी  नहीं  होता  ।  श्र  इसीलिए  श्राज  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  ag

 की  बात  श्राज  हम  करते  लेकिन  जिस  देश  में  70  प्रतिशत  श्रादमी  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे

 हैं  और  13  करोड़  आदमी  जहां  बेकार  हैं  वहां  आज  डिमांड  होनी  चाहिए  राइट  टु  qh  की  शौर
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 विधेयक  4  1979

 जब  इस  तरह  की  बात  होगी  तो  यह  भी  बात  हो  जायगी  बिहार  की  सरकार  चार  हजार

 नौकरियां  साल  में  उससे  चार  हजार  लोग  श्रागे  आरा  जाएंगे  ।  हमें  तो  यह  पागलपन  लगता

 है  सचमुच  में  श्राज  श्रगर  जो  फारवर्ड  हैं  वह  यह  समभते  हैं  कि  पांच  हजार  वर्षों  की

 हमारी  सम्पत्ति  खत्म  हो  रही  है  श्रौर  बैकवर्ड  aa wd  हैं  कि  कुबेर  का  सारा  खजाना  श्रौर  लक्ष्मी

 य ञ् ौर  विष्णु  का  सारा  qua  हमें  मिलने  बाला  है  तो  यह  ठीक  नहीं  है  सचमुच  में  मांग  करनी

 हो  तो  यह  ठीक  है  समाजवाद  के  दृष्टिकोण  से  श्रौर  जनतन्त्र  के  दृष्टिकोण  से  कि  पिछड़े  लोगों

 को  विद्वेष  श्रवसर  मिलना  चाहिए  ।  लेकिन  इसके  नीचे  यह  मांग  होनी  चाहिए  कि  हमको  राइट

 San  दिया  जाए  ताकि  गरीबी  ate  बेरोजगारी  मिट  सके  |

 जहां  तक  कुछ  लोगों  को  नौकरी  दे  देने  की  बात  उस  दिन  जब  सारी  बातें  हो  रही  थीं  तो

 meas  ने  जो  कहा  कविता  के  ढंग  ag  बड़ा  मामिक  लगा--उन्होंने  कहा  कि  मेरा  डिप्टी

 सेक्रटरी  पिछड़ी  जाति  का  तीन  हजार  रुपये  कमाता  उसके  लड़के  को  तो  रिजवशन

 मिल  जायगा  लेकिन  मेरा  चपरासी  कि  ब्राह्मण  है  उसके  लड़के  को  रिजर्वेशन  नहीं  मिलेगा  ।

 at  मही  लाल  :  डा०  राजिन्द्र  प्रसाद
 जी

 ने  चपरासी  के  लड़के  के  पर  छुए

 थे  श्रौर  दक्षिणा  मी  दी  थी  ।

 डा०  रामजी  सिह  यही  कारण  है  कि  महाराप्ट्र  में  श्री  एस०  एम०  जोशी  के  बात  करने

 के  बाद  महाराष्ट्र  सरकार  ने  श्राथिक  क्राइटीरिया  रखा  ।  इस  देश  में  तथाकथित  पिछड़ी  जाति

 के  कहलाने  वालों  में  भी  सम्पन्न  ate  ससुद्ध  लोग  भी  हैं  शौर  दूसरी  श्रोर  कुचले  श्रौर

 गरीब  लोग  भी  हैं  जो  कि  इससे  वंचित  रह  जायेंगे  ।  (saat) )

 इसलिए  हमें  इस  बात  पर  काफी  शांति  से  विचार  करना  चाहिए  ।  हम  शअ्रपनी  सरकार

 को  धन्यवाद  देते  हैं  कि  जहां  काका  कालेलकर  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  लोगों  ने  रही  की  टोकरी

 में  फेंक  कर  दिलों  को  दुखी  किया  श्रापने  नया  बैकवड  क्लासेज  कमीदन  का  गठन  किया

 क्योंकि  संविधान  में  इस  बात  का  प्रावधान  है  कि  कुछ  वर्षों  के  वाद  इसकी  जांच  होनी  चाहिए

 कि  स्थिति  में  क्या  सुधार  क्या  बदलाव  श्राया  है  ।  यह  जांच  कमीशन  जांच  करके  जल्दी

 से  जल्दी  moat  fone  देगा  ।  ah  विश्वास  है  कि  कमीशन  बनाया  गया  है  वह  काका

 कालेलकर  कमीशन  की  मेहनत  का  लाभ  उठायेगा  ale  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  लोगों  की

 जो  श्रापत्तियां  श्रौर  कठिनाइयां  हैं  उन  पर  भी  ध्यान  देगा  ।

 भ्रभी  बिहार  में  जो  रिजर्वेशन  की  बात  एक  नए  विचार  से  जो  कुछ  वहां  के

 मुख्य  मंत्रो  श्रब  तो  मुख्य  मंत्री  नहीं  वहां  पर  लोगों  ने  बड़ा  झाक़ो श  किया  ।  मैं  समभता  हूं

 सबसे  ज्यादा  रैशनेल  ढंग  से  बिहार  में  wave  वन  ae  श्रनेग्जर  टु  में  भेद  किया

 गया  बढ़  हुए  हैं  उनको  थोड़ा  चाहिए  और  जो  ज्यादा  दबे  हुए  हैं  उनको

 सहायता  मिलनी  12  परसेंट  श्रनेग्जर  ट  के  लिए  है  शौर  8  परसेंट  अनेग्जर  वन  के  लिये

 है  ।  इसके  साथ  ही  जो  तथाकथित  उच्च  जाति  के  लोग  उनमें  जो  वीकर  सेक्श॑ंस  हैं  उनको

 भी  3  परसेंट  है  और  महिलाओं  के  लिए  भी  है  जहां  तक  समाजवाद  की  बात  शौर  किसी

 के  लिए  कुछ  कहा  जा  सकता  है  लेकिन  डा०  लोहिया  के  समाजवाद  की  सच्चाई  पर  कोई  प्रशन

 नहीं  उठाया  जा  सकता  है  ।  डा०  लोहिया  ने  60  श्रौर  40  परसेंट  की  बात
 कही

 थी  जिसमें  उन्होंने

 पिछड़ी  गरीब  सभी  को  रखा  था  ।  कुछ  लोगों  ने  कहा
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 कि  am  60  परसेंट  दे  रहे  हैं  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया  कि  देना  तो  चाहिए  90  भ्रभी  तो  मैं

 60  परसेंट  की  बात  कर  रहा  इसलिए  मैं  इस  प्रस्ताव  की  भावना  के  बिलकुल  साथ  हूँ  श्रौर

 मैं  सरकार  से  प्राग्रह  करूगा  कि  वह  रिपोर्ट  weet  से  जल्दी  प्रकाशित  होकर  श्राए  ale  उस  न

 वज्ञानिक  परिप्रेक्ष्य  नई  जानकारी  के  orate  में  हम  एक  facirfzar  दें  श्रौर  केवल  एक

 सिफारिश  ही  न  बल्कि  उसको  हम  कार्यान्वित  भी  करें  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 way  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  (gtizz)  :  माननीय  सभापति  मैं  श्री  यादव  द्वारा

 स्थापित  किये  गये  संविधान  संशोधन  विधेयक  जिसके  द्वारा  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  16  में  संशोधन

 करने  का  प्रस्ताव  पर  चर्चा में  भाग  लेने के  लिए  खड़ा  garg  इस  सम्बन्ध  मैं  यह

 कहना  चाहूंगा  कि  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  हमें  देश  में  व्याप्त  सामाजिक  एवं  राजनीतिक

 स्थितियों  पर  चर्चा  करनी है  क्योंकि  इसके  बिना  चर्चा  रथहीन  होगी  ।  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  की

 mix  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  भूमि  का  स्वामित्व  कुछ  ही  हाथों  में  सीमित  श्रौद्योगिक

 क्षेत्रों  कुछ  परिवारों  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  कुछ  एकाधिकार  ग्रहों  का  उत्पादन  के

 साधनों  पर  कब्जा  है  तथा  हम  ऐसे  समाज  में  रह  रहे  हैं  जो  विभिन्‍न  वर्गों  में  बटा  gat  है  तथा

 इसके  विभिन्‍न  समस्याएं  उत्पन्न  हो  रही  ada  श्राथिक  ढांचे

 लगभग  60%  से  70%  तक  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रही  एक  वर्ग  के

 लोगों  त्रौर  दूसरे  वर्ग  के  लोगों  के  बीच  श्राधिक  विषमता  बढ़  रही  है  तथा  इसके  साध-साथ  ara  में

 अ्रसमानता  भी  बढ़  रही  है  ।  इन  Taq aaa  का  कुल  मिलाकर  प्रभाव  यह  हुआ  है  कि

 देश  में  बेरोजगारी  निरन्तर  बढ़  रही  है  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  नौकरियों  में  श्रनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  श्रारक्षण  की  संविधान  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।  किन्तु

 केवल  भारत  में  ही  नहीं  श्रपितु  विश्वभर  में  पूंजीवाद  अथ-व्यवस्था  ने  इस  प्रकार  की  श्रसमतायें

 उत्पन्न  कीं  कि  समाज  के  निम्न  स्तर  के  लोगों  को  समस्यायें  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  हैं  तथा  यह

 स्वाभाविक  ही  है  कि  श्राप  मुसलमानों  की  भी  यही  शिकायत  है  कि  उनके  साथ  उचित

 व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इसी  तरह  से  ईसाई  भी  यह  कह  रह ेहैं  कि  उनके  साथ  न्याय  नहीं

 किया  जा  रहा है  ।  विभिन्‍न  वर्गों  के  लिए  उचित  are  निर्धारित  करने  के  लिए  मांग  की  जा  रही

 यह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिससे  तुरन्त  निपटना  चाहिए  किन्तु  ऐसा
 करने  के  लिए  हमें  समस्या

 के  मूल  में  जाना  होगा  तथा  इसे  मूल  से  उखाड़ने  के  लिए  प्रयास  करना  होगा  श्रन्यथा  कोई  भी

 तदथ  अथवा  सरसरे  प्रयास  से  समस्या  का  स्थाई  हल  नहीं  हो  सकता  है  ।  जनता  पार्टी

 ने  राष्ट्र  को
 वचन  दिया  है  कि  खादी  कुटीर  उद्योगों  तथा  aq  जिनका  हम

 समन  करते  के  माध्यम  से  वे  श्रागामभी  दस  वर्षों  में  इस  देश  से  बेरोजगारी  टूर  कर  सकेंगे  ।

 किन्तु  जब  तक  समाज  का  पूंजीवादी  ढांचा  जनन  तक  निहित  स्वाथ॑  वाले  समाज  को  वर्गों  में

 बांटे  गांवों  श ग्र गैर  शहरों  में  लोगों  का  शोषण  होता  रहेगा  तथा  वे  शिकार  बनते  रहेंगे  तथा

 जनता  पार्टी  की  मात्र  पवित्र  कामनायें  देश  के  लाखों  पीड़ित  एवं  शोषित  लोगों  की  किसी  प्रकार

 से  सहायता  न  कर  सकेंगी  |  वास्तव  में  जो  जरूरी  है  वह  है  समज  के  ढांचे  में  जब  तक

 यह  नहीं  किया  हम  अपने  लक्ष्य  के  समीप  कभी  नहीं  पहुंच  सकते  ale  कि  मैंने  पिछली

 लोक  सर  इस  लॉक  सभा  के  दौरान  भी  कहा  है  तथा  जसा  कि  डा०  रामजी  सिंह  ने

 2  पिशा  ह  ्य
 में  दिये  गय  भाषण  कें  भ्रंग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण
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 सुभाया  राष्ट्र  के  प्रत्येक  युवक  को  काम  करने  का  अ्रधिकार  दिया  श्रावस्यक  है  ।  प्रत्येक

 युवक  जो  काम  करना  चाहता  है  काम  दिया  जाना  चाहिए  तथा  ia  केवल  संविधान  में

 aa  करके  काम  के  श्रधिकार  को  मूलभुत  अधिकार  बनाकर  ही  क्रिया  जा  सकता  है  ।  जब

 तक  ऐसा  नहीं  किया  समस्या  बढ़ेगी  ate  जटिल  बनेगी  तथा  दिन  पर  fea  झ्नौर  भी

 ज्यादा  जटिल  होगी  ।  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  ज्यादा  से  ज्यादा  मांगें  उठाई  जाएंगी  अ्ौर

 यदि  इसे  मुख्य  रूप  से  सम्भाला  नहीं  तो  मुझे  भय  है  कि  राष्ट्र  की  एकता  तथा  श्रखण्डता  खतरे

 में  पड़  जाएगी  |  मैं  सदन  को  सचेत  करना  चाहता  हूं  तथा  सदस्यों  से  tia  करना  चाहता

 विशेष  रूप  से  सरकार  कि  उसे  aa  ate  ज्यादा  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  ।  डा०  रामजी  सिंह

 सम्पूर्ण  क्रांति  के  लिए  स्वीकृति  किन्तु  जब  तक  समाज  का  पूंजीवादी  ढांचा  चलता  जब  तक

 उत्पादन  के  साधनों  का  नियन्त्रण  कुछ  पूंजीपतियों  के  हाथों  में  जब  तक  हमारी  श्रथंव्यवस्था

 में  विदेशी  मुद्रा  का  ज्यादा  हिस्सा  तथा  उसका  लाभ  विदेशों  को  भेजा  जाता  हम  इस

 बुराई  को  जिसे  वर्तमान  विधेयक  दूर  करना  चाहता  कभी  भी  दूर  नहीं  कर  श्रपने  लक्ष्य

 को  प्राप्त  करने  के  लिए  मैं  सलाह  देना  चाहूंगा  कि  हमें  बतंमान  पूंजीवादी  श्राधिक  ढांचे  को  बदलने

 तथा  उसके  स्थान  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  ऐसे  समाज  की  रचना  करने  के  कार्य  में  लग  जाना  चाहिए

 जिसमें  चन्द  श्रमीर  लोगों  के  कल्याण  की  अ्रपे क्षा  झाम  जनता  तथा  करोड़ों  शोषित  लोगों  के  कल्याण

 को  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  मैं  यह  सलाह  दूंगा  कि  उत्पादन  के  साधनों  का  सामाजीकरण  कर

 दिया  जाए  ।  इससे  निजी  पूंजी  का  निर्माण  तथा  कुछ  लोगों  द्वारा  लाखों  लोगों  का  छोषण  स्वतः

 समाप्त  हो  जाएगा  |  यह  नितांत  श्रावस्यक  है  कि  व्यक्तिगत  लाभ  की  धारणा  दूर  की  जानी

 चाहिए  ।  एक  बार  ऐसा  कर  तो  जो  भी  पैदा  होगा  वह  समाज  तथा  इसके  लोगों  का

 होगा  ।  सभी  लाभों  का  निवेश  कुछ  अमीर  परिवारों  तथा  वर्गों  के  कल्याण  श्रौर  समृद्धि  के  लिए  नहीं

 होगा  अपितु  निर्धनों  में  समान  रूप  से  जाएगा  जो  इस  समय  धन  उत्पन्न  करते  हैं  किन्तु

 लाभ  में  उनका  उचित  हिस्सा  नहीं  है  ।  जैसे  ही  उत्पादन  के  साधनों  का  सामाजीकरण  कर  दिया

 लाभ  को  विकास  के  कार्य  में  तथा  इससे  श्रौर  ज्यादा  लघु  एवं  कुटीर

 उद्योग  तथा  अन्य  उद्योग  संचालित  होंगे  और  इस  प्रकार  से  हमारे  देश  से  बेरोजगारी  का  विष  द्र ट

 होगा  ।  अतः  हमें  बुराई  की  जड़  को  खोजना  तथा  ऐसा  करने  में  हम  यथेष्ट  शक्तिशाली  एवं

 यथेष्ट  साहसी  नहीं  तो  हम  बिना  इससे  बाहर  दुष्चक्र  में  घूमते  रहेंगे  मैं  TA AAT  हूं  कि

 समस्या  को  थोड़ा-धोड़ा  हल  करने  की  पद्धति  से  कोई  भी  परिणाम  नहीं  निकल  सकता  ।  मैं

 ag  स्पष्ट  रूप  से  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मेरी  पार्टी  सी०पी  oT§o (UH)
 समाज  के

 प्रताड़ित  वर्गों  की  न्यायोचित  मांगों  का  तथा  श्रनुसूचित  जातियों  ate  श्रनुसुचित  जनजातियों

 के  लोगों  की  मांगों  इसाईयों  तथा  देश  के  ae  श्रत्पसंख्यक  समुदायों  की  मांगों

 का  समर्थन  करती  है  श्रौर  समर्थन  करती  किन्तु  मैं  उन  सबको  बता  दूं  कि  हमें  संकीणं

 nerurae  द  ष्टि  से  नहीं  सोचना  चाहिए  ।  यदि  हम  यह  सोचें  कि  हम  समस्या  को  कभी  हल

 नहीं  कर  तो  हम  मुख  होंगे  त्र्त  देश  के  कल्याण  में  रुचि  रखने  वाले  सभी  लोगों  का

 करता  हूं  कहता  हूं  हम  एक  हों  श्राइये  अपने  पू  जीवाद  समाज  में  सम्पूर्ण  शोषण

 का  श््न्त  आइये  हम  एक  होने  के  लिए  एक  साथ  काम  करें  सामाजिक  एवं  श्राथिक

 प्रगति  की  दौड़  में  जो  बहुत  पीछे  रह  गये  उन्हें  संगठित  श्राइये  हम  सब  मिलकर  एक

 ऐसे  समाज  का  निर्माण  करें  जो  शोषण  एवं  दमन से  रहित  हो ।  हमारा  देश  कृषिप्रधान  देश

 है  तथा  कृषि  का  विकास  प्रत्येक  योजना  का  महत्वपूर्ण  श्ग  होगा  जिससे  गरीबों  को
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 सहायता  मिलेगी  ।  कृषि  का  यथेष्ट  विकास  भूमिहीनों  में  भूमि  के  उचित  वितरण  तथा  कुछेक  हाथों

 में  भूमि  के  सीमित  होने  की  परिसमाप्ति  पर  निर्भर  करता  है  ।  हमें  विघान  बनाना  होगा  तथा

 एक  उचित  भूमि  सुधार  पद्धति  लागू  करनी  होगी  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सामन्ती  शोषण  का  श्रन्त

 कर  सकेगी  ।  इससे--निर्धन  लोगों  की  क्रय  क्षमता  में  और  वृद्धि  ज्यादा  से  ज्यादा  कुटीर

 atc  उद्योग  दोनों  ही  उद्योगों  का  जन्म  होगा--तथा  इससे  लोगों  को  ज्यादा  रोजगार  मिलेगा  ।

 यदि  हम  ऐसा  करने  में  समर्थ  हो  सके  तो  हम  एक  नये  समाज  की  रचना  कर  वर्तमान  से

 बिल्कुल  fur  समाज  शोषण  दब्द  को  लोग  भूल  चुके  जहां  एक  वर्ग  को  दूसरे  at

 को  नुकसान  पहुंचा  कर  लाभ  नहीं  उठाने  दिया  जायेगा  ।  जहां  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित

 जनजातियों  के  सदस्यों  को  पशुश्ों  से  भी  हीन  नहीं  समभा  जाएगा  तथा  जहां  मुसलमानों  एवं  ईसाई

 लोग  द्वितीय  श्रेणी  के  नागरिक  का  सा  दुःखद  व्यवहार  महसुस  नहीं  करेंगे  ।  हमें  वर्ग  संघर्ष  शुरू

 कराना  है  जो  इस  पथ  के  जरिए  सम्पूर्ण  क्रांति  का  वातावरण  बना  सकेंगे  तथा  निःसन्देह  हम

 श्रपने  समाज  में  क्रांतिकारी  परिवर्तन  ला  सकेंगे  जो  शोषण  को  संरक्षण  नहीं  जो  उत्पादन

 के  साधनों  के  सामाजीकरण  के  जरिये  धन  पैदा  सभी  के  लिए  प्रसन्नता  एवं  खुशहाली  का

 युग  यह  एक  ऐसा  समाज  होगा  जहां  सभी  को  दिक्षा  तथा  चिकित्सा  सेवा  निःशुल्क  प्रदान

 की  जाएगी  तथा  काम  चाहने  वालों  को  काम  की  गारन्टी  दी  जाएगी  |  इसे  हम  केवल  एकता  तथा

 एकीक़त  प्रयास  से  कर  जिसमें  संकीण  साम्प्रदायिकता  की  भावना  को  दूर  रखना  होगा

 तथा  शोषितों  एव  निध॑नों  को  संगठित  करना  होगा  ।  यदि  हम  ऐसा  करने  में  सफल  हुए  तो

 हमारा  राष्ट  fara  के  सभी  राष्ट्रों  से  श्रघिक  शक्तिशाली  शर  बलवान  होगा  |  आपने

 इस  मामले  पर  मुभे  बोलने  का  जो  श्रवसर  दिया  है  उसके  लिए  मैं  आपका  श्रामारी  हूं  ।

 ato  बलबीर  fag  रिजर्वेशन  का  बड़ा  नाजुक  मसला  है  ।  रिजर्वेशन  से  जिन

 लोगों  ने  फायदा  उठाया  है  वे  उस  फाथदे  के  मुस्तहिक  नहीं  थे  श्राज  उन  लोगों  को  रिजर्वेशन

 से  फायदा  पहुंच  रहा  है  जिनकी  हालत  श्रच्छी  जो  खुद  श्राई०ए०एस०  में  हैं  ।  उनके  बेटे  अच्ट

 स्कूलों  में  पढ़  रहे  हैं  ।  उनके  पास  पुरे  पसे  हैं  और  हर  किस्म  की  उनको  सुविधाए  मिली  हुई

 इससे  मैं  समभता  हूँ  कि  संरक्षण  fcaaara  का  मक्सद  था  वह  सारे  का  सारा  खत्म  हो

 जाता  है  द्रौर  हो  गया है  ।  संरक्षण  उनको  मिलना  चाहिए  जिनके  पास  साधन  नहीं  जो

 सामाजिक  तौर  पर  पिछड़े  हुए  पढ़ाई-लिखाई  के  मामले  में  पिछड़े  हुए  जो  श्राथधिक  तौर  पर

 पिछड़े  हुए
 हैं

 ।  जो  श्रच्छे-ग्च्छे  पदों  पर  बैठे
 हुए  हैं

 उनको  श्रारक्षण  का  लाभ  क्यों  मिले
 ?

 फायदा  इसका  उनको  चाहिये  जो  इसके  मुस्तहिक  जिनको  इसकी  जरूरत  है  जिनका

 समाज  में  मकाम  ठीक  नहीं  है  ।  जिनके  लिए  रिजर्वेशन  रखा  गया  था  उनको  इससे  फायदा  नहीं

 पहुंच  रहा
 है  ।  वे  बेचारे  उसी  तरह  से  बेड  हुए  हैं  कोई  वक्‍त  था  जब  समाज  में  उनको

 टीशन  करने  का  मौका  नहीं  मिलता  उनको  हक  नहीं  था  कि  वे  या  पढ़  लिख

 समाज  में  बहुत  से  लोग  थे  जिनको  वेद  पढ़ने  का  श्रधिकार  नहीं  था  ।  स्वामी  दयानन्द  ने  अ्रौर

 अ्राय  समाज  ने  इसके  बारे  में  बहुत  बड़ा  काम  किया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  हर  श्रादमी  को  हक  है

 कि  वहू  बढ़  उसे  कोई  रुकावट  नहीं  प्रानी  चाहिए  i  महाभारत  का  किस्सा  argh  सामने  है  ।

 एकलव्य  जब  द्रोणाचायं  के  पास  जाता  है  त्रौर  हता  है  कि  मुभे  शिक्षा  उन्होंने  कहा  कि

 आपको  दिक्षा  का  अधिकार  नहीं  श्रापको  शस्त्र  शौर  अस्त्र  विद्या  सीखने  का  अधिकार  नहीं

 क्योंकि  अप  उस  जाति  से  हैं  जिनको  मैं  पढ़ा  नहीं  सकता  हूं  तो  उस  समय  समाज  में  एक  व्यवस्था
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 कुछ  लोगों  के  लिए  बंदिश  थी  ।  वह  समाज  में  कुछ  लोगों  के
 मुकाबले  में  नहीं  ग्रा  सकते  थे  |

 अराज  जरूरत  है  इस  बात  की  कि  जिनके  लिए  साधन  नहीं  हैं  उन्हें  सुविधाएं  दी  जाएं  ।

 एक  गांव  में  गरीब  शअ्रादमी  काम  करता  चाहे  वह  हरिजन  है  या  किसान  है  ।  उसके

 पास  साधन  नहीं  हैं  ।  जब  लड़का  स्कूल  से  घर  gray  है  तो  घर  पर  मां-बाप  कहते  हैं  कि  बल  ले

 इन्हें  पानी  पिला  लाशों  ate  इनके  लिए  घास  काटकर  ले  त्राश्रो  ।  दूसरी  तरफ  जब

 हरिजन  का  बच्चा  भ्राता  है  तो  उसके  घरवाले  उस  बच्चे  को  श्रपने  साथ  काम  के  लिए  ले  जाते

 हैं  ।  दूसरी  तरफ  वे  लोग  हैं  जो  खुद  पढ़े  @  घर  में  बीवी  पढ़ी  हुई  है  श्रौर  उनका  बच्चा  भी

 अ्रच्छे  कांवेंट  स्कूल  में  पढ़ने  के  लिए  जाता  है  ।  जब  वह  बच्चा  घर  भ्राता  है  तो  उसे  हर  किस्म

 की  सुविधाएं  att  साधन  मिलते  हैं  ।  तो  इन  भ्रच्छे  साधन-सुलभ  वच्चों  के  मुकाबले  में  वह  बच्चे

 नहीं  प्रा  सकते  जिनके  पास  कोई  सुविधा  या  साधन  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  उन  लोगों  के  लिये

 श्राज  जरूरत  है  कि  हम  उनके  लिए  कोई  श्ररक्षण  दें  हम  उन  लोगों  के  लिए  इस  किस्म  की

 सहलियतें  दें  कि  वह  उनके  मुकाबले  में  अर  सकें  जिनको  सारी  सहूलियतें  मिली  हुई  हैं  ।  उनका

 ag  बच्चे  किसी  भी  जगह  मुकाबला  क्र  सके  लेकिन  श्राज  इसके  उलट  बात  होती  अ्राज

 जिनके  लिए  हमने  यह  रिजर्वेशन  रखी  उनको  फायदा  नहीं  पहुचता  ।  रब  एक  क्लास

 पैदा  हो  गई  चाहे  वह  हरिजन  है  या  बैकवर्ड  क्लास  है  या  दूसरी  श्रादिवासी  जाति  के  वह

 एक  क्लास  है  भौर  fas  उस  क्लास  के  लोगों  को  फायदा  उन्हीं  को  फायदा  पहुंच  रहा  है  |

 इसके  लिए  यह  जरूरी  ह  कि  हम  यह  देखें  कि  जिनको  साधन  नहीं  मिले  समाज  में  लगातार

 पिछड़  रहे  जिनका  शोषण  किया  गया  हं  उनको  मदद  दें  ।  नौकरियों  atc  की  बात  खत्म

 हो  जाती  श्रगर  हम  हर  हाथ  को  काम  दें  |

 जो  विधेयक  इन्होंने  पेशा  किया  वह  एक  महदूद  दायरे  में  है  ।  अगर  हम  हर  हाथ  को

 काम  तो  उसके  लिए  रज्यूलुशन  लाना  श्रपने  विधान  में  संशोधन  करें  कि  हर  श्रादमी

 को  काम  मिले  ate  उसमें  इतनी  ज्यादा  डिस्पैरिटी  न  हो  ।  हम  कम-से-कम  और  ज्यादा-से-ज्यादा

 जहां  तक  हो  मुकरंर  कर  दें  कि  इतना  मिलेगा  ।  श्राज  जो  नौकरियों  के  लिए  दौड़  है  sat

 वजह  यह  है  कि  एक  तरफ  तो  डेढ़  सौ  श्रौर  200  रुपये  मिलते  हैं  श्रौर  दूसरी  तरफ  हजारों

 ait  लाखों  रुपये  मिल  रहे  हैं  ।  तो  इस  ferqfzer  के  कारण  भी  लड़ाई  है  ।

 बाहर  के  देशों  में  जो  जाने  वाले  वह  जानते  हैं  कि  वहां  जो  हाथ  से  मेहनत  का  काम

 करते  उन्हें  ज्यादा  dar  मिलता  जो  ह्वाइट  कालर  लोग  उनको  वहां  कम  पैसा

 मिलता  है  ।  लेकिन  जो  भट्टी  के  श्रागे  खड़  होकर  काम  करते  उनको  ज्यादा  मिलता  है

 जो  दफ्तर  में  एयर-कंडीशन्ड  में  जाकर  बैठते  हैं  कागज  का  काम  करते  उन्हें  कम  मिलता

 है  और  जो  बाहर  काम  करते  हैं  उनको  ज्यादा  मिलता  है  ।  श्राज  जो  पूंजीपति  देश  वहां  दूसरी

 व्यवस्था  है  ।  वहां  हाथ  से  मेहनत  करने  वाले  की  इज्जत  लेकिन  यहां  हाथ  से  मेहनत  करने

 वाले  की  इज्जत  नहीं है  ।  जो  सफाई  का  काम  करता  उसे  पैसा  भी  कम  समाज

 में  सम्मान  भी  कम  है  ।  जो  श्रादमी  कोई  काम  नहीं  दफ्तर  में  पचे  के  नीचे  बैठा

 कागज  देखता  रहता  उसे  यहां  ज्यादा  gar  मिलता  है  श्रौर  मान  भी  ज्यादा  है  |

 जैसा  डा०  रामजी  सिंह  ने  कहा  आज  सारे  समाज  के  ढांचे  को  बदलने  की  जरूरत  है  ।

 हमें  ऐसा  इन्तजाम  करना  चाहिए  कि  काम  करने  वाले  भौर  मेहनत  करने  वाले  के  लिए  समाज  में

 इज्जत  उसको  पेट  भर  रोटो  अर  पहनने  के  लिए  कपड़ा  मिल  सके  ।  हर  TH  शझ्रादमी  को
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 काम  और  अगर  सरकार  क्सी  को  काम  न  दे  at  उसे  बेकारी  एलाउंस  दिया

 जाये  ।  जिन  देशों  को  पंजीवाद  देव  जाता  ant  वहां  पर  हिन्दुस्तान  से  गये  किसी

 gad  को  इमीग्रेदन  का  पर्चा  मिल  जाते  att  वहां  ठहरने  का  हक  श्रौर  अगर

 वह  जिसका  वहां  की  धरती  ate  वहां  के  समाज  से  कीई  ताल्लुक  नहीं  जिसका  रंग

 लोगों  से  अलग और  नस्ल  वहां  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  श्रपना  नाम  लिखाता  तो

 48  घंटों  में  कोई  काम  निलने  पर  सरकार  उसे  बेकारी  एलाउंस  देती  है  ।  जिस  श्रादमी  का

 उस  देश  से  कोई  ताल्लुक  न  जो  उस  देग  का  ही  नहीं  लेकिन  अगर  उसे  एक  पर्चा  मिल

 जाये  कि  वह  उस  देश  में  ठहर  सकता  तो  उसे  काम  करने  का  हक  मिल  जाता  है  ।

 सगर  हमारे  देश  में  भी  हर  हाथ  को  काम  तो  यह  fraaart  वर्गरह  का  संब  चक्कर

 तै र खत्म  हो  जाता  |  जनता  पार्टी  के  मैनिफ़ैस्टो  में  भी  हमने  कहा  था  कि  हम  हर  हाथ  को

 काम  देंगे  ।

 इस  देश  की  धरती  में  हर  एक  चीज  मौजुद है
 ।  यहां  पानी  जमीन  झ्रच्छी  हर  किस्म

 का  मौसम  हर  चीज  पदा  होती है  |  जब  यहां  पर  काम  करने  वाले  हाथ  काम  करने  वाले

 दिमाग  मौजुद  gate  दौलत  देने  वाली  घरतो  तो  फिर  हमारे  देश  में  कमी  क्या  हैं
 ?  —apHy  है

 fem  श्रागंनाइज़ेशान  तरतीब  की  और  हमारे  संकल्प  की  ।  श्रगर  हमारा  संकल्प  तो  हम

 हर  झ्रादमी  को  काम  दे  सकते  हैं  श्रौर  हर  श्रादमी  को  उसकी  जरूरत  के  मुताबिक  दे  सकते  हैं  ।  इर

 तरह  हमारा  हर  श्रादमी  देश  की  तामीर  में  जुट  जायेगा  |

 जहां  तक  frag  का  सवाल  बहुत  से  लोगों  को  उसकी  वजह  से  बिला-वजह  फायदा

 हो  रहा  gl  सरकार  यह  तय  कर  दे  कि  जिन  लोगों  के  सामाजिक  श्रौर

 सोशल  ae  एजुकेशनल--हालात  श्रच्छे  हो  चुके  वे  लोग  इससे  फ़ायदा  न  उठा  सकें

 भौर  जिन  लोगों  के  पास  ये  सब  सुविधायें  नहीं  उनको  इससे  फ़ायदा  मिल  सके  ।  श्रगर  ऐसा

 इन्तजाम  हो  तो  हमारा  समाज  आगे  बढ़  देश  तरक्की  कर  सकेगा

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  सभापति  मैं  एक  कहानी  से  श्रपना  भाषण

 गुरू  करता  हुं  ।  हमारे  धर्मं-ग्रन्थों  में  कथा  है  कि  जब  देवताश्रों  ae  दानवों  का  युद्ध  हुमा  तब

 समुद्र-मन्धन  किया  गया  था  ।  उसके  लिए  पहाड़  को  मथानी  श्रौर  नाग  को  रस्सी  बनाया  गया  था

 सवाल  यह  var  कि  नाग  का  मु  ह  कौन  देवता  पकड़ें  या  दानव  पकड़ें  |  देवताश्रों  ने  कहा

 कि  हम  लोग  नाग  का  मुह  पकड़ने  बाले  नहीं  हम  तो  उसकी  पूछ  तब  दानवों  ने  नाग

 का  मुह  पकड़ा  श्ौर  समुद्र-मन्थन  eat  ।  समुद्र  में  से  जवाहरात  श्रौर  नव-रत्न  ax

 एक  अ्रमत ८  का  घड़ा  भी  निकला  |  तब  यह  विवाद  होने  लगा  कि  अमत श  कौन  दानवों  ने

 कहा  कि  कमाने  वाला  हम  लोगों  ने  नाग  का  मु  ह  पकड़ा  अ्रमुत  का  घड़ा  हमें  मिलना

 चाहिए
 ।  देवता  यह  नहीं  चाहते  वे  यह  बात  सीघे  कैसे  कहें  ?  तो  उन्होंने  कहा  कि  इसके

 लिए  पंच-निशंय  कराया  जाये  ।  भगवान्‌  विष्ण  ने  का  रूप  धारण  श्र

 उन्होंने  कहा  कि  मैं  जो  बात  वह  सब  को  माननी  पड़ेगी  ।  दानवों  और  देवताओ ंने  कहा  कि

 ठीक  है  ।  मोहनी  मुस्कराती  तो  थी  दानवों  की  तरफ़  देख  मगर  अमत थ  का  घड़ा  बढ़ाती  थी

 देवताश्रों  की  तरफ़  ।  धड़ा  इस  तरह  बढ़ते-बढ़ते  जब  देवताश्रों  की  तरफ  चला  जा  रहा  था  तो  उसमें

 एक  दानव  होश्यार  था---राहु  |  राहु  ने  देखा  कि  ag  तो  सब  घड़ा  उधर  ही  बढ़  जायगा  तो  उसने

 क्या  किया  कि
 भेष  बदल  कर  at  देवता  का  रूप  धारण  कर  देवताओं  की  श्रेणी  में  जा  कर  बैठ
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 गया  जब  वहां  जाकर  द. बठ  गया  तो  उसको  भी  अभूत  मिल  गया  ।  उसने  age  पी  लिया  तो  वह  तो

 झमर  हो  गया  ।  देवताओं  ने  देखा  कि  दानव  ने  aaa  पी  लिया
 है

 तो  उन्होंने  विष्णु  भगवान  से  कहा

 कि  यह  तो  दानव  इसने  aaa  पी  लिया  ।  तब  विष्णु  भगवान  अपने  असली  रूप  में  श्रा  गये  चक्र

 लिए  हुए  श्रौर  चक्र  से  उस  दानव  की  गर्दन  उन्होंने  काट  दी  ।  तो  उसके  दो  हिस्से  हो  गए  जो  राह

 और  केतु  के  नाम  से  त्राज  तक  चले  श्रा  रहे  हैं  तो  are  भी  हम  लोग  राहू  ae  केतु  के  नाम  से

 विख्यात  हैं  ।  अराज  पांच  हजार  वर्षों  से  alt  पिछले  तीस  वर्षों  की  कांग्रेस  हुकुमत  में  यही  स्थिति

 रही  कि  मोहिनी  रूपी  सरकार  मुस्कराती  तो  है  गरीबों  की  तरफ  देखकर  श्रौर  उसका  ग्रमत प्  वाला

 घड़ा  खुला  garg  बड़े-बड़े  लोगों  के  टाटा  बिरला  के  लिये  ।  यह  बात  अभी  भी  हम  लोगों

 के  दिमाग  में  न  हमारी  समभ  में  न  ora  तो  WIRAT  की  बात  है  ।

 हमारे  नेता  बलबीर  सिंह  जी  व ०५ बटठ  हुए  वह  जानते  हम  लोग  जिस  स्कूल  के  विद्यार्थी

 हैं  उसमें  हमेशा  हमें  यही  पढ़ाया  गया  है  कि  संसोपा  ने  बांधी  पिछड़े  पावें  सौ  में  साठ  ।

 इसके  पहले  रूपनाथ  सिंह  यादव  जी  का  frqaa  श्राफ  सोशल  डिसएबिलिटीज़  का  बिल  आया  था  ।

 इन्होंने  तो  बहु  उसी  लाइन  पर  शभ्रपना  बिल  रखा  है  कि  60  प्रतिशत  स्थान  पिछड़े  लोगों  के  लिए

 शाप  सुरक्षित  कीजिए  ।  मैं  प्रापको  संविधान  की  तरफ  wa  ले  चलता  हूं  aie  मैं  TAT  हूँ  कि

 माननीय  ग्रह  मंत्री  जी  पाटिल  साहब  स्वयं  विद्वान  ale  एक  बहुत  बड़े  वकील  ag  जानते  इस

 में  कहीं  इसके  माग  में  कोई  रुक्रावट  नहीं  है  ।  श्राप  देखिये  कांस्टीच्यूशन  के  15  (4)

 उसमें  लिखा  gar  है  :

 15  (4)  :  श्रनुच्छेद  की  अनुच्छेद  29  के  खण्ड  (2)  की  किसी  बात  से  राज्य

 को  सामाजिक  ate  शिक्षात्मक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  किन्हीं  नागरिक  वर्गों  की

 उन्नति  के  लिए  या  श्रनुसुचित  जातियों  ate  ग्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  के

 लिए  कोई  विशेष  उपबन्ध  करने  में  बाघा  न  होगी  iਂ

 फिर  arr  श्राटिकल  16  (4)  को  उसमें  लिखा  gar  है  :

 16  (4)  श्रनुच्छेद  की  किसी  बात  से  राज्य  के  पिछड़े  हुए  किसी  नागरिक  वर्ग  के

 पक्ष  जिनका  प्रतिनिधित्व  राज्य  की  राय  में  राज्याधीन  सेवाओ्रों  में

 पर्याप्त  नहीं  नियुक्तियों  या  पदों  के  रक्षण  के  लिए  उपबन्ध  करने  में  कोई

 बाधा  न  होगी  ह

 यह  बिलकुल  स्पष्ट  रूप  से  उस  में  दिया  है  इसलिए  यह  जो  तके  दिया  जाता  है  कि  यह  नहीं  हो

 यह  ठीक  नहीं  है  ।  इसमें  दो  चीजें  सामने  श्राती  हैं  ।  wal  कालेलकर  कमेटी  की

 रिपोर्ट  की  बात  की  गई  ।  डाक्टर  साहब  ने  उसके  बारे  में  कहा  ।  लेकिन  मैं  अ्रापसे  कहना  चाहता

 मुझको  कभी-कभी  बड़ा  Disay  होता  है  कि  जानवर  के  दो
 मू  ह  होते

 हैं  या  सांप  को  दो  जीभ

 होती  है  लेकिन  श्रादमी  की  भी  दो  जीभ  हो  यह  पहलों  बार  इस  सदन  में  अ्राने  के  बाद  देख

 रहा  हूं  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  हरिजनों  के  लिए  रोज  झांसू  बहाती  हैं  लेकिन

 बिहार  में  जब  कर्पूरी  ठाकुर  की  सरकार  ने  कहा  कि  हम  हरिजनों  को  हथियार  यह  बेमेल  लड़ाई

 नहीं  चलने  वाली  है  कि  ए+  तरफ  रायफल  श्रौर  बन्ट्रक  हों  ग्रौर  दूसरी  तरफ  निहत्थे  परिजन

 यह  हम  नहीं  चलने  देंगे  श्र  बेमेल  लड़ाई  नहीं  या  तो  दोनों  को  हथियार  मिलेगा  ate  नहीं

 तो  दोनों  के  हथियार  छीन  लिए  तो  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  का  दूसरे  दिन  श्रखबारों  में  बयान

 झरा  गया  कि  हरिजनों  को  हथियार  देना  गलत  है--श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ।
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 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  दो  मुह  से  बोलती हैं
 न  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  दो  जीभ

 दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूँ  1953  में  21  जनवरी  को  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  जो  उस

 समय  के  राष्ट्रपति  थे  उन्होंने  क्राका  कानेलकर  की  अ्रव्यक्षया  में  एक  ग्रायोग  की  स्थापना  की

 1955  में  काका  कालेलकर  श्रायोग  ने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  शौर  1979  में  हम  लोग  उस

 पर  विचार  करने  के  लिए  बेठे  हुए  हैं  ।  55  में  fens  दो  गई  ate  24  वर्ष  बाद  हम  लोग  फिर

 बठे  हैं  उस  पर  विचार  करने  के  लिए  ate  फिर  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कह  दिया  कि  हम  दूसरा

 sata  गठित  करते  हैं  ।  ग्रब  दुसरे  झायोग  के  ्रध्यक्ष  हैं  श्री  विन्ध्येदवरी  प्रसाद  मण्डल  ।  24  वर्ष

 तक  इनका  कार्यकाल  चलेगा  |  दो  वर्ष  बाद  यह  रिपोटें  प्रस्तुते  कर  देंगे  श्रौर  उस  feats  को  खटाई

 में  डाल  दिया  जाएगा  ।  24  वर्ष  बाद  तीसरे  प्रधान  मंत्री  वह  कह  देंगे  कि  आर्थिक  शौर

 सामाजिक  व्यवस्था  में  बहुत  परिवर्तन  ar  गया  इसलिए  हम  एक  तीसरा  ata  गठित

 करते  हैं  तो  ्राप  कमीशन  के  ऊपर  पैसा  खर्च  तौर  चीजों  पर  खच  लेकिन

 नीयत  कहीं  साफ  नहीं  है  इसलिए  मैंने  कहां  कि  जब  तक  नीति  a  नीयत

 साफ  नहीं  होंगी  rae  की  तब  तक  देश  का  भला  नहीं  होगा  ।  डाक्टर  साहब  ने  जो  कही

 वह  ठीक  कही  ।  जब  जब  इस  देश  का  राजा  उच्च  जाति  का  मंत्री  ब्राह्मण  रहा  तो  वह

 स्वर्ण  काल  नहीं  कहलाया  |  स्वं  काल  तभी  कहलाया  जब  चन्द्रगुप्त  राजा  हुए  ।  छत्रपति  fararstt

 का  दासन  सबसे  भ्रच्छा  माना  इसलिए  यह  कहना  कि  चूंकि  यह  पिछड़े  लोग  इनको

 कोई  पोस्ट  देंगे  तो  सम्हाल  नहीं  पायेंगे  बिल्कुल  गलत  है  ।  वर्तमान  दासन  की  नीयत  बिल्कुल

 साफ  हैं  इसलिए  वह  श्रपनी  नीति  को  भी  स्पष्ट  कर  दे  ।

 यहां  पर  सुप्रीम  कोट  के  का  हवाला  दिया  जाता  है  ।  मैं  जनता  पार्टी  के  मेनिफेस्टो

 का  हवाला  देना  चाहता  हैं  ।  दो  साल  से  श्रधिक  हो  गये  अगर  यह  सम्भव  नहीं  था  तो  aaa

 जनता  के  बीच  में  कयों  इनको  प्रचारित  fear?  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  जहां  तक  रिज़र्वेशन  में

 विश्वास  रखने  की  बात  अभी  भी  मधु  लिमेय्र  जी  राज  नारायण  जी  मामा  दयाल

 इयामनन्दन  जी  far  जेठमलानी  जी  हैं  मामले  में  कहीं  दो  राय  नहीं  हैं  इस  देश  का

 सोभाग्य  रहा  है  कि  पिछड़े  लोगों  की  लड़ाई  को  ऊंचे  कुल  के  लोगों  ने  ही  लड़ी  है  ।  यहां  पर  काका

 कालेलकर  की  बहुत  चर्चा  की  जाती  वे  पंडित  aaa  थे  लेकिन  उन्होंने  श्रपनी  रिपोर्ट  बड़े

 स्पष्ट  रूप  से  पेश  की  थी  ।

 जनता  पार्टी  ने  श्रपने  मेनिफेस्टो  में  लिखा  है  :

 पार्टी  का  मत  है  कि  समाज  के  इन  पिछड़े  वर्गों  तथा  शिक्षा  और  सम्पन्नता  की

 दृष्टि  से  उन्नत  वर्गों  के  बीच  जो  खाई है  उसको  शीघ्रता  से  तभी  पाटा  जा  सकता

 है  जन्नकि  frase  वर्गों  के  लिए  विशेष  व्यवहार  की  नीति  अपनाई  जाए  |  श्रतएव  पार्टी

 इन  वर्गों  को  शिक्षा  ate  रोजगार  के  विशेष  सुयोग  देगी  ।  कालेलकर  श्रायोग  की

 सिफारिशों  के  श्रनुसार  सरकारी  नौकरियों  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  25  से  लेकर

 33  प्रतिशत  तक  नौकरियां  सुरक्षित  की  जाएंगी  ।  हरिजनों  को  मकान  बनाने  के

 लिए  जमीन  दी  जायेगी  म

 अरब  सदाल  उठता  है  क्या  सरकार  को  यह  पावर  है  कि  वह  50  प्रतिशत  से  ग्रघिक

 आरक्षण  कर  सके  ?  मैं  संविधान  का  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  लेकिन  जैसा  मैंने  संविधान  को  पढ़ा  शर
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 समभा  उसके  मुताबिक  संविधानिक  दृष्टिकोण  से  इस  पर  कोई  as  नहीं  है  ।  झ्राप  देखें  कि

 1971  की  एक  रूलिंग  है  सुप्रीम  कोट  का  आध्  प्रदेश  के  सम्बन्ध  wars  पेज  1710

 पर  श्राप  देखे ं:

 कमजोर  तथा  शक्तिशाली--दोनों  वर्गों  के  दावों  को  समायोजित  करने  के

 कमजोर  वर्ग  के  लिए  50.0  %  शभ्रारक्षण  होना  यद्यपि  कोई

 शील  प्रतिशत  निश्चित  नहीं  किया  जा  तका  तथा  वास्तविक  श्रारक्षण  प्रत्येक  मामले

 में  उपस्थित  संबंधित  परिस्थितिश्रों  पर  निर्भर  करते  हैं  ।''

 इसमें  भी  कहीं  रोक  नहीं  लगी  है  कि  ary  50  परसेंट  से  ज्यादा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इसीलिये

 मैंने  दो  बातें  कही  हैं  अराज  इस  देश  में  ऐसा  मौका  श्रा  गया  है  जब  कि  श्राप  पिछड़े  लोगों  को

 बहुत  दिनों  तक  दबाए  नहीं  रख  सकते  हैं
 ।

 पिछड़े
 लोगों  का  एक  बवण्डर  पूरे  देश  में

 जो
 चला  है

 उसको  सम्हालने  के  दो  ही  रास्ते  हैं  ।  अज  हरिजनों  को  कत्ल  करने  की  बातें  सामने  श्राती

 हरिजनों  पर  vatfadta  होती  हैं--इसको  arg  रोक  नहीं  सकते  हैं  कल  तक  हम।रे  बाप  दादा

 को  कोई  लप्पड़  मार  देता  था  तो  हमारे  बाप  दादा  उसको  सह  लते  थे  लेकिन  श्राज  हम  इस  पोजीशन

 में  हैं  कि  श्रगर  कोई  भी  हमको  ata  feqaraar  तो  हम  भी  उसकी  ore  बाहर  निकाल  लेंगे  ।

 तो  ऐसी  परिस्थिति  में  age  होगा  ही  और  इसको  कोई  रोक  नहीं  सकता  है  ।

 जहां  तक  मनुस्मृति  की  बात  है--मैंने  तो  उसे  देखा  नहों है  ale  न  पढ़ा  है--लेकिन  यह

 श्राम  किवदन्ती है  कि  are  कोई  aaa  खटिया  पर  बैठ  जाए  तो  उसके  चूतर  काट  श्रगर  किसी

 के  कान  में  वेद  का  उच्चारण  हो  जाए  तो  उसके  कान  में  सीसा  डाल  कोई  वेद  का  उच्चारण

 कर  दे  तो  उसकी  जीभ  काट  लो  ।  इस  तरह  की  भावना  पहले  से  बनी  हुई  है  ।  श्राज  मैं  भी  अ्रपने

 से  नीचे  वाले  को  देखता  हूँ  तो  मुभे  खुशी  होती  मैं  समभता  हूँ  मैं  ऊंची  जाति  का  इसी  तरह

 से  विनायक  बाबू  जब  मुभे  देखते  हैं  तो  उनको  भी  खुशी  होती  है  लेकिन  जब  उनके  ऊपर  किसी

 ठाकुर  की  लात  पड़ती  है  तो  उनको  भी  गुस्सा  झ्राता  इस  तरह  की  जो  भावना  है  उसको

 दबाने  के  दो  ही  तरिके  जमीन  के  ग्  में  जो  गरम  पत्थर  हैं  वह  धीरे-धीरे  निकल  जाये  वरना

 ज्वालामुखी  फूटेंगे  और  बवन्डर  झ्रायेंगे  |  तो  मैं  यह  कहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  उस  तरह  का

 ज्वालामुखी  नहीं  फूटेगा  शर  इसके  लिये  मैं  अपनी  सरकार  से  श्रौर  जनता  पार्टी  की  जो  हुकूमत

 है  श्रौर  ara  मंत्री  श्री  पाटिल  साहब  से  ग्राग्र ए ्य  कर  गा  कि  पाटिल  साहब  ्राज  इस  बात  को

 कवूल  कीजिए  कि  समाज  में  जो  जनरल  रूल  उसके  श्रपवाद  में  श्री  जगजीवन  राम  हैं  ।

 जगजीवन  राम  जी  सब  नहीं  हैं  ate  पिछड़ी  जातियों  में  सब  लोग  ही  एजुकेदानली  अ्रौर  सोशली

 at  नहीं  उनमें  बहुत  से  लोग  इस  मामले  में  बहुत  हैं  |

 इन्होंने  डा०  राजेन्द्र  की  वात  कही  ।  डा०  राजिन्द्र  प्रसाद  जब  राष्ट्रपति  तब

 उनको  कक अपन  चपरासी  के  पांव  छूने  पड़े  क्योंकि  वह  ब्राहमण  थे  ।  जगजीवन  राम  जी  की  श्राप  बात

 करते  हैं  ।  वाराणसी  में  उनके  साथ  क्या  g
 a  ग्रा  ?  श्री  जगजीवन  राम  जी  ने  जिस  मुर्ति  का

 प्रनावरण  उसको  धोया  गया  ।  तो  कैसे  इस  बात  को  हम  नजरान्दाज  कर  सकते  हैं  समाज

 में  जो  ऐसी  बातें  होती  उनको  हम  नजरान्दाज  न  करें  और  इसलिए  मैं  श्राप  से  कहता हूँ  और

 पहले  भी  मैंने  कहा  था  कि  एक  व्यक्ति  एक  रोजगार  ।  एक  परिवार  में  एक  रोजगार  श्राप  कर  दें

 लेकिन  श्राज  हम  क्या  देखते  हैं  कि  एक  परिवार  उसमें  एक  भाई  कल-कारखाने  का  मालिक

 दूसरा  भाई  4  हज़ार  बीघा  जमीन  का  मालिक  तीसरा  भाई  श्राई०ए०एस०  बनने  के  बाद  सेक्रेटरी
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 हो  कर  राज्य  चलाएगा  और  चौथा  भाई  राजनीति  में  मंत्री  बन  कर  राज्य  चलाएगा  यानी  एक

 परिवार  का  चारों  तरफ  वर्चस्व  है  ।  उसको  हम  खत्म  नहीं  करते  हैं  ।  श्रभी  इस  हाऊस  में  एक

 बिल  श्राया  यमुना  प्रसाद  जी  का  एक  बिल  श्राया  था  कि  राइट  g  जोब  होना  जिसको

 सरकार  ने  नहीं  माना  ।  सरकार  जब  राइट  टू  जोब  नहीं  मान  सकती  सरकार  जब  एम्पलायमेंट

 एलाऊन्स  नहीं  दे  सकती  तो  हमने  भी  एक  बिल  उम्र  की  सीमा  के  बारे  में  यहां  पर  मूव  किया

 हैं  कि  25  साल  की  बजाए  50  साल  नौकरी  के  लिये  उम्र  की  सीमा  हो  att  उस  उम्र  में  जब

 नौकरी  तो  तीन  साल  नौकरी  में  रहेंगे  ।  जब  श्राप  कुछ  नहीं  कर  तो

 पीड़ित  लोगों  के  मन  में  श्राक्रोश  का  होना  स्वाभाविक  है  शर  मैं  qa yay  हूँ  कि  मौजूदा

 तियों  मैं  श्री  विनायक  प्रसाद  जी  का  जो  विधेयक  वह  सही  है  ।  पहले  यह  नारा  लगाया  जाता

 है  ने  बांधी  गांठें''--श्रब  जनता  पार्टी  बन  गई  तो  यह  नारा  लगाना  चाहिए  पार्टी

 ने  बांधी  पिछड़ा  पावे  सौ  में  ।  जो  तमाम  पिछड़ा  ae  दलित  श्रौर  पीड़ित  लोग  है ं।

 समापति  महोदय  :  श्रब  श्राप  समाप्त  कीजिए  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  एक  मिनट  में  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  यह  बात  नहीं  है  कि

 जो  हमारा  रिजर्वेशन  इससे  हमारी  समस्या  का  निदान  हो  जाएगा  ।  यह  बात  सही  है

 fe  इससे  हमारी  समस्या  का  निदान  होने  वाला  नहीं  है  ।  यदि  सरकारी  अफ़सर  ईमानदा  रीपुर्वक

 तो  मरने  के  समय  उनके  पास  एक  पैसा  भी  नहीं  रहता  है  ।  यह  भी  श्राप  देखिये  कि  यदि  एक

 गरीब  घर  का  लड़का  है  या  हरिजन  का  लड़का  sare  वह  करोड़पति  तो  उस  को  भी  सलामी

 करनी  पड़ती  है  जातिगत  व्यवस्था  के  आधार  पर  लेकिन  उसी  हरिजन  का  लड़का  अगर  डी  oUodyo ०

 या  एस०पी०  बन  जाता  तो  कोई  भी  जाति  के  लोग  कुर्सी  के  डर  से  उनको  उस  की  सलामी

 करनी  पड़ती  है  ।  इसमें  सामाजिक  न्याय  को  बात  है  श्रौर  इसमें  शर  कुछ  नहीं  है  ।

 सभापति  मैं  श्रापके  माध्यम  से  अपने  माननीय  मंत्री  जी  से  श्राग्रह  करू गा  कि  वे

 इस  बिल  को  सहज  स्वीकार  कर  लें  जिस  से  कम-से-कम  ot  art  वाला  at  आने

 समय  ag  बतला  सके  कि  जनता  पार्टी  की  जब  हुकूमत  तो  उसने  पिछड़े  वर्गों  के  लिए

 कुछ  काम  किया  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  sta  प्रकाझा  त्यागी  सभापति  वास्तव  में  यह  जो  श्राज

 विधेयक  श्राया  इस  को  भावना  का  तो  मैं  अ्रादर  करता हूं  परन्तु  यह  विधेयक  श्रपनी

 सीमाश्रों  को  लांघ  गया  है  ।  इसलिए  मुभे  खेद  के  साथ  इस  का  विरोध  करना  पड़  रहा  है  ।

 मैं  ज्यादा  डिटेल्स  में  तो  नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  इसके  पहले  एक  asc  पर  ही  मुभे
 आपत्ति  है  ।  इसमें  दाब्द  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  मैं  यह  बताना  कि  ‘ao’  और

 में  श्रन्तर  होता  है  ।  वण  *-sqqeyy  का  श्राधार  जन्म  कर्म  श्रौर  स्वभाव  है  ।

 वह  श्राधार  समाप्त  हो  गया  है  शर  जन्म  ने  उसका  रूप  ले  लिया है  agar

 कमें  att  स्वभाव  के  पर  कोई  भी  योग्यता  प्राप्त  करके  ब्राह्माण  बन  सकता  क्षत्रिय  बन

 सकता  है  भ्रौर  बन  सकता  है  श्रौर  HA  से  वह  ऐसा  हो  सकता  है  ।  तो  यह  जो  व्यवस्था है

 इसने  जन्म  का  रूप  ले  लिया  जोकि  एक  fara  रूप  है  ale  जिस  के  खिलाफ़  रेवोलुशन  होना
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 चा  चाहिये  तो  यह  था  कि  वर्तमान  OO TeATT  जातियों  को
 तोइने

 के  लिए  गाज  एक  faqaa  आता

 अर  कोई  रेवोलुगन  होता  ।  श्रद्धेय  जय  प्रकाशा  नारायण  जी  ने  इसी  सामयिक  रेवोलुशन  की  श्रोर

 हमारा  ध्यान  श्राकर्षित  किया  arate  समग्र  क्रत्ति  का  यही  त्रय  था  कि  जन्म  पर  आ्राधारित

 मोनोपली  को  तोड़ा  जाए  ।  श्राप  ने  की  बात  कही  हू  ।  नौकरियों  में  मैं  समझऋता

 संसार  के  किसी  भी  ea  जहां  पर  प्रजातन्त्र  के  श्राघार  पर  गासन  चलता  आरक्षण  की

 व्यवस्था  नहीं  है  ।  लेकिन  यहां  हमारे  संविध'न  के  बनाने  वालों  ने  इस  दे  की  परिस्थितियों  का

 ध्यान  करके  ग्रारक्षण  लागू  किया  ।  क्योंफि  याताद्दियों  से  कुछ  वर्गों  को  जानवरों  से  भी  बुरी  हालत  में

 फेंक  दिया  गया  था
 ।  उन्हें  gal  हर  चढ़ने  नहीं  दिया  घरों  में  तराने  नहीं  दिया

 मंदिरों  में  घुसने  नहीं  दिया  जाता  था  ।  उन्हं  एक  प्रकार  से  नगरों
 से  दूर  फेंक

 गया  ।  ऐसी  स्थिति  में  वे  हर  दृष्टिकोण  से  पिछड़  गये  ।  इसीलिए  श्राज़ादी  के  बाद

 हमारे  देश  के  नेताओं  ने  उन्हें  संरक्षण  देना  श्रावव्यक  समभा  ।  मैं सम भता  हूं  कि  उन्होंने  यह

 बुद्धिमानी  का  काम  किया  ।  amt  वे  यह  नहीं  इस  प्रकार  से  उन्हें  श्रारक्षण  नहीं  देते  तो

 वे  इस  देश  के  प्रति  भी  श्रन्याय  करते  wie  इन  वर्गों  के  प्रति  भी  weave  करते  ।  श्रगर  ऐसा  नहीं

 होता  तो  हमारे  देवा  का  श्राधिक  ढांचा  सभी  कुछ  लड़खड़ा  जाता  ।  उन्होंने  यह

 इसके  लिए  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 लेकिन  उन्होंने  इसके  लिए  श्राधार  बनाया  कि  जो  देश  में  सामाजिक  ate  झाधिक

 कोण  से  पिछड़  हुए  हैं  श्रौर  विशेष  रूप  से  पिछड़े  हुए  हैं  उनको  विशेष  सुविधाएं  जी  जाएं  ।

 उन्होंने  प्रारम्भ  में  श्रनुसुचित  जाति  ate  श्रनुसूचित  आदिम  जाति  के  वर्गों  को  इसमें  रखा  जो  कि

 सामाजिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़े  हुए  लेकिन  इस  पर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो  विशेष

 कानून  बनाया  गया  वह  केवल  श्राथिक  दुष्टिकोण  से  पिछड़ों  के  लिए  नहीं  था  बल्कि  जो  सामाजिक

 दृष्टिकोरा  से  भी  पिछड़े  हुए  थे  उनके  लिये  था  ।  उस  समय  के  कानून  बनाने  वालों  ने  इसलिए  यह

 भी  कातून  लबाया  कि  झगर  कोई  हरिजन  या  अ्रनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  धम  aftada  करके  किसी

 श्रौर  धर्म  में  जिसे  कि  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़ा  हुमा  नहीं  माना  जाता  है  चला  जाता  है

 तो  उसे  मिलने  वाली  सुविधाएं  समाप्त  कर  दी  जाएं  ।  इस  बात  की  व्यवस्था  हमारे  संविधान  में

 सामाजिक  श्रौर  झाधिक  दृष्टिकोण  से  जो  लोग  पिछड़े  हुए  हैं  श्रौर  जिनको  अभी  श्रारक्षण

 के  लाभ  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  उनका  श्रधघिकार  हैं  कि  वे  श्रारक्षण  को  सुविधाश्रों  का  लाभ  प्राप्त  करें  ।

 लेकिन  इस  मामले  में  मैं  यट  समभता हूं
 कि  जो  लोग  सामाजिक  श्रौर  श्राधिक  दृष्टिकोण  से

 उन्नत  हो  गये  हैं  श्रौर  जो  अभी  अनुसूचित  जातियों  को  कोटि  में  हैं  उनके  बारे  में  गवर्नमेंट  को

 अ्रपनी  पालिसी  में  परिवतंन  करना  चाहिए  ।  श्र  उनको  अ्रारक्षण  से  प्राप्त  होने  वाली  सुविधाएं  बंद

 कर  देनी  चाहिएं  ।  आगे  से  ग्रारक्षण  का  लाम  श्रौर  सुविधाएं  उनको  ही  मिलनी  चाहिएं  जो  कि

 अभी  भी  सामाजिक  श्राथिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़े  हुए  हैं  दुर्भाग्यवश  हो  यह  रहा  है  कि  जो

 सामाजिक-श्राथिक  दृष्टिकोण  दोनों  से  उन्नत  बत  गये  हैं  ate  जिन्होंने  इन  सुविधाश्रों  का  लाभ

 प्राप्त  कर  लिया  है  वे  ही  इन  सुविधघाश्रों  का  अधिकतम  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  इन  सुविधाग्रों

 का  लाभ  भौर  श्रारक्षण  का  लाभ  उन  लोगों  को  मिलना  चाहिए  जिन  तक  यह  लाभ  aa  तक

 नहीं  पहुंच  पाया  है  ।  इसलिए  गवननेमेंट  को  श्रपनी  पालिसी  में  परिवतंन  करना  चाहिए  ताकि  वास्तव

 में  जो  सामाजिक  ate  श्राधिक  दुष्टिकोण  से  पिछड़े  हुए  वे  उठ  कर  खड़े  हो  जाएं  ake  उन्नत
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 समाज  का श्रंग  बन  जाएं  ।  जब  TH  बे  यह  नहीं  बन  a  तब  तक  उनके  लिए  ary  चालू

 रखना  चाहिए  i

 इस  संविधान  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  पिछड़े  at  के  लोगों  को  भी  श्रारक्षण  दे  ।  इस

 बारे  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछड़ा  वर्ग  श्राखिर  कौन  है
 ?  पिछड़े  बग  का  श्राधार

 क्या  है
 ?

 दुर्भाग्यवश  इस  देश  में  पहली  सरकार  द्वारा  ate  इस  सरकार  द्वारा  भी  एक  बहुत  भारी

 भुल  की  जाती  रही  है  जिसको  कि  श्रगर  सुधारा  नहीं  गया  तो  इस  देश  में  संकीणँ  साम्प्रदायिकता

 जातिवाद  श्रौर  वर्ग भेद  कभी  समाप्त  नहीं  होगा  ।  aa  प्रश्न  उठता  है  कि  पिछड़ा  वर्ग  कौन  है
 ?

 अल्पसंख्यक  कौन  है
 ?

 बहुसंख्यक  कौन  है
 ?  क्या  जन्म  के  rae  पर  जो  इस  वग  में  श्राते  क्या

 उन  सभी  को  देश  के  हित  के  दृष्टिकोण  से  संरक्षण  मिलना  चाहिए
 ?  क्या  अपने-अपने  घम  श्रौर

 संस्कृति  का  पालन  करने  के  लिए  संरक्षण  मिलना  चाहिए  ?  परन्तु  सरकार  को  संरक्षण  धम  या

 जन्म  के  अधार  पर  नहीं  देना  चाहिए  ।  श्राधिक  दृष्टिकोण  से  जो  पिछड़  हुए  हैं  उन  लोगों  को

 सहायता  मिलनी  चाहिये  ।  ऐसे  लोग  जो  शक्षणिक  दृष्टिकोश  से  पिछड़े  हुए  हैं  उनको  भी  विशेष

 संरक्षण  मिलना  चाहिये  ।  मेरी  दृष्टि  से  सरकार  को  उनको  संरक्षण  इस  रूप  में  प्रदान  करना

 चाहिये  कि  उनके  बच्चों  की  स्कूलों  में  फीस  माफ  हो  श्रौर  वे  जहां  तक  पढ़ना  पढ़  सक

 बिना  फीस  पूरा  उनको  स्कालरशिप  उनको  चाहर  जाने  के  लिए  स्कालरशिप  उनके

 लिए  एज  की  कोई  लिमिट  न  हो  ।  कम्पटीशंज  में  जो  बेठना  चाहें  उनके  लिए  विशेष  क्लासिस  लगाई

 जाएं  ताकि  वे  योग्यता  प्राप्त  कर  श्रौर  कम्पटीदंज़  में  तरा  सकें  ।

 वर्तमान  सुची  जो  पिछड़े  ant  की  है  उसको  श्राप  देखें  |  मैं  नाम  लेना  नहीं  चाहता  हूं  क्योंकि

 ऐसा  कहने  से  किसी  की  भावना  को  ठेस  पहुंच  सकती  है
 ।  मैं  अ्रपने  गांव  में  देखता  हूँ  ।  वहां  पर  कुछ

 लोगों  ने  ब्राकायदा  प्रतिष्ठा  प्राप्त  कर  ली  ह  ।  उनके  पास  चार  पांच  हजार  एकड़  जमीन  बड़

 बड़े  महल  ह  कल  परसों  मैं  हरियाणा  गया  श्र  था  ।  कुम्हार  जो  पिछड़  at  की  सुची  में

 शामिल  मैं  देख  कर  हरान  हो  गया  कि  उसका  एक  बहुत  बड़ा  महल  बना  चंकि

 किसी  ने  faye  at  में  जन्म  इसलिए  ag  अधिक  सुविधा  प्राप्त  करने  का  शरधिकारी

 बन  जाता  है  इसके  बारे  में  सरकार  को  फिर  से  सोचना  विश्षेष  सुविधा  कहां  आप  कहां

 न  दें  इसको  भ्रापको  देखना  होगा  |  alae  दृष्टिकोण  से  जो  पिछड़  लोग  हैं  उनको  are  विशेष

 सुविधाएं  जव  त्राप  लाइसेंस  परमिट्र  बांटें  वे  श्राप  उनकों  दें  फंक्ट्रियों  के लिए  बिजनेस  के

 लिए  बकों  से  सहायता  अप  उनको  दिलाएं  ।  जो  दृष्टिकोण  से  पिछड़  हुए  हैं  उनको  पहले

 सहायता  मिलनी  पहले  परमिट  मिलने  चाहिये  ।  दिल्‍ली  में  ही  arg  देख  लें  ।  पूरी  माकिट

 ्रापको  frase  वर्ग  के  आदम  की  कोई  दुकान  नहीं  किसी  भी  हरिजन  की  दुकान

 नहीं  मिलेगी  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  शहर  के  अन्दर  दुकानें  बनाई  जाएं  तो  उनको  दुकानें  बीच  में  दी

 जाए  उन॑  दुकानों  के  ग्रौर  परमिट  लाइसेंस  ट्रेनिंग  झादि  देकर  उनको  श्राप  बिजि  नेस  ate  फं  faza|

 में  प्रवेथ  उ  नका  ग्राप  उनमें  प्रवेश  कराएं  ।

 मैं  ईस्ट  अफ्रीका  में  गया  था  ।  वहां  की  सरकार  ने  पिछड़े  लोगों  को  ऊपर  उठाने  की  चेष्टा

 की  है  ।  केनिया  को  सरकार  ने  एक  कानून  बनाया  कि  जो  जंगली  लोग  हैं  श्रफ़ौकी  लोग  हैं  उनको

 जब  तक  किसी  भी  कसन  में  पार्टनर  नहीं  बना  लिया  जाता
 एमिटव

 पाटनर  नहीं  बना  लिया  जाता

 है  श्रोर  बिना  उसकी  पूंजी  के  उसको  पार्टनर  नहीं  बना  लिया  जाता है  तब  तक  किसी  भी  कंसर्न

 की  श्र  लाइसेंस  नहीं
 उसको  स्वीकृति  नहीं  मिलेगी  ।  तीस  साल  हो  गए  अगर  हमारे
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 देश  में  ऐसा  काम  किया  गया  होता  श्रौर  इस  प्रकार
 का

 कानून  बना  दिया  होता  at  पिछड़े

 वर्ग  के  लोग  हमारे  बराबर  ६९ है ह  कर  खड़े  हो  सकते  सम्मानित  जीवन  व्यतीत  क्र  सकते  थे  ।

 लेकिन  कानून  बनाने  वाले  ग्रौर  शासन  करने  वाले  ऐसे  लोग  थे  जो  इस  प्रकार  की  बात  नहीं  चाहते

 थे  ।  ग्राप  सीलिंग  को  ही  लें  ।  देश  में  भूमि  पर  सीलिंग  का  कानून  बनाया  गया  ।  यह  कहा  गया

 कि  इससे  भूमिहीनों  को  भूमि  मिलेगी  ।  लेकिन  कोई  भी  भूमि  इस  कानून  से  ग्रापको  नहीं  मिली  ।

 श्राप  ने  कानून  तो
 बना  दिया  लेकिन  बैल  तक  के  नामों  पर  भूमि  करा-करा  कर

 इस  सीलिंग  के  कातून  से  लोग  बच  निकले  और  एक  भी  एकड़  भूमि  आपको  इस  सीलिंग  के  कानून

 से  नहीं  मिल  सकी  ।  जो  भूमिहीन  थे  वे  ज्यों  के  त्यों  भूमि्दीन  बने  हुए  कानूनों  का  इम्प्लेमेंटेशन

 जिन  के  हाथ  में  था  उनके  ही  दिल  में  बेईमानी  उनके  ही  दिल  में  इन  लोगों  के  प्रति  सहानुभूति

 नहीं  थी  att  यह  सब  उसका  नतीजा  है  ।  विशेष  रूप  से  ara  के  लिए  कह  रहा  हूं  कि

 मैं  उसका  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ग्रनुसूचित  जातियों  और  जन-जातियों  के  लिए  श्रौर  ate  के  लिए

 भी  जिनको  इसकी  श्रावश्यकता  है  ।  लेकिन  मेरी  दृष्टि  में  जन्म  ate  धर्म  के  श्राधार  पर  श्रारक्षण

 नौकरियों  में  नहीं  होना  चाहिये  ।  केवल  श्राथिक  दशा  सुधारना  ही  नहीं  श्रपितु  qt  देश  का  शासन

 उन  लोगों  के  हाथ  में  होगा  जो  नौकरियों  में  श्राएंगे  ।  वे  इंजीनियर  डाक्टर  बनेंगे  ate  देश  के

 कर्णधार  बनेंगे  |  नौकरियां  मैं  समभता  हूं  योग्यता  के  श्राघार  पर  दी  जानी  चाहियें  श्रौर  जन्म

 श्र  धर्म  के  नाम  पर  किसी  को  नौकरी  में  श्रारक्षण  देना  मैं  गलत  WA AaT

 जितनी  बात  स्वीकार  की  हुई  है  ने  उसको  मैं  इसलिए  मानता  हूं  क्योंकि  उनको

 शताब्दियों  तक  दबा  करके  रखा  गया
 है

 wit  इस  वास्ते  उनके  संरक्षण  को  हम  ट्च  न

 करें  ।  लेकिन  आगे  जो  तरक्की  हे  श्र  दूसरे  वर्ग  जो  श्राथिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़े  हुए  हैं  उनका

 भी  ख्याल  किया  जाए  ।  उन्नत  वर्ग  के  ऊपर  लगाम  लगाई  जाए  ale  पिछड़े  वर्ग  को  ऊपर  उठाया

 जाए  श्रौर  ऊपर  इस  ढंग  से  उठाया  जाए  कि  ta  के  प्रशासनिक  ढांचे में  कोई  GH  न  पड़ने  पाए  ।

 भ्रगर  बाड़  ही  जिसको  हमने  संरक्षण  के  लिए  बनाया  है  वह  खेत  को  खाने  लगेंगी  तो  बात  गड़बड़ा

 जाएगी  ।  इसलिये  qa  माफ  की  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  हूं  मैं  इसका

 विरोध  करता हं  यह  weet  भावना  होते  हुए  भी  देश  के  लिये  हितकर

 नहीं हैं  ।

 श्री  रुपनाथ  fag  यादव  :  समाजवाद  कसे  श्रायेगा  ?  भाप  विरोध  कर  रहे  हैं  |

 श्री  झोम  प्रकाश  त्यागी  :  श्राधिक  दृष्टिकोण  से  लड़ाई  लड़ेंगे  तब  श्रायेगा  |

 धर्मं  श्रौर  जन्म  के  नाम  हर  लड़कर
 न  कभी

 समाजवाद  श्राया  है  प्रौभ  न
 सकेगा

 |

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  (#ISTAT)  सभापति  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  के

 बिल  के  संदर्भ  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  उनकी  भावना  सही  है  क्योंकि  श्राजादी  को  32  साल  हो

 चुके  हैं  लेकिन  इतने  दिनों  के  बाद  भी  इस  तरह  की  भावना  जोर  पकड़  रही है
 कि  नौकरियों  में

 आ्रारक्षण  होना  चाहिये  |

 कल  ही  हमने  acing  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  विषय  पर  जब  faarz  चल  रहा  था  तो

 यही  सुना  कि  श्रल्प-संख्यकों  का  चरित्र  उसका  होना  माइनौरिटी  होना  चाहिये  ।

 यह  सब  बातें  हो  रही  हैं  श्रौर  इतने  वर्षों  से  हरिजन  व  आदिवासी  श्रलग-श्रलग  श्रान्दोलन  कर

 संविधान के  14  से
 16

 के  weet  यह  बताया  गया
 था  कि  समाज  के  कमजोर

 ant  को  निरन्तर  उन्नति  की  उन्हें  प्रोत्साहन  दिया  ऊपर  उठाया  जायेगा  ।  उनका

 268



 14  1901  संविधान  विधेयक
 ह

 सामाजिक  शरर  शंक्षनिक  दृष्टिकोण  से  इतना  विकास  किया  जायेगा  कि  ag  समानता  के  लेबल

 पर  ग्रा  सकें  ।  संविधान  की  प्रस्तावना  में  भी  स्वतंत्रता  और  भाई-चारे  की  भावना  श्रादि

 सारी  बातें  हैं लेकिन  बराबर  यह  श्रावाज  दी  जाती  रहो  है  कि  समाजवादी  व्यवस्था  लायेंगे  ।  कभी

 श्रन्त्योदय  श्रौर  कभी  सर्वोदय  श्रौर  नाना  प्रकार  की  बातें  होती  रही  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  स्थिति

 यह  है  कि  कमजोर  am  दौड़  तो  रहा  इसमें  दो  मत  नहीं  उनकी  स्थिति  बदली  तो  लेकिन

 अपेक्षाकृत  यह  बहुत  कम  zat  है  ।  इसलिये  चारों  तरफ  एक  तरह  से  वर्ग-संघष  की  स्थिति  सारे  देश

 में  पदा  हो  गई  है  अगर  संविधान  में  दी  गई  भावनाओं  ate  प्रावधानों  का  अनुसरण  ठीक  से

 किया  गया  केवल  किताबों  में  ही  जानकारी  पड़ी  नहीं  रहती  तो  ग्राज  यह  स्थिति  पैदा  नहीं

 होती  ।  इसलिये  जितनी  भावनाएं  या  प्रावधान  उनका  मनसा  वाचा  कमंणा  के  हिसाब  से  हमारे

 प्रतिनिधियों  या  सरकार  चलाने  वालों  को  काम  करना  चाहिये  लेकिन  उनकी  कथनी  श्रौर

 करनी  में  कोई  सामंजस्य  नहीं  था  ।  उसी  का  परिणाम  यह  हुमा  है  कि  आज  32  वर्ष  के  बाद  भी

 इस  तरह  की  बातें  हो  रही
 हैं  जबकि  संविधान  में  20  ay  के  array  की  बात  थी  ।  लेकिन  इस

 अवधि  को  32  वर्षों  तक  चलाया  गया  है  ate  ary  भी  बढ़ाया  जा  रहा  है  ate  फिर  बैकवडं  का

 कमीडन  बनाया  जा  रहा  है  ।  श्राज  इसकी  जरूरत  क्यों  सामाजिक  श्रौर  शक्षणिक  दृष्टिकोण  से

 समाज  का  उत्तरोत्तर  विकास  हो  जाना  चाहिये  था  ।  लेकिन  यह  साफ  जाहिर  करता  है  कि  हमारे

 पीछे  की  जितनी  सरकारें  बनी  सब  की  नियत  साफ  नहीं  थी  ।  भाषण में  कहते रहे  कि

 समाजवादी  व्यवस्था  लायेंगे  समाजवाद  में  लगता  है  कि  व्यक्तिवाद  पहले  श्र  समाजवाद  बाद

 इंडिविजुअलिउ्म  ¢ be rol  श्र  सोशलिज्म  बाद  में  ।  जितने  नेता  हुए  उनके  भाषण  सुन्दर  श्रौर

 श्रच्छे  होते  लेकिन  जब  उनकी  बातों  को  कार्यान्वित  करने  की  बात  श्राती  है  तो  वह  बिल्कुल

 कुछ  नहीं  हो  पाता  है  यही  कारण  है  कि  समाज  में  बहुत  गहरी  खाई  बनी  हुई  है
 |

 अगर  यह

 संशोधन  भी  हो  जाता  तब  भी  उस  खाई  को  मिटाया  नहीं  जा  सकता  है  ।  जब  तक  व्यक्ति  में

 राष्ट्रीयता  की  भावना  नहीं  भराती  जब  तक  देश  शर  समाज  के  प्रति  सहानुभूति  दिल  में  नहीं

 होती  तब  तक  कोई  भी  संशोधन  या  कानून  ज़मीन  पर  नहीं  उतर  सकता  है  शर  इसलिए

 बैकवड़  कमज़ोर  वर्गों  का  विकास  सम्भव  नही ंहै  ।  लेकिन

 माननीय  सदस्य  की  भावना  ज़मीन  पर  है  ।

 बिहार  में  श्रारक्षण  के  नाम  पर  सरकारें  गिरीं  WIZ  बनीं  ।  यु०पी०  में  भी  वही  स्थिति

 हुई  oar  यह  प्रवृत्ति  देश  के  हरएक  प्रान्त  में  बढ़  रही  है  ।  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  समाज

 का  सर्वागीण  विकास  होना  चाहिए  ।  इसलिए  श्राज  लोग  श्रन्त्योदय  की  चर्चा  कर  रहे  लेकिन

 अन्त्योदय  किस  का  ?  केवल  भाषणों  से  श्रन्त्योदय  नहीं  हो  सकता  है  ।  प्रदन  यह  है  कि  नीचे  के

 लोगों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  क्या  काम  किया  गया  उनका  कितना  विकास  किया  गया  है  श्रौर

 उनका  स्तर  कितना  ऊपर  उठा  है  ।  भावनाओं  को  कार्य  रूप  में  परिणत  नहीं  feat  जाता

 झगर  हमारे  विचार  केवल  किताबों  शर  सिद्धान्तों  तक  ही  सीमित  रह  जाते  तो  समाज  का  हित

 कभी  भी  नहीं  हो  सकता  ag  हो  गये  पचास  वर्ष  के  बाद  भी  समाज  जहां  का  तहां  रह

 जायेगा
 |

 जो
 लोग

 बढ़  रहे  वे  वातावरण  के  प्रभाव  से  बढ़  रहे  बहुत  से  उच्च
 विचार  झ्ौर

 भावनायें  व्यक्त  की  जाती  लेकिन  उन्हें  ज़मीन  पर  नहीं  उतारा  जाता  है  |

 यह  सही  है  कि  जनता  सरकार  के  भराने  के  बाद  सम्पूर्ण  क्रान्ति  या  समग्र  क्रान्ति  का  एक

 वातावरण  बहुत  ज़ोरों  से  बना  श्रौर  समाज  के  पद-दलित  वर्ग  से  ले  कर  श्रन्नत  तक  में  एक
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 भाव  श्रंकुरित  हो  उठा  है  कि  वे  किस  तरह  श्रागें  ब  बीसवीं  सदी  की  वैज्ञानिक  चकाचौंद  में वे

 पीछे  न  रह  जायें  ।  श्राज  इसके  पीछे  नये  नये  विचार  ate  नई  जायृतियां  काम  कर  रही

 1977  से  श्राज  तक  जनता  की  सरकार  है  ।  लोग  श्रपने  विचार  व्यक्त  करते  रहे  चाहे  वे

 सरकार  के  पक्ष  में  हों  या  विरोध  में  ।

 जब  बिहार  में  हरिजनों  पर  जुल्म  तो  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  हाथी  पर  सवार  हो

 कर--श्रौर  हाथी  की  तरह  ऊंची  भावना  ले  वहां  गईं  ।  लेकिन  जब  बिहार  सरकार  ने  यह

 निरांय  लिया  कि  हरिजनों  को  आत्म-रक्षा  के  लिए  हथियार  दिये  तो  उन्होंने  उसके  विरोध

 में  विचार  व्यक्त  किये  ।  हाथी  के  दांत  खाने  के  ate  होते  हैं  र  दिखाने  के  होते  उस

 तरह  की  भावना  से  देश  का  कल्यण  नहीं  हो  सकता  है  ।  श्रगर  समाज  का  कल्याण  करना  तो

 उसका  शंक्षिक  wie  सामाजिक  दष्टि  से  विकास  होना  लेकिन  श्राथिक  दृष्टिकोण  भी

 महत्वपूर्ण है  ।

 श्राज  क्षेत्रिय  श्रौर  अरन्य  जातियों  में  भी  ऐसे  बहुत  से  लोग  जो  ग्राथिक  दृष्टि

 से  हरिजनों  श्रौर  बैकवर्ड  कलासिज ़के  समतुल्य  हैं  उनकी  भी  एक  लिस्ट  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 अगर  किसी  परिवार  का  एक  श्रादमी  किसी  क्लास  क्लास  गजेटिड  नान-गज़ेटिड  पोस्ट

 प्राई०ए०एस ०,  श्राई०एफ०एस०  या  श्राई०पी०एस०  में  तियुक्त  हो  जाता  तो  उस  परिवार

 को  बकवड  व्लासिज़  की  लिस्ट  से  डिलीट  कर  देना  चाहिए  ate  उसे  फाव ड  क्लासिज़  की  सुची  में

 जोड़  देना  चाहे  वह  परिवार  किसी  भी  वग  का  हो  ।  अगर  किसी  हरिजन  परिवार  का  कोई

 व्यवित  रिजर्वेशन  से  लाभान्वित  हो  जाता  तो  उसको  भी  बेकव्ड  क्लासिज़  की  लिस्ट  से  निकाल

 देना  चाहिए  श्रौर  फ़ावेंडे  बलासिज  की  लिस्ट  में  जोड़  देना  चाहिए  ।  श्रौर  फिर  दूसरे  लोगों  को  जो

 उसी  amas  हरिजन  श्र  भ्रादिवासी  में  से  बच  जाय॑  उनकों  दूसरी  लिस्ट  में  रख  कर  निश्चित  रूप

 से  उनको  स्थान  दें  ।  जो  एक  श्रागे  बढ़  जाय॑  वह  उस  लाइट  में  at  बढ़  सकते  हैं  ।

 इसी  तरह  जो  उच्च  वर्ग  के  लोग  हैं  उनमें  भी  जो  गरीब  तबके  के  जिनकी  श्राधिक

 स्थिति  aga  दयनीय  उनकी  भी  लिस्ट  बननी  इसके  द्वारा  ही  इनका  भी  उत्थान  हो

 सकता  है  ।  यह  सरकार  का  घिचार  केवल  विचार  रह  तो  यह  ठीक  नहीं  है  र  यही  कारण

 है  कि  इतने  वर्षों  के  बाद  जितनी  नौकरियां  हैं  उनमें  कुछ  ही  बर्गों  के  लोगों  के  लिए  आवाज  श्राती

 है  कि  उच्च  at  के  लोगों  की  संख्या  देश  में  15  प्रतिशत  है  श्रौर  नौकरियों  में  इस  वग  के  लोग

 90  प्रतिशत  हैं  तथा  frsge  हरिजन  श्रौर  की  संख्या  85  प्रतिघात  है  लेकिन  नौकरियों

 में  ये  लोग  15  प्रतिशत  तो  यह  उचित  नहीं
 है  ।  हम  सम  भते

 हैं  कि  हर  वर्ग  के  श्रत्दर  गरीबी

 रेखा  के  नीचे  जो  लोग  हैं  चाहे  वे  क्षत्रिय  था  gem  कौई  भी  उनको  न्यायोचित  ढंग  से

 लिस्ट  बनाकर  स्थान  मिलना  चाहिए  और  जिस  परिवार  में  जिस  किसी  को  भी  नौकरी  मिल  जाए

 उनकों  डिलीट  करके  दुसरे  लोग  जो  बच  जायं  उनकी  लिस्ट  बना  कर  उनको  स्थान  दिया  जाय

 ताकि  समाज  के  जो  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  हैं  उनको  उचित  स्थान  मिल  सके  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ

 मैं  इस  बिल  की  araaray  का  समधन  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  श्री  मही  लाल  को  बुलाता
 हुं  ।  यह  अ्रस्तिम  नाम  है  ।  मेरे  पास  दो

 अन्य  वक्ता  भी  हैं  ।  समय  सूची  के  श्रनुसार  5.33  म०प०  बजे  2  घंटे  पुरे  हो  जाएंगे  ।  तथापि

 कुछ  तन्य  मदें  भी  हैं--विधेयक  पुरःस्थापित  किया  जाना  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  किया

 जाए  ।  माननीय  सदस्यगण  खरपत  नाम  पहले  नहीं  ताकि  उचित  श्रनुमान  लगाया  जा  सके  |

 क्या  है  कि  विधेयक  पर  चर्चा  शुरू  होने  केवल  दो  नाम  थे  ।  इसलिये  प्रथम  वक्ता  को

 270



 14  1901  संविधान  विधेयक
 ie ee

 लम्बा  समय  दे  feat  गया  |  अरब  यह  कठिन  होगा  तथा  उन  माननीय  सदस्यों  के  हितों  के  विरुद्ध
 पत

 करने  की
 होगा  जो  यहीं  अ्रपने  विधेयकों  को  पुरःस्थापि  ह  नाव  प्रतीक्षा  कर  रहे  मेरा  विचार  हे  कि

 सदन  को  सद्योग  करना  चाहिए  |

 प्रो०  पाठ  जी०  मावलंकर  कुछ  को  सुन  लेने  के  बाद  ही  सदस्यों  का  कुछ  विचार

 बनता है

 श्री  दिनायक  प्रसाद  यादव :  सभापति  यह  बहुत  इम्पा  बिल  है  श्रौर  दूसरे

 माननीय  सदस्य  का  जो
 है

 वह  भी  है  तो  उस  को  भी  ya  करवा  दिया —  श्रौर  इसको

 यु  रखें ।

 समापति  महोदय  :  ऐसा  विधान  के  श्रनुसार  नहीं  हो  सकता  |

 थ्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  तो  इसको  चलने  दिया  जाये  ॥

 सभापति  महोदय  केवल  कुछ  सदस्यों  के  जो  देर  से  श्राये हैं  शौर  बोलना  चाहते

 ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं  समभता  हं
 यह  शभ्रच्छी  परम्परा  नही ंहै  तथा  ऐसा  करना  उचित

 भी  नहीं  होगा  ।  यदि  सदस्य  गम्भीर  हैं  तो  उन्हें  अपने  नाम  पहले  देने  चाहिए  जिससे  कि  उचित

 योजना  बनाई  जा  सके  कि  प्रत्येक  सदस्य  को  कितना  समय  देना  है  ।

 श्री  मंही  लाल  केवल  5  मिनट  लेंगे  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  मेरे  पास  एक  विधेयक  है  ।  मेरा  विघेयक  बहुत  महत्वपूर्ण  है

 जो  देश  के  लाखों  बीड़ी  मजदूरों  से  सम्बन्धित  जो  सबसे  ज्यादा  द्योषित  हैं  ।  ate  ऐसा  लगता  है

 कि  इन  लोगों  का  इन  दोषित  Hz  से  कोई  सम्बंध  नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  मुक्के  डर
 है

 कि
 इसे  ora  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता

 श्रोसती  पावती  कृष्णन  जो  भी  aval  बीड़ी-मजदूरों  के  हितों  में  कोई  दिलचस्पी

 नहीं है  ।

 warfa  महोदय  :  सभी  की  दिलचस्पी  किन्तु  हम  इसकी  किस  प्रकार  से  मदद  कर

 सकते  हैं  ?
 मुझे  बताया  गया  है  कि  श्रघ्यक्ष  महोदय  मे  ITH  अ्रनुमति  दे  दी

 श्री  मह्दी  लाल  |

 शी  मही  लाल  सभापति  श्रारक्षण  की  मांग  सामाजिक  श्र  श्राथिक

 विषमता  के  उदर  से  पैदा  ।  सामाजिक  श्रौर  श्राधिक  विषमता  से  केवल  श्रनुसूचित  जातियां

 भ्रनुसूचित  जन-जातियां  शर  पिछड़ी  जातियां  ही  पीड़ित  तर  दुखी  ऐसा  नहीं
 है  ।  झभी  मुझे

 एक  दो  दिन  पहले  उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  जिले  से  एक  सूचना  मिली  है  aaa  परिवार  में  पदा

 होने  वाले  एक  सुर्पारटेंडिग  इंजीनियर  का  नाम  शेर  सिंह  था  ।  बलिया  जिले  में  मान्यता  है  कि

 fag पर  केवल  क्षत्रियों के  नाम  हो  सकते  हैं  ।  वश्य  परिवार में  पदा  होने  वाले  व्यक्ति  का  नाम

 सिह  पर  नहीं  हो  सकता  तो  शेर  fag  साहब  सुर्पारटेंडिंग  इंजी  faaz  को  केवल  इसलिए  पीटा  गया

 है  उत्तर  प्रदेश  के
 बलिया

 जिले  में
 कि

 tea  परिवार  में  पदा  होते  हुए  उन्होंने  अरपना
 नाम  शेर  सिंह

 क्यों  रखा  |  इस  उदाहरण  से  श्रापको  श्रनुमान  हो  जायेगा  कि  हमारा  पूरा  समाज  सामाजिक

 विषमता का  शिकार  कोई  कम  कोई  ज्यादा  ।  वस्य  परिवार के  लोग  भी  सिंह  का  नाम

 होने  के  कारण  पिट  सकते  जोकि  सम्पन्न  सुर्पारिरिटेडिंग इंजीनियर  हैं  चूंकि  उनका  नाम
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 दोर  सिह  था  इसलिए  उनको  पीटा  गया  att  वह  भी  एक  कलक्टर  के  बंगले  पर  ।  इस

 बात  का  मुभे  पता  नहीं  है  कि  कलक्टर  हरिजन  था  या  नहीं
 ।  तो  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि

 ध्रारक्षण  की  मांग  सामाजिक  और  श्राधिक  विषमता  के  पेट  से  पदा  हुई  है  ।  अब  एक  सामाजिक

 जायति  श्राई  है  इसलिये  श्राप  इस  मांग  को  रोक  नहीं  सकते  है  जब  तक  कि  aratfsan-orfaa

 विषमता समाप्त  नहीं  हो  जाती

 समापति  महोदय  :  श्री  मही  fan  एक  मिनट  |

 क्या  मैं  सदन  से  जान  सकता  हूँ  कि  इस  विधेयक  के  लिए  कितना  समय  मंत्री

 महोदय  को  उत्तर  देना  है  तथा  उसके  बाद  प्रस्तावक  को  श्रपना  उत्तर  देना  है  सदन  इस

 विधेयक  के  लिए  कितना  श्रौर  ज्यादा  समय  देना  चाहता  है--श्राज  बार  के  लिए  ?

 माननीय  सदस्य  :  श्राधा  घण्टा  और  |

 श्री  MHA:  कृपया  मेरा  समय  मत  लीजिए  |

 श्री  श्रार०  एल०  कुरील  अ्रगली  बार  एक  घण्टा  दे  दिया  जाए  |

 प्रो०  पी०  जो०  मावल  कर  श्रापने  कहा  है  कि  प्रारम्भ  में  केवल  दो  सदस्य  थे  जिन्होंने

 श्रपने  नाम  दिए  थे  ।

 श्रीमती  qraat  कुष्णन्‌ च्  :  अ्रापने  हमें  बताया  है  कि  श्रापके  पास  दो  नाम  श्रौर  हैं  |  तथा

 उसके  बाद  मंत्री  को  उत्तर  देना  है  ।
 प्रस्तावक

 को  भी  उत्तर  देना  है  ।  इस  विधेयक  के  लिए  केवल

 दो  घण्टे  दिए  गए  थे  ।  इस  प्रकार  से  जब-भी  सदस्यों  ने  श्रपने  नाम  दिए  अप  उन्हें  सुची  में

 करते  चले  गए  ।  मैं  कहती  हूँ  कि  इस  विधेयक  के  लिए  अघा  घण्टे  से  ज्यादा  का  समय  नहीं  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  क्या  सदन  की  यह  इच्छा  है  कि  great  घण्टा  समय  बढ़ा  दिया  जाए  ?

 ध्रनेक  माननीय  सदस्य  :  हाँ  |

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  सूची  में  श्रौर  ज्यादा  नाम  दामिल  न  किये  जायें  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  महीं  श्राप  श्रपना  भाषण  श्रगली  बार  दे  सकते  हैं  ।  अ्रगली

 बार  केवल  मंत्री  महोदय  एवं  प्रस्तावक  ही  उत्तर  देंगे  ।  अ्रच्यक्ष  महोदय  ने  श्री  सौगत  राय

 को  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दी  है  ।  श्री  सौगत  राय  ।

 कम्पनी  ( aarters ) )
 विधेयक

 Gira  275,  276  श्रादि  का

 श्री  सौगत  राय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कम्पनी  1956

 में भ्रागे  संशोधन  करने  के  लिये  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  |

 समापति  महोदय  :  प्रइन  यह

 कम्पनी  1956  में  at  संशोधन  करने  के  लिये  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 श्री  सौगत  राय
 :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  राम  जेठमलानी  |  अध्यक्ष  महोदय  ने  उन्हें  अनुमति  दे  दी  है  ।

 ग्रापात  न्यायालय  विधेयक

 श्री  राम  जेठमलानी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विशेष  वर्ग  के

 TTT  के  विचारण  के  लिए  श्रापात-न्यायालयों  की  स्था  पना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 वापस  लेने  की  श्रनुमति  प्रदान  की  जाये  ।

 श्री  के०  लकप्पा  ऐसा  करना  खतरनाक  है  ।  पने  संसद्‌  को  धोखे

 में  रखा  |  अब  वह  ्रापात  न्यायालयों  की  स्थापना  के  विधेयक  वापस  ले  रहे  हैं  ।  मैं  श्रारोप

 लगाता  हूं  कि  आ्रापने  श्रापात  न्यायालयों  की  स्थापना  के  लिए  षडयन्त्र  किया है
 तथा  ofaarear

 दिखाया है  तथा  wa  अरपना  विधेयक  वापस  लेकर  संसद्‌  को  धोखा  दिया है  |

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 श्री  राम  जेठमलानी  को  विशेष  वर्ग  के  अपराधों  के  विचारण  के  लिए  श्रापात

 न्यायालयों  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने

 की  अनुमति  प्रदान  की  जाए  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ञ्  ।

 श्री  राम  जेठमलानी  :  मैं  विधेयक  वापस  लेता  हूं  ।

 प््राघे  घंटे  को  चर्चा

 पारले  ग्रूप  की  कम्पतियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  afafaaa  का  उल्लंघन

 संमापति  महोदय  :  अरब  हम  ay  घंटे  की  चर्चा  शुरू  करते  हैं  ।  श्री  लकप्पा  |

 श्री के०  लकप्पा  :  सभापति  पारले  कम्पनियों  के  समूह  द्वारा  विदेशी

 मुद्रा  नियंत्रण  ऑ्रधिनियम  के  सम्बन्ध  में  14  1979  को  श्रतारांकित  प्रश्न  3438  के

 उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों  पर  यह  श्राधा  घन्टे  की  चर्चा है  ।  इस  मामले  से

 तीन  मंत्रालय  सम्बन्धित  हैं  ।  वे  हैं--वित्त  स्वास्थ्य  मंत्रालय  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ।

 मैं  सम्बन्धित  fats  को  उद्धत  करना  चाहूंगा  ।  2  रुपये  प्रति  बोतल  की  दर  से  कोकाकोला  की

 बिक्री  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  28-2-1979  के  तारांकित  प्रश्न  सं०  129  के  उत्तर  में  मैंने  निश्चित

 प्रशन  रखा  था  कि  कया  उद्योग  मंत्रालय  को  मालूम  है  कि  पारले  समूह  के  लोग  इस  सदन  को  चोरी

 छिपे  काम  में  ला  रहे  हैं  तब  उद्योग  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  कि  यदि  उन्हें  पारले  उद्योग  समूह

 बम्बई  के  विदेशी  सम्बन्धों  के  कोई  निश्चित  सबूत  दिए  गए  तो  वह  कायंवाही  करेंगे  ।  यही  कारण

 हैं  कि  मैं  दबाव  डाल  रहा  हूं  कि  तीनों  मंत्तालयों  को  उत्तर  देना  अन्यथा  ये  तीन  मंत्रालय  संकट

 में  पढ़  जाएंगे
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 पारले  उद्योग  समूह  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  उल्लंघन  के  बारे  में  दिनांक

 16  1979  के  प्रश्न  संख्या  3438  के  उत्तर  उद्धत  करना  चाहूंगा  ;  वित्त  मंत्री  ने  बताया  था

 कि  पारले  समूह  की  एक  कम्पनी  बिसलेरी  इण्डिया  प्राइवेट  लि०  बम्बई  के  भवन  में  कुछ  छान-बीन

 की  गई  थी  तथा  बिसलेरी  इण्डिया  प्राइवेट  लिमिटेड  बम्बई  तथा  इसके  निदेशकों  श्री  रमेश  चौहान

 तथा  श्री  एच०  एम०  गोलेवाला  को  2-3-1978  को  कारण  बताश्रो  नोटिस  जारी  किए  गए  थे  ।  पुनः

 14-4-78  को  श्री  रमेश  चौहान  को  2  लाख  रु०  का  ऋण  प्राप्त  करने  तथा  सम्भाव्य  प्रधिकार  को

 डा०  सी०  रोजी  को  भुगतान  प्राप्त  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  की  धारा  5(2)

 ( um)  के  उल्लंघन  में  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  गया  था  ।  उसी  समय  मंत्री  महोदय  ने

 बताया  कि  14-4-78  को  जारी  किए  गए  कारण  gar  नोटिस  के  सम्बन्ध  में  श्री  रमेश  चौहान

 के  विरुद्ध  ग्रारोपों  को  ले  लिया  गया  था  ।  मालुम  नहीं  किन  कारणों  से  पुनः  श्री  रमेश  चौहान

 के  विरुद्ध  मामलों  को  छोड़  दिया  गया  ।  श्री  रमेश  चौहान  तथा  श्री  गोलेवाला  द्वारा  स्वीकृत  किए

 गए  अपराधों  की  गम्भीरता  की  तुलना  में  उन  पर  लगाए  जुर्माने  की  राशि  बहुत  कम  थी  ।  क्या

 मंत्री  महोदय  से  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  fH  डा०  जो  इटालियन  TAT

 क्राफ्ट  मामले  में  श्री  कांति  देसाई  से  सम्बन्धित  ने  श्री  रमेश  चौहान  के  विरुद्ध  मामलों  को  छोड़ने

 के  लिए  कोई  दबाव  डाला  गया  था  ।  राष्ट्र  की  अर्थ-व्यवस्था  को  ख़तरे  में  डालने  वाली  भ्रष्ट

 गतिविधियों  में  जनता  सरकार  का  शामिल  होना  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  दिनांक  20-2-79  को  तारांकित  प्रश्न  सं०  129  पर  संसद  में  हुई

 चर्चा  का  हवाला  देना  चाहुंगा  जिसमें  माननीय  उद्योग  मंत्री  ने  बताया  था  कि  हल्का  पेय  बनाने

 वाली  पारले  कम्पनियों  के  समूह  में  विदेशी  सहयोग  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  की  जानकारी  में  फेलीस

 बिसलेरी  तथा  एस  ०पी०ए०  मिलानो  कम्पनी  तथा  पारले  समूह  के  श्री  चौहान  के  बीच  हुए

 दिनांक  24-9-69  के  एक  गुप्त  समभौते  की  फोटोस्टेट  प्रति  देना  चाहूंगा  |  यह  सिद्ध  करने  के  लिए

 कि  किस  प्रकार  पारले  बोटलिंग  कम्पनी  विदेशी  ब्रांड  नाम  का  दुरुपयोग  कर  रही  मैं  सम  भौते

 की  कुछ  AMT  सुना  रहा  हूं  ।  aaa  के  पृष्ठ  6  पर  घारा  12  बताती  हैं  पारले  बार्टालिग

 कम्पनी  प्राइवेट  लि०  भारत  में  बिसलेरी  नाम  की  मालिक  हीगी  तथा  वह  यह  नाम  किसी  अन्य

 पार्टी  को  नहीं  बेचेगी  1”

 यदि  मंत्री  के  लिए  यह  सबूत  काफी  नहीं  हैं  तो  उन्हें  त्रौर  कौन-सा  aga  चाहिए  ?

 दिनांक  24  1969  के  इस  समभौते  के  श्री  wa  प्रबन्ध

 पारले  एक्सपोर्ट्स  प्राइवेट  उस  समय  उसका  नाम  पारले  बोटलिंग  Fo  प्रा०

 fo  ने  980  इक्विटी  शयर  (500/-  रु०  प्रति  देयर  के  सममूल्य  1/-  रु०  प्रति  शेयर

 के  हिसाब  पारले  बोटलिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  की  श्रोर  से  लिये  ।  देखिये  समभौते  की

 श्रनुसुची  ‘Tg  ।

 उन्होंने  भारतीय  बक  तथा  विदेशियों  पर  शेष  22,37,720  रु०  के  ऋण  का  दायित्व

 भी  लिया  ।  देखिये  समभौते  की  सुची  ।

 wate  की  धारा  3  के  श्रनुसार  Fela  बिसलेरी  एण्ड  Fo,  एस०पी०ए०

 इटली  में  पंजीकृत  एक  विदेशी  कम्पनी  द्वारा  6,20,000  रु०  के  में  से  3,15,424  रु०

 खाते  में  डाल  जाते  थे  ।
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 उपरोक्त  राशि  को  बट्टे  खाते  में  डालने  की  बजाय  6,00,000  रु०  श्रगले  तीन  वर्षों  में

 विदेशी  कम्पनी  को  दे  दिए  गए  ।  इसमें  गर-कानूनी  ढंग  से  दिए  गए  3,15,424  रु०  शामिल  हैं

 जिन्हें  विदेशी  कम्पनी  के  खातों  में  नहीं  दिखाया  बल्कि  ब 2 ह गैर  कहीं  मोड़  दिया  गया  ।

 इनका  निम्नलिखित  ढंग  से  पता  लगाया  जा  सकता  है  :

 (1)  सबसे  पहले  दिनांक  24  सितम्बर  1969  के  मूल  गुप्त  amt  का  पैरा  3  रादि

 का  बट्टे  खाते  में  डाला  जाना  aaa  है  ।

 (2)  इण्डियन  कम्पनी  के  1969  से  1974  के  वर्षों  के  तुलन-पत्र  यह  द्दायेंगे  कि  इस

 राशि  को  बट्टे  खाते  में  नहीं  डाला  गया  अ्रपितु  भेजा  गया  ।

 (3)  इण्डियन  बैंक  के  जरिये  इटालियन  बैंक  को  भेजी  गई  राशि  दर्शाती  है  कि  3,15,424]/-

 रुपये  की  राशि  इटालियन  कम्पनी  को  नहीं  भेजी  गई  श्रपितु  कहीं  ate  मोड़

 दी  गई  |

 (4)  इटालियन  राजस्व  प्राधिकारी  इस  बात  की  पुष्टि  करेंगे  कि  इस  रादि  को  इंडियन

 कम्पनी  ने  बट्टे  खाते  में  डाला  है  ।

 (5)  इस  बात  को  सिद्ध  किया  जा  सकता  है  कि  3,15,424  रुपये

 के  .  दायित्व  को  बट्ट  खाते  में  न  डालकर  इंडियन  कम्पनी  ने  भ्रागे  लाई  गई

 हानि  की  राशि  का  दावा  करके  धोखा  दिया है  ।  इंडियन  कम्पनी  के  श्रधिग्रहरण

 के  उसकी  कुल  हानि  14,51,450  रुपये  की  थी  यदि  उक्त

 3,15,424  रुपये  की  राशि  बट्ट  खाते  में  डाल  दी  गई  होती  तो  इंडियन  कम्पनी  art

 लायी  गई  हानि  की  उस  राशि  का  दावा  करने  में  असमथ  होती  |

 1969-70  में  पारले  एक्सपोर्ट्स  गोल्ड  core’  को  कुरबत  में  किसी  स्थानीय  पार्टी  के  बिनामी  नाम

 से  बना  रहे थे  तथा  बेच  रहे  थे  ।  श्राप  हवाला  दे  सकते  अ्राप  इस  बात  का  सत्यापन  कर  सकते

 हैं कि  क्या  उनकी  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  कोई  सहायक  कम्पनी  क्या  उनके  इटली

 तथा  दक्षिण  ga  एशिया  ate  अन्यत्र  ऐसे  सम्बन्ध  हैं  ।  मैं  समभता  हूं  कि  श्राप  इन  बातों  का

 सत्यापन  भी  कर  सकते  हैं  ।  कुवैत  की  पार्टी  ने  डा०  सी०  एक  इटालियन  नागरिक

 नौन-रेजिडेन्ट  की  गारण्टी  पर  20  लाख  रुपये  का  ऋण  प्राप्त  किया  था  ।

 श्री  विनोदमाई  ato  शेठ  :  ये  20  लाख  नहीं  हैं  अ्रपितु  2  लाख  हैं
 *  '  *

 श्री  Ho  लकप्पा  :  क्या  श्राप  पारले  कम्पनी  के  लिए  बोल  रहे  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  श्री  अपना  समय  नष्ट  मत  करो  |  कृपया  आंगें  बोलो  ।

 श्री  के०  लकप्पा
 :

 कितु  वह  मेरा  समय  ले  रहे  हैं  कृपया  ale  उन्हें  रोकिये
 ।  श्री  रमेश

 चौहान  के  पिता  श्री  जे०  एम०  चौहान  का  एक  पत्न  है  ।  श्री  Ho  एम०  चौहान  पारले  एक्सपोटस

 प्राईवेट  लिमिटेड  के  तत्कालीन  चेयरमन  थे  ।  उपरोक्त  बताये  गये  तथ्यों  के  लिए  मैं  1969  के

 aawta  की  फोटोस्टेट  कापी  कर  रहा  हूँ  ।  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।  श्राप  रिकार्ड

 ny
 ध्यान  से  देख  सकते  हैं  ।  इसे  fears  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 महोदय  द्वारा  बाद  में  ्रावश्यक  अनुमति  न  दिये  जाने  के  कारण  दस्तावेजों  को

 सभा  पटल  पर  रखा  नहीं  माना  गया  ।
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 सभापति  महोदय  :  भाप  उन्हें  रिकार्ड  में  र्क्से  रख  सकते  हैं  ?.  ्  ca सत्दी ॥
 बिना  पूर्वे  सूचना

 के  मैं  प्रापको  भ्रनुमति  नहीं  दे
 सकता  |

 कृपया  श्रबन  श्राप  समाप्त  करें  ।  श्रापका  समय  पुरा

 हो  गया  ।

 थ्री  के ०  लकप्पा  इस  मामले  पर  मैं  कुछ  प्रइन  उठाना  चाहता  ग्राज  भारत  सरकार

 717.0  बना  रही  है  ।  कितु  श्राज  हमारी  सरकार  77  को  प्रोत्साहन  नहीं  दे  रही  ।  क्यों  ?  आप  इसे

 प्रोत्साहन  क्यों  नहीं  दे  रहे  ?  श्राप  इन  प्राईवेट  लोगों  की  प्रत्यक्ष  तथा  परोक्ष--दोनों  ही  तरह  से

 मदद  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  श्राप  इन  लोगों  के  प्रति  नर्मी  का  रुख  क्यों  किए  हुए  हैं  ?  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  श्री  कान्ति  जो  इस  रोजी  एण्ड  कम्पनी  की  लीग  के  साथ  श्रापके  मंत्रालय  फ्र

 ही  दबाव  नहीं  डाल  उद्योग  मंत्रालय  पर  श्रपितु  स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  भी  दबाव  डाल  रहे

 हैं  क्योंकि  उन्होंने  बहुत  बातों  का  उल्लंघन  किया  है  ।  विदेशी  ब्रांड  नाम  का  जो  दुरुपयोग  उन्होंने

 किया  उसके  प्रमाण  के  रूप  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदथ :  आ्रापको  संक्षेप्त  में  कहना  होगा  ।  10  मिनट  लगभग  समाप्त  हो

 चुके  हैं  ।

 श्री  Fo  लकप्पा  :  इस  fauta  पर  फ्हुंचने  के  बाद  कि  यह  विज्ञापन  नियमों  का  उल्लंघन

 करता  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  सुचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  को  सलाह  दी  थी  ।  उसी  आधार  पर

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  चाहिए  था  कि  वे  समाचारपत्रों  में  उनके  उत्पादन  का  कोलाਂ  के

 रूप  में  विज्ञापन  करने  के  लिए  उन्हें  रोकते  ।  ऐसा  करना  हमारे  स्वास्थ्य  विनियमन  अधिनियम  के

 विपरीत  होता  |  सुचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  ने  दूरदर्शन  तथा  रेडियो  को  निर्देश  दिये  थे  कि  इस

 पेय  का  व्यापारिक  विज्ञापन  नहीं  होना  चाहिए  ।  यही  कारण  है  कि  यह  मंत्रालय  भी  दामिल  है

 इस  प्रकार  इसके  लिए  चार  मंत्रालय  उत्तरदायी  हैं  ।  इस  कम्पनी  ने  सभी  नियमों  एवं  विनियमों

 का  उल्लंघन  एक  व्यवस्थित  एवं  बड़े  ढंग  से  किया  है  ।  वित्त  मंत्रालय  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  इस

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  साथ  प्रत्यक्ष  एवं  परोक्ष  सम्बन्ध  थे  ।  इस  देश  को  श्रथव्यवस्था

 पर  दुष्प्रभाव  पड़ा  है  ।  दूसरी  भ्रोर  श्राप  77.0  पेय  को  प्रोत्साहित  नहीं  कर  रहे  ग्राज  बाजार

 में  इसकी  कहीं  मांग  नहीं  है  ।  श्रापका  वित्त  मंत्रालय  तथा  कान्ति  देसाई  इस  देश  की  इमारत  को

 नष्ट  कर  रहे  हैं  ।  मंत्री  मैं  जानता हूं  कि  श्राप  गतिशील  मंत्री  हैं  ;  श्राप  इस  प्रश्न  से  इस

 फैशन  में  न  निपटिए  ।  मुझे  किसी  व्यक्ति  से  शिकवा  नहीं है
 ।  क्या  श्राप  कृपया  करके  यह  विश्वास

 दिलायेंगे  कि  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  नियमानुसार  कायंवाही  की  जाएगी  जिससे  कि  इस  प्रकार

 बात  त्रागे  न  चले  |  उद्योग  मंत्नी  ने  भी  संसद  में  एक  yor  वक्तव्य  दिया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  विदेशी

 कम्पनी  से  उनका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  मैंने  1969  के  arate  के  बारे  में  तथा  बाद  में  हुए

 भ्रदान-प्रदान  एवं  विकास  के  बारे  में  बता  दिया  है  जो  ag  दर्वाता  हैं  कि  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह

 सही  नहीं  था  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  श्राप  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ।  क्या  श्राप  स्वास्थ्य

 मंत्री  से  उचित  कायंवाही  करने  के  लिए  निवेदन  करेंगे  क्योंकि  कम्पनी  ने  नियमों  का

 उल्लंघन  किया  है  तथा  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  के  दोषी  हैं  ।  मैं  पुरे  मामले  की  विस्तृत

 छानबीन  तथा  जांच  चाहता हूं  तथा  जब  जांच  की  प्रकिया  पूरी  हो  श्राप  संसद  में

 बतायें  कि  इस  मामले  में  ama  क्या  किया  है  इन  सभी  प्रश्नों  का  पुरा  उत्तर  देने  की

 जरूरत  है  ।
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 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  adhe  :  सभापति  श्री  लकप्पा  ने

 लोक  सभा  के  सचिव  को  एक  नोटिस  दिया  है  जो  इस  प्रकार  है  :

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  55(2)  के  ग्रन्तर्गत

 मैं  दिनांक  16  1979  को  अतारांकित  प्रइन  सं०  3438  के  उत्तर  से  उत्पन्न

 होने  वाले  निम्नलिखित  प्रश्नों  पर  चर्चा  उठाने  के  अपने  इरादे  की  सुचना  देता  हूं  :

 दिए  गए  उत्तर  संतोषजनक  नहीं

 परा  तथा  के  उत्तर  mess  तथा  श्रधूरे  हैं  ।

 मैं  निवेदन  करता  हूँ  कि  चर्चा  उठाने  की  अनुमति  दी  जाए
 '

 *  चर्चा  उठाने  के  कारणों  की

 व्याख्यात्मक  टिप्पणी  यहां  संलग्न है  ।”'

 मूल  प्रयन  कपा  था  ।  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  माननीय  सदस्य  ढारा

 उठाये  गये  मुद्दों  पर  कुछ  कहने  से  पहले  मैं  उठाये  गये  seat  को  तथा  दिये  गये  उत्तरों  को  पढ़ना

 चाहूंगा
 |  प्रदन  यह  था

 (#)
 क्या  सरकार  के  घ्यान  में  यह  sar  है  कि  पारले  कम्पनियों  के  समूह  ने

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  किया  यदि  तो  उसका

 विवरण  ;

 यदि  seq  का  उत्तर  हां  में  तो  सरकार  ने  पारले  समूह  को  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  में  एक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  किस  mrs  पर  प्रदान

 की  ;  श्रौर

 पारले  समूह  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  का  उल्लंघन  किए  जाने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई/करने  का  विचार  है  1.0

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  मैंने  निम्नलिखित  दिया  था  न्णाणाणण

 (#)  तथा  15-11-1977  को  पारले  समूह  के  अ्रन्तगंत  एक  कम्पनी  मैंसस  बिसलेरी

 प्राइवेट  लिमिटेड  के  परिसरों  तथा  इससे  सम्बन्धित  ara  परिसरों  में  की

 गई  खोज  के  परिणामस्वरूप  sada  निदेशालय  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 नियम  1973  के  श्रन्तगंत  उपरोक्त  कम्पनी  तथा  इसके  निदेशकों  के  fase  जांच

 शुरू  कर  दी  तथा  जिसके  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  कारण  बताश्रो  नोटिस  जारी

 किए  गए

 न मैसस  बिसलेरी  प्राइवेट  बम्बई  तथा  इसके  निदेशकों

 = qq it  रमेश  जे०  चौहान  तथा  एच ०  एम०  गोलवाला  की  £  14,336/-

 की  राशि  का  जिस  उद्देश्य  के  लिए  यह  ली  उससे  प्रथक  उद्देश्य  हेतु

 इस्तेमाल  किए  जाने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1947  की

 धारा  4(3)  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  2-3-1978  को  जारी  किया  गया  ॥

 14-4-1978  को  श्री  रमेश  जे०  चौहान  को  2  लाखे  रु०  का  ऋण  प्राप्त  करके

 उसके  भुगतान  का  श्राकस्मिक  अ्रघिकार  डा०  सी०  रोजी  के  पक्ष  में

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1947  की  घारा  5(1)  का

 उल्लंघन  करने  के  लिए  जारी  किया  गया  |
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 श्रीमती  मीनाक्षी  जसदनवाला  को  भारतीय  c frag  बैंक  की  अनुमति
 के

 बिना  500  यू०ए०ई०  दरहम  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करके  विदेशी
 मुद्रा

 विनियमन  1973  की  धारा  8(1)  का  उत्लंघन  करने  के  लिए

 15-12-77  को  जारी  किया  गया ।

 इन  मामलों  को  25-9-78  तथा  20-10-78  को  sada  निदेशालय  द्वारा  निपटाया  गया

 जिसके  परिणामस्वरूप  उपयु  क्त  कारण  बताओ  नोटिस  के  मामले  में  कम्पनी  पर  1,50,000

 Fo  तथा  इसके  निदेशक  qa at  रमेदा  जे०  चौहान  तथा  एच०  एम०  गोलवाला  पर  पन्‍्द्रह-पन्द्रह

 हजार  रुपये  का  जुर्माना  लगाया  गया  है  ।  उपरोक्त  में  कारण  बताओ  नोटिस  के  मामले  में  श्री

 रमेश  Fo  चौहान  पर  लगाये  गये  आरोप  को  खत्म  कर  दिया  गया  ।  Wal  जाता  है  कि  श्रीमती

 मीनाक्षी  जसदनवाला  की  1-1-1978  को  एक  वायु  दु्घंटना  में  मृत्यु  हो  गई  ।  न्न्त  उनके  विरुद्ध

 कार्यवाही  रोकनी  पड़ी  |

 भारतीय  fort  बेक  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं  तथा  उसे  सदन  के  पटल

 पर  रखा  जाएगा  |

 बाद  में  यह  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  जहां  तक  उत्तर  का  सम्बन्ध

 उसमें  क्या  भझ्रस्पष्टता  है  श्रौर  क्या  अ्रधुरापन  है
 ?

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  इस  विशेष  कम्पनी  के  बारे  में  विविध  मुद्दे  उठाये  हैं  ।  यहां  मुझ  से

 कहा  गया  है  कि  मैं  अपने  या  अ्रस्पष्ट  उत्तरों  की  सफाई  दू  जिन  उत्तरों  के  बारे  में  माननीय

 सदस्य  को  भ्रनुप्रक  प्रदन  पुछने  का  अवसर  नहीं  मिला  क्योंकि  वह  श्रतारांकित  set  था  ।  अत

 माननीय  सदस्य  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियम  कारण  aaa  नोटिस  अ्ौर  न्यायनिणंयन

 कार्यवाही  के  बारे  में  जो  कुछ  जानकारी  मांगी  वह  मैंने  प्रतारांकित  प्रशन  के  उत्तर  में  स्पष्ट  रूप

 से  देदी

 जहां  तक  नये  मुद्दों  का  संबंध  मुभे  यह  कहना  है  कि  इस  बारे  में  कि  सरकार  77.0

 को  बढ़ावा  नहीं  दे  रही  वह  इस  प्रश्न  से  कसे  संबंधित  है
 ?

 मैं  इस  प्रइन  का  उत्तर  कसे दे  सकता

 हूँ  एक  तारांकित  प्रश्न  में  भी  माननीय  सदस्य  को  इतना  समय  a  मिलता  जितना

 उन्हें  यहां  तब  तक  उत्तर  पुरा  होगा  ।  यदि  यह  तारांकित  set  होता  माननीय  सदस्य

 को  मुश्किल  से  10  मिनट  मिलते  ate  वे  मुभसे  इससे  श्रधिक  कौन-सी  जानकारी  प्राप्त  कर  लेते  ?

 बहरहाल  छानबीन  की  गई  थी  (saaeta)

 थ्री  Fo  लकप्पा  यहां  जानकारी  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  जानकारी  तो  श्राप  किसी  श्रधिकारी

 से  प्राप्त  कर  सकते  थे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  ऐसे  सभी  उल्लंघनों  के  विरुद्ध  कदम  उठाने  के  लिए  कह

 रहा

 मैं  विदवास  दिलाता  हूँ  कि  इस  विशेष  मामले  में

 श्री  सतीद  DIA  :  मैं  717.0
 को प्रोत्साहन न  देने  के  बारे  में  क्या कहू  सकता हूँ  ?  मैं

 अपमिश्रण  के  बारे  में  क्या  कह  सकता  हूं
 ?  मैं  स्वास्थ्य  मंत्रालय  श्रौर  सुचना  अर  प्रसारण

 मंत्रालय  से  झाये  पत्रों  के  बारे  में  क्या  जवाब  दे  सकता  हूँ  मैं  इन  प्रश्नों  के  उत्तर

 कसे
 दे

 सकता  हूँ
 ?

 यह  sea  विदेशी  मुद्रा  कारण  बताश्रो  नोटिस  जारी
 करने

 श्रौर  न्यायनिरायन  कार्यवाही  के  बारे  में  है  ।
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 नियम  के  यह  एक  श्रद्धन्या  यिक  कार्यवाही हैं
 ।  निदेशक  ने  इस  मामले  के  बारे  में

 sarafaa at  दे  दिया  उन्होंने  कम्पनी  के  अलावा  प्रत्येक  निदेशक  पर  1.5  लाख  रुपये  श्रौर

 15,000  रुपये  का  दण्ड  लगाया  है  ;  श्रौर  एक  विशेष  मामले  में  एक  महिला  की  मृत्यु  हो  गई  ।

 इस  स्वाभाविक  है  कि  कायंवाही  में  ढील  पड़ी  ।  श्री  बनातवाला  यह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ।

 इस  विशेष  मामले  कार्यवाही  समाप्त  करनी  पड़ी  ।  एक  दूसरे  मामले  में  जुर्माना  लगाया

 गया  ।  मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।  कार्यवाही  wa  भी  चल  रही  है  कुछ  कारण  बताश्रो  नोटिस

 संवंधित  पक्षों  को  जारी  किये  जायेंगे  |

 जहां  तक  इस  सरकार  का  संबंध  मैं  प्रापको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  एक  भी  मामला

 ऐसा  नहीं  है  जहां  इस  देश  woe  विभाग  में  किसी  एक  भी  श्रधिकारी  को  निदेश  दिया  गया  हो

 कि  नोटिस  जारी  करो  या  तुम  नोटिस  जारी  मत  करो  ।  श्राप  इस  तरह  न्यायनिणांय

 दो  या  उस  तरह  saa fatty  ।  जहां  तक  उसका  संबंध  है  श्रधिकारियों  को  पूरी  स्वतंत्रता

 लेकिन  यदि  कोई  श्रन्याय  किया  जाता  यदि  कोइ  बेईमानी  की  कार्यवाही  की  जाती  कहीं

 कोई  सांठ-गांठ  होती  तब  यदि  ऐसा  मामला  मेरी  जानकारी  में  भ्राता  है  तो  मैं  कार्यवाही  करता

 हूं  ।  इसका  प्रमाण  यह  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  में  हमने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ate  सीमा  शुल्क

 अ्रधिकारियों  सहित  38  श्रधिकारियों  को  निलंबित  किया  जो  तस्करी  में  शामिल  थे  ।  हम  उन  पर

 मुकदमा  चला  रहे  हैं  श्रौर  8  व्यक्तियों  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ate  तस्करी  निवारण  झ्रधघिनियम

 के  oda  दंडित  किया  गया  ।  यह  एक  इस  बात  का  प्रमाण  हैं  कि  हम  किसी  अधिकारी

 की  रक्षा  करने  या  उसे  बचाने  का  प्रयास  नहीं  करते  हैं  ।  किन्तु  जहां  तक  मुख्यक  प्रइन  का  संबंध

 है  ये  सब  विषय  उनसे  संबंधित  नहीं  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिला  सकता  हुं  कि  इस  विशेष  मामले  के  बारे  में  मेरे  पास

 पुरा  ब्यौरा  लगभग  नवम्बर  1977  में  छानबीन  की  गई  थी  श्रौर  सैकड़ों  फाइलें  बरामद  की

 गई  थीं  ।  वहां  हजारों  प्रलेख  हैं  ।  प्रभिशंसी  पत्र  बरामद  किये  गये  हैं  ।  बयान  ae  किये  गये  हैं  ।

 उस  श्राधार  पर  कुछ  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  ।  मामलों  के  बारे  में  न्यायनिणं  यन

 दिये  गये  ।  जुर्माना  लगाया  गया  ।  पक्ष  विदेशी  मुद्रा  अपीलीय  श्रधिकरण  के  पास  श्रपील  लेकर  गये

 हैं  ।  वे  वहां  विचाराधीन  हैं  ।  मैं  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ;  श्रौर  इसके  बाद  जब

 मी  ऐसे  seq  विनियम  उल्लंघन  विभाग  की  जानकारी  में  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास

 दिलाता  हूँ  कि  संबंधित  पक्षों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये  जायेंगें  ax  संबंधित  अधिकारी

 मामलों  में  विधि  के  श्नुसार  जुर्माना  लगायेंगे  शरर  जो  भी  न्यायोचित

 मेरा  कत्तव्य  यह  श्रादेश  देना  नहीं  है  कि  यह  जुर्माना  कम  हैं  या  यह  जुर्माना  ज़्यादा  है  ।

 मान  लीजिए  कि  किसी  2  लाख  के  उल्लंघन  के  मामले  1.15  लाख  रुपये  ate  प्रत्येक  निदेशक  पर

 15,000  रुपये  का  जुर्माना  लगाया  गया  है  ।  सरकार  उन्हें  श्रद्ध-न्यायिक  काय  मानती  है  शर  उन्हें

 बिल्कुल  न्यायिक  कार्यों  की  तरह  मानती  है  ।  हम  उस  विशेष  प्रक्रिया  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहते  ।

 at  इस  बात  को  मानेंगे  कि  जहां  तक  मुल  प्रदन  का  संबंध  हैं  मैंने  उसे  उपलब्ध

 जानकारी  के  अझाधघार  पर  उसका  उत्तर  दिया  है  ।  माननीय  सदस्य  इसके  श्रतिरिक्त  जो  भी  जानकारी

 चाहते  हैं  वह  मैं  दूंगा  ।  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  इस  माननीय  सभा  से  कुछ  छिपाना  चाहेंगे  ।

 मेरे  पास  जो  भी  जानकारी  है  मैं  उसे  श्रापको  देने  को  तयार  हूँ  ।  मैं  इससे  राजनैतिक  लाभ  नहीं

 उठाऊंगा  |  अब  श्राप  इसमें  राजनीति  को  घसीट  रहे  हैं  ;  उनका  कहना  है  कि  डाक्टर  रोसी  पर
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 श्री  कान्ति  देसाई  का  दबाव  है  श्रौर  श्री  कान्ति  देसाई  विभाग  पर  दबाव  डाल  रहे
 हैं  ।  मैं  श्रापको

 को
 ग  शयद em

 बाव  में  AIDS  करने  की  बजाय  इस  विभाग विश्वास  दिलाता हूँ  कि  मैं  इस  विभाग  के  कामों

 को  छोड़  देना  पसन्द  करू गा  |

 श्री  Fo  लकप्पा  :  यह  नहीं  कि  aaa  ऐसा  किया  है
 ;  मैंने  कहा  है  कि  :  श्राप  पड़ताल

 कौजिये  कि  ऐसे  संबंघ  हैं  या  नहीं  ।

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  मैं  इस  मामले  में  कोई
 राजन  तिक  दृष्टिकोण  श्रपनाना  नहीं  चाहता ।

 प्रो०  मावलंकर  को  यह  जानने  में  दिलचस्पी  होगी  कि  सरकार  की  जानकारी  में  कुछ  अ्रभिशंसी

 सामग्री  श्राई  है  और  इस  विशेष  मामले  में  एक  पत्र  बरामद  gal  ;  यह  इटालियन  भाषा  में  लिखा

 न्र  था  ;  इसका  श्रनुवाद  करवाया  गया  श्रौर  उसके  बाद  डाक्टर  रोसी  का  बयान  लिया  गया

 शायद  श्रापकों  यह  जानने में  दिलचस्पी  न  लेकिन  wae  श्रापको  जानने  में  दिलचस्पी  हो  तो  मैं

 प्रापको  बता  सकता  हुं  कि  कुछ  बहुत  ही  ऊंचे  पदों  पर  श्रासीन  महत्वपुणं  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कुछ

 के  श्रायात  के  लिए  रकम  लेने  का  आरोप  था  ;  मैंने  उसका  राजनेतिक  लाभ  नहीं  उठाया

 (saat)  क्या  श्राप  चाहते  हैं  कि  मैं  वह  बता  दूं  ?

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  सभा  को  पूरी  जानकारी  प्राप्त  करने  का

 अधिकार  है  ।

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  उसका  राजन  तिक  पहलू  है  ।  विभाग  ने  उसे

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जानकारी  में  लाना  उचित  awa  ;  वह  राजन
 तिक  पहलू  विदेशी  मुद्रा

 विनियम  शअ्रधितियम  के  श्रंतर्गत  नहीं  भ्राता  ;  वैसा  कोई  सौदा  था  या  उसके  पीछे  कया  मंशा

 वह  सौदा  किया  गया  अथवा  भुगतान  किया  गया  या  चुनाव  से  पहले  art  1977

 में  कुछ  झ्रायात  की  अझ्रनुमति  देने  के  छूट  देने  के  बहाने  कुछ  भुगतान  किया  गया  ।  हमने  पुरी

 जांच  करने  के  लिये  इसे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया है  श्रौर  वह  मामले  की  जांच  कर  रहा

 श्री  बी०  दांकरानन्द  )  अ्रापने  77  से  79  की  अवधि  को  यामिल  नहीं  किया

 है  ?  मामले  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपते  हुये  ग्रापने  उसे  छोड़  दिया  है  ?

 समापति  महोदय  :  कृपया  शांत  रहें  ।  मै  इस  प्रश्न  की  श्रनुमति  नहीं  दूंगा  :
 प्रश्न

 पुछने  की

 एक  प्रक्रिया  है  ।

 वित्न चाल
 पील

 श्री  ato  दांकराननत्द  :  मैं  भाषण  नहीं  दे  रहा  :  कृपया  नियमों  का

 at  Fo  लकप्पा  :  व्यवधानों  भ्रनुमति  है  ।

 श्री  बी०  शकरानन्द  :  श्राप  इसे  रोकना  चाहते  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  जिन्होंने  नोटिस  दिया  है  ate  जिनके  नाम  वहां  दिये  गये  वे  प्रदन

 पूछ
 सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  दंकरानन्द  :  मैं  भाषण  नहीं  दे  रहा  ।  श्राप  मेरी  बात  नहीं  सुनना  चाहते  ?

 अपने  उत्तर  मंत्री  महोदय  ने  लिखी  wae  के  भ्रन्तगत  कुछ  श्रारोपों  का  उल्लेख  किया

 1977  से  1979  तक  की  अवधि  को  भी  वे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  पड़ताल  में  शामिल  कर  रहे  हैं

 या  नहीं--मैं  यही  पुछ  रहा  हू  ।
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 श्री  श्रग्रवाल  :  जो  खास  मामले  विभाग  की  जानकारी  में  a  हैं  उन्हें  हो  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  जाता  है  ।  इस  विज्षेष  मामले  में  कुछ  पत्न  लिखे  गये  वे  इतालवी  में

 का  gare  किया  गया  ate  उन्हें  दज  किया  गया  ।  यह  विशेष  सामग्री  एक  खास  मामला  है  और

 उसे  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  को  जांच  के  लिये  सौंपा  गया  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  उसका  अ्राद्यय  तो

 मैं  बहुत  प्रसन्नतापूर्वक  उस  उत्तर  दूंगा  ।  मैं  उसका  Uist fH  लाभ  नहीं  उठाना  चाहता  ।  परन्तु

 जहां  तक  इस  मामले  की  भ्रवधि  का  सम्बन्ध  इसमें  1977  से  पहले  के  gra  संबंधित  हैं  ।  जब

 यह  पार्टी  सत्ता  में  राई  यह  सौदा  नहीं  किया  जा  सका  यद्यपि  सब  कुछ  तय  हो  गया  था  ।  सारी  बात

 यही  है  ।  इन  कम्पनियों  द्वारा  कुछ  प्रमुख  व्यक्तियों  को  अथवा  सरकार  के  कुछ  प्रमुख  उच्चाघिकारियों

 को  किये  गये  कथित  भुगतान  के  विशेष  पहलू  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जांच  कर  रहा  है  ।  जहां

 तक  इस  का  संबंध  है  इस  अ्रवसर  पर  इससे  शअ्रघिक  ब्यौरे  देने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  मैं

 उनमें  से  नहीं  हूं  जो  Usa faa  लाभ  उठायेंगे  या  grant  पर  प्रहार  करेंगे  ।  जहां

 तक  मुल  प्रस्न  का  संबंध  उसमें  कोई  अ्रधूरापन  या  श्रस्पष्टता  नहीं  थी  ।  वह  उत्तर  पूरा  था

 माननीय  सदस्य  जो  श्रतिरिक्त  सुचना  उस  बारे  में  मैं  उन्हें  विदवास  दिला  सकता  हूं  कि  जहां

 तक  मेरे  विमाग  का  संबंध  fate  मेरे  स्तर  पर  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  मैं  किसी  को  माफ  नहं

 करू गा
 ।  जहां  तक  विभाग  का  सम्बन्ध  इस  पक्ष  ने  जो  भी  भ्रष्टाचार  या  ्रनियमितताएं  की

 हैं  उनकी  पुरी  जांच  और  छानबीन  की  जायेगी  ।

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :
 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  कम्पनी  द्वारा  विदेशी  मुद्रा

 विनियम  उल्लघंन  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  कहा  है  या  नहीं  श्रौर

 डाक्टर  रोसी  श्रौर  श्री  चौहान  के  बीच  क्या  सम्बन्ध  है  ?  दूसरे  यह  कि  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि

 श्री  कांति  देसाई  इसमें  श्रंतग्रस्त  हैं  या  नहीं  ?

 श्री  विनोदभाई  बी०  NS  सरकार  ने  मामले  पर  न्यायानिणंयन  दे  दिया  है
 झ्रौर  बहुत  भारी  जुर्माना  लगाया  जा  चुका  है  ।  जब  भी  श्राय-कर  श्रथवा  केन्द्रीय  राजस्व  ग्रथवा

 सीमाशुल्क  के  संदर्भ  में  तलाशी  ली  जाती  है  या  कब्जा  किया  जाता  है  र  छापा  मारा  जाता  है
 तो  ढील  नहीं  दी  जाती  श्रौर  किसी  को  बख्शा  नहीं  जाता  !  श्री  लकप्पा  की  तथ्यों  श्रौर  भ्रांकड़ों  में

 दिलचस्पी  नहीं  वह  यह  मालूम  नहीं  करना  चाहते  कि  कितने  प्रलेख  ज़ब्त  किये  श्रादि  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता हूं  कि  मामले  के  बारे  में  देने  के  जितनी

 सामग्री  शऋपके  हाथ  लगी  थी  उसके  श्रलावा  भी  श्रापको  कुछ  मिला  है  ।

 at  मल्लिकाजु न  श्रत्यन्त  दुख  की  बात  है  कि  इस  प्रतिशोधी  जनता  सरकार

 तौर  वित्त  मंत्रालय  ने  इस  सम्माननीय  सभा  को  16  HTT  1979  को  बताया  था  कि  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  श्रधिनियम  के  खंड  (3)  का  उल्लघंन  ञ्  था  |  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  इस
 नीय

 सभा  में  यह  स्वीकार  किया  था
 कि  खंड  4(3)  का  उल्लघंन  garg  t

 क्या  मैं  मंत्री

 महोदय  से  पुछ  सकता  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  से  उनका  क्या  तात्पर्य  है  श्रौर  वह  कैसे  श्रजित  की

 जाती  है  ?  किस  माध्यम  से  बिदेशी  मुद्रा  श्रजित  की  जाती है
 ?  इसका  wa  यह  हैं  कि  पारले

 वालों  की  कम्पनियों  का  ऐसा  धांधलेबाजी  का  कोई  न  कोई  कारोबार  जरूर  है  जिसके  माध्यम  से

 विदेशी  मुद्रा  ्रजित  की  जा  रही है
 उस  हालत  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के

 उल्लघंन  का  प्रदन
 उठता  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  किस  श्राधार

 पर  यह  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  क्योंकि  यह  एक  धोखाधड़ी  करने  वाली  कम्पनी  है  जिसकी
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 बिदेशी  कम्पनियों  से  साँठ-गांठ  है  ?  डाक्टर  रोसी  और  झ्च्य  भी  इसमें  घ्रतास्त  ह  या  af;
 श्री  लकप्पा  ने  बहुत  सामग्री  दी  है  ।  मुभे  उसके  विस्तार  में  जाने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।  एक  पेय

 है  जिसका  नाम  है  ‘ara  ।  वे  यह  or  विज्ञापन  दे  रहे  हैं  कि  उसमें  कोला  का  सत्व  है  जबकि
 उसका  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  वे  कहते  हैं  कि  वह  एक  प्रकार  का  कोला  इसी  तरीके  से
 वे  वित्त  मंत्रालत  के  कर  से  बच  सके  हैं  ;  किस  सीमा  तक  यह  मैं  नहीं  जानता  |

 सभापति  महोदय  :  क्षमा  आप  प्रइन  नहीं  पूछ  रहे  हैं  ।

 श्री  मल्लिकाजुन  :  मैं  श्रापको  यह  बता  रहा  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  कसे  afar  की  जाती

 है  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  का  संबंध  श्रापके  सम्मुख  प्रदन  यह  है
 *  *  *

 सभापति  महोदय :
 6.00  बज  चुके  हैं  सभा  चाहती  है  कि  इसे  समाप्त  करने  के

 लिए  समय  4-5  मिनट  बढ़ा  दिया  जाये  ?

 कुछ  माननीय  सरस्य  :  हां  ।

 श्री  मल्लिकाजु ंन
 :  प्रासंगिक  प्रश्न  यह  है  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  खंड

 4  (3)  का  उल्लंघन  सामने  कैसे  श्राया  ।  यह  कहा  गया  '  *

 सभापति  महोदय  :  कोई  कारण  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  मल्लिकाजु न
 :

 अगल  प्रदन  यह  है
 *

 सभापति  महोदय  :  श्राप  केवल  एक  प्रदन  ही  पूछ  सकते  हैं  |

 उन्होंने  सभा  में  बताया  कि  1977  में  छापे  मारे  गये  झ्रौर श्री  मल्लिकाजु न
 :

 दस्तावेज  जब्त  किये  गये  ।  तो  इस  श्राधार  पर  उन्होंने  जांच  श्रागे  बढ़ाई  |  वह  त्न  भी  कह  रहे  हैं  कि

 श्री  रमेश  चौहान  श्रौर  श्री  गोरेवाला  के  विरुद्ध  मामले  अभी  समाप्त  नहीं  कर  दिये  हैं  ।  क्यों  ?  कया

 श्री  रमेदा  चौहान  अर  जनता  सरकार  के  बीच  कोई  सांठ-गांठ  है  ?  यह  थम्स  झ्रप  का  भूंठा  प्रचार

 समापति  महोदय  :  इसे  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  |

 शनी  मल्लिकाजुन  :  x  श्  z

 सभापति  महोदय :  मैं  इसकी  अ्रनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  मैं  उन्हें  ay  set  पूछने  की

 भ्रनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  इसे  कायंवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है

 श्री  सल्लिकाजु न  :
 ट  ae

 समापति  महोदय  :  मैं  सदस्य  से  श्रनुरोध  करू गा
 कि  वे  BR  सहयोग  दें  ।  श्राप  उसी  सवाल

 को  बार-बार  दोहराये  जा  रहे  हैं  ।

 कह  श्र श्री  मल्लिकाजु  x

 श्री  Fo  पी०  उन्नीकृष्णन  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदन  क्या  त्रापने  समय  बढ़ा

 दिया  है  ?

 #  का्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 समापति  महोदय  :  हां

 श्री  बी०  वह  किस  का  साथ  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  Ho  पी०  उन्नीकृष्णन  :  श्री  अ्रगर  मैं  इस  बात  का  जवाब  देने  लगा  कि

 कौन  किसका  साथ  दे  रहा  है  तो  बहुत  कुछ  कहना  पड़ेगा
 *

 (saaata )

 सभापति  महोदय  :  यदि  श्रापकी  aga  में  रुचि  नहीं  है  तो  मैं  सभा  स्थगित  करता  हूँ  |

 श्री  adi  श्रग्रवाल  :  श्री  नायड़ू  ने  यह  seq  उठाया  था  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 सौंपे  गये  इस  मामले  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  का  उल्लंघन  भी  शामिल  है  ।  मैं  निवेदन  करूगा

 कि  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  के  उल्लंघन  का  संबंध  उस  पर  विदेशी  मुद्रा  विनियम  श्रधिनियम  के

 aia  महानिदेशालय  न्याय  निर्णय  देता  है  रत  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  विनियम  उल्लंघन  का

 संबंध  है  इस  मामले  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  केवल  कुछ

 प्राधिकारियों  के  अ्रस्तग्रंस्त  होने  या  कथित  भुगतानों  का  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  गया

 है  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  का  sea  है  विधि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  का  विधितंत्र  ही  इन  उल्लंघनों  से  निपटने  के  लिये  पर्याप्त  सक्षम  है  ।  जहां  तक  श्रापके

 इस  प्रइन  का  संबंध  है  कि  श्री  कांति  देसाई  मामलों  में  ग्रंतग्रंस्त  हैं  या  नहीं  तो  मेरा  स्पष्ट  उत्तर

 है

 जहां  तक  श्री  विनोदभाई  सेठ  के  इस  प्रश्न  का  संबंध  कि  सरकार  की  जानकारी  में

 न्यायनिरां यन  ala  के  बाद  ay  कुछ  सामग्री  मिली  या  तो  छापों  के  दौरान  35  फ़ाइलें  मिलीं

 जिनमें  4000  पृष्ठ  सैंकड़ों  दस्तावेज  थे  श्रौर  पत्र  इत्यादि  थे  ।  उन  सबके  बारे  में  पूछताछ

 भर  जांच  चल  रही  कुछ  मामलों  में  कारण  बताश्रो  नोटिस  जारी  किये  जा  चुके  कुछ  मामलों

 में  न्यायनिणंय  दिया  जा  चुका  है  ate  बाकी  मामलों  पर  wal  विचार  किया  जा  रहा है  ।  सामग्री  की

 झ्भी  संवीक्षा  की  जा  रही हैं  ate  निकट  भविष्य  में  कुछ  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये  जाने

 की  संभावना  है  ।  किसी  पक्ष  के  साथ  तरफदारी  नहीं  की  जायेगी  ।

 जहां  तक  माननीय  मेरे  श्रादरणीय  faa  श्री  मल्लिकाजु न  द्वारा  उठाये  गये  इन

 मुद्दों  का  संबंध  है  कि  विदेशी  मुद्रा  किस  प्रकार  afar  की  जाती  तो  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा

 या  उल्लंघन  का  संबंध  श्राप  कुछ  निर्यातों  को  कम  करके  बताते  फिर  ग्रापको  मुश्रावजे  के

 तोर  पर  कुछ  भुगतान  मिलता  है--कुछ  ऐसा  होता  है  ।  श्राप  gest  तरह  जानते  हैं  ।

 इस  मामले  में  ऐसा  उल्लेख  किया  गया  कि  कुछ
 '  '

 श्री  पी०  ane  सुबैया  :  सभापति  वह  कह  रहे  हैं  कि  वह  श्रच्छी  तरह  जानते  हैं  ।

 इस  तरह  माननीय  मंत्री  ने  उन्हें  भी  श्रंत्रस्त  कर  लिया  है  ।

 (sqauta) )

 सभापति  महोदय  :  क्या  अप  नहीं  जानते  ?  मेरे  विचार  में  सब  जानते  हैं  ।

 sit  भ्रग्रवाल  :  श्री  वैंकट  सुबेया  एक  माननीय  सदस्य  हैं  इसलिये  मेरा  उनके

 विरुद्ध  होने
 का

 कोई  प्रदन  ही  नहीं  वे  मेरे  मित्र  हैं  मैं  किसी  के  भी  विरुद्ध  नहीं  हूँ  ।

 समापति महोदय  :  सब  जानते  हैं
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 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  सभी  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  विदेशी  मुद्रा  gary  के

 कम  निर्यात  की  घोषणा  अधिक  निर्यात  की  घोषणा  श्रादि  करके  श्रजित  की  जाती  है  ।  यही

 सब  तरीके  हैं  इस  विशेष  मामले  में  विभाग  की  जानकारी  में  यह  लाया  गया  कि  कुछ  भुगतानों
 के  सिलसिले  में  gata  में  ऋणों  का  समायोजन  किया  जाना  था  ।  उन  मामलों  की  जांच  की  जानी

 है  ।  अब  जहां  तक  मामलों  को  छोड़  देने  का  प्रदन
 रमेश  जे०  चौहान  को  अन्य  aa  के है

 लिये  भी  दंडित  किया  परन्तु  जब  कारण  बताश्रो  नोटिस  जारी  किये  गये  तो  उन्हें  विविध

 खंडों  के  भ्रधीन  जारी  किया  गया  था  ।  यदि  एक  विशेष  खंड  के  अधीन  अपराध  सिद्ध  नहीं  हो

 या  उल्लंघन  सिद्ध  नहीं  हो  तो  मामले  को  छोड़  दिया  जाता  किन्तु  एक  ग्न्य

 कारण  TaATHAY  नोटिस  के  अ्रधीन  श्री  रमेदा  जे०  चौहान  को  कम्पनी  के  साथ  दंडित  किया  गया  है  ।

 इस  तरह  यह  पुर्णतः  दोष  मुत  किये  जाने  का  मामला  नही ंहै  ।  परन्तु  विविध  खंडों  के

 अधीन  नोटिस  जारी  करने  पड़े  ।  मामलों  का  arafaa  किया  जाता  है  ate  यदि  इस  विशेष  खंड

 के  ada  यह  पाया  जाता  है  कि  उसने  विधि  का  उल्लंघन  नहीं  किया है  तब  उस  हालत  में  मामले

 को  छोड़  दिया  जाता है  परन्तु  दूसरे  खंड  के  श्रधीन  उसे  दंडित  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  थम्स  झप  के  मामलों  का  संबंध  मुभे  पुरी  तरह  मालूम  नहीं  कि  पारले  वालों

 का  उससे  संबंध  है  या  परन्तु  जहां  तक  थम्स  ग्र्प  का  कोका  कोला  के  रूप  में  ge  विज्ञापित

 किये  जाने  का  प्रश्न हैं  कि
 उसमें  कोक  कोला  का  ate  पिछले  सत्र  में  जब  यह  get  उठाया  गया

 था  तो  मैंने  दिल्‍ली  प्रदयासन  के  सामने  यह  मामला  रखा  था  श्रौर  कहा  था  कि  इस  तरह

 विज्ञापित  कर  रहे  हैं  और  इसलिये  श्रापको  कुछ  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  इस  तरह  से  वे

 MAGA  को  ठग  परन्तु  जहां  तक  मेरे  अधिकार-क्षेत्र  का  seq  मैं  उस  भ्रसत्य

 विज्ञापन  के  खिलाफ़  कार्यवाही  नहीं  कर  सकता  मैं  माननीय  सदन  को  विद्वास  दिलाता  हूँ  कि

 जहां  तक  विनियमों  के  उल्लंघनों  और  अपराधों  का  संबंध  किसी  भी  राजनैतिक  पक्ष  की  श्रोर

 से  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  गया  है  श्रौर  कम-से-कम  इस  बारे  में  तो  श्राप  ्राइवस्त  रहें  कि  मैं  उन

 लोगों  में  से  नहीं  हूँ  जो  मामलों  के  उचित  न्यायनिरशंयन  में  हस्तक्षेप  करेंगे  यदि  उन्होंने  कानून

 का  उल्लंघन  किया  है  कातून  अपने  हिसाब  से  कार्यवाही  करेगा  |  ag  चाहे  क  हो  या  ख  या

 ग  चाहे  उसकी  किसी  से  भी  fradqarar  उसका  किसी  से  भी  संबंध  कानून  अपने  हिसाब

 से  करेगा  wire  मेरे  ग्रधिक्ारियों  को  पुरी  श्राज्ञादी  है  कि  वे  कातुन  के  श्रनुसार  कोई  भी

 कार्यवाही  करें  ।

 ee

 काय  मंत्रणा  समिति

 चौंतीसवां  प्रतिवेदन

 संसदीय  कार्य  श्रौर  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  मैं  कायें  मंत्रणा  समिति  का  चौंतीसवां

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  |

 मध्याह्न  परचात  6.11  बजे--तत्पदचात  लोक  सभा  7  1979/  17

 1901  (3% )  को  ग्यारह  बजे  तक
 के

 लिये  स्थगित  हुई  ।

 ——  —

 मुद्रक  :  सबिना  प्रिटिंग  फरीदाबाद
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 on 1979:  लोक  सभा  सचिवालय  में  sheer

 लोक  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  _ ) & fram 379  श्रौर

 382

 के श्रन्तर्गत प्रकाशित

 श्रौर  सबिना  प्रिंटिंग  फरीदाबाद  मुद्रित  ।


